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आकरथन 


कई वर्षा से इच्छा थी कि भांरतीय शासन-विधान पर एक पुस्तक 
लिख । इस दरृष्टिकेण का सामने रखकर शासन-विधान सम्बन्धी 
ग्रन्थों का अवलोकन आएरमुंस किया ।। दो चार मित्रों की सलाहें भी 
लीं। कुछ लोगों की राय हुईं कि वर्तेमान परिस्थिति में भारतीय 
शासन-विधान बहुत ही डॉबॉडोल है। योरोप की मौजूदा लड़ाई 
को देखते हुये संसार की राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। 
ऐसी दशा में भारतीय शासन-विधान इस समय कौन-सा रूप 
धारण करेगा, यह कठिन है। मेरा ग्रन्थों का अध्ययन जारी 
रहा । अंग्रेजी साहित्य में भारतीय शासन पर अच्छे और बुरे सभी 
तरह के ग्रन्थ मिले । १६३४ के संघ-शासन-विधान के ऊपर जो जो 
ग्रन्थ लिखे गये हैं उन्हें भी देखने का अवसर मिला। इन्हें समाप्त 
करने के बाद ग्रन्थ लिखने की अभिलाषा और भी बढ़ने लगी। 
विचार हुआ कि हिन्दी साहित्य में शासन-विधान के ऊपर ऐसे ग्रन्थ 
लिखे जा सकते हैं जो आऑग्रेज़ी में भी उपलब्ध न हों! इंगलंड 
अमेरिका, जापान तथा स्विटज़रलेंड के शासन-विधान के ऊपर लिखे 
गये ग्रन्थों के मुक़़ाबिले में भारतीय शासन-विधान सम्बन्धी ग्रन्थ 
इतने अपू् और अवैज्ञानिक मालूम पड़े कि मैंने अपना विचार दृढ़ 
कर लिया कि एक वषे के अन्दर हिन्दी साहित्य में एक ऐसा भारतीय 
शासन-विधान लिखने का प्रयत्न करूँगा जे राजनीतिक साहित्य के 
पाठकों के लिये सभी प्रकार से सहायक द्वो । 


हिन्दी साहित्य में भारतीय शासन सम्बन्धी ग्रन्थों की खोज 
आरम्भ की | संख्या की दृष्टि से एक दजन से अधिक पुस्तकें उपलब्ध 
हो सकी । कुछ ग्रन्थ तो ऐसे मिले जिनसे हिन्दी साहित्य का गोरव 
रक्ती भर भी आगे नहीं बढ़ता । लेखक की केाटि में नाम लिखाने 
अथवा पैसे के प्रलोभन से ये ग्रन्थ लिखे गये हैं । में यह मानता हूँ 
कि किसी भी देश की शासन-पद्धति नीरस और अपूर्ण हे। परन्तु 
लेखकों के हाथ में पड़कर यह साहित्य इतना रोचक और सरस हो 
गया हे कि पाठकगण इसे समाप्त किये बिना नहीं रद्द सकते । मुमे 
खेद है कि हिन्दी साहित्य में इस विषय के लिखने वालों ने उन ग्रन्थों 
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का अवलोकन नहीं किया। १६३५ के शासन-विधान पर हिन्दी में 
मुझे कुछ ऐसे अ्रन्थ मिले जिनके मुक़ाबिले में सरकारी ऐक्ट कहीं 
सरस मालूम पढ़ा। कोई भी ग्रन्थ ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश 
नहीं डालता । कुछ ग्रन्थों में ऐक्ट और क़ानूनों की खूची इतनी बुरी 
तरह भर दी गई है कि उन्हें देखने को भी चित्त नहीं करता | कुछ 
लेखक राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को शासन-विधान में इतना 
अधिक जोड़ देते हैं कि ग्रन्थ अपने असली विपय से दूर चले जाते 
हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि १६०४ के बाद भारतीय शासन और 
राष्ट्रीय आन्दोलन दोनों की प्रगति साथ-साथ चल रही है, लेकिन 
इसका तात्पये यह नहीं है कि इन दोनों को एक में जोड़ दिया जाय । 
शासन-विधान स्वयं एक गम्भीर चीज़ है। प्ररणावश हम अनेक 
राष्ट्रीय आन्दोलनों का हवाला दे सकते हैं। फिर भी हमारा विषय 
आइने की तरह साफ़ होना चाहिये । 

भारतीय शासन-विधान घने जंगल की तरह उलमभा हुआ है| 
इस पर वैज्ञानिक साहित्य इतना कम है कि पाठकों की ज़िक्षासा 
पूरी नहीं होती | लोगों की यह आम शिकायत है कि हिन्दी साहित्य 
में प्रन्थों का सबेथा अभाव है| यदि अभाव से उनका तात्पय केवल 
पुस्तकों की संख्या से है तो उनका कहना ठीक है, वरन अंग्रजी 
साहित्य में भी भारतीय राजनीतिक साहित्य उतना विस्तृत नहीं है 
जिसकी आज़ हमें ज़रूरत है। अँग्रज्जी भाषा में भारतीय शासन 
सम्बन्धी एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसके अनुवाद की ज़रूरत हमें 
महसूस हुई हो । हिन्दी साहित्य-सेवियों का यह सौभाग्य है कि वे 
नि:सन्देह इस त्षेत्र में मौलिक ग्रन्थ लिख सकते हैं। अपने हाथों में 
लेकर मातृभाषा द्वारा यह साहित्य इतना विकसित किया जा सकता 
है कि अन्य साहित्य इसका मुक़ाबिला नहीं कर सकता । इस देश 
का राजनीतिक इतिदरास सेबकों ओर त्यागियों से ओत-प्रोत हे। 
इसमें कुछ ऐसी विशेषताएँ मौजूद हैं जो अन्य देशों में नहीं पाई 
जाती । यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, प्राचीन रसम-रवाज़, भाषा 
की विभिन्नता, राजनीतिक डउथल-पुथल तथा सामाजिक संगठन-- 
इनके कारण इस देश के राजनीतिक साहित्य में जो सरसता लाई 
जा सकती है वह योरप के अन्य देश के नसीब नहीं हो सकती । 
मेरा अनुमान है कि भारतीय शासन-विधान अच्छे लेखकों के हाथ 
में पड़ कर दितोपदेश और पंचतन्त्र की कहानियों से भी अधिक 
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रोचक बन सकता है। में यह स्वीकार करता हूँ कि इस ग्रन्थ में मुमे 
इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुईं । जब तक शासन-विधान, कहानी, तथा 
उपन्यास तीनों एक समान सरस न हो जाये तब तक में लेखक की 
प्रतिभा के पूर्ण नहीं समझता | योरप के कुछ राजनीतिश्ञों ने इसमें 
सफलता प्राप्त की है । 


स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थियों को यह अधिकार दिया गया हे 
कि वे परीक्षाओं में अपने विचार हिन्दी भाषा में स्पष्ट कर सर्के | 
इधर राष्ट्रीय आ्रान्रोलन की वृद्धि के कारण आ्राम जनता भी राजनीतिक 
साहित्य में रस ले) लगी है | हिन्दी के लेवकों का यह कत्तेव्य है 
कि वे इन दोनों आवश्यकताश्रों की पूर्ति करें | इससे न केवल 
साहित्य की वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्रीय भावना का भी प्रचार होगा । 
लोगों में राजनीतिक विषय की जानकारी बढ़ेगी। राजनीतिक साहित्य 
के मूल में उस देश का शासन-विधान होता है | किसी देश की सामा- 
जिक उन्नति अथवा अवनति की सच्ची कहानी वहाँ के शासन-विधान 
में मिलती है | यदि हिन्दू, मुसलमान और बृटिश इन तीनों कालों 
का रोचक शासन-विधान हमारे सामने आ जाय तो हमारी जानकारी 
कहीं अधिक बढ़ सकती है । परन्तु भारतीय शासन-विधान के लिखने 
वालों ने इन्हें देने का कष्ट नहीं किया | समय के अभाव तथा किसी 
विशेष परिस्थिति के आ जाने के कारण में भी इस अपराध का भागी 
हूँ । प्रसंगवश स्थान-स्थान पर कुछ प्राचीन बातें आा गई हैं लेकिन 
मैं उतने से सन्तुष्ट नहीं हूँ। भारतीय शासन-विधान पर सभी ग्रन्थ 
इसट इंडिया कम्पनी के जन्म से ही आरम्म हों, में इसका फ़ायल नहीं 
हूँ । इन तमाम राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय संस्कृति 
वैसी ही बनी हुई है जो आज से २४०० वे पहले थी । हमारा 
हृष्टिकोण बहुत ही संकुचित हे कि हम अपने सामाजिक संगठन का 
महत्व नहीं समझते | यदि शासन-विधान में इस विषय का समावेश न 
किया जाय तो कालेज ओर यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी एक बहुत ही 
उपयोगी विषय से वंचित रह जायेंगे। 

विचार ग़लत हों अथवा सही लेकिन वे साफ़ होने चाहिये। 
भारतीय शासन विधान लिखते समय यदि लेखक ने श्से अपने 
सामने न रकखा तो उके विचारों में उलकन की भरमार दिखाई 
देगो | हिन्दोस्तान परतन्त्र होने के नाते कुद ब्टेन स और कछ अपने 
आप शासित होता है। लेखक को अपनी दृष्टि दोनों देशों पर एक - 


३ । प्राक्ृपषन 


सी रखनी पढ़ती है | यदि हम किसी भारतीय ऐक्ट का भ्रध्ययन 
करना चाहें तो हमें तुरन्त ब्ृटेन की कैबिनेट तथा पार्लियामेंट पर 
नज़र डालनी पढ़ती है। कहने के लिये इस देश के राजनीतिक प्रश्न 
बटेन की राजनीति से अलग सममे जाते हैं, परन्तु कार्य रूप में 
बृटेन की सारी राजनीतिक क!रवाहयाँ हमारे देश को काफ़ी प्रभावित 
करती हैं । जिस राजनीतिक दल का परलियामेंट में बहमत द्वोता है 
उसी की सरकार भारतीय राजनीति को सँभालती है। भारत-सरकार 
कोई स्वतन्त्र नीति नहीं रखती | इसका फ्रेसला बृटेन की कैबिनेट में 
होता है| भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर जितनी कड़ी नज़र गृह- 
सरकार की होती है उतनी भारत-सरकार की नहों। भारत-सरकार 
जिन बातों का एलान करती है ससकी आज्ञा उसे भारत-मन्त्री से 
लेनी पड़ती है । तात्पय यह है कि भारतीय शासन-विधान लिखते 
समय बृटेन की राजनीति की अच्छी जानकारी होनी चाहिये । आँख 
मूद कर ऐक्ट के आधार पर जो ग्रन्थ लिखे जायेंगे वे सबंथा नीरस 
और अपूर्ण होंगे । इसी प्रकार केन्द्रीय शासन की शक्ति को भी पह- 
चानना नितान्‍त आवश्यक है। प्रान्तीय-सरवराज तथा स्वायत्त शासन 
के बावजूद केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम नहीं की गई है | वर्तमान 
संघ-शासन-विधान, जिसके अन्दर स्वराज विश्लेषण की ताइद की 
गई है, शासन-सृत्र के एकीकरण में कोई स्नाध परिवतन नहीं करता | 
कार्यकारिणी विभाग के प्रधान शासकों के विशेषाधिकारों को देखते 
हुए एकीकरण की नीति भली भांति स्पष्ट हो जाती है। लेखकों को 
इस राजनीतिक कौशल पर विचार कर क़लम उठानी चाहिये। 
भारतीय संघ-शासन-विधान की शकल वेसी नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में दिखाई पढ़ती है । 

भारतीय राजनीति इृंगलेंड फे साथ मिली हुई है । या हम यह 
कह सकते हैं कि यहाँ के राजनीतिक प्रश्नों का सम्बन्ध सारे योरप 
की राजनीति से है। बृटेन ओर जमेनी की मौजूदा लड़ाई के देखते 
हुये इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता। एक छोटी-सी 
मिसाल्त से यह बात साफ़ हो जातो है कि वतंमान तथा भविष्य में 
कोई भी स्वतन्त्र अथवा परतन्त्र देश अपनी अलग राजनीति नहीं 
रख सकता | यदि योरप की वतमान लड़ाई आरम्भ न हुई होती तो 
संघ-शासन विधान किसी न किसी शक्ल में पूरी तरह हिन्दोस्तान 
पर लागू दो गया होता। क्षेकिन इच्छा रखते हुये भो बृटेन इसे 


प्रक्षथन कु 


कायोन्वित नहीं कर सकता | इसका परिणाम यह हुआ है कि केन्द्रीय 
शासन तथा रवायत्त शासन की मशीन वही है जे। १६१९ ३० में 
बनाई गझशे थी। इन दोनों के बीच में प्रान्तों का शासन १६३५ ह० के 
संघ-शासन-विधान के अतुसार द्वो रहा है | इतनी उलभनें होते हुये 
शासन-विधान लिखना बहुत बड़ो कठिनाइयों का सामना करना 
है। समूचे देश में कोई एक शाखन-विधान कायोन्वित नहीं हो रहा 
है| नदी के बहाव की तरह इसकी अनेक धारायें जगह-जगह पर 
जाकर समाप्त हो जातो हैं | पाठकों को यह समभने के लिये इस बात 
का काफ़ा ध्यान रखना होगा फहि किस ऐस्ट के अनुसार किस ज्षेत्र का 
शासन-विधान चलाया जा रहा है | 

भारताय शासन-विधान मे समय-समय पर जे। परिबतन हुये हैं 
उनका वेज्ञानिक अध्ययन किये बिना शासन का विकास नहीं समझा 
जा सकता । भारतीय राजनीतिज्ञों में इस विषय में बड़ा मतभेद हे 
कि किस ऐक्ट का कितना महत्व हे। कुछ लोग १६१६ के शासन- 
सुधार को इंगलेंड के महान्‌ चाटर (38९7४ (॥४॥५७) से कम नहीं 
सममभते | परन्तु एक दूसरी श्रेणी के लोग इसे कोई खास महत्व नहीं 
देते । इसी प्रकार नवीन संघ-शासन-विधान पर लोगों की विभिन्न 
रायें हें। पक्षपात का दृष्टि से हम इसे अच्छा ओर थुरा दोनों कह 
सकते है| लेकिन जिसे शासन-विधान का गहराई के साथ निष्पक्ष 
भाव से अध्ययन करना हे उसके सामने यह नीति काम नहीं दे 
सकती | साधारण लग राजनीति को एक धोखे की टट्टी भक्ते ही 
सममें, परन्तु यदि वे गहराई के साथ विचार करें तो उन्हें मालूम 
होगा कि मनुष्य के विचार की श खलाबद्ध सामग्री जितनी इस शास्त्र 
में मोजूद हे उतनी साहित्य के किसी भी अंग में नहीं मिल सकती । 
शासन-विधान मनुष्य की सामाजिक मनोवृत्तियों का एक कोष हे। 
इस्ट इंडिया कम्पनी का जो उद्देश्य १६०० ३० में था बह्दी उद्देश्य बृटेन 
आज भी हमारे देश में रखता है। दोनों की सामाजिक तथा 
राजनीतिक परिस्थितियों में महान्‌ अन्तर भले ही ही, लेकिन इनका 
सम्बन्ध ग्राज़ तीन शताब्दियों से एक सा चला आ रहा हे । राष्ट्रीय 
उथल-पुथल के कारण यदि बृटेन ने अपने रुद्देश्य-पूर्ति में कुछ कमी 
की तो उसे किसी न किसी मागे से पूरा ज़रूर किया। भारतीय 
शासन-विधान इस बात का प्रमाण है कि हमारे देशवासियों को 
स्वतन्त्रता की कभी घोषणा नहीं की गईं। संसार के प्रजातन्त्रवादी 


थ प्राक्षन 


देश बीसवीं सदी में इस अ्रपमान को सहन नहीं कर सकते । यदि 
हिम्दोस्तान इसे सदन कर ज्ेता हे तो इसका कारण इस देश की 
सामाजिक तथा श्राथिक परिस्थिति है । 

हमार देश के शासन-विधान में एक ऐसी विशेषता है जो और 
देशों में नहा पाइ जाती । शासन के विकास का मुख्य उद्दश्य प्रज्ञा 
की राजनीतिक रव॒तन्त्रता की वृद्धि करना हे | इस दृष्टि से जब हम 
अपने देश के शासन-विधान का अध्ययन करते हैं तो अपने आपको 
स्व्िधों पीछे पाते हैं | यद्द स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारी सामाजिक 
शभमति का स्रोत बहुत ी धीरे-धीरे बहता रहा है | राजनीतिक रुका' 
बटों के कारण इसे वे अवसर प्राप्त नहीं हुये जो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों 
के मुक्ाबिल होने चाहिये।सेकड़ों प्रयज्ञ करने पर भी हम घूम फिर 
कर €सीं पुरानी जगह पर आ जाते हैं | श्रधिकारों का प्रलोभन दिखला- 
कर हमें संतुष्ट करने की कोशिश की जाती हे, लेकिन जब हम शांति- 
पूवेंक विचार करते हैं तो अपने आपको एक गोले चक्कर के चारों 
ओर घूमता हुआ पाते हैं । १६१६ में हमें यह आश्यासन दिलाया 
गया था कि अब हम स्वतन्त्रता की उस चोटी तक पहुँच गये हैं 
जहाँ से हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं हे | १९रे दस वर्ष भी 
बीतने न पाये कि सारी आशायें मिट्टी में मिल गई । फिर वतेमान 
खंध-शासन-विधान में वही पुरानी बात दुहराइ गई । लेकिन देश के 
राजनीतिक वर्गों ने जब इसका अ्रध्ययन किया तो उन्हें पता चला 
कि सेमर के फूल की तरह इसमें सुगन्धि का नाम भं नहों है | यदि 
एक ओर स हिन्दोस्तानियों को कुछ अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो 
दूसरी भोर से व छीन लिये जाते हैं | तात्पये यद् है कि हमारा 
राजनीतिक विकास उस चींटी की चाल की तरह हो रहा हे जो धीरे- 
धीरे कुमारी अन्तरीप से हिमालय की चोटी पर पहुँचना चाहती हे | 

इस पुस्तक के लिखने में मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों की 
एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करना हे | शुरू से अन्त तक 
इस बात का ध्यान रकखा गया है कि भारतीय शासन-विधान के 
सम्बन्ध में ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों को जिन जिन चांज़ों की 
झावश्यकता है उन्हें यथारथान उचित मात्रा में रक्खा जाय | साथ 
दी इसका भी ध्यान रक्खा गया हे कि विषय नीरस और दुरूह न 
होने पाये । शासन-विधान को अधिक-से-अधिक रोचक बनाने का 
प्रयज्ञ किया गया हे | जब तक कोई विषय कहटद्दानी की तरह पाठकों 
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के मस्तिष्क में नहीं बेठता तब तक वे उसके रस को नहीं समभते । 
इसीलिये प्रत्येक विषय को रोचक बनाने के लिये उसके ऐतिहासिक 
विकास का विशेष रूप से ध्यान रकखा गया है | शासन'विकास की 
एक भी धारा ऐसी नहीं हे जिसके पिछले इतिहास पर विचार न 
किया गया दे। । विद्याथियों के श्रतिरिक्त अन्य पाठकों की रुचि का 
भी ध्यान रकखा गया है । पुस्तक के सरकारी ऐक्ट का संस्करण 
मात्र नहीं बनाया गया है । हर बात के पूरे प्रमाण के साथ भारतीय 
दृष्टि से समकने की कोशिश की गई है| किसी भी प्रकार का पक्षपात 
अथवा भदभाव नहीं किया गया है | निष्यक्त भात्र से जितनी सामग्री 
एकत्र हो सको है उसी को अपनी बुद्धि-कोशल के अनुसार रख दिया 
गया है | भाषा के सम्बन्ध में आरम्भ से ही मेरी यह नोति,रही है। 
कि वह इतनी पुष्ट हो कि गम्भीर विचारों को ग्रहण कर सके । कुछ 
लोग इसे सरल हिन्दी कहेंगे और कुछ हिन्दोस्तानी। इन दोनों 
में चाहे जो भी नाम पसन्द हो, भाषा के कारण विषय की गम्भीरता 
को मेंने नष्ट नदीं होने दिया है । 


पाठकों की सुविधा के लिये अन्त में पुस्तकों की एक सूची जोड़ 
दी गई है । इन्हीं के आधार पर मेंने अपनी तुच्छ मेंट हिन्दी पाठकों 
के सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। इनके अतिरिक्त कुछ 
पत्र-पत्रिकाओं से भी सहायता ली गई है । में इन लेखकों तथा 
सम्पादकों का सबेथा ऋणी रहूँगा। इनके विद्व्तापूर्ण प्रन्थों से मुमे 
जे। सहायता मिली है उसका में अत्यन्त आभारी हूँ। अपने पूज्य 
गुरु डाक्टर बेनीप्रसाद का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर 
इस पुस्तक की भूमिका लिखने का कष्ट किया है, में सबसे अधिक 
ऋणगणी हूँ | इतने पर भी पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ मौजूद होंगी, जिन्हें 
पाठकगण खेाज निकालने का कष्ट करेंगे। यदि मेरे इस प्रयत्न से 
पाठकों की रुचि भारतीय शासन-विधान के अध्ययन की ओर अग्रसर 
हुई तो इतने लेखकों के ऋण से में अपने आपको बहुत कुछ मुक्त 
सममूगा । 


| 5४ ६० ) गोरखनाथ चौबे 
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आजकल के हिन्दोस्तान का शाप्तन सम्बन्धी विकास इंग्लैंड, 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और दूसरे देशों के राजनीतिक संगठन 
से बहुत कुछ भिन्न है| राजनीतिक गहराई की दृष्टि--जे। पश्चिमी 
देशों के सावेजनिक जीवन की विशेषता थी, हममें न थी । हमारी 
'पब्लिक लाइफ़” (सावेजनिक जीवन या ख्रिदमते ख्॒ल्क) पर जल्दी 
ओर बार-घार होने वाली तब्दीलियों का बैसा असर कभी नहीं पड़ा 
जैसा और देशों के लोगों पर । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है 
कि यहाँ की राजनीतिक तरकक़ी का ढंग नीरस या निस्प्तार रहा है। 
इसमें पर्वी लोगों और पश्चिमी राष्ट्र के मिलन का अनुभव है । उनके 
आपस में मिलने-जुलने की तसवीर आइने की तरद्द साफ्र-साफ़ 
दिखाई देती है । १८३१ के बाद हिन्दोस्‍त्तान को शासन-पद्धति का 
विकास साम्प्रदायिक ढंग पर हुआ है। हिन्दोस्तानी समाज के बहुत 
से हिस्से के अलग-अलग बढ़ने की लगातार कहानी इसके अन्दर 
पाई जाती है । 

जिसे हिन्दोस्तानी राजनीति को थोड़ी भी जानकारी हासिल 
करनी है और जिसके अन्दर राजनीतिक कामों में हाथ बँटाने की 
इच्छा है उसके लिये हिन्दोस्तान की शासन-पद्धति का पढ़ना बहुत 
दी ज़रूरी है | इस मुल्क़ में अब ३ करोड़ से ज्यादे लोगों को वोट 
देने का इख्तयार हासिल हो चुका है और राजनीतिक उन्नति इतनी 
हो चुकी हे कि राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी और भी जरूरी 
हो जाती है। पं० गोरखनाथ चौबे एम० ए० ने इन दोनों जरूरतों को 
पूरा करने की कोशिश की है । हमें विश्वास हद कि हिन्दी जवान- 
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वालों की राजनीतिक जानकारी के लिए यह किताब सब तरह से 
मदद देगी। इसमें लेखक ने हिन्दोस्तानी इतिहास और राजनीति 
दोनों का इतनी खूबी के साथ बयान किया है कि शासन-पद्धति ऐसा 
कठिन मजमून हर पहलू से सहल और साफ़ हो गया है । राजनीतिक 
संस्थाओं की बारीकियों और उनकी कमज़ोरियों का $तना अच्छा 
बरणन किया गया है कि पढ़ने वाले लेखक की मिहनत की तारीफ़ 
किये वगेर नहीं रह सकते | होम गवरनमेंट, हिन्दोस्तान की सरकार 
ओर सूबों की सरकारों के काम करने के तरीके और इनके आपस 
के सम्बन्ध के बथान करने में लेखक को जे। कामयाबी हासिल हुई है 
वह उसके बखूबी पढ़मे और सममने का नतीजा है। १९३४ के संघ 
शासन (फ़ेडरेशन) विधान की जाँच-पड़ताल में किसी भी तरह की 
तरफ्रदारी भौर खींचातानी नहीं की गई हैं । 

लोगों का खयाल है कि आजकल की अन्‍्तरोष्ट्रीय उलमनों की 
वजद्द से मौजूदा शासन-विधान की कोई अद्दमियत नहीं हे । केन्द्र 
ओर सात सूर्बों में शासन-विधान के स्थगित हो जाने से उनका ऐसा 
सेचना बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आये दिन हमें इस पर 
विचार तो करना ही होगा । हुकूमत के मामले में कितनी द्वी तब्दीलियाँ 
क्यों न हो जायें, उसकी तवारीखी जानकारी के लिये तमाम पिछले 
तरीक़ों का जानना निहायत ज़रूरी हे। ऐसी ह्वालत में मौजूदा संघ- 
शासन की गहरी जानकारी हर हिन्दोस्तानी के लिये डसके राजनीतिक 
जीवन के वास्ते बहुत ही ज़रूरी हे। आगे चल कर हुकूमत के जे 
तरीक़े काम में लाये जायेंगे उनकी बुनियाद बहुत कुछ इसी पर रक्खी 
जायगी । विद्यार्थियों ओर दूसरे लोगों के लिये इसीलिये यह ज़रूरी 
है कि वे इसकी जानकारी पूरी तरह हासिल करें, ताकि मौक़ा आने 
पर वे मुल्क की तरकक़ी में कन्धा टेक सकें । 

स्थानिक शासन (.0%॥ ह&९-९०एशफाशशा।) ओझौोर गाँव की 
पंचायतों के महत्व को लेखक ने पूरी तरह समभा है | पंचायत पर 
एक अलग बयान लिखकर इसके फ़ायदे पर अच्छी रोशनी डाली 
गझटे हे । हिन्दोस्तानी हुकूमत फे सभी पहलुओं पर नज़र डालते हुये 
ऐसा कोई सवाल नहीं उठता जिसका जवाब किताब के अन्दर मोजूद 
न हो। अगर कुछ पेचोीदे सवाल पूरी तौर से बयान नहीं किये गये हैं 
तो इसकी वजह सिफ़ यही है कि हुकूमत का मजमून अपने दायरे 
से बाहर न जाने पाये। कोई भी लेखक बड़ी-से-बड़ी किताब के 


भूमिका ट 


अन्दर तमाम पेचीदगियों को दल नहीं कर सकता। कचहरियों, 
स्वास्थ्य और सफ़ाई, सरकारी आमदनी और खचे तथा नौकरियाँ 
इनका अलग-अलग बयान किया गया है। देशी रियासतों की मौजूदा 
राजनीतिक हालत, हिन्दोसर्तानी सरकार से उनका सम्बन्ध और 
उनकी आगे आने वाली हालत पर भी रोशनी डाली गई है । मतलब 
यह है कि हिन्दोस्तान की राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी के लिये 
वे तमाम बातें इसमें मौजूद हैं जे हर एक हिन्दोस्तानी के लिये ज़रूरी 
हैं। यह सौभाग्य की वात है कि अब हिन्दी में भी इस तरह की 
गम्भीर राजनीतिक किताबें लिखी जाने लगी हैं | इसकी ज़बान बहुत 
ही साफ़ और सहल है । इसलिये पढ़ने वालों को किसी कठिनाई का 


सामना न करना पड़ेगा । 
राजनीति विभाग 
इलाद्दाबाद यूनिवर्सिटी बेनीपसाद 


१ मड्टे, १६४१ ० 


हितीय संस्करण की भूमिका 


“ आधुनिक भारतीय शासन” के पहिले संस्करण की उपयोगिता 
को देखते हुये यह स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षितवग अपने देश के 
शासज्ञ-विधान में अधिक रुचि लेने लगा है। लोगों में शासन 
सम्बन्धो बातों की जिज्ञासा बढ़ रदी है । मेरे पास कितने ऐसे पत्र 
आये जिनमें यह सुझाव दिया गया कि अमुक-अमुक श्रध्याय और 
बढ़ाकर पुस्तक अधिक विस्तृत कर दी जाय | मुझे खेद है कि राज- 
नीति तथा नागरिक शाक्ल के विद्याथियों के हित का ध्यान रखते हुये 
ऐता न कर सका । कुछ विद्वानों का यही निर्णय रहा कि अपने क्षेत्र 
में पुस्तक परिपूर्ण दे और इसमें किसी प्रकार के परिवतेन की 
आवश्यकता नही है । 

दूसरे संस्करण में पुस्तक को पूर्णरूप से सामयिक कर दिया 
गया हे। भाषा सम्बन्धी त्रुटियों के सुधार पर विशेष ध्यान रखते 
हुये कितने ही नये बाक्य यथा म्थान घटाये बढाये गये हैं | मूल विषय 
में कोई परिवर्तन नहीं हे और अध्यायों के क्रम आदि पृथवत्‌ रक्खे 
गये हैं | चूँकि भारतीय शासन-विधान की रूप-रेखा मे पहले से कोई 
अन्तर नहीं है, इसी लिये नये अ्रध्यायों को जेाड़कर पाठकों को भ्रम 
प्लैंडालने के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। आशा है पाठकगण को 
इस दूसरे संस्करण में कुछ नई बातें अवश्य मिलेंगी | पुस्तक को 
छपने में काफी देर हुईं और विद्यार्थियों को इससे अनेक प्रकार की 


असुविधायें आई । इसके लिये में क्षमाप्रार्थी हूँ। 
हिन्दू महिला विद्यालय 
प्रयाग ' गोरखनाथ चोबे 


छनबरी १६४५ 


तीसरे संस्करण की भूमिका 


भारतीय शासन के पठन-पाठन की जिल्लासा लोगों में कितनी 
बढ रही है. इसका अनुमान लेखक पुस्तक के संस्करणों से करता 
है। 'आ्राधुनिक भारतीय शासन” का दूसरा संस्करण एक बष में ही 
समाप्त हो गया | इस तीसरे संस्करण में केबल इतना संशोधन किया 
गया है क्रिसब बातें सामयिक्र कर दी गई हैं। १६४६ तक की 
भारतीय राजनीति की जानकारी विद्यार्थी अच्छी तरह कर 
सकते हैं । 

ऐसे समय में जब कि भारतीय शासन-विधान हर पहलू से 
डॉबॉ-डेल है और कोई बात निश्चित नहीं है. शासन की ठो प॒ व्याख्या 
सवेथा असम्भव है। संघशासन की बुनियाद क्‍या है इसका रपष्ट 
बसर “तिधान-सम्मेलन! की सफलता पर निभर है | तब तक 
विद्यार्थी इती शासन-विधान की रूप-रेखा का अध्ययन कर । 
राजनीतिक उथल-पुथल शासन-जिधान पर कया अ्रसर डालती है-- 
इस कठिनाई को लेखक भलीभाँति महसूस करते हैं | यही वजह है 
कि भारतीय शासन-विधान कोई स्थाई रूप नहीं रखता । 


मदिला-शिक्षा-परिषद्‌ 
इलाहाबाद गोरखनाथ चौके 
अगस्त १६४६ इ० 
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आधुनिक भारतीय शासन 


अध्याय १९ 


शापन का विकास 


भारतवष का क्षेत्रल १८०८६७६४ वर्ग मील हे जिसमें बृटिश भारत 
का क्षेत्रफल १०६६१७०१ व्ग मील और भारतीय 
भोगोलिक. रियासतों का ७१५४०८ वर्ग मील है। बृटिश भारत में 
स्थिति १६४८२७००० व्यक्ति तथा भारतीय रियासख्तों में 
६२६७३००० व्यक्ति रहते हैं| उत्तर से दक्खिन तक 
इस देश की लंबाई २००० मील और चोड़ाई २४०० मील है। भारत- 
वष्च स्वयं एक संसार है । सारे संसार का अश्रमण करने पर भी इस देश मे 
कुछ नवीनता दिखलाई पड़ेगी। समुचे देश की जनसंख्या लगभग ४०७ 
करोड़ के है। पिछले दस वर्षो में यहाँकी श्राबादी १५ फ्री सदी बढ़ 
गई हे। चीन के सिवाय यह देह संसार में सबसे बड़ा है | रूस को 
छोड़कर यह सारे योरुप के बराबर है। बृटेन के बराबर बराबर इसके 
१५ टुकड़े किए जा सकते हैं । समुद्र के किनारों की लंबाई ४००० 
मील के लगभग हे । इतना लंबा किनारा बहुत कम देशों को 
नसीब होगा । इन्हीं किनारों पर करोंची, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता ऐसे 
बन्दरगाह हैं । 


बृटिश-साम्राज्य में दूसरे दर्ज का शहर कलकत्ता इसी देश में मौजूद 
है । इसकी जनसंख्या २१२०००० है ।संसार की सबसे पविन्न नदी 
गंगा इसी देश में बहती हे। इसकी प्रशंसा वेदों के अ्रतिरिक्त यूनान 
के सबसे बड़े दाशंनिक सुकरात ने भी की दे। जिस बोद धमं को 


श्‌ श्राधुंनिक भारतीय शासन 


झाज भी संसार का आठवाँ भाग मान रहा है, उसका जन्मदाता 
भगवान बुद्ध इसी देश में पैदा हुए थे। कृष्ण ऐसे महापुरुष ने, जिसका 
दशन-शासत्र संसार की सभी भाषाओं में श्रनुवादित दो चुका है, इसी देश 
में जन्म लिपा था | श्राज भी संसार का सबसे मद्दान्‌ व्यक्ति महात्मा गाँधी 
यहीं निवास करते हैं। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इस देश में कोई ऐसी 
विशेषता है जो महान व्यक्तियों को उत्पन्न करती रहती है। समय के 
प्रवाह में यह देश आज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, परन्तु इसका 
पिछला इतिद्दास सोने के अक्षरों में श्रभी तक इमारे सामने मौजूद हे। 
विदेशियों ने भी मुक्त कंढ से इसकी प्रशंसा की है। फ्रान्सीसी थात्री 
बरनियर लिखता हे, 'यह हिन्दोस्तान एक एंसा श्रथाद् गडढ़ा हे जिसमें 
संसार का श्रधिकांश सोना और चाँदी चारों भोर से श्रनेक रास्तों से 
ग्रा आकर जमा होता है, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी 
रास्ता नहीं मिलता |” सम्भव है हमें फिर वे दिन देखने को मिलें | 


भोगोलिक दृष्टि से द्िन्दोस्तान की स्थिति संसार के सभी देशों से 
अब्छी है । जापान की तरह यहाँ बार बार भूचाल और ज्वार भाटे 
नहीं आते। अ्रफ्रीका की तरह यहाँ कोई रेगिस्तान नहीं है। इस देश 
की प्राकृतिक बनावट उस किले की तरह हे, जिस पर दुश्मन का एक 
भी हमला काम नहीं कर संक्रता। उत्तर में २३००१ फ़ीठट ऊँचा हिमालय 
पबंत है। इतना ऊँचा पहाड़ संसार के किसी भी देश में नहीं पाया 
जाता | बाक़ी तीन तरफ़ अथाह समुद्र है। इन्हीं से सारे देश को पानी 
मिलता है। अन्तराष्ट्री दृष्टि से यह देश उस स्थान पर बसा हुश्रा हे 
जहाँ से छंसार के सभी रास्ते गुज़रते हैं। यही कारण है कि एक समय 
यह देश संसार भर से तिजारत करता था । यहाँ की बनी हुई 
चीजे दुनियाँ फी बाज़ारों में चोगुनी क़ीमत १र बिकती थीं ।* सड़कों 
का समूचे देश में एक जाल सा फेला हुआ है । नदियों के कारण 
व्यापार में श्रोर भी श्रासानी पड़ती हे । कच्चे माल की जो सुविधा इस 
देश में पाई जाती हैं वह किसी श्रोर देश में नहीं मिलती । यदि यहाँ 
का कच्चा माल बाहर जाने से रोक दिया जाय ते योरुप के कितने ही 
देश गरीबी से तबाह दो जायगे । यद्द देश संसार भर को जूट प्रदान करता 
है। दुनिया में जितनी चाय की खपत है उसका ६० फ़रीसदी यहीं पैदा 
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होता हैे। ६० फीसदी लाइ संसार को यही देता है। इस देश को 
कच्चे माल का एक बहुत बड़ा कारख़ाना कहा जाय तो अनुचित 
न होगा । 

सारा देश यूबों और रियासतों में बेटा हुआ है। प्रत्येक हिस्सा अपनी 
अपनी विशेषतायें रखता है । जिस प्रकार योर्प का एक निवासी अपने 
दी महाद्वीप में दूसरे देशवासियों की बोली नहीं समभता, उसी तरह 
हिन्दोस्तान के एक हिस्से का रहने वाला दूसरे प्रान्त की बोली नहीं 
जानता । समूचे देश में २१५ भाषाएं बोली जाती हैं । इस देश की 
बदनसीबी यह है कि सब से उपज्ञाऊ होते हुए भी यद्द सब से गरीब 
है। अमेरिका, रूस ओर हिन्दोस्तातन--ये तीनों संसार के सबसे धनी 
देशों में गनि जा सकते हैं । हिन्दी इस देश की मातृ भाषा है। चीनी 
भाषा को छोड़कर इसके बोलने वाले संसार में सब से अ्रधिक हैं। सारे 
भारतवर्ष में १४०० संस्थायें हिन्दी प्रचार का काय कर रही हैं । लगभग 
२३ करोड़ आदमी हिन्दी बोलते हैं। इस देश की जलवायु न अश्रधिक 
ठंढी है और न गर्म | मध्यम दर्ज की गर्मी और सर्दी दोनों ही पड़ती 
हैँ | साल में चार चार मद्दीने के तीन मौसम द्वोते हैं। ये क्रशः एक 
दूसरे के बाद आते रहते हैं ।मौसमों का इतना सुन्दर क्रम किसी श्रौर 
देश में नहीं पाया जाता । 

ऊपर के वर्शुन से स्पष्ट हे कि इस देश की भौगोलिक परिस्थिति 
सवथा श्रनुकूल दे । उन्नति के सभी साधन प्रकृति ने इसे दे रक्‍्खा है। 
नदी, पहाड़, मील, समुद्र श्रोर जंगल, इनसे न केबल यहीं के निवासी, 
बल्कि संसार के बहुत से लोग लाभ उठाते हैं। इस देश की अच्छी से 
अच्छी लकड़ी विदेशों में भेज दी जाती है | शारीरिक और मानसिक 
दोनों इश्टियों से इस देश को जलवायु व्यक्ति के लिए सबंधा अनुकूल 
हे। यहाँ का वातावरण धार्मिक विचारों से ञोत-प्रोत है । यहाँ के 
निवासियों का जीवन सरल और उनके विचार उच्च होते हैं। भ्रधिकतर 
व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं । इन्हीं के अनुकूल इस देश का साभा- 
जिक संगठन भी बनाया गया था, जो किती न किसी रूप में श्राज भी 
दिखाई पड़ता है | ग्राम-पंचायतें इस देश की सब से पुरानी संस्थायं हैं। 
अंगरेज़ो राज के पहले केन्द्रीय शासन कभी भी स्थानीय संगठनों में बाघा 
नहीं डालता था । पंचायतें स्वतंत्र रूप से राज्य करती थीं। सभी ज्षेत्रों 
में स्वतंत्रता की भावना दिखाई पड़ती थी | भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के 
राष्ट्रीय जीवन को एक विशेष ढाँचे में ढाल दिया था। 


४ आधुनिक भारतीय शासन 


सर टामस रो १६१५ ई० में जहाँगीर के दरबार में श्राया। तब से 
बराबर श्रंगरेज्ञों के आने का एक ताँता आरम्भ हुश्रा। 
झगरेजों का १६०० ई० में एलिज़ाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया- 
झागमनल कम्पनी की स्थापना हुई | इस कम्पनी का उद्द श्य 
हिन्दोस्तान से व्यापार करना था । इसी उद्देश्य को 
पूर्ति के लिए तिजारती श्रंगरेज़ इस देश में लगातार आते रहे । उस समय 
इस देश की राजनीतिक परिस्थिति काफ़ी अ्रच्छी थी । श्रौरंगज़ेब को 
मृत्यु तक, अर्थात्‌ सन्‌ १७०७ ई० तक यहाँ का शासन-प्रबन्ध बहुत 
ही सुहृद और सर्वप्रिय था । किसी विदेशी के दिल में यह ख़याल तक 
नहीं ग्रा सकता था कि मुग़ल राज्य का सितारा किसी दिन श्रस्त हो 
जायगा । पुतंगीज़, फ्रान्सीसी, डच श्रौर अ्रंगरेज़ सभी अपनी श्रपनी 
तिनारत में लगे हुए थे । व्यापार में एक दूसरे को दबा देने के लिए 
इनमें ग्रापस में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ भी होती रहीं । लेकिन हर्मे यह 
याद रखना चाहिए कि ये लड़ाइयाँ श्रोरंगज़ेब की मृत्यु के बांद आरम्भ 
हुई । मुग़लों में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े राज्य को 
चलाता । केन्द्रीय शाधन कमज़ोर होने लगा । प्रान्तों के सूबेदार और 
नव्वाब मनमानी करने लगे । । 
इस बिगइती हुई राजनीतिक परिस्थिति से विदेशियों ने पूरा पूरा 
लाभ उठाया। इनके श्रापसी झगड़े दक्खिनी हिन्दोस्तान के कोने कोने 
में फैल गये । दिन्दोस्तानियों ने भी इनमें हिस्सा लिया। अन्त में श्रेंगरेज़ों 
की विजय हुई । १७५७ ई० में ज्ञासी की लड़ाई ने हस बात का फ़ेसला 
कर दिया कि अ्रंगरेज्ञ भारतीय व्यापार में सर्वेसर्वा हैं । १७६५४, ई० में 
आँगरेज्ञों को बंगाल की दीवानी मिली । उन्हें यह अधिकार मिला कि 
वे बंगाल प्रान्त की मालगुज़ारी बदूल कर सरकारी ख़ज़ाने में भेज दे। 
इसके बदले में उन्हें कुछ द्विस्ता दे दिया जाता था। श्रभी तक अगरेज़ 
केवल व्यापारी सममे जाते थे, लेकिन १७६४ के बाद वे धीरे धीरे 
राजनीतिक मामलों में हाथ डालने लगे । ज्यों ज्यों इस देश का शासन 
प्रबन्ध कमज़ोर द्ोता गया, अ्रगरेज्ञों को राजनीतिक मामलों में ह्वाथ 
बटाने का मौका मिलता गया। परिणाम यह हुआ कि १८४७ ई० 
तक ईघ्ट-इंडिया कम्पनी हिन्दोस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का मालिक 
बन गई | हिन्दोस्तानियों ने होश सभाला और १८५४७ ई० में अपनी खोई 
हुई भ्राज़ादी के हासिल करने का एलान किया | इसी को गदर के नाम 
से घूचित किया जाता है। हिन्दोस्तानी इसमें असफल रहे। १८६४८ ई० 
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में ईस्ट-इंडिया कम्पनी तोड़ दी गई । इंगलेंड की पार्लियामेंट ने भारतीय 
शासन का भार श्रपने हाथों में ले लिया | तब से श्राण तक यही पार्लियामेंट 
इस देश का शासन कर रही है। भारत की राजसत्ता इसी के हाथ में 
दी गई है । 


अमेरिका की शासन-पद्धति को तरह भारतवष का शासन-विधान एक 

या दो दिन में नहीं बनाया गया दे। कहा जाता हे 

ऐतिहासिक कि श्रमेरिका की शासन-पद्धति के २० पिनट में काई 

विभाग भी पढ़ सकता है। १७८३ ई*>० में वर्दों की शासन-पद्ध ति 

का निर्माण किया गया था। भारतवष की शासन- 

पद्धति इतनी सूद्रम नहीं है | इसे समझने के लिए काफ़ी समय और सामग्री 

को आवश्यकता है | इसका विकास क्रमशः हुआ है। हिन्दू और मुसल- 

मानी ज़माने में जो शासन-पद्धति यहाँ थी उसका वर्णन करना इमारी 

इस पुस्‍्तक के बाहर की चीज़ है। हमें केवल यही देखना है कि अ्रगरेज़ी 

राज में जे शासन-पद्धति बनी उसका विकास कैसे हुआ। किस समय 

यह शासन-पद्धति बनी, कब कब इसमें परिवर्तत किए गए और वतंमान 

शासन-पद्धति किन सीढ़ियों से होकर श्राज स्थापित की गईं दै। साथ ही 

हम यद्द भी देखेंगे कि नये शासन-विधान का स्वरूप कैसा है। इसमें कौन 
कोन सी नुटियाँ हैं । 


भारतीय शासन पद्धति के विकास का वणन करते हुए १६०६ ई० में 
३ दिसम्बर के ब्रिटिश सम्राट की श्रोर से एक विवरण प्रकाशित किया गया 
थी, जिसका आशय निम्नलिखित है :-- 


“१७७३ और १७८४० में जो क़ानून पास किए गये ये, उनका 
श्राशय हिन्दोस्तान में ईस्ट इंडिया कम्पनी की मातहती में एक सुव्यवस्थित 
शासन पद्धति की स्थापना करना था। १८३३ ई० के कानून ने भारत 
वासियों के लिए नौकरी श्रादि का दरवाज़ा खोल दिया। श्ष्व८ के 
कानून ने भारतवष का शासन-प्रबन्ध कम्पनी के हाथ से सम्राट के हाथ 
में दे दिया । उसी समय जनता को बहुत से अ्रधिकार, जो अभी तक 
मौजूद हैं, दिए गये थे। १८६१ ई० के कानून ने प्रतिनिधित्व शासन 
की नीव डाली | १६०६ ई७ के क़ानून के अ्रनुतसार भारतीयों के अधिकार 
की झोर भी बृद्धि हुई ।” १६१६ के क़ानून ने भारतीय प्रतिनिधियों के 


शासन में बहुत बड़ा हिस्ता देकर यह स्पष्ट कर दिया कि क्रिस प्रकार वे 
प्रास्तीय स्वराज से बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। १६१५ 
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ईं के शासन-विधान ने भारतवापियों के प्रान्तीय स्त्रतंत्रता को पूरी बाग- 
ढोर सॉप दिया है । 

अध्ययन की सुविधा के लिए मारतीय शासन के विकास के हम 
तीन भाँगों में बाँठ सकते हैं। पहले काल में कम्पनी केवल व्यापारिक 
संस्था थी। धीरे धीरे वद एक बहुत बड़े राज्य का मालिक बन 
बैठी। दूसरे काल में पार्लियामेंट ने शासन प्रबन्ध का भार अपने 
हाथ में ले लिया और एक हढ़ केन्द्रीय शासन की स्थापना की | तीसरे 
काल में भारतवास्यों के शासन प्रबन्ध में थोड़ा बहुत अधिकार दिया 
गया | यही अधिकार श्रान्ञ प्रान्तीय स्वराज के नाम से सूचित किया 
जाता है । 

प्रथमध काल ( १७१७ -- १८४८ ) 

ऊपर कटद्दा गया है कि ईस्ट-इंडिया-कम्पनी की स्थापना १६०० ई० 
में हुई थी | इसका उद्देश्य भारतवर्ष से केवल व्यापार करना था। कुछ 
लोगों की यह घारणा है कि श्रारम्त में ही अ्रंगरेज़ों का उद्देश्य एक राज्य 
की स्थापना करना था, लेकिन यह बात सरासर गलत दे। इंगलेंड 
भोर हिन्दोस्तान के इतिहास का देखते हुए, इस कथन के कोई भी 
स्वीकार नहीं कर सकता | दक्षिणी दिन्दोस््तान में कम्पनी ने श्रपना व्यापार 
आरम्म किया। मृुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। प्रान्तों के 
हाकिम मनमानी करने लगे थे | कम्पनी ने शांसन की कमज़ोरी से काफो 
लाभ उठाया | उसके नोकर राजनीतिक मामलों में द्ाथ डालने लगे। 
धीरे घीरे उनकी तिजारत भी बढ़ती गई। इसलिए कम्पनी का दबदबा 
दक्षिण हिन्दोसस्‍्तान में बढ़ने लगा। उघर १७६५ ई० में बंगाल की 
दीवानी ले लेने से कम्पनी को काफ़ी मुनाफ़ा होने लगा। उसे अ्रपनी 
तिजारत में उतना फ़ायदा नहीं दिखलाई देता था जितना बंगाल की 
लगान-बयूली मे | प्रजा से मममाना धन वसूल करने में कम्पनी ने केईं 
कसर बाक़ी न रक्‍खी | भ्रव॒ उसे हस बात का चस्क्रा लगा कि इसी तरह 
ओर भी यूबों में भ्रधिकार प्राप्त किए जाए। नतीजा यद्द हुश्रा कि 
दक्खिनी हिन्दोस्तान में वर्षों तक तिजारत का बहाना लेकर लड़ाइयाँ 
चलती रहीं | 

राज्य की स्थापना तो कम्पनी ने कर दिया लेकिन उत्तके पास शासन 

प्रबन्ध की सामग्री काफ़ी नहीं थी। बंगाल के गवनेर 

१७७३ हई० का ने ११ नवम्बर १७७३ ई० के एक पत्र में यह लिखा 
खादर पेक्ट कि 'जो कुछ भी जगह कम्पनी के श्रघिकार में भा 
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गई है उसके प्रबन्ध का केाई माकूल इन्तज़ाम नहीं है।” उसने यह 
भी प्रमट किया कि जल्दी से जलदी एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए 
जिससे शासन का काय चलाया जाय । इंगलेंड की पालियामेंट ने १७७३ 
ई० में रेग्यूलेटिंट ऐक्ट ( हि०एपोकएए 4८ ) पास करके हिन्दोस्तान 
में एक गवनर जनरल श्रौर उसकी कोन्तिल के लिए विधान बनाया । 
कलकत्ते में फ़ोट विलियम के स्थान पर एक न्यायालय भी इसी ऐक्ट के 
अनुसार स्थापित किया गया। मद्रास ओर बम्बई के गवनेर श्रपना सब 
काम गवनर-जनरल की सलाह से करने लगे। पालियामेंट की इस बात 
का अधिकार दिया गया कि वह कम्पनी के मामलों मे हाथ डाल सके। 
गवर्नर जनरल के सलाह देने के लिए ४ सदस्यों की एक सभा बनाई 
गई । इसका उद्देश्य यह था किजो कुछ राज्य कम्पनी के हाथ में आ 
गया है उसे श्रच्छी तरह चलाया जाय। छाथ ही और भी नई नई 
जगहें शामिल की जाये। 
१०ट४ड ई*० में पिट इंडिया त्रिल पास किया गया। अब तक को 
आफ डाइरेक्टस कम्पनी के कामों की देख रेख करते 
पिटस इन्डिया थे, लेकिन इत ऐक्ट के अनुसार एक नये संगठन का 
बिल रैछ८डे जन्म हुआ जिसका नाम बोड आफ़ कमन्ट्रोल रक्खा 
गया। अब से कम्पनी की कारबाहयों की देख रेख 
बोड आफ़ कन्ट्रोल ओर कोट आफ़ डाइरेक्टस दोनों करने लगे | यह 
भी कहा जा सकता है कि एक प्रकार से कम्पनी के लिए दोहरा शासन 
स्थापित किया गया। यह दोहरा प्रबन्ध १८१८५ ई० तक चलता रहा। 
वैसे तो यह कहा गया कि १७८४ के क़ानून का उद्देश्य हिन्दोस्तान में 
ग्रच्छे शासन की नीव डालना है, परन्तु इसका उद्देश्य दिन्दोस्तान में 
अगरेज़ी राज को और दृढ़ करना था। कोठ श्राफ़ डाइरेक्टस में थोड़े से 
सदस्यों की एक गुप्त सभा थी | इन्दोस्तान के गहरे मामलों पर यही सभा 
विचार करती थी | शासन-प्रबन्ध का भार आने से कम्पनी की ज़िम्मेदारी 
हिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी | गुप्त-सभा के काम बड़ी ज़िम्मेदारी 
के थे और वे क्रमशः बढ़ रददे थे। बोड श्राफ़ कन्ट्रोल को यह अधिकार 
दिया गया कि वह हिन्दोस्तान के राजनीतिक मामलों में गहराई के 
साथ विचार करे और अपनी राय गुप्त समा को दे। कम्पनी के श्रधिकारी 
हिन्दोस्तान में किसी तरह की लड़ाई या सुलद्ट तब तक नहीं कर सकते थे, 
जब्न तक वे बोर्ड आफ़ कनम्ट्रोल से इसकी आज्ञा प्राप्त न कर लें | इस सभा में 
६ सदस्य थे। सप्राद ने इन्हें इमलिए नियुक्त किया था कि वे हिन्दोस्तान 
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के सारे मामलों को जानकारी रक्‍्खें ओर उन पर अपनी उचित राय दं। 
यह पहला ऐक्ट था जिसने पालियामेंट को हिन्दोस्तान के राजनीतिक 
मामलों में दाथ डालने का अवसर दिया। यदि बोड आफ़ कन्ट्रोल ओर 
कोट. आफ़ डाइरेक्ट्स में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता तो समप्राद इसका 
फ़ेसला करता था | इस ऐक्ट के अनुसार सम्राट को यह अधिकार दिया 
गया कि वह गवनर जनरल को जब्र चाहे दिन्दोस्तान से वापस बुला ले । 
गबर्नर-जनरल और उसकी समा को बहुत से अधिकार प्रदान किए गये । 
१७१३ ई० भें एक नया कानून पास किया गया। ईस्ट-इंडिया- 
कम्पनी को ही पूर्वीय देशों में व्यापार करने का अधिकार 
१८१३ का था । इस ऐक्ट में यह अधिकार कम्पनी को २० साल 
चाटर ऐक्ट के लिए और दे दिया गया। गवनर-जनरल के अ्रधि- 
कारों में और वृद्धि की गई। वह अपनी कौन्सिल के 
फ़ैसले को रह कर सकता था ।यूबों के गवर्नर बिना उपकी आज्ञा के 
कोई लड़ाई या सन्धि नहीं कर सकते थ | १८०० ई० तक गवनर-जनरल 
और उसकी कोन्स्तिल जो कुछु नियम बनाते थे, शञ्रन्य प्रान्त के गवनरों 
को उनका पालन करना पड़ता था | उन्हें कोई क़ानून बनाने का अश्रधिकार 
ने था। १८०० ई० मे मद्रास प्रान्त के गवनंर को यह अधिकार दिया 
गया #ि वह शासन को चलाने के लिए एक छोटी ती कोौन्सिल द्वारा 
कानून बना सकता दे | इसी तरह का अधिकार बम्बई के गवनर को 
८०७ में दिया गया। १८१३ ई० में एक दूसरा नियम पालियामेंट 
ने पास किया जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि भारतवष में 
कम्पनी जो कुछु राज्य स्थापित कर रही है उसकी राज-सत्ता सम्राट के 
हाथ में रहेगी | सारी अँगरेज़-जाति को यह श्राजश्ञा दी गई कि जो चाहे 
हिन्दोस्तान से व्यापार कर सकता है। लेकिन चाय की तिजारत हिन्दो- 
सस्‍्तान में कम्पनी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था । कम्पनी 
की छोड़कर चीन से तिजारत करने की आजश। किसी को न थी। इसी 
कानून के अ्रनुसार पहले पहल द्विन्दोस्तान में बड़े पादरो का एक स्थान 
बनाया गया | पालियामेंठ ने यह निश्चित किया कि कम्पनी श्रपनी श्रामदनो 
में से एक लाख रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए ख़्च करे । 
१८३३ ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी को फिर बीस वध के लिये 
अधिकार पत्र दिये गए । कम्पनी से चीन के साथ 
१८३३ का व्यापार की बपौती छीन ली गई। श्रब चीन के साथ 
खाटर पेक्टर व्यापार करने की श्राशा सभी इंगलैणड निवासियों को 
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दे दी गई | टी० बी० मेकाले लिखता है, “कम्पनी से इस बपोती 
को तोड़ कर यह आवश्यक कर दिया गया है कि उसके संगठन में 
परिवर्तन किया जाय |” इस ऐक्ट में यह भी निश्चित किया गया कि श्रब से 
कम्पनी केवल एक ठेकेदार संध्या की तरह रहेगी। लाड माले का कहना 
है कि, “१७८४ और १८५८ ई७ के बीच में जितने भी ऐक्ट पास किए 
गये उनमें श्ण३३ ई७० का नियम भारतीय सरकार के लिए सब से 
महत्वपूर्ण है ।” इसके अनुसार मुख्य ६ बातें निश्चित की गई ;--- 

(१) चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार सभी श्रंगरेजों को एक 

समान मिल गया । 


( ३ ) कम्पनी जितनी भी भूमि हिन्दोस्तान में श्रपने श्रधिकार में रक्खेगी 
उत्त पर एक मात्र अ्रधिकार बृटेन के सम्राद तथा उनकी औलाद 
का होगा | 

( ३ ) बम्बद और मद्रास के गवनरों से कानून बनाने का अधिकार 
छीन लिया गया । केवल गवनर-जनरल ओर उसकी कॉसिल 
को यह श्रधिकार दिया गया कि वह् सारे इ्विन्दोस्तान के लिये 
कानून बनाए | 

(४ ) गवनर-जनरल की कोंतिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। 
तीन के बदले श्रब उसमें चार सदस्य हो गये। नये सदस्य का 
कार्य यह था कि वह गवनर जनरल को क़ानून बनाने में मदद 
दे | इसका नाम कानूनी मेम्बर ( [,8४ )॥७|)०० ) था। लाड 
मेकाले पहिला कानूनी मेम्बर बनाया गया । 


(५ ) भारतीय कानूनों में संशोधन करने के लिये लाड मेकाले की 
अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया । 

( ६ ) दिन्दोस्तानियों को यद्द श्राश्वासन दिया गया कि इस्‍्ट-इन्डिया 
कम्पनी की नोकरी के लिये रूप, रंग, धर्म, जाति इत्यादि का 
भेद-भाव नहीं किया जायगा। 


इज्लैणड से कोट श्राफ़ डाइरेक्से और ईस्ट इन्डिया कम्पनी के 
बीच में कोई भी पन्न-व्यवहार बिना बोर्ड श्राफ़ कन्ट्रोल की जानकारी के 
नहीं हो सकता था | बंगाल का गवनर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गवर्नर- 
जनरल बना दिया गया | एक नई प्रेसीडेन्सी क्रायम करने के लिये, जिसकी 
राजधानी श्रागरे में हो, एक योजना बनाई गई । परन्तु दो वर्ष बाद यह 
विचार स्थगित कर दिया गया। बंगाल के गवनर-जनरल को, जो कि अरब 
क्रा० भा० श[०७-- २ 
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सारे हिन्दोस्तान का गवनर-जनरल द्वो गया था, बंगाल के लिए एक 
सहायक गवर्नर नियुक्त करने का श्रधिकार दिया गया । मद्रास और बम्बई 
के लिए दो पादरी नियुक्त किए गए। क़ानून बनाने का अधिकार केवल 
गवनर- जनरल और उसकी कौन्तिल को देकर कानूनी अधिकार केन्द्रित 
कर दिया गया । केन्द्रीय शासन की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ने लगी। 


१८४३ ई० के ऐक्ट के अनुसार ईस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारी 

संस्था के बदले राज्य करने वाली शक्ति मान ली 

श्थ४३ का गई | इस ऐक्ट के अनुसार कोट आफ़ डाइरेक्टस के 

खाटर ऐक्ट. १८ सदष्यों में से ६ सदस्यों को नियुक्त करने का 

अधिकार सम्राद को दिया गया। गवनर-जनरल की 

कोन्सिल में एक सदस्य और बढ़ां दिया गया। इसके अ्रतिरिक्त क़ानून 

'बनाने के लिए ६ विशेष सदस्यों की नियुक्ति की गई । बंगाल में एक 

लेफ़्दीनेग्ट गबनंर नियुक्त किया गया। इज्जलेण्ड में भारतीय कानूनों पर 

विचार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया | सिविल सर्विस का दरवाज़ा 
सबके लिये मुकाबले की बुनियाद पर खोल दिया गया। 


उपरोक्त ऐक्ट को व्यतीत हुए अ्रभी पूरे पॉँच साल भी न हुए थे 
कि हिन्दोस्तान में एक बहुत बड़ी क्रान्ति आरम्म हुईं। यह १८४७ ई० 
के गदर के नाम से प्रसिद्ध हे। इसके विषय में ऐतिदासिकों के भिन्न 
भिन्न मत हैं। कुछ का कहना हैं कि यह एक सिपाही-विद्रोह् था। 
कैकिन दूसरे लोग यह साबित करते हैं कि यद्द हिन्दोस्तान की आज़ादी 
की पहिली लड़ाई थी, जिसमें हिन्दोश्तानियों ने तलवार और बन्दूक़ की 
मदद से अपने मुल्क को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया था। जो कुछ 
भी दो हिन्दोस्तानियों को दवारना पड़ा । हज़ारों देश-वासियों और विदेशियों 
की जानें गई । ग्दर ने इज्जललैणएड की सरकार को चोकजन्ना कर दिया। 
उसे यद्द विश्वास दो गया कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी का शासन हिन्दो- 
स्तानियों के लिए उपयुक्त नहीं हे। यहीं से भारतीय शासन का दूसरा 
युग भ्रारम्म होता हे | 


द्वितीय काल (१८४८--१ ६१८ ) 
१८४८ ई० में पालियामेन्ट ने एक नया ऐक्ट पास किया। मुग़ल 
राज्य का सितारा हमेशा के लिए ड्ब गया । मुगल 


१८४८ का सम्राट को वहिष्कृत कर दिया गया श्रौर उसकी खारी 
खाटर ऐक्ट शक्ति 'बूटेन के सम्राद को दे दी गई । इंस्ट इन्डिया 
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कम्पनी मारतीय शासन से श्रलग कर दी गई । इड्जडलेण्ड की पालियामेन्ट 
ने शासन की बागडोर अ्रपने द्वाथ में ले ली। उसने यद्द घोषणा की कि 
श्रव॒से हिन्दोस्तान का राज्य सम्राट के द्वाथों में सुपुदं कर दिया जाता है । 
एक भारत मन्त्री की नियुक्त की गई । बोड-अआ्राऊ-कन्ट्रोल और कोट- 
आफ़-डाइरेक्टस के सारे अ्रधिकार उसे दे दिए गये । १४ सदस्यों की 
कोन्सिल-आफ़-इम्डिया नामक एक सभा बनाई गई जिसका कारय भारतीय 
शासन को चलाना और भारत मंत्री को सभी प्रकार से सहायता देना था । 
पालियामेन्ट हिन्दोस्तान फे लिए सर्वरर्वा बन बैठी। १८७६ ई० में मब 
महारानी विक्टोरिया हिन्दोस्तान की साम्राशी हुई' तो यह बात और भी 


स्पष्ट कर दी गई । 
वैसे तो पार्लियामेन्ट ने भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथों 


में ले ली, परन्तु उसे भारतीय मामलों का तजुरबधा बिलकुल न था । उसे 
इिन्दोस्तान के मामलों में कोई ख़ास दिलचस्पी न थी। इज्जलैरड स्वयम्‌ 
अपने घरेलू मामलों में लगा हुआ्ला था । पार्लियामेन्ट के सामने श्रायर*« 
लैण्ड और योरप की समस्‍यायें पड़ी हुई थीं। ऐसी दशा में यह सम्भव 
नहीं था कि वह ६००० मील दूर हिन्दोस्तान के शासन में दिलचस्पी 
लेती । पालियामेन्ट के सदस्य भारतीय रहन-सहन से परिचित नथे। 
ग्रावागमन की सुविधा भी श्राजकल जेसी न थी। हिन्दोस्तान में पाश्चात्य 
रहन-सहन अपना घर बना रही थी। इन्हीं रब बातों का विचार करते 
हुए. पालियामेन्ट ने भारत मन्त्री की नियुक्ति की, ओर उसे यद्द आ्राज्ञा 
दी कि वह प्रति वर्ष हिन्दोस्तान के आथिक तथा सामाजिक विषयों पर 
एक रिपोट पालियामेन्ट के सामने पेश करे। उसे यह भी श्रादेश दिया 
गया कि वह इर साल हिन्दोस्तान की झाय-व्यय का पूरा व्योरा पालिया- 
मेन्ट के सामने रक्‍खे। भारत मन्त्री की सद्दायता के लिए जे। १५ सदस्यों 
की एक कौन्प्तिल बनाई गई उसमें ८ सदस्यों को सम्राद ने और बाक़ी 
को कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नियुक्त किया। यह भी तय किया गया कि 
यदि कौन्सिल ( [709 (0०प्राथं! ) में कोई जगह ख़ाली हो तों उसकी 
भर्ती सम्राद्‌ करेगा । कोन्सिल के सदस्य तब तक नहीं हइठाये जा सकते 
ये जब तक पालियामेन्ट की दोनों सभाएँ इसके लिए सम्नाद के सामनें 
नम्न निवेदन पेश न करतीं | सदस्यों को राजनीतिक मामलों से श्रलग रखने 
के लिए यह आशा दी गई कि वे पार्लियामेन्ट में नहीं बैठ सकते। 

कोन्सिल का काम भारत मन्त्री को सलाह देना था। यदि वह 
चाहता तो कौन्सिल के फेसले को रद्द कर सकता था। केवल भारतीय 


१२ ग्राधुनिक भारतीय शासन 


कर के मामले में वह कौोन्सिल के फ़ेसले को नहीं बदल सकता था। 
अ्रसल बात यह थी कि कोग्सिल के सदस्यों को भारत मन्त्री ही नियुक्त 
करता था | सम्नाद केवल नाम मात्र के लिये था | इससे वे उसको इच्छा 
के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। गुप्त बातों में भारत मन्त्री ख़द हिन्दोश्तान 
से पन्न-ब्यवहार करता था। इसमें कोन्सिल का कुछु भी हाथ न था। 
हिन्दोस्तान का कर्ता-घर्ता भारत मन्त्री ही बनाया गया। १८४८ फे ऐक्ट 
के अनुसार सारे प्रबन्ध उसके द्वाथ में दे दिए गए। देश की रक्षा तथा 
ग्रामदनी और ख़च की पूरी ज़िम्मेवारी उसे सौंप दी गई । 

हिन्दोस्तान के गवर्नर-जनरल को यह श्राजश्ञा दी गई कि वह सभी 
मामलों में मारत मंत्री की श्राज्ञाओ्रों का पालन करे। यह बात दोनों 
शासकों की योग्यता पर निर्भर थी। यदि गवनेर- जनरल स्वयम्‌ इतना 
योग्य है कि भारत मन्‍्त्री उसके ऊपर तरह-तरह का हुक्म लादना 
उचित नहीं समझता, तो वद्द अपने काय के लिए बहुत कुछ स्वतम्त्र 
है। शासन प्रबन्ध की दृष्टि से उसका स्थान भारत मंत्री से कहीं ऊँचा है। 
कानूनन गवर्नर-जनरल को भारत मन्हत्री की आशा मानना श्रावश्यक था | 
यदि दोनों की रायों में श्रन्तर पढ़ता तो गवर्नर-जनरल को भ्रुकना पड़ता 
था | इसके दो उदाहरण भारतीय इतिहास में मोजूद हैं। लाड मेयो 
तथा लाडं नार्थत्रक के समय में पालियामेन्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
भारतीय सरकार सभी तरह घरेलू सरकार की मातहती में हे । फिर भी 
इन दोनों के सम्बन्ध के विषय में यही कहा गया हे कि शिमला ओर 
पालियामेन्ट का सम्बन्ध निश्चित नहीं है ।* 


शासन की बागडोर पालिंयामेन्2 के हाथ में जाने से गबनंर-जनरल के 

पद में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुईं। श्रब वह 

केन्द्रीय सरकार इदिन्दोत्तान का वाइसराय कहलाने लगा। उसकी 
की वृद्धि. फ़िम्मेवारी बढ़ा दी गई। इसलिये यह ज़रूरी था कि 
(७॥४५४)- . उसकी कौंसिल भी कुछ बड़ी कर दी जाय । १८३३ ई० 
8870॥ ० में तीन के बदल्ले चार सदस्य कर टढिणे गये थे | क़ाचूनी 
ए90एछ७/... मामले में नया सदस्य गवनर-जनरल को सलाह देता 
था। १८४४३ ई० तक वह कोंसिल में केवल क़ानून 

बनाने के लिये उपस्थित दह्वो सकता था। १८५३ ई७ में उसे कोंसिल का 


अनल्‍मणन पाक: + “हज |... ५5+-3--+हन न >«मम»>_ ब्ब्न्न जे >>> जन 
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एक साधारण सदस्य घोषित कर दिया गयां। १८६१ ई०७ में पालियामेन्ट 
ने एक नया कॉंसिल ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार एक श्रथ-सदस्य 
की नियुक्ति की गई। श्८७४ ई० में कोंसिल में एक और सदस्य बढ़ा 
दिया गया जिसके ज़िम्मे सरकारी इमारतों की देखरेख का काम सोंपा 
गया। कोंसिल का प्रत्येक सदस्य किसी विभाग का प्रधान द्ोता था। 
गवर्नर-जनरल को यह अधिकार था कि वह कोंसिल के फ़ेसले को रह 
कर सके । 

१७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से हिन्दोस्तान का शासन प्रबन्ध 
केन्द्रित होने लगा था। शासन का भार धीरेधीरे केन्द्रीय सरकार के 
हाथों में आ्राने लगा। प्रान्तीय सरकारों की शक्ति घटने लगी। प्रान्तों 
के गवर्नर केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट मात्र रह गये। शासन-प्रबन्ध में 
प्रान्तीय सरकारों को यह आशा थी कि वे गवनर-जनरल और उसकी 
कोंसिल के हुक्म की तामील करते रहें। साथ ही उन्हें हर मामले की 
सूचना केन्द्रीय सरकार के देनी पड़ती थी। प्रान्त की सरकारें, केन्द्रीय 
सरकार की श्राज्ञा के बिना क़ज़ नहीं ले सकती थीं। नये टैक्‍स लगाने के 
लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से शाज्ञा लेनी पड़ती थी। कोई भी बिल 
गवर्नर की कॉंसिल में तब तक पेश नहीं हो सकता था जब तक गवर्नर- 
जनरल की श्राश्ञान लेली जाती। बिल पास हो जाने पर भी अ्रन्तिम 
निर्णय गवनर-जनरल का ही होता था। एक राजनीतिश ने लिखा है, 
आशिक, राजनीतिक तथा कानूनी सभी दृश्यों से १६०६ ई० के पहले 
केन्द्रीय सरकार की शक्ति बड़ी द्वी ज़ोरदार थी |” प्रान्तों के शासक उसी 
की आशा पर चलते थे। वह किसी भी समय उनके अधिकार छीन 
सकती थी । 


धारा सभाश्रों का विकास 


शासन के द्वितीय काल में ( १८५८-१६ १८ ) धारा सभाश्रों का भी 
विकास हुआ। आरम्भ में कार्य कारिणी और धारा- 

श्य्दे३ का सभा में कोई अन्तर न था। जब कभी कोई क़ानून 
चार्टर एक्ट बनाना होता तो गवनंर-जनरल या प्रान्तों के गवर्नर कुछ 
विशेष व्यक्तियों ५ सलादइ ले लिया करते थे । १८१३ ई० 

में पहली बार एक क़ानूनी मेम्बर गवनर-जनरल की कोंसिल में भर्ती किया 
गया । यहीं से क़ानून बनाने का काय कार्यकारिणी से श्रलग समझा जाने 
लगा। १८५३ ई« में ६ मेम्बर गवर्नर-जनरल की कोंसिल में भौर भर्ती 
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किये गये | इनका एक माज्न काम कानून बनाने में उसकी मदद करना था। 
इनमें दो बंगाल की बड़ी कचहइरी ( उाहर॥। 5प्रए/शा० 007४ ) के 
जन थे और बाक़ी मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की सरकारों द्वारा 
नियुक्त किये गये थे । यही तभा बढ़ते बढ़ते केन्द्रीय सरकार की घारा सभा 
बन गई । 


१८६१ ई० के इंडियन कोंतिल ऐक्ट के श्रनुसार ६ सदस्य और भर्ती 
किये गये । श्रर्थात्‌ कानूनी मामलों में गवनर-जनरज्न 
१्८ ११ का को सलाह देने के लिये सदस्यों की संख्या श्रव १२ कर 
खाटरपेक्ट दीगई। इनमें ६ सदक््य किसी सरकारी विभाग में काम 
नहीं कर सफते थे। कुछ हिन्दोत्तानियों को भी इसमें 
हिस्ता लेने का मोक़ा मिला। इस ऐक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई 
प्राम्तों की सरकारों को क़ानून बनाने का वह अधिकार, जो १८३३ ई० में 
उनसे छीन लिया गया था, पुनः प्रदान किया गया। लेकिन ये अधिकार 
नाम मात्र के ये। उन्हें कानूनी मामलों में बिलकुल स्वतन्नता नहीं दी गई 
थी | गवनर-जनरल की श्राशा लेकर वे कोई क़ानून धारा-सभा में पेश कर 
सकते ये और फिर उसकी पुष्टि केन्द्रीय सरकार से कराते थे। लाड 
मेकडानल्ड के शब्दों में “प्रान्तीय धारा सभाएँ कानून बनाने के लिये 
छोटी-छोटी कमेटियाँ थीं।” उन्हें यह अधिकार न था कि वे क्राय-फारिणी 
के कामों में हस्तक्षेप कर | 


श्यध्र ई० में फिर एक इंडियन कॉंसिल्स ऐक्ट पास किया गया। 

इसके अनुसार केन्द्रीय धारा सभा में सदस्यों की संख्या 

श्य४२९ का ११ से १६ कर दी गई । ग्ेर सरकारी सदस्यों की संख्या 

चाटंर ऐक्ट बढ़ा दी गई। बड़ी बड़ी संस्थाओं को इस बात का 

अवसर दिया गया कि वे अपनी इच्छानुसार धारा सभाश्रों 

के लिये लोगों के नाम सरकार के सामने पेश करें| यद्यपि सरकार उन्हें 

स्‍थान देने के लिये बाध्य न थी, फिर भी उन्हीं में से लोग नियुक्त किये 

जाते थे। उस समय “चुनाव” की प्रथा न थी । शअ्रप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों 
की भरती में प्रजा की राय ले ली जाती थी । 


१६०९ ई० के माक्यमिटो सुधार ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा-समभाश्रों 

में और भी परियतंन किया। सदस्यों की संख्या ओर 

१६०९ का मारे उनकी ज़िम्मेवारी पहले से श्रधिक कर दी गईं | प्रान्तीय 
मिटो सुधार व्यवस्थापिका सभाओं में गेर सरकारी सदस्यों को संझ्या 


शासन का विकास १५ 


बढ़ा दी गई | धारा-सभा के सदस्यों को श्रधिकार दिया गया कि 
वे सरकार से कोई भी प्रश्न पूछु सकते हैं, तथा बजेट के ऊपर वादाबिबाद 
कर सकते हैं। लाड कज्न की नीति से भारतीय प्रजा बहुत ही नाराक्ष 
थी। १६०४ में बंगाल को दो टुकड़ा में बाँदने का जो प्रश्न उठाया 
गया था, उससे न फेवल बंगाल की बल्कि सारे हिन्दोस्तान की प्रजा 
असन्‍्तुष्ट थी। १६०५४ में अ्रखिल.भारतीय कॉग्रेस कमेटी का श्श वाँ 
वा्षिकोत्सव काशी में हुआ | इसमें बंगाल के टुकड़े करने की नीति का बुरी 
तरह खंडन किया गया। १६०६ ई० में काँग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में यह 
पास किया कि सम्पूर्ण देश की श्रावाज़ बृटिश शासन की नीति के विरुद्ध 


हे ।# 


श्रसन्‍्तोष को दूर करने के लिये १६०६ ई० में बृटिश सरकार को 
भारतीय शासन में सुधार की श्रावश्यकता महसूस हुईं । चुनाव का सिद्धान्त 
भी इसी समय स्वीकार किया गया। मुसलमानों को प्रथक्‌ निर्वाचन प्रदान 
किया गया। धारा-सभा के सदस्यों को यह अ्रधिकार प्राप्त हुआ कि वे 
सरकार के कामों की उचित टीका टिप्पणी कर- सकते हैं। किन्तु श्रभी तक 
भारतीय प्रजा को शासन की वास्तविक जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। सुधार 
का जन्मदाता लाड माक्ष स्वयं इस बात की ताईद करता है कि बृटिश 
सरकार की नियत यह कतई नहीं थी कि भारतीय प्रजा को शासन की 
ज्रिम्मेवारी दी जाय । 

इस सुधार के अनुसार वाइसराय की कार्यकारिणी सभा में एक 
हिन्दोस्तानी को भी स्थान दिया गया । सत्येन्द्रप्रसन्न सिनद्ा, जिन्हें आगे चल 
कर लाड की उपान्षि दी गई, पद्ििले पहिल इसके सदस्य बनाये गये । प्रान्तों 
की कार्यकारिणी सभाश्रों में भी इसी प्रकार के स्थान निश्चित कर दिये गये । 
ऊपर कहा गया है कि भारतीय प्रजा के श्रधन्तोष को दूर करने के लिये 
इस सुधार की योजना बनाई गई थी । परन्तु इसका परिणाम सम्तोष-जनक 
नहीं हुआ्रा। कार्य-कारिणी पहिले की तरह कमज़ोर ओर विदेशी बनी 
रही। केन्द्रीय सरकार का दबदबा प्रान्तीय सरकारों पर कम न हुआा। 





उस जलन ऑननान+ 


*यह देखते हुये कि देश के शासन में यहाँ के क्षागों का काई हाथ नहीं 
है और ये सरकार से जो प्राथनाय करते हैं उन पर उचित रूप से ध्यान 
नहीं दिया जाता है, इस कॉँग्रेंस की राय है कि बंग-विच्छेद के विरोध में 
उस प्राग्त में जी बहिष्कार का झामग्दोलन थक्षाया गया वह ग्याय संगत था 


झौर है। 


१६ आधुनिक भारतीय शासन 


भारत-मंत्री के श्रधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। प्रान्तीय सरकारों 
को श्रार्थिक ज्षेत्र में थोड़ा भी हक प्राप्त न हुआ । अपने ख़थ के लिये उन्हें 
केन्द्रीय सरकार का मुंद्द ताकना पड़ता था । 


भारत में राजनीतिक श्रसन्तोष श्रौर सहयोग की नीति $--- 


बूटिश राज्य की जड़ धीरे-धीरे मज़बूत होती जा रही थी। शासन 
के सभी च्चेत्रों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ द्वो रही थी। इसका प्रभाव 
देश की ञ्राम जनता पर बहुत ही बुरा पड़ रहा था। दिन्दोस्तानियों के दिलों 
में श्रेंग्रेज़ी राज्य के प्रति अ्श्रद्धा बढ़ती जा रही थी | देश में राष्ट्रीय भावना 
फैल रही थी | शासन की एकता, श्रेंग्रेज़ी शिक्षा, श्रेग्रेज़ी साइित्य और इतिहास, 
आवागमन की सुविधा, तथा सबसे बढ़ कर अंग्रेज़ी माषा ने राष्ट्रीयता को 
आगे बढ़ाया । पाश्चात्य देशों की प्रजातन्त्र भावना तथा योरप और अ्रमेरिका 
आदि स्वतन्त्र देशों के इतिहासों ने दिन्दोस्तानियों के दिलों में वतमान राष्ट्रीय 
जीवन का संचार किया। आरम्भ में यह भावना एक छोटे से दायरे में 
सीमित थी, लेकिन अरब उसका क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ने लगा | जिस कंग्रिस को 
नीव श्रेंग्रेज़ी सरकार से छोटी-छोटी बातों की माँग पेश करने के लिये डाली 
गई थी वहीं काँग्रेस श्रेंग्रेज़ी सरकार से टक्कर लेने का दावा करने लगी। 

श्रेंग्रेज़ी शासन का प्रभाव हिन्दोस्तानियों पर क्‍या पड़ रहा था, इसका 
ज्ञान अ्रग्रेज़ों को पूरी तोर से नथा। ज्यों-ज्यों श्रेग्रेज़ी शासन दृढ़ होता 
जाता था, और शासन की मशीन शान्ति उत्पन्न करती जाती थीं, त्यॉ-त्यों 
हिन्दोस्तान में राष्ट्रीयता की लद्दर बढ़ती जा रही थी। देश में नई-नई 
समस्‍यायें पैदा होने लगी थीं । 


एक श्रोर देश में राष्ट्रीयाव की लद्दर फेल रही थी, परन्तु दूसरी ओर 
ब्रिटिश सरकार अपनी नीति को बदलने के लिये तैयार न थी। वह नहीं 
चाहती थी कि शासन में श्रधिक से अ्रधिक हिन्दोस्तानियों का हाथ हो। 
इसलिये उसने 'सहयोग! की एक नई नीति का ध्राश्रय लिया | इसका तात्पय 
यह था कि कुछ थोड़े से हिन्दोस्तानियों को शासन प्रबन्ध में शामिल कर 
लिया जाय । बड़ी-बड़ी संरकारी नौकरियों में इने-गिने हिन्दोध्तानी भर्तों कर 
लिये गये | गवर्नरों तथा गवनर जनरल की काय-कारिणीं समाश्रों में 
हिन्दोस्तानियों की संख्या कुछु श्रोर बढ़ा दी गई। समय-समय पर धारा 
सभाओ्रों में भी हिन्दोस्तानियों की संख्या बढ़ाई गई | परन्तु केवल सहयोग! 
की नीति से हिन्दोस्तानी सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते थे | इस नीति की विफलता 
ज़ाहिर भी होने लगी। 


शासन का विकास १७ 


इसी बीच १६१४ में योरप में एक भयंकर युद्ध श्रारम्भ हुआ । इस बड़ी 
लड़ाई ने सब का ध्यान अ्रपनी ओर श्राकर्षित कर लिया । 
१९१७ का. ौ्न्दोसस्‍्तानियों ने दिल खोल कर बृूटिश सरकार को 
घे।बणा पत्र मदद की। राजा-महाराजाओं ने भी घन और जन दोनों 
से सरकार को मदद की। हिन्दोस्‍्तानी सिपाहियों ने इज़्लेंड और 
फ्राँत में जित वीरता का परिचय दिया उसकी सराहना आअंग्रेज़ों ने 
भी की है। बृटिश सरकार ने यह मान लिया कि ्िन्दोस्तानियों ने ऐसे 
कठिन समय में उसकी मदद की | बूटिश अधिकारी लड़ाई के 
ज़्माने में यह एलान कर चुके ये कि “यह लड़ाई संसार में एकता, 
स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के लिये लड़ी जा रही है।” इन शब्दों को 
सुन कर दिन्दोध्तानियों के दिलों में बड़ी-बड़ी आ्राशाये पैदा हो रही थीं। 
मांटेयू साहब ने, जो कि उस समय भारत मंत्री थे, श्रपनी सहानुभूति 
दिखलाने के लिये २० श्रगस्त सन्‌ १६१७ ई० को एक घोषणा की । इसका 
आशय यह था कि हिन्दोर्तानियों को क्रमशः स्वतन्त्रता की झ्रोर बढ़ने का 
अ्रवसर मिलता जायेगा। घोषणा पत्र इस प्रकार था :-- 

“बुरिश सरकार की यद्द नीति है, और उससे भारत सरकार पूरी तरह 
सहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में मारतीयों का धम्प्क 
उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, 
जिससे अ्रधिकाधिक प्रगति करते हुये स्वशासन-प्रणाली भारत में स्थापित 
दो और वह बृटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे | उसने यह ते 
कर लिया हे कि इस दिशा में, जितना शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ कृदम 
आ्रागे बढ़ाया जाय । में इतना और कहूँगा कि इस नीति में प्रगति सीढ़ी दर 
सीढ़ी होगी | बृटिश सरकार और भारत सरकार ही जिनके ऊपर भारतीयों 
के हित और उन्नति का भार है, इस बात के निर्णायक होंगे कि कब और 
कितना कृदम आगे बढ़ाना चाहिये। ये एक तो उन लोगों के सहयेग को 
देखकर द्वी श्रागे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें इस तरह सेवा का नया 
अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हृद तक उन्होंने 
अपनी जिम्मेबवारी को ठीक ठीक श्रदा क्रिया हैं ओर उन पर कितना 
विश्वास किया जा सकता है। पालियामेंट के सामने जो प्रस्ताव पेश 
होंगे उन पर सावजनिक रूप में वाद-विवाद करने के लिये पर्यात समय 
दिया जायगा ।” 

हिन्दोत्तान के राजनीतिक इतिहास में इस घोषणा पत्र के एक 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता हे | यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता का आरम्भ 
भ्रू० भा० श|०--३े 


श्क शग्राधुनिक भारतीय शतान 


मात्रा जाता दे। यद्यपि इसका अक्रशः पालन नहीं किया गया, फिर भी 
भारतीय प्रज्ञा का एक वर्ग इससे काफ़ी सन्तुष्ठ रहा। यहीं से शासन के 
विकास का तीसरा युग श्ारम्भ द्योता है । 


तृतीय काल (१६१६--१६४३६) 
भारत मंत्री मांटेग्यू साइब हिन्दोस्तान श्राये और वाइसराय लाड 
चेम्तफोड के साथ सारे हिन्दोस्तान का भ्रमण किया। 
१११६ ६० का इसके बाद दोनों ने एक रिपोट प्रकाशित की। इसी 
शासन सुधार रिपोर्ट के आ्राधार पर पालियामेंट ने १६१६ ६० में एक 
कानून पास किया, जिसके अनुसार भारतीय शासन में 
निम्नलिखित पतिवतंन किये गये :-- 
१--धारा-सभाश्रों में संदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रजा के 
प्रतिनिधियों की संख्या नामज़द सदस्यों से अधिक कर दी गईं | मताधिकार 
का क्षेत्र ओर भी व्यापक कर दिया गया। केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों धारा 
सभाओं को सरकार की टोका-टिप्पणोी करने का श्रधिकार दे दिया गया। 
बजेट के ऊपर विचार करने का अ्रधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया। 


३-प्रान्तों में दोहरे शासन (॥)ए2४7८४ए ) की नींव डाली गई। 
केन्द्रय और प्रान्तीय विषयों को एक दूसरे से श्रलग कर दिया गया | इसके 
अ्रतरिक्त प्रान्तीय विषयों को फिर दो हिस्सों में बाँठा गया | एक कोडि में 
( ॥7४0॥8४९7'९0९ 80/)00४8 ) वे विषय थे जिनमें भारतीय मंत्रियों की 
पूरी ज़िम्मेबारी थी। वे इन विषयों में स्वतत्रता पूवंक कार्य कर सकते थे 
और अपने काय के लिये प्रान्तीय धारा सभा के प्रति उत्तरदायी थे। स्वायत्त 
शासन, व्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई इत्याद विषय इनके अधिकार में दिये गये 
थे। दूमरे प्रकार के विषय ( ६९४७/ए८0 5प0]60॥६ ) वे थेजो गवनर 
की कार्यकारिणी को *पि गये थे । इनके लिये कार्यकारिणी के सदस्य धारा- 
समा की मातदती में न होकर गबनर के प्रति ज़िम्मेबार होते थे। शान्ति, 
कानून, भूमिकर, आाय-व्यय इत्यादि आवश्यक विषय कायकारिणी के 
हवाथों में दिये गये थे । इस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय शासन में किसी 
प्रकार का परिवतन नहीं किया गया , इसकी शक्ति पद्ले की तरह बनी रही । 

घरेलू सरकार पर भी इस क़ानून का श्रसर पड़ा | इंडिया कॉसिल के 
सदस्यों की सख्या ८ श्रोर १२ के बीच में निश्चित कर दी गई। इसके 
झाघे सदस्य ऐसे दोने चाहिये जो कम से कम १० वर्ष तक इिन्दोस्तान में 
रह चुके हों। कॉसपिल की आयु ५ वर्ष निश्चित कर दी गई। श्रब तक भारत 
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मंत्री की तनखबाह भारतीय ख़जाने से दी जाती थी, परन्तु इस पऐल्ट के 
अनुसार यह निश्चत किया गया कि उसे अंग्रेज़ी ख़ज़ाने से तनख्वाह दी 
जाय। उसके दफ़्तर का बाकी ख़बच भारतीय ख़ज़ाने से ही दिया जाना 
निश्चित किया गया। ऐसा इसलिये किया गया कि पालियामेंट भारतमत्री 
की कारवाइयों पर कड़ी नज़र रक्‍खे। इंगलेंड में एक नये अफ़सर की 
नियुक्ति की गई जिसे हाई कमिश्नर कहा जाता है। इस अफ़सर की 
ज्म्मेवारी भारतीय सरकार के प्रति कर दी गई। इस ऐक्ट में यह भी बात 
साफ़ कर दी गई कि १० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा जो 
इस बात का पता लगायेगा कि श्रब हिन्दोस्तानियों को कितनी श्राज़ादी 
मिलनी चाहिये | 
१६१६ ६० के सुधार से हिन्दोस्तानी सनन्‍्तुष्ट न थे। नरम दल वालों ने, 
तो इसका स्वागत किया, परन्तु देश की सबसे बड़ी 
सत्याग्रह राजनीतिक संस्था, कांग्रेस ने इसका पूर्ण वहिष्कार किया । 
बन्दोलन पिछली लड़ाई के कारण चीज़ों का दाम बढने लगा। 
पानी न बरसने से फ़ाल भी ख़गाब हो गई थी। इधर 
हिन्दोस्‍तानी मुसलमानों को यह पूरी उम्मीद थी बड़ं' लड़ाई में विजयी होने 
के पश्चात्‌ मित्र सरकार ( /]|6७४ टवीं के सुल्तान को फिर बह्दी दर्जा 
दे देगी जो लड़ाई के पहिले उसे प्राप्त था। तात्प्य यह है कि हिन्दोस्तान 
में बृटश सरकार के प्रति असन्तोष के सारे कारण इस्ट्ठ हो गये ये। 
१६२१ में महात्मा गाँधी ने मुहम्मद अली और शौकत भ्रली को साथ लेकर 
सत्याग्रद ग्रान्दोलन आरम्म किया । ख़िलाफ़त आन्दोलन कग्रेस सत्याग्रह 
के साथ जोड़ दिया गया। नरम दल वालों ने कॉसिल के चुनाब में हिस्ता 
लिया श्रोर शासन को चलाना श्रारम्भ किया | परन्तु सितम्बर १६२१ ई० 
में उन्होंने भी एक प्रध्ताव द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय शासन 
में पुनः सुधार द्ोने चाहिये। 
अहिंसा की नीति पर सत्याग्रह श्रान्दोलन आरम्म किया गया । देश भर 
में इस बात का प्रचार किया गया कि सरकार को कोई टेक्स न दे; सरकारी 
कानूनों का बहिष्कार किया जाय। इसका उदंश्य यह था कि सरकार को दर 
प्रकार से श्रसफ़ल साबित कर दिया जाय। यद्यपि श्रान्दोलन की नीति 
में हिंसा का कोई स्थान न था, फिर भी परिणाम भयंकर हुआ। गोरख- 
पुर किले में चोरी-चोरा नामक स्थान पर सत्याग्रहियों ने २१ पुलिस के 
सिपाहियों को जान से मार डाला। कांग्रेस में एक ऐसा दल उठ खड़ा हुआ 
नो कॉसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहता था। इसका नाम 'स्वराज दल! 
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था । देशबन्धु चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके नेता थे | 
यद्यपि केन्द्रीय धारा-सभा में इनका बहुमत न हो सका, परन्तु प्र्तीय घारा- 
सभाश्रों में इन्हें अच्छी सफलता मिली | बंगाल और मध्यप्रान्त में इनका 
बहुमत रहा | फिर भी शासन में रोड़े अ्टकाने की न.यत से इन्होंने मन्त्रिपद 
ग्रहण करने से इनकार कर दिया | एक ही प्रध्ताव में मन्त्रियों का वेतन घंटा 
कर २ रुपया सालाना कर दिया गया । ऐसी दशा में शासन का काय रुक 
गया और विवश होकर गवरनरों को १६१६ के द्वैध शासन प्रणाली का श्रन्त 
करना पढ़ा | 


पं० मोतीलाल नेहरू ने सरकार को इस बात की सलाइ दी कि अंग्रेज़ 
श्रोर हिन्दोस्तानी दोनों प्रकार के कुछ राजनीतिश किसी गोलमेज़ सभा में 
बुलाये जायें और उसमें इस बात का फ़ेसला द्दो कि हिन्दोघ्तानियों को किस 
प्रड्नार ज़िम्मेवार शासन दिया जाय | बृटिश सरकार श्रभी द्वाल के बने हुए 
शासन प्रबन्ध को बदलना नहीं चाहती थी। परन्तु वह इस बात के लिये 
तैयार थी कि एक कमेटी नियुक्त की जाय जो यह राय दे कि १६१६ के 
शासनविधान के अ्रन्दर कोन-कोन सी तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। मुद्दिमान 
कमीटी ( 3 प्रतणाव॥) (!०४॥॥॥०९ ) के बहुसंख्या सदस्यों ने यह राय 
ज़ाहिर की कि शासन प्रबन्ध अ्रच्छी तरह चल रहा है प्रोर श्रभी इसमें 
तब्दौली की कोई जरूरत नहीं है। श्सफ्रे विपरीत अल्पसंख्यक दल ने यद्द 
तै किया कि द्वेघ शासन ( ।)9४/2ए ) अत्यन्त दूषित है इसलिये सम्पूर्ण 
शासन विधान तब्दील होना चाहिये। १६२५ ई० के सितम्बर महीने में 
यह बात निश्चित की गई कि बृटिश सरकार एक गोलमेज़ सभा बुलायेगी । 


देश में शासन के प्रति श्रसन्‍्तोष बढ़ता जा रद्दा था। बृटिश सरकार 

ने भी यह ते कर लिया कि भारतीय शासन में सुधार 

साधमन  हेने चाहिये | इस स्थान पर हमें यह याद रखना 

कप्रीशन चाहिये कि १६१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार बृटिश सरकार 

१६९६ ई० में स्वयं इस बात की जॉच करती कि 

हिन्दोस्तानियों को और कौन कोन से अधिकार देने चाहिये। परन्तु दो वष 

पहले द्वी ८ नवम्बर सन्‌ १६२७ ई० को दिन्दोस्तान के गवनर-जनरल लाई 

इरविन ने इस बात की घोषणा की कि पार्लियामेंट ने एक कमीशन नियुक्त 
किया है जो निम्नलिखित बातों की जाँच करेगा :-- 


१-- १६१६ ई० का शासन विधान किस प्रकार काम कर रहा है। 
२--हिन्दोस्तान में शिक्षा की प्रगति कैसी है ! 
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१३--किस हृद तक हिन्दोस्तानी इस बात के योग्य हैं कि उन्हें एक 
ज्षिम्मेवार शासन दिया जाय | 


४--प्रास्तीय धारा सभाओश्रों में बढ़ी सभा का बनाना कहाँ तक अच्छा 
द्ोगा । 

इ--भारतीय रियासतों और बृटिश प्रान्तों में सम्बन्ध केसे स्थापित 
किया आय । 


कमीशन को इन्हीं बातों की जांच करके श्रपनी राय जाहिर करनी थी | 
सर जान साइमन इस कमीशन के सभापति थे | जिस समय कमीशन की नियुक्त 
हुई थी उसी समय १६२७ ई*० में कॉग्रत ने इस बात का एलान किया कि 
पूर्ण स्व॒राज्य हसका एक मात्र उद्देश्य है। देश के सभी राजनोतिक दलों ने 
यह निश्वय किया कि पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करनी चा हये | जिस समय देश 
में राष्ट्रयतता की लद्दर इतने ज़ोरों पर थी उसी समय साइमन कर्म.शन ने 
अपना कार्य आरम्भ किया | सबसे बड़े मार्क की बात तो यद्द थी कि इसमें एक 
भी हिन्दोस्तानी शरीक नहीं किया गया था। एक सन्ञन ने इसे “ सफ़ेद 
कप्तीशन ” घोषित किया है। हिन्दोस्तानियों के इस तिरस्कार से देश में 
खलबली सी मच गई | चारों ओर से इसका बायकाट आरम्म हुग्ना । काँग्रेस 
के नरम और गरम दोनों दलों ने एक स्वर से इसका बायकाट किया। सर 
जान साइमन ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे केन्द्रीय औ्रौर प्रान्तीय 
कमोटियों से पूरा सहयोग करंगे, फिर भी काँग्रेत की नीते पर इसका कोई 
असर नहीं पड़ा । लेजिस्लेटिब असेम्बली ने कमीशन के बायकाट का एक 
प्रस्ताव भी पास कर दिया | 


इस विकट राजनीतिक परेस्थिति को देखते हुए लाड इरविन ने ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १६२३ ई० को सम्राट की श्रोर से एक घोषणा 

इरविन की की। इसमें उन्हेंने यह कहा कि पार्लियामेंट ने यह निश्चय 
घेाषणा किया हेकि कमीशन की रिपोट के बाद हिन्दोस्‍्तान के 
राजनीतिक नेता एक गोलमेल्न सभा में बुलाये जायंगे और 

वहाँ उनकी राय ली जायेगी । लिब्रल दल वालों को इससे कुछ सन्तोष हुश्रा, 
परन्तु काँग्रेस सन्तुष्ट न रही | १६२६ ई० में दिसम्बर के महीने में काँग्रेत का 
वार्षिक अधिवेशन लाहोर में हुआ | इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि 
काँग्रेस गोलमेज़ सभा का बायक्राट करती दे और महात्मा गाँधी को इस बात 
का अधिकार देती दे कि वे सत्याग्रह आरान्दोलन श्रारम्भ कर दें | १६३० ई० 
के माच के महीने में सत्याग्रह की ग्राग सारे देश में फैल गई | साल भर तक 
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आन्दोलन बड़े ज़ेरों से चलता रह्दा । महात्मा गाँधी तथा और बड़े बड़े नेता 
उठा कर जेलों में डाल दिये गये | इनके अतिरिक्त दज़ारों श्रादमी जेल मेज 
दिये गये । 


जिस समय सत्याग्रह आ्रान्दोलन इतने ज़ोरों पर था, उसी समय १६३० ई० 

के जून के महीने में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित 

साइधमन  हुई। देश के किसी भी दल ने इसे पसन्द नहीं किया। 

कमीशन की कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट में संघ शासन की आवश्यकता 

रिपेट को निरथंक साबित किया था। उसका यह विचार था कि 

फ़िलहाल हिन्दोसतान में संघ शासन की कोई आवश्यकता 

नहीं हे | उसने प्रान्तीय स्त्रराज्य ( [90एंगरलंशे ॥पंणाणाए ) कौ एक 

योजना पेश की थी। केन्द्रीय शासन में परिवर्तन की चर्चा तक नहीं की 

गई | ६ जुलाई सन्‌ १६३० ई० को वाइसराय लाड इरविन ने धारा सभा के 

सामने यह्द घाषित किया कि गोलमेज़ सभा एक बहुत द्वी उपयोगी चीज़दहै और 
हिन्दोस्तानियों को उसमें द्िस्सा लेना चाहिंये। 


१२ नवम्बर सन्‌ १६३० ई० को सम्राट पंचम जाज ने गोलमेज़ सभा का 

उद्घाटन किया। रैम्ज़े मेकडानेल्ड जो कि उस समय 

पहली. शंगलॉंड के प्रधान मंत्री थे, सभा के सभारपात बनाये गये। 

गो सेत़ पहली ही बैठक में भारताय राजाओं ने इस बात की इच्छा 

सभा प्रकट की कि वे सभी प्रकार से भारतीय संघ शासन के 

लिये तैयार है। सभा में बहुत सी कमेटियाँ बना दी गई 

और श्रलग अलग मसलों पर उन्हें बचार करने का काम सॉंपा गया । १६ 

जनवरी सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज़ सभा का काय रुमाप्त किया गया। 

प्रधान मंत्री ने श्रपने अन्तिम व्याख्यान में यह क॒द्दा कि हिन्दोध्तान में एक 
संघ शातन को स्थापना होनी चाहिये | 


गोलमेज़ सभा के सदघ्य राज़ी खुशी अपने घर लौटे। लोगों ने उनका 
सम्मान किया। कुछ संदसयों ने काँग्रेस से यह इच्छा प्रकट 

गाँधी-इरबविन की कि वह ब्रिटिश राजनीतिशों का विश्वास करे शोर 
समम्ोता आवश्यकता पड़ने पर इन्हें श्रपगी उचित सलाह दे | इस 
प्रकार की चर्चाश्रों का प्रभाव कॉँग्रेतल पर अच्छा पड़ा। 

१६३१ ६० के मा के महीने में महात्मा गाँधी ओर लाड इरविन में एक 
सुलहनामा हुआ । सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर दिया गया। सारे राजनीतिक 
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कैदी छोड़ दिये गये। काँग्रेस इस बात पर तैयार द्वो गई कि वह दूसरी 
गोलमेज धमभा में हिस्सा लेगी । 


७ सितम्बर सन्‌ १६३१ ६० को गोलमेज़ पभा की दूसही बेठक लन्दन में 
आरम्भ हुई | कॉ्रेंस को ओर से प्रतिनिधि बन कर महात्मा 
दूसरी गोल गाँधी स्वयं इस समा में उपस्थित हुए थे । हसमे कोई सन्देहद 
मेज़ समा नहीं कि यदि इज्ञलेण्ड की सरकार में सहसा परिवतन न हो 
गया द्वोता तो हिन्दोस्तान का इतिद्दास गाज बहुत कुछ 
बदल गया होता | ब्रिटिश सरकार ओर काँग्रेस के बीच में कोई न कोई 
समझौता हो कर रहता | परन्तु इसी समय इंगलैर्ड की सरकार बदल गई । 
मजदूर दल ने इस्तीफ़ा दे दिया | नया चुनाव किया गया जिसमें सरकार की 
बागढोर अ्रनुदार दल के हाथ में ्रागई | मज़दूर दल के भारत मंत्री दृट गये 
और उनका स्थान अनुदार दल के भारत मंत्री ने ले लिया | गोलमेज़ सभा 
पर इस परिवतंन का गहरा असर पड़ा | सभा ने अपना काय आरम्भ किया | 
साम्प्रदायिक मसले को सुलझाने का कोई माग न निकल सका। प्रधान मंत्री 
ने यह घोषित किया कि उसी के हाथों में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह 
इस मसले को इल कर दे | काँग्रेस बिलकुल ही असन्तुष्ट रही। महात्मा गाँधी 
लन्दन से हिन्दोस्तान के लिये रवाना हुये। श्रभी वे जहाज से उतरे भी नहीं 
थे कि रास्ते में ही उन्हें गिरफ्रतार कर लिया गया। १६३२ ई० के आ्रारम्भ में 
फिर गिरफ़्तारियाँ शुरू दो गईं। मिस्टर बाल्डविन इस समय इगलैणड के 
प्रधान मंत्री थे । उनकी धरकार ने हिन्दोत्तान के सभी बड़े लीड. को जेल 
में डाल दिया | 


१६ श्रगस्त सन्‌ १६३२ ई० को इच्नलैण्ड के प्रधान मंत्री ने साम्प्रदायिक 
नि्यंय घोषित किया । इसके अनुस'र मुसलमान, श्रेप्रेज़, 

सपस्ग्दायिक ईसाई, तिक्ख, अछूत तथा स्री--हन सब को अलग अलग 
न्णिंगय निर्वाचन का अ्रधिकार दिया गया। महात्मा गाँधी ने 
0०गाएावों आमरण अनशन ब्त द्वारा इस साम्पदायिक नि्णेय का 
&एशत.. विरोध किया । उनकी दृष्टि में अ्रछूतों को श्रलग निर्वाचन 
देकर भारतीय समाज्ञ को टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया था। 

उन्होंने यहाँ तक फ्रेमला कर लिया कि यदि ज्रेटिश सरकार इस साम्प्रदायिक 
निणंय को तब्दील न करेगी तो वे श्रनशन द्वारा अ्रपेना प्राण दे देंगे। उनका 
झनशन आरम्भ हो गया । एड्शलैणड श्रोर हिन्दोस्तान दोनों देशों में खलबली 
सी मच गई । बहुत जल्दी सुलह की कार्रवाई आरम्म की गई ओर पूना में 


श्४ आधुनिक भारतीय शासन 


एक सुलहनामा ( 20078 2८6 ) किया गया। हसमें अ्रक्धृत वर्ग को घार[- 
सम्ाश्रों में पहले से दूने स्थान दिये गये और उन्हें हिन्दू जाति का एक घनिष्ठ 
अंग मान लिया गया। बृटिश सरकार ने भी पूना के इस सुलदनामें को 
स्वीकार कर लिया। 
१६१२ ६० केसितम्पबर महीने में हिन्दोधश्तान के वाइसराय लाड 
विलिग्टन ने यद्द घोषित किया कि पालियामेंट दिन्दोस्तान के शासन 
तीसरी गाज़ विधान में परिवतन करने पर तेयार है। वह चाहती हैं कि 
मेत्न सभा दरिन्‍्दोध्तान में एक ऐसे संघ शासन की स्थापना की जाय 
जिसमें केन्द्र भौर प्रास्त दोनों जगह जिम्मेबार शासन कायम 
कर दिया जाय | इसी बुनियाद पर १७ नवम्बर सन्‌ १६३२ ई० को तीसरी 
गोलमेज़ सभा का काय आरम्भ किया गया जो २४ दिपम्बर सन्‌ १६३२ ६७ 
को समाप्त भी हो गया। 
बृटिश सरकार ने १६३३ ई० के माच के महीने में एक सफ़ेद पत्र (१४॥॥(८ 
(४७००) प्रकाशित किया जिसमें भारतीय शासन सुधार की 
सफेद पत्र॒ योजनायें घोषित की गई थीं। हिन्दोस्तान के भूतपूब 
९४४४८... वाइसराय लाड लिनलिथ गो को श्रष्यक्तता में १६३३ के 
एश)०" .. श्रप्रैल के मद्दीने में एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई 
कोर गई | इसके ड़िम्मे यह काम सॉगा गया कि वद्द सफेद पत्र 
१६३४ का पर अपना विचार प्रकट करे। कुछ भारतीय भी इसमें 
शासन-विधान सम्मिलित हिये गये ये | बड़ी छान बीन के बाद १२ नवम्बर 
सन्‌ १३३४ ई० को इस कमेटी ने श्रपनी रिपोर्ट णर्लियामेंट 
को दे दी | पालियामेंट की दोनों सभाश्रों ने इसे मंजूर कर लिया । ४ फरवरी 
सन्‌ १६३४ ६० को पहिली बार यद्द रिपोट पालियामेंट में पढ़ी गई। ६ जून 
सन्‌ १६९३४ को लाड सभा में इसकी पेशी हुई | २४ जुलाई सन्‌ १६३४ ई० 
को कुछ थोड़े बहुत परिवतन के साथ लाइ सभा ने इसे पास कर दिया । कामन 
सभा ने भी हन परिवतनों को मान लिया। २ श्रगस्त सन्‌ १६३५ ई० को 
सम्राट_ने इस पर श्रपनी दस्‍््तख़त कर दी और गवनमेंट इंडिया ऐक्ट इतनी 
माथाउच्चो के बाद पास हो गया | पालियामेंट के इतिहास में यह सबसे बढ़ा 
ऐक्ट कहा जाता है । पूरे ऐक्ट में १६ बड़े बड़े हिस्से हैं श्रोर ४५८ सुखियां 
हैं। इसके श्रन्दर बर्मा ऐक्ट भी शामिल हैं। 
१३६३५ ३० के नये शासन विधान में मुख्य ४ बातें हैं :- 
१--सम्पूर्ण भारतव के लिये एक संघशासन विधान की योजना 
बनाई गई है । 
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२-कैम्द्रीय शासन में दोहरे शासन विधान (॥)2ए7४7'०॥% ) का 
सिद्धान्त माना गया है। 


३--प्रान्तीय स्वराज्य का जन्म दिया गया है। 


४--वनंरों तथा गवर्नर-जनरल को श्रनेक विशेषाभिकारों से सुसजित 
किया गया है। 


वैसे तो संघशासन का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया गया है, 
परन्तु यहाँ पर इतना कद्द देना काफ़ी है कि इस नये शासन विधान में थोड़ा 
भी दम नहीं है। देश के किसी वर्ग ने इसे स्वीकार नहीं किया है। इसके 
विपरीत कुछ वर्गोा' ने इसे श्रत्यन्त भयंकर साबित किया है ) 


यह बात पहिले ही निश्चित कर दी गई थी कि नया शासन विधान पहले 
प्रान्तों से आरम्म किया जायगा | इसी के श्रनुसार पहली 
नये शासन श्रप्रेल सन्‌ १६३७ ई० को प्रान्तों में यह शासन जारी किया 
विधान का गया। चुनाव में कांग्रेस ने दिल खोल कर हिस्सा लिया और 
श्री गणेश ६ यूत्रों में इतका बहुमत रहा | जब मंत्रिपद ग्रहण करने का 
प्रश्न उठा तो काँग्रेत ने इसे इनकार कर दिया। इसका 
उद्देश्य शासन को चलाना न था बल्कि इसे तोड़ना था | काँग्रेस को यद्द डर 
था कि गवनरों के विशेषाधिकार के सामने उसका बहुमत कोई काम नहीं कर 
सकता | जब तक मंत्रि4द सम्बन्धी कगड़ा चलता रहा तब तक शासन को 
चलाने के लिये गबनरों ने छोटे छोटे मंत्रिमंडल ( [76५॥ >ग्रांई7९8 ) 
बना कर श्रपना काय आरम्म कर दिया | १६३७ ई० में जुलाई के मददीने में 
भारतमंत्री और गवर्नर-जनरल के आ्राश्वासन दिलाने पर काँग्रेस ने मंत्रिपद 
का भार स्वीकार कर लिया | बम्बई, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बरार, 
बिहार और उड़ीसा-श्न सूत्रों में काँग्रेस सरकार कायम हो गई। बाद में 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर आसाम में भी काँग्रेस ने संयुक्त मंत्रि-मंडल कायम 
कर लिया । 


प्रान्तों में शासन का काम श्रच्छी तरह चलने लगा। काँग्रेत ने श्रपनी 
बुद्धि का श्र्७छा परिचय दिया। अनेक नये विभाग खोल कर उसने जनता 
के सामने यद सिद्ध कर दिया कि एक स्वतंत्र सरकार अपने देश की कहाँ तक 
भलाई कर सकती दै | विदेशी-राज्य का पर्दा थोड़े समय के लिये जनता के 
सामने से दूर कर दिया गया ।॥ संयुक्तप्रान्त तथा मध्यप्रान्त में कुछ ऐशथी 
घटनायें उपस्यि हुईं जिनसे शासन में फिर रुकावट पढ़ने के चिन्द्र दृष्टिगोचर 
होने लगे। संयोग वश यह विपत्ति कुछ दिनों के लिये दल गई। प्रान्तीय 
आरा० भा० शा०- ४ 


१६ श्राधुनिक भारतीय शांधने 


शासन की सफलता को देखते हुए केन्द्रीय संघ शासन का समय भौ धौरे धीरे 
निकट झा रहा था। परन्तु कोई वर्ग इस बात के लिये तैयार न था कि 
संघशासन अपने इसी रूप में जारी कर दिया जाय | 
१३६३६ के आरम्भ में योरप में एक भयंकर लड़ाई के श्रासार नज़र आने 
लगे ।बृटिश सरकार की परिस्थिति नाजुक होने लगी। 
काँग्रेली. १६४६ के सितम्बर के मह्दीने में लड़ाई आरम्भ हो गई । 
सरकारें का दिन्दोस्तान पर भी इस लड़ाई का तात्कालिक श्रसर पढ़ा। 
इस्तोफा बृटिश सरकार ने जमनी के विरुद्ध लड़ाई का एलान किया 
श्रौर उसी में हिन्दोस्तान को भी श्रपना साथी करार दिया । 
जीवन-मरण की इतनी बड़ी लड़ाई में दिन्दोस्तान शरीक तो कर दिया गया 
परन्तु हिन्दोस्तानियां की राय बिलकुल न ली गई । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भारतवात्तियों की सद्दानु भूति डिश सरकार के प्रति थी। वे नहीं चाइते थे कि 
दुनियाँ में नाज़ी सरकार का दबदबा दो जाय। काँग्रेस ने बृटिश सरकार से 
इस बात की माँग पेश की कि लड़ाई के अन्त में वह हिन्दोस्तानियों को यह 
श्रधिकार दे दे कि वे विधान सभा ( 0णाशध्रोप्रशाह /ै#शा॥)9 ) द्वारा 
अपनी शासन पद्धति स्वयं बना सके। इसको दुसरे शब्दों में यद्द कह सकते 
हैं कि काँग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की माँग पेश की थी | इस पर भारत मंत्री ने 
घोषित किया कि ईिन्दोस्तान में इतनी साम्प्रदायिक उलभरनें हैं कि वह श्रभी 
आज़ादी के मुस्तहक नहीं दे । लड़ाई के समय शासन विधान में किसी तरह का 
परिवतंन नहीं किया जा सकता। 
इस कड़े जवाब को सुनते ही नवम्बर सन्‌ १६१६ ई«७ में ८ प्रान्तों को 
काँग्रेठ सरकार ने इस्तीफा दे दिया। गवनरों ने इस बात की कोशिश की कि 
दुसरी पार्टियों शातन का भार ले लें, परन्तु आरसाम को छोड़कर और किसी 
सूबे में उन्हें सफलता न मिल सकी | श्रन्त में विवश द्ोकर उन्हें घोषित करना 
पढ़ा कि शासन की मशीन फेल कर गई। १६३४ के शासन विधान की ६३ 
धारा के अनुतार गवनरों ने शासन की पूरी बागडोर श्रपने द्वाथों में ले ली। 
घारा-सभाये बर्खास्त कर दी गईं, भौर गबनेरों ने दो चार सरकारी श्रफ़सरों को 
अपना सलाइकार नियुक्त कर शासन को चलाना श्रारम्म किया | 
भारतीत जनता की अनुमति के बिना ही हिन्दोस्तान लड़ाई में शरीक 
कर दिया गया । बूटिश सरकार यह चाहती थी कि काँग्रेत 
सत्याप्रहद  पिछुली लड़ाई की तरद् इतमें भी बूटेन का पूरा सद्योग दे 
आात्दोजन । कॉँम्रेस ने अपने एक भ्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया था 
कि जब तक हिन्दोस्तान स्वतन्त्र नहीं किया जाता, तब तक 
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बह मित्र राष्ट्रों की भ्रच्छी तरह मदद नहीं कर सकता । भ्प्रेल १६४० ई« में 
रामगढ़ के काँग्रेस श्रधिवेशन में यद्द बात फिर दुद्दराई गई कि पूर्ण स्वराज्य से 
कम किसो भी तरह की चीज़ स्वीकार न की जायगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 
आन्दोलन आरम्भ हुआ और हज़ारों श्रादमी जेल में डाल दिये गये | एक 
साल से अधिक सत्याग्रह चलता रहा और सरकार तथा कॉग्रेस में समभोते 
का कोई रास्ता न निकला | २१ जुलाई सन्‌ १६४१ ई० को वाइसराय ने यहद्द 
घोषणा की कि केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जायेगी 
श्रौर एक 'राष्ट्रीय रक्चा समिति! का निर्माण किया जायगा। काँग्रेस को इस 
घोषणा से सनन्‍्तोष न हुश्रा और वह श्रपनी नीति पर डटी रही | 


काँग्रेस के अपनी नीति पर ढटे रहने के बावजूद बृूटिश सरकार एक एक 
करके सत्याग्रहियों को जेल से निकालने लगी । इसी बीच 
सर स्टैफोई माच १६४९ में इंगलेंड के एक प्रसिद्ध राजनीतिश सर स्टेफ़ोड 
क्रिप्त का क्रिप्स बृटेन के सम्राट की ओर से सुलह का एक पैगाम 
झागप्तन लेकर हिन्दोस्तान में श्राये | भारतीय नेताओं को निमन्त्रित 
किया गया कि वे उनसे दिल्ली में मिलें। बड़ी, बड़ी 
झाशाय लेकर काँग्रेत तथा लीग के नेता दिल्ली को रवाना हुये। क्रिप्स 
ने एक लम्बी योजना उनके सामने पेश की और उन्हें श्राश्वासन 
दिलाया कि सब लोग इस पर विश्वास कर अमल कर । वैसे तो 
इत योजना में बहुत सी कमजेोरियाँ थीं परन्तु सबसे बड़ी कमजेरी रक्षा 
का प्रश्न था | इसके अनुसार रक्षा का पूर्ण अधिकार कमान्डर इन- 
चीफ के दिया गया था। काँग्रेस का कहना था कि, “ रक्षा का प्रा 
भार किसी हिन्दोस्तानी के दिया जाय। दिन्दोस्तान इस समय ख़तरे 
में हे श्रोर इसकी रक्षा का सवाल सबसे पहला खवाल है। हदिन्दोस्तानियों 
के छेडइकर कोई और इसकी रक्षा नहीं कर सकता।”” बात भी ठीक थी 
क्‍यों कि फ़रवरी १६४२ में दिंगापुर पर जापनियों का कब्ज़ा हो गया था और 
वे लगातार बढ़ते त्रा रहे थे। हिन्दोस्तानी श्रपने देश की रक्षा के लिये 
झपना खून पानी की तरद बद्दा सकते ये। सुलद् का पेगाम फेल कर 
गया। लीग और काँग्रेष दोनों ने इसे नामंजूर कर दिया। क्रिप्स चुपचाप 
इंगलेंढ के वापिस चले गये । 


सर स्टेफ़ोड किप्स हिन्दोध्तान के एक हतिषियें में गिने जाते ये, परन्तु 
सुलह के पेगाम ने उन्हें इतना बदनाम कर दिया कि उन पर तरह तरह की 
बोछार फेंकी जाने लगीं। काँग्रेस का कहना था कि क्रिप्ठ के ऐटछी निस्सार 
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येजना लेकर कभी नहीं त्राना चाहिये था। इत प्रस्ताव में केन्द्रीय राष्ट्रयक रण 
का केई उल्लेख नहीं किया गया था | इससे हिन्दोस्तान के १३ या १४ 
छोटे छेाटे टुकड़े में बैंट जाने का डर था। महात्मा गाँधी का कहना 
था कि < क्रिप्त साइब उस बेक का एक चेक हिन्दोस्तान के देना चाहते थे 
जिसका दिवाला निकल चुका हे । * उनके प्रस्तावों का कुल लुब्बो लवाब 
यही था कि “ अ्रपनी वतंमान स्थिति पर ही सनन्‍्तोष करो और युद्ध के बाद 
तुम्हें ोपनिवेशिक पद प्रदान किया जायगा | ?? मुसलिम लीग के एक सदस्य 
का कहना हे कि ' यदि क्रिप्स के प्रस्ताव मान लिये गये द्वोते तो १० 
करोड़ मुसलमानों की मिट्टो पलीद हे। जाती | ” हिन्दोध्तान से विदा होते 
समय करोंची में क्रिप्स साहब ने क॒द्दा कि“काँग्रेस सब कुछु चाहती थी या 
कुछ नहीं, इसलिये उसे कुछ नद्ीं मिला।” उन्होंने यहाँ तक कद्द डाला 
कि “ महात्मा गाँची अपने दी दल के सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान 
करना चाहते हैं। ” इन बातों से हिन्दोस्तान में बृटेन के प्रति घुणा उत्पन्न 
होने लगी। 
क्रिप्स के चले जाने के बाद इहिन्दोसतान के राजनीतिक आकाश में 
बादल सा छा गया । चारों श्रोर श्रसन्तेष की ज्वाला 
छागसत की बढ़ने लगी | काँग्रेत वर्किग कमीटी ने यहद्द प्रस्ताव पास 
तोड़ फेड झोर किया कि “ अंग्रेज हमारे देश के छोड़ दें” ( 0पं४ 
बृटिश सरकोौर [70 ) | इसी प्रस्ताव के समर्थन के लिये'६ श्रगध्त 
को जिम्मेवारी १६४२ के बम्बई में काँग्रेस कमीटी की बैठक हुई | कमीटी 
का फाय अमी समाप्त भी नहीं हुआ था कि रात में ही बड़े 
बड़े नेता गिरफ़्तार कर लिये गये | १० अ्रगस्त १६४२ के भारत मन्त्री, लाडे 
एमरी का वछव्य प्रकाशित हुआ कि काँग्रेत वृटिश सरकार का अन्त करना 
चाहती थी और उसके काय-क्रम में तार ताइना, स्टेशन जलाना, दफ़्तर 
फँडना इत्यादि इत्यादि बातें थीं। इस वक्तव्य ने मुल्क के चौकनना कर 
दिया और काँग्रेस तथा अन्य लेग जगह जगह सरकारी सम्पत्ति के नुकसान 
पहुँचाने लगे । किसी किसी जिलों में ते। रेल और तार के सारे खम्मे उखाड़- 
कर फेंक दिये गये। भगस्त के मद्दीने भर यही दाल रद्दा। सरकार ने भी अपना 
रुख़ बदला ओर बड़ी बेरहमी के साथ फ़ोजी सिपाद्दी इसे दबाने लगे । कितने 
घर जला दिये गये और सेकड़ों श्रादमी बन्दूक के निशाने बने। अक्टूबर 
के अ्रन्त तक सब मामला ठंडा द्दो गया || काफी लाग जेलें में डाल दिये 
गये और शहर तथा गाँव दोनों से नुक॒तान की सारी रकम सामूहिक जुर्माने 
के रूप में बचूल की गई । कद्दा जाता है कि इस तोड़ फोड की ज़िम्मेबारी 
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काँग्रेस के ऊपर है | परन्तु जब उतके बड़े बड़े नेता पहले डी जेल में ढाल 
दिये गये ते उसकी ज़िम्मेबारी कैसे दे। सकृती दे। लाड एमरी के १० 
अगध्त के वऊव्य ने इस कारय क्रम का प्रचार किया | 


१६४६ ६० तक वृटिश सरकार की नीति में केई परित्रतन नहीं हुआ । 
इसी वर्ष लड़ाई समाप्त दे! जाने पर भारतीय राजनीति 
वूरिश मंत्रि- में फिर परिवर्तन की चर्चा होने लगी। मार्च १६४६ 
मगडल का तक प्रान्तीय धारा सभाश्रों के चुनाव समाप्त दा गये 
प्रस्‍्ताध और कांग्रेस का काफ़ी बहुमत रहा | काँग्रेस ने मंत्री पद 
स्वीकार कर शासन के चलाने का भार अपने ऊपर 
लिया। अप्रेल १६४६ में पार्लियामेन्ट ने एक मंत्रि दल इस आशय से 
दिन्दोस्तान में मेजा कि हिन्दोस्तान के साथ एक स्थायी सुलद्द कर ली नाय । 
बृद्िश मंत्रि दल ने हिन्दोस्तान के सभी बड़े लीडरों से परामर्श करने के बाद 
१६ मई सन्‌ १६४६ को पाँच हजार शब्दों की अखिल -भारतीय-यूनियन' 
बनाने की एक योजना प्रकाशित की । इसमें पाकिस्तान की येजना नामंजूर 
कर दी गई | प्रास्तों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई ओर और उन्हें समुह अथवा 
उपसंध में संगठित होने की आजादी दी गई। इसके जवाब में २४ मई सन्‌ 
४६ के काँग्रेस वकिंग कमेटी ने एक दज्ार शब्दों का एक प्रस्ताव पास कर 
यह घोषित किया कि बृटिश मंत्रिदल का प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जायगा 
जब कि उसमें नीचे लिखी बाते साफ़ तौर से मान ली जायें ;-- 
१--भा रत की स्वाघोनता । 
२-यद्यप सीमिति किन्तु दृढ़ वेन्द्रीय सरकार | 
३--प्रान्तों के पूर्ण शासनाधिकार । 
४-- केन्द्र तथा प्रान्तों में लोकतन्त्र वादी व्यवस्था । 
५--प्रत्येक ध्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा । 
मंत्रिदल के प्रस्तावों पर हिन्दोस्तान के सभी दल गम्मीरता पूर्वक 
विचार कर रहे हैं | प्रास्तों में काँग्रस सुचारू रूप से 
धर्तमान स्थिति शासन के चला रही है । भारतीय राजनीति में कौन सी 
ठोस येजजना निकट भविष्य में कार्यान्वित देगी, इस पर 
श्रभी कुछु नहीं जा सकता । 


भंध्याय २ 
शासन से गुण-दोष 


प्रत्येक संघ सरकार के लिये दो चीज़ें ग्रावश्यक हैं। एक तो बहुत सी 
रियासते' श्रथवा सूबे एक दूसरे के पड़ोसी हों। इनके 
संघ शासन इतिद्दास, इनकी परम्परा और इनकी रहन सहन में एकता 
की की भलक दे।। दूसरी ग्रावश्यकता इन सूत्रों के अन्दर 
झावश्यकता एक ऐसी भावना की है जे। इन्हें मिलाने के लिये प्रेरित 
करती दे। । इनके श्रन्दर यह प्रबल इच्छा दे! कि वे 
स्वतन्त्र रदते हुए एक केन्द्रीय सरकार बनावे । संघ सरकार की उत्पत्ति इन्हीं 
भावनाओं से द्वोती है। भारतीय संघ शासन में ये दोनों भावनाये पाई 
जाती हैं। इस देश में ६०० के लगभग छोटी छोटी रियासते और १७ युबे 
हैं। बहुत दिनों से इनकी इच्छा रही है कि एक संघ शासन बनाया जाय। 
वर्तमान शासन विधान इसी का फल है। 


संघ शासन की परिभाषा राजनीतिज्ञों ने कई प्रकार से की दे। यह 
राजनीतिक टुकड़े का वह संगठन है जो धब की श्रोर से 
संघ शासन किसी उद्द श्य की पृत्ति के लिये बनाया जाता है। संघ 
क्या हे! शब्द ही यह सूचित करता है कि बहुत से छोटे छोटे समूइ 
"इसमें सम्मिलित हैं | यदि किसी दबाव के कारण बहुत 
सी रियासते' एक सम्मिलित सरकार कायम कर ले तो उसे संघ नहीं कहा 
जा सकता | यद्यपि सबके लिये एक केन्द्रीय शासन की स्थापना हे जाती है, 
परन्तु इसमें उन्हें वह स्वतन्त्रता नहीं है जो एक सच्चे संघ शासन के अन्दर 
हानी चाहिये | संघ शासन के लिये यद्द श्रावश्यक है कि छोटे छोटे विभाग 
ब्पनी स्वतन्त्रता से एक सम्मिलित सरकार बनावे । संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
में इ८ रियासतों ने श्रपनी इच्छा से एक केन्द्रीय शासन की स्थापना की है। 
इन्हें यह ग्रधिकार है कि जब चाहे संघ से अपने के अलग कर ले । प्रत्येक 
रियासत को यह पूरी स्वतन्त्रता है कि वह अपनी शासन पद्धति जैसी चादे 
रबखे | वास्तव में संघ शासन एक प्रकार का सुलहनामा है, जो स्वतंत्र 
रियास्तें श्रपने लाभ की दृष्ट से करती हैं। वे श्रपना कत्तंव्य अपने आप 
निश्चित करती दें। प्रत्येक रियातत श्रपनी शाजसत्ता को कायम रखती दे । 
संघ शासन से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो सभी रियसतों की रक्षा और 
उन्नति की ज़िम्मेवार बन जाती है। 
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संघ शासन के लिये तीन बातों का होना श्रावश्यक है। इनको 
अनुपस्थिति में इस शासन पद्धति का निर्माण नहीं हो 
संघ शासन सकता। 
को शर्ते 
( १ ) प्रत्येक संघ सरकार शासन से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती हे । 
शासन विधान में यद्द बात स्पष्ट कर दी जाती है कि सुल॥ 
शालन को की कोन कोन सी शर्तें है । संध सरकार की स्थापना के बाद 
प्रधानता  रियासते उन बातों को मानने के लिए बाध्य हैं, जिनकी 
प्रतिशा उन्होंने की है। संघ सरकार और रियासतों की 
सरकार दोनों के अधिकार की सीमा शासन विधान में निश्चित कर दी जाती 
है। इसीलिये ऐसे शासन विधान के लिये यह आवश्यक है कि वह लिखित 
हो और सरकार की साधारण मशीन उसे बदल न सके। रियातत 
और संघ सरकार किसी एक को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि वह 
शासन विधान में जैसा चाहें परिवतंन कर दे। इसे बदलने का भ्रधिकार 
केवल विशेष अधिकारियों को दिया जाता है। जब कभी इसमें परिवतन 
की अरवश्यकता होती है तो अनेक शक्तियों से राय केनी पड़ती है। संघ 
शासन को बदलना उतना ही मुश्किल है, जितना किसी कानून को रद 
करना । 
(२) रंघ शासन के लिये दूसरी शर्त शक्तियों का विभाजन है। 
श्रर्थात्‌ प्रत्येक रियासत को यह अच्छी तरह मालूम दो 
शक्ति कि उसके क्‍या क्‍या अभ्रधिकार हैं। केन्द्रीय सरकार और 
विभाजन रियास्ती सरकारों के. अधिकार एक दूसरे से अच्छी 
तरह अलग होने चाहिये। एक ऐदछी सूची बननी चाहिये 
जिसमें विस्तार पूर्वक विषयों को बाँठा गया हो कि अमुक विषय केन्द्रीय 
सरकार के और शेष रियासतों के हाथ में हैं | इस विभाजन में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं हो सकती | जो जो विप्रय स्थानीय हों वे रियासतों को दे दिये 
जायें श्रोर जिन विषयों का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश से हो वे केन्द्रीय सरकार 
को दिये जायें। इससे आपस में मतभेद के अवसर उत्पन्न नहों हो सकते | 
इसीलिये संघ शासन विधान बहुत द्वी स्पष्ट और सुलभा हुआ होना चाहिये | 
( हे ) यद्यपि संध शासन विधान में सारी बातें लिखित होती हैं 
अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है : फिर भी ऐसे 
संघ न्यायालय श्रवसर पैदा हो जाते हैं जब कि शासन विधान में कुछ 
कमी दिखलाई पड़ने लगती है । कभी कभी दो रियातखतें 
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ग्रापत में उलक जाती हैं। केन्द्रीय और रियात्ती सरकार में भी मतभेद 
उत्पन्न हो जाता है। शासन की किसी धारा के दोहरे भ्र् पेदा कर दिये 
जाते हैं। अधिकारों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न होती रहती है । 
इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये यद्द श्रावश्यक है कि 
एक प्रधान शक्ति बना दी जाय। इसी का नाम संघ न्यायालय कहा जाता 
है। यदी न्यायालय शासन विधान सम्बन्धी कठिनाइश्ों को दुर करता है । 
जैसे वकील कचहरियों में कानून के श्रथ॑ को स्पष्ट करता है, उसी तरह 
संघ-त्यायालय शासन को व्यक्त करता है | इस मशीन से सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि किन्‍्हीं भी दो शक्तियों में श्रतन्तोष उत्पन्न नहीं हो पाता । संघ- 
न्यायाज्य को शासन का संरक्षक कहा गया है। सबसे प्रवीण राजनीतिश औ्ौर 
कानून के शाता इस तंघ न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाते है | इन्हें सभी 
प्रकार से निष्पक्ष और स्वतंत्र रक्खा जाता है । 
भोगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफत्त लगभग 
१६ लाख वर्मील है, और जनसंख्या ४० करोड़ के 
भारतीय संघ लगभग है। राजनीतिक दृष्टि से यद्द देश दो टुकड़ों में 
शासन का विभाजित किया गया है--भारतीय रियासतें श्रोर अंग्रेन्नी 
घिकास  सूबे। सूबों का क्षेत्रल ८ लाख ६२ इदज़ार वर्गंमील और 
जनसंख्या ३० करोड़ के लगभग दे । रियासतों का 
क्षेत्रफल ७ लाख व्गमील और जनसंख्या ६ करोड़ से कुछ ऊपर है। सारे 
हिन्दोस्तान में ६०० के लगमग रियासतें हैं । इन रियासतों को अधिकार को 
दृष्टि से दो श्रेणियों में बाँठा जा सकता है। पहिली श्रेणी में वे रियाघतें हें जो 
सभी प्रकार से खुद-मुस्तार हें। केवल बादरी मामलों में वे बृटिश सरकार को 
मातद्वत है। बाकी रियासतें भीतरी भोर बादरी दोनों दृष्टियों से परतंत्र हैं। 
रियासतों का सम्बन्ध सीधे सम्राट से हे। सम्राट ने अपनी शक्ति 
गवन र-जनरल को बाइसराय के रूप में दे रकक्‍्खी है। इस शक्ति को सर्वोच्चता 
( श/शा0 0० ) कटद्दा गया है। यह अधिकार सम्राट को विभिन्न संधियों 
श्रोर सुलइनामें में प्राप्त हुये हैं । यथपि इस सम्बन्ध को ध्यापित हुये लगभग 
१०० वष दो रहे हैं, परन्तु भ्रभी तक इसका स्पष्टीकरण ठीक नहीं हे। 
बटलर कमेटी ने इसे स्पष्ट करने में भ्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की थी। यह 
सम्बन्ध समय समय पर बदलते रहे हैं | कभी कभी इृटिश सरकार इनमें 
हस्तक्षेप की नीति चलाती रही है और कभी रन्हें स्वतंत्र भी रक्खा दे। 
इन रियासतों को बाह्य रक्षा का पूरा आश्वासन दिया गया है। वाहसराय 
को यह अ्रधिकार है कि वह जब चहे इनके भीतरी मामलों में दत़नल दे । 
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रियासत को यह अधिकार नहीं हे कि वह किसी विदेशी राज्य से अपना 
सम्बन्ध जोड़े। समय पड़ने पर ब्रृटिश सरकार उनसे मनमानी लहायता 
ले सकती दहे। अपने राज्य में शान्त्रि रखने के लिये ये रियासत) वाध्य हैं । 
्रथिक, और राजनीतिक दृष्टि से भी इनमें बढ़ा मतभेद दे । ३० रियासतों 
में धारा सभाये पाई जाती हैं। ४० रियासतों में अ्रंगरेज़ी ढंग के न्यायालय 
स्थापित किये गये हैं | 


भीतरी मामलों में शासन चलाने के लिये इन रियासतों को काफ़ी स्वतंत्रता 
है। ये श्रपने तरीके पर अपना घन खर्च कर सकती हैं। बाहरी सम्बन्ध 
सप्राट के हाथों में हे | केन्द्रीय सरकार में एक राजनीतिक विक्षाग 
( ?गाप्रद्वों 06078#प्ाढ्ा। ) स्थापित किया गया है, जो इन रियासतों 
की देख रेख करता हे। प्रत्येक रियासत में एक अंगरेज़ रेज़ीडेन्ट रहता 
है। पहिली अप्रेल सन्‌ १६३७ ई० से सम्राट्‌ वाइसराय द्वारा अपनी शक्तियों 
का प्रयोग करता है। ब्ृटिश प्रान्तों में सम्राट का अधिकार पहले से दी 
कायम हैं। इस प्रकार राजवीतिक इष्टि से द्विन्दोस्‍्तान के दोनों विभाग 
एक ही राजसत्ता के अन्तगंत हैं। बृटिश परम्परा तथा स्त्राथ ने इन्हें 
एक दूसरे से श्रलग कर रक्खा है | 


रियासतों और सूत्रों में चाहे जितना भी श्रन्तर हो, दोनों का हित एक 
दूसरे से मिला हुआ है। दोनों एक द्वी पेढ़ की दो शाखायें हैं। ०क की 
उन्नति-अ्रवनति का प्रभाव दुसरे पर पड़े बिना नहीं रह सकता। नकशे पर 
नज़र डालने से लाल ओर पीले रंग एक दूसरे से मिन्न मालूम पड़ते 
हैं, परन्तु उनके घनिष्ठ सम्बन्ध की छाया हमारी श्राँखों के सामने शा 
जाती है। भोगोलिक दृष्टि से रियासतों और सूबें में कोई भेद नहीं दे | 
स्थान की दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुये हैं। इनकी श्राबादी 
भी लगभग एक सी हैं। दोनों ही ग्रामीण और उपजाऊ प्रदेश हैं। ऊपर 
कहा गया दे कि दोनों की शजसत्ता सम्नाट के द्वाथों में दे । श्रार्थिक दृष्टि 
से समूचा दिन्दोस्तान एक है। देश की भलाई के सारे साधन एक दूसरे 
से मिले जुले हैं | राष्ट्रीयवा की इृष्टि से सम्पूर्ण भारतवष एक ही राष्ट्र हैं, 
दोनों की संस्कृति एक हे | धार्मिक आचार विचार सूबे और रियासतों दोनों 
में एक हैं। इतनी एकता होते हुये यदि संघ शासन की स्थापना की- जाय 
तो कोई श्राश्चय॑ की बात नहीं हे | सभी दृष्टियों से यह देश संघशासन, के 
योग्य है । 

इधर कुछ वर्षा' से भारतीय रियासतें हस बात की माँग पेश कर रही थीं 
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कि बृटिश प्रान्तों के खाथ उनका व्यापारिक सहयोग स्थापित हो जाय। बटलर 
कमेटी ने इस बात पर विचार किया था कि किस प्रकार रियासते औ्रोर यूबे 
एक प्लैटफ़ामं पर आ सकते हैं। मान्टेग्यू और चेम्स फ़रोडड के दिमाग में यह 
बात पूरी तरह थाई थी कि सारे हिन्दोध्तान के लिये एक शासनविधान बनना 
चाहिये | यद्द बात मान ली गई थी कि हिन्दोध्तान में शासन-सम्बन्धी 
कठिनाशयाँ तभी दूर हो सकती हैं जब इस देश का शासन-विधान संघशासन 
के आधार पर बना दिया जाय | जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सूबों 
औ्और रियासतों में सहयोग उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस समय मास्टेग्यू 
चेम्सफ़ो्ड रिपोट प्रकाशित हुई उस समय रियासतें संप्रशासन के प्रश्न पर 
ग़म्मीरता पूवंक विचार करने के लिये तैयार न थी। साइमन कमीशन की 
रिपोर्ट भी टुकरा दी गई । कारण यह था कि उपरोक्त किसी भी सुधार में 
केन्द्रीय शासन में परिवर्तत की कोई चर्चा न थी। केवल प्रान्तों में थोड़े 
बहुत श्रधिकार देकर बृटश सरकार हिन्दोस्तानियों को सस्तुष्ट करना 
चाहती थी | ऐसी दशा में' संघशासन की बातें करना भधिकार की एक हँती 
उड़ाना था । | 

देशी राजाओं के मन में यह बात आने लगी कि ब्ृटिश प्रान्तों का 
प्रभाव उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता | उन्हें यह ध्यान आया कि प्रान्‍्तों 
के निवासी उनके माई हैं । साथ ही उन्हें यह भय था कि वे हिन्दोस्तान की 
बतंप्रान राजनीतिक परिस्थिति से अ्रपने को श्रलग नहीं रल सकते ! राष्ट्रोय 
भावनाय रियासतों में भी काम कर रही थीं। उनकी जनता सूत्रों की देखा 
देखी ज़िम्मेबार शासन की माँग पेश कर रही थी। इन बातों ने राजाश्रों को 
इस बात के लिये सचेत कर दिया कि उनका राजनीतिक भविष्य प्रान्तों से 
ग्रलग नहीं हैं । इसलिये उन्होंने यह फ़ेसला किया कि वे संघशासन में प्रवेश 
करने फे लिये तैयार हे । पहली गोलमेज समा में राजाश्ं ने अपने इस विचार 
को बृटिश सरकार के सामने रक्खा | काँग्रेस ने पहली सभा की कारवाहयों को 
स्वीकार कर लिया श्र १९३१ ई० की दूसरी गोलमेज़ सभा में महात्मा गाँधी 
को श्रपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा | तीनों गोलमेज़ समाये समाप्त हो जाने 
के ब।द २ अगस्त सन्‌ १६३४ ई० को नया शासनविधान पास किया गया। 
इसके अनुसार हिन्दोस्तान में एक संघ शासन की स्थापना कौ गई | हस 
ऐक्ट ने गवनर- जनरल और वाश्सराय दोनों के पदों को अलग श्रलग बाँट 
दिया | इस समय एक ही व्यक्ति दोनों शक्तियों को धारण किये हुए हे, 
लेकिन ग्रावश्यकता पड़ने पर ये पद अ्रलग अ्रलग दो व्यक्तियों को दिये आ 
सकते हैं। 
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भारतीय संघ-शासन-विधान संघ-शासन की सभो आवश्यकताश्रों की 

पूत्ति करता हैं। सम्पूर्ण शासन-पिधान लिखित कर दिया 

भारतीय संघ- गया है | इसमें परिवतन करना श्रासान नहीं है। केन्द्रीय 

शासन के और प्रान्तीय विषयों का विभाजन भी कर दिया गया है । 

गुण देष एक संध-न्यायालय की भी स्थापना को गई है । फिर भी 

भारतीय रुघ शासन-विघान अपनी एक विशेषता रखता है । 

इस विशेषता का बहुत कुछ कारण इस देश की राजनीतिक परिस्थिति है। 

इस शासन विधान में कुछ ऐसे दोष हैं जो हसकी उपयोगिता को कम कर 
देते हैं। 

(१ ) संघ-शासन में यह आवश्यक है कि इसमें , शामिल होने वाले दूबे 
वा रियासतें पूर्ण स्वतंत्र हों। उनकी राजसत्ता उन्हीं के श्रन्दर मौजूद द्वों । 
किसी विशेष सामूहिक हित की दृष्टि से जे एक संघ की स्थापना करते हैं। 
भारतीय संघ-शासन में ये दोनों बातें नहीं पाई जातीं। रियासतें और यूबे 
दोनों ही परतन्त्र हैं | दोनों को राजसत्ता सप्नाट के द्वाथों में है। अंग्रेज़ी यूबे 
संघ-शासन में श्राने के लिये बाध्य हैं। ये दोनों बातें इस बात को सिद्ध करती 
हैं कि यद संघ शासन उनकी इच्छा के विरुद्ध है | इसकी स्थापना होने पर 
भी इस देश की राजसत्ता सम्राद श्रोर पार्लियामेंट के द्वाथों में रहेगी। शासन 
के निर्माण में जनता को राय नहीं ली गई है । सारी कारवाई स्वयं 
पालियामेंट ने की है | इसीलिये कहां जाता है कि भारतीय संघ-शासन- 
विधान हिन्दोघ्तानियों पर “ ज़बरदघ्ती लादा गया है । ” 

( २ ) शासन की मशीन को देखते हुये यद्द स्पष्ट है कि यह संच-शासन 
एक ऊपरी ढोंग है | बृटिश सरकार की पुरानी नीति उसी प्रकार बनी हुई 
है| केन्द्रीय शासन की वागडोर ढीली नहीं की गई है। प्रान्तों के गबनरों 
तथा गवनर-जनरल को तरह तरह के विशेष श्रधिकार देकर पालियामेंट 
ने अपने अधिकारों को कम नहीं किया है। जिस लाभ को दृष्टि से सूबे 
झोर रियात्ततें एक स्थान पर श्राना चाइती हंवह लाभ ही गायब है। 
इसका फ़ेतला पार्लियामेंट के द्वाथों में छोड़ दिया गया है । 

( ३ ) संघ-शासन में यह शवश्यक है कि जो इकाश्याँ इसमें शरीक हों 
उनमें काफ़ी समानता हो । उनके पद और अधिकार एक से हों ।!भारतीय संघ* 
शासन में इस नियम का अ्रभाव है। रियासतें पद और अधिकार में सूबे से 
इतनी भिन्न हैं कि उनमें समानता का कोई भाव नहीं है। राजाशं की पुरानी 
दक्षियानूसी अमी तक जारी है। उनका शासन प्रजा के ऊपर इतना कड़ा होता 
है कि वह राजनीतिक अ्रधिकारों का स्वप्न भी नहीं देखती | रियास्तों में प्रजा 
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की दश। गिरी हुई है। उन्हें छोटे छोटे अधिकारों के लिये तरसना पड़ता है। 
कुछ रियासतों में प्रजा की दशा अच्छी है, परन्तु प्रश्न तो ६०० रियासतों का 
है। इसके विपरीत सूबे किसी दृद तक शासन के लिये स्वतन्त्र हैं। वहाँ प्रजा 
को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रान्तों को यह अधिकार दिया 
गया है कि वे अपना प्रतिनिधि चुन कर संघ धारा सभाश्रों में भेज | चुनाव में 
केवल प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य बोट देने के अधिकारी होंगे | रियासतों 
में प्रजा को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है। वहाँ से जो सदस्य संघ- 
घारा सभाओं में जायंगे वे राजाधों द्वारा मनोनीत होंगे। इस प्रकार के मेद 
भाव से बृटिश सरकार ने संघ शासन के महत्व को बिगाड़ दिया है। जनता 
को समान नागरिक अधिकार नहीं दिये गये हैं । 

( ४ ) संघ धारा सभाओ्रों द्वारा जो क़ानून पास किए जायेगे वे हिन्दोस्तान 
पर एक से लागू न होंगे | प्रान्तों में वे समान रूप से अ्रवश्य बतें जायेंगे, 
परन्तु रियासतों में उनका प्रसव भिन्न भिन्न होगा | प्रत्येक रियासत के साथ 
बूटिश सरकार की जेसी शर्त है, कानूनों का वेसा द्वी असर उस पर पड़ेगा । 
यह बात राजाओं की ईच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे कुछ विषयों में संघ 
धारा सभाओ्रों की बातें माने | इस प्रकार का भेद-भाव एकता के स्थान 
पर कटुता उत्पन्न करता है। जो शक्ति सारे हिन्दोस्तान के लिये बनाई गई 
है उसकी नीति सप॒ जगह एक-सी न बर्ती जाय, यद्द बात कुछु समझ में 
नहीं श्राती । 

(४ ) संघ सरकार के यद्द अधिकार नहीं हे कि वह शासन-विधान में 
परिवतन करे | यह अधिकार वे वल पालियामेंट के दिया गया है। 

(.६ ) ऊपर कद्दा गया है कि संघ धारा सभाश्ों में रियासतों के सद्स्य 
राजाश्रों द्वारा मनोनीत होंगे इसके विपरीत प्रान्तों कै सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि 
होंगे । लेकिन प्रजा के यह अ्रधिकार नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से वह श्रपना 
प्रतिनिधि चुने | प्रान्तीय धारा सभाओ्रों के सदस्य इन्हें निर्वाचित करेंगे। 
निर्याचन क्षेत्र साम्पदायिकता के आधार पर बनाये गये हैं । प्रत्येक सम्प्रदाय 
के प्रथक-पए्थक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। इससे देश 
साम्पदायिक भावनाओं का प्रचार होगा और राष्ट्रीयता में बाधा पड़ेगी 
प्रजा और धारा सभा के सदस्यों में सीधा सम्पक न होने से धारा सभा की 
जिम्मेदारी कम हो जाती हे | संष-शासनों में प्रायः छोटी धारा समभाश्रों के 
सदस्य जनता के प्रतिनिधि द्वोते हैं और बड़ी सभाये प्रत्येक रियासत के 
बतिनिधित्व की प्रतीक होती हैं। अर्थात्‌ बड़ी सभा में रियासतें शअ्रपने 
आपको औौरों के बराबर समभतोी हें। क्लेत्रफल या जनसंख्या में कोई छोटी 
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हो ग्रथंवा बड़ी परन्तु उनका दर्जा बराबर होता हे। भारतीय संघ में ऐसा 
नहीं किया गया दे | 

(७ ) वर्तमान शासन-विधान जनता को केाई अश्रधिकार प्रदान नहीं 
करता | संघ धारा सभाझ्रों की बनावट दोषपूर्ण है। उनके अधिकार बहुत 
ही सीमित हैं। कानून के त्षेत्र में घारा समा के अधिकार नाम मात्र के लिये 
हैं| आय-व्यय में भी उसके अधिकार कम हैं। पा पग पर गबनेर-जनरल 
के विशेष अधिकारों से वह दत्री हुई हे। धारा सभा की इच्छा के विरुद्ध 
पद फर्मान जारी कर सकता है। उसकी शअ्रनुमति के बिना उसे कानून बनाने 
का अधिकार प्राप्त हे | यदि धारा सभा किसी मद के ख़चं को बन्द कर देती 
है तो गवर्नर-जनरल उसे जारी कर सकता है। तातय॑ यह हे क्रि प्रजा के 
धन को जसके प्रतिनिधियों को ख् करने का अधिकार नहीं हे। शासन 
प्रबन्ध में संघ सरकार की आधी शक्ति एक मात्र गवनर-जनश्ल के हाथ में 
रक्‍्खी गई है| बाक़ी मामलों में भी वह जब चाहे द्वाथ डाल सकता है। 
उसकी व्यक्तिगत ज़िम्मेबारियोँ ( 57९८) ि९४७०शशं|॥क्‍68 ) इतनी 
अधिक हैं कि उनकी केई सीमा नहीं है। उनके सामने भारतीय मन्श्रियों के 
झधिकार यूय के सामने चिराग की तरह हैं। 

इन तमाम कमजोरियों को एकत्र करने पर यह पता चलता है कि भाग्तीय 
संघ-शासन-विधान से 'संघ” शब्द निकाल देना चाहिए.। पालियामेंट के 
झधिकार वेसे दी हैं जसे १६१६९ के पद्िले ये। रियासतों में राजाओं के 
ग्रत्याचार वेसे ही होते रहेंगे जेसे आज तक होत आये हैं। नये शासन 
विधान में इसकी केई दवा नद्वीं की गई हे । यह शासन विधान प्रजा के 
अधिकारों की घोषणा नहीं करता । संयुक्तराज्य अमेरिका अथवा रूस से 
इसकी तुलना नहीं की जा सकती | यासन-विधान। में यह बात बार बार कही 
गई है कि दिन्दोस्तान की राजतत्ता बृटिश सम्राट के हाथ में हे | संघ-शासन 
की मशीन को चलाने का अधिकार भारत मंत्री के हाथ में दिया गया है। 
बह इंजिन के ड्राइवर की तरद्द जेसे चाहेगा हमें ले चलेगा | गवनर-जनरल 
के अधिकार इतने अधिक हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वह सम्पूर्ण शासन- 
विधान को रह कर सकता है। उसे अधिकार हे कि स्वतन्त्र रूप से हिन्दोस्तान 
पर राज्य करे | सरकार की आमदनी का ८० प्रतिशत उसे ख़ब् करने का 
अधिकार हे | संघ सरकार के बजट में 2 हिस्से पर धारा सभा का कोई 
अधिफार नहीं दे | 

सूती तथा रियासततों को यद्द अधिकार नहीं हे कि वे जब चाहें संघ 
से अलग हो जायें। रियासतों को यूत्रों से कहीं अधिक स्वतन्त्रता दी गई है | 
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संघ में आना और न श्राना उनकी इच्छा पर है। एक ऐसी संणया निश्चित 
कर दो गई हे जिससे कम रियासतों के सम्मिलित होने पर संघ-शासन आ्रारम्म 
नहीं किया जा सकता | संघ-घारा-सभा की बड़ी सभा में यदि रियासत्तों के 
४२ प्रतिनिधि नहीं होंगे तो संघ की कारवाई अ्रारम्भ नहीं की जायेगी। 
रियासतों की सम्राट_के साथ जो शर्ते हुई हैं वे उसी तरह बनी रहेंगी। संघ 
की आमदनी का ६० प्रतिशत प्रान्तों से लिया जायेगा ओर केवल १० प्रतिशत 
रियाततें दंगी। प्रत्येक राजा को यह अधिकार है कि वद्द जब और जैसे चादे 
संघ शासन में शरीक द्वो । 


रेलवे तथा बैड की कारवाहयाँ संघ शासन की मातहती से श्रलग ग्क्‍्ली 
गई हैं। संघ-धारा सभा को यह अधिकार नहीं है कि यह मंत्रियों को भर्ती करे 
तथा उन्हें निकाल सके | यह अधिकार गबनर-जनरल के। दिया गया हे । 
बद्दी विभागों को बाँटेगा और जब चाहे मन्रियों को निकाल सकेगा। इससे 
स्पष्ट है कि मत्री अपनी कारवाइयों के लिये धारा सभा के प्रति ज़िम्मेदार न 
होंगे। सुरक्षित विभाग ( ॥008९"ए९ते [007क्वातातशा। ). गवनेर-जनरल 
की मातहती में रहेगा | इसके लिये उसे मंत्रियों और धारा सभा के सलाद 
की कोई ज़रूरत न होगी। धारा सभा के बुलाने और बर्ख़ाश्त करने का 
अधिकार उसी को होगा | 

शासन-विधान की १२ वीं घारा में यहद्द स्पष्ट कहा गया है कि गवर्नर 
जनरल प्रान्तोय मामलों में हथ डाल सकता है। उसके विशेष अधिकार 
प्रान्तों में भी लागू होंगे। किसी भी संघ में संघ न्यायालय का फैसला अ्रंतिम 
माना जाता है। लेकिन भारतीय संघ शासन-विधान इससे बंचित रक्‍्खा गया 
है | संघ न्यायालय के फ़ेमले के बाद कुछ मृक़॒दर्मों की भ्रपील प्रिची १ॉसिल 
में होगी | बड़ी बड़ी सरकारी नोकरियाँ भारत मंत्री को मर्जी से दी जायेंगी। 
कहा जाता है कि संसार के इतिहास में इस प्रकार का संघ-शासन कहीं नहीं 
मिलता | इसके अ्रग्दर अनेक वर्गों के स्वार्थ सुरक्षित रक्खे गये हैं । बृटिश 
साम्राज्य, भारतीय रियासते, धनी वर श्रादि के द्वितों का विशेष ध्यान रक्‍्ला 
गया है। लाड लोथियन लिखते हैं, * “नया शासन विधान तमाम बुराइयों 
के बावजूद हिन्दोस्तान की मौजूदा द्वालत के इतने अनुकूल है कि इसकी 
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शासन के गुण-दोष १६ 


समालोचना करने वाले इसे स्वीकार नहीं कर सकते ।”” हिन्दोस्‍्ता नियों की 
राष्ट्रीय भावनाओं के विकाम और उसकी रक्षा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया 
गया | एक सज्जन लिखते हैं॥ शासन के बनाने वालों ने एक ऐसा ग़लत 
रास्ता इख्तियार किया कि वे ठीक रास्ते से सही उद्देश्य पर नहीं पहुँच 
सके |” डाक्टर अम्बेदकर के शब्दों में | ''शाम्नन-विधान का सर ओ्रोर पैर 


दोनों ग़लत है ।” े 
एक विद्वान्‌ संघशासन विधान को समालोचना करते हुए लिखते हैं 


“राजनीतिक शावश्यकताशं ने दो श्रजनबी श्रादमियों को एक ही चारपाई 
पर सुला दिया हे । श्रब यद् देखना है कि कितने दिन तक इन दानों की 
बनती है।” समालौचक का उद्दंश्य प्रान्तों और रियास्तों से है। इसकी 
समालोचना करते हुए भ्रीयुत सुबास चन्द्र बोस लिखते हैं, 'भारतीय सरकारी 
ऐक्ट में जिस संघ-शासन की कल्पना को गई है वह एक धोखे की टद्ढी है। 
इसमें वृटिश राजनीतिज्ञों ने ह्िन्दोस्तान को गुलाम रखने की तरकोबें सोची 
हैं। यह शातन एक प्रकार से प्रजातन्त्रवाद और फ्रयूडल प्रथा दोनों को एक 
सूत्र में बाधने को को शश करता है ।” 

१६ १६ में बृटिश प्रान्तों में जो देहरे शासन की नीव डाली गई थी वह 
सवंधा असफल रही, हिन्दोस्तान का कोई वर्ग इससे सन्तुष्ट न रहा | १६३५ 
के सघ-श।सन-विधान में प्रान्तों का दोहरा शात्षन दूर कर दिया गया, परन्तु 
केन्द्र में फिर यही स्थापत किया गया है | केन्द्रीय सरकार के कुछ विषय 
गवरनेर-जनरल के हाथ में और कुछ मंत्रियों के हाथ में रहेंगे। श्रपनी विशेष 
जिम्मेवारियों को चलाने के लिये उसे यद्द श्रधिकार देगा कि वह तीन 
व्यक्तियों के नियुक्त कर ले। धन सम्बन्धी मामलों में राय देने के लिए वह 
एक झायिक सलाइकार ( तधगरंतं 30१ए|5९० ) भी नियुक्त कर सकता 
है। शासन-विधान में मंत्रियों के आर्थिक अधिकार के देखते हुए यह स्पष्ट 
है कि दिन्दोस्‍्तानियों को श्रार्थिक स्वतन्त्रता नहीं है || 
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डे श्राधुनिक भारतीय शासन 


१६१६ के शासन-विधान में बृटिश सरकार ने यद्द वादा किया था कि 
१० वर्ष बाद एक कमीशन नियुक्त करके यह जाँच की जायेगी कि सुधार 
की योजना कहाँ तक ठोक है। इससे स्पष्ट है कि शासन के बनाने वालों ने 
अ्रपनी ईमानदारी में केई कसर बाक़ी न रक्खी थी। परन्तु नये संघ-शातन 
विधान में केई ऐसा मार्ग नहीं है । सभी चीज़ भविष्य पर छेड़ दी गई हैं । 
उपनिवे शक स्वराज्य ( [)077ं 00 ४७(प+ ) की इस विधान में चर्चा 
तक नहीं है। यद्द जिक्र कहीं नहीं श्राता कि हिन्‍्दोस्तान को उपनिवेशिक स्वराज्य 
कब दिया जायगा। सर सेमुश्रल दोर ने जे कि उस समय भारतमंत्री थे, 
कामन सभा में कहा था, हिन्दोस्तान को अगली बार भी इसे मिलने की 
उम्मीद नहीं है । भरी सत्यमूर्ति ने इस शासन-विधान पर राय प्रकट करते हुए 
कहा हे* “हिन्दोध्तान की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाओं के देखते हुए यह 
शासन-विधान स्वीकार नहीं किया जा सकता |”” भारत के राजनीतिक दलों 
में केवल हिन्दू समा ने इसका समथन किया है। वह भी इसलिये कि इससे 
“अ्रखंड हिन्देस्तान” का समथन होता है । ।“कांग्रेस ने इसे विदेशी कह 
कर ठुकरा दिया है |” 

आधुनिक भारतीय संघ शासन अ्रपनी निजी विशेषता रखता है।न 
तो हम इसे सच्चा संघशासन कह सकते हैं और न इसमें प्रजातन्त्रवाद की 
कोई झलक हे । इस देश की वतंमान परिस्थिति के देखते हुए इस 
तरह का शाप्षन विधान उपयेगी नहीं हो सकता | प्रान्तों और रियासतों में 
इतना राजनीतिक भेद है #ि दोनों एक पूत्र में नहीं बाँधे जा सकते | संघ- 
शासन का द्वरूप ऐसा विचित्र दे जे। कहीं सुना भी नहीं गया देगा | कारण 
यह है कि एक तरफ सूत्ों के ओर दूसरी तरफ रियासतों के बाँघा जायेगा ; 
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शासन के गुण -दोष ४१ 


एंक की सरकार प्रजातशअवाद के श्राघार पर बनाई गई होगी और दूसरे में 
पूर्वीय एकतग्त्रवाद होगा |”” 

मुस्लिम लंग ने संघ-शासन की कड़े शब्दों में श्रलोचना की 
हे। २० दिसम्बर सन्‌ १६३८ ई० के बम्बई से एक वछब्य देते 
हुये मि० जिनना ने कद्दा था ''नया शासन-विधान उस पौदे की तरह 
हे जिसे लगाने की इजाह़त हमें एक रेगिध्तान में दी गई है। मेरी समझ 
में बृटिश सरकार ने इस शासन-विधान को बनाकर एक बहुत बढ़ी विपत्ति 
हमारे सर पर वेते ही लाद दी है जैसे वर्साइल की सन्धि ने योरप के ऊपर |”! 
साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दुश्नों का यद्द कहना है कि संघ-घाशा सभा में 
किसी भी प्रकार से उनका बहुमत नहीं हो सकता | यही ढर मुसलमानों 
को भी है। कोंग्रेत स्वयं डरी हुई है कि वह बहुमत नहीं प्राप्त कर 
सकती | एक वक्तव्य देते हुए सर ए० ए.च० ग्रज़नवी ने कहा था “छोटी 
सभा में काँग्रत अधिक से अधिक ४० सीट प्राप्त कर सकती है |” अल्पसंख्यक 
वर्ग सभी प्रकार से असन्तुष्ट हैं । 


संघ-शासन की योजना कुछ प्रान्तों में कसी किसी तरह २७ महीने 
तक चली । अ्रन्त में कोंग्रेंत को इस्तीफा देना पड़ा। 

संत्र-शासन इस २७ महीने के शासन का प्रभाव राजन।तिक् दृष्टि 
के भयंकर से देश पर बहुत द्वी बुरा पढ़ा | इसका तात्पयं यह्द 
परिणाम नहीं हे कि काँग्रेस सरकार बुरी थी, बल्कि संघ-शासन 
की कमजोरियाँ देश में भली भाँति स्पष्ट हो गई । 

साम्प्रदायिक प्रश्न बढ़ने लगे। हिन्दू ओर मुसलमान एक दूतरे को शत्रु 
समभने लगे | हिन्दू महासभा अश्रपनी एक अ्रलग राग अलापने लगी। स्वय 
काँग्रेस में ३ दल बन गये । गाँधी जी के विचार वाले मंभजिपद से सम्तुष्ट रहे । 
काग्रेस-समाजवादी धारा सभाश्रों में चले ते। गये किन्तु मंत्रिपद ग्रहण नहीं 
किया | श्रग्मगामी दल प्रान्तीय स्वराज्य का विरोध करता रहा। तात्पयं यह 
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४२ ब्राधुनिक भारतोय शासन 


है कि भ्रभी संध-शासन पूरी तरह लागू नहीं हुआ लेकिन इसके भयंकर 
परिणाम दिखाई पड़ने लगे। जो प्रश्न राष्ट्रीय उत्थान में दबे हुये थे और 
जिनके उभड़ने की आशा निकट भविष्य में न थी, वे श्राज इतने भयंकर 
रूप धारण कर लिये हैं कि इन्हें हल किये बिना हमारी राष्ट्रीय उन्नति नहीं हो 
सकती । यदि संघ-शातन-विधान से यही परिणाम निकलना था तो इसे दम 
दूर से ही नमस्कार करते हैं।जो शासन-विधान हमें थोड़ा भी अधिकार 
प्रदान नहीं करता, और जिसे देश में अनेक दल पेदा होते हैं, उसके चलाने 
की चेष्टा इमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिये | इसका बुरा प्रभाव यहाँ तक 
पड़ा है कि मुसलमान हिन्दोत्तान को दो राष्ट्रों में बाँटना चाहते हैं। उनकी 
'पाकिस्तान' योजना देश के लिये घातक नहीं तो और क्‍या है ? 
यह कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि संघ शासन से बढ़कर 
हिन्दोस्‍्तान के लिये दूसरी शासन पद्धति; नहीं हो सकती । 
सीधा मार्ग इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि देश को राजनीतिक 
समस्या तभी सुलक सकती है जब संघ-शासन-विधान जारी 
कर दिया जाय | यद तभी हो सकता है जब बृूटिश सरकार अपने हितों का 
कुछ त्याग करने पर तैयार द्वो | रियासतों के साथ जो उसके सुलहनामें हैं वे 
बदल दिये जाय । राजाओं को सरक्रार इस बात के लिये बाध्य करे कि वे 
श्रपनी रियासतों में जिम्मेवार शासन स्थापित करें | साथ ही वह्द प्रान्तों को 
स्थानीय ध्वराज्य दे दे। इसके बाद सूबों और रियासतों को इस बात की 
स्वतत्रता दी जाय कि वे श्रपनी इच्छानुसार एक संघ-शासन-त्रिधान बना लें । 
काँग्रेस की विधान-समिति ८ ((१0॥5|0ए९७॥0 488९70]9) वाली माँग सभी 
दृष्टियों से ठुनासिब हे । इससे हिन्दोस्तान म॑ प्रजातंत्र की स्थापना के साथ 
बृटठेन के प्रति सच्ची सहानुभूति उत्पन्न होगी | इतका प्रत्यक्ष उदाहरण संयुक्त 
राज्य अमेरिका मौजूद है | बृटेन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 
श्रमेरिका ने हर विपत्ति में उसकी सहायता की है | पिछली लड़ाई में इंगलेड 
के विजयी होने का बहुत कुछ श्रेय श्रमेरिका को हे । वतमान विकट परिस्थिति 
में चारों ओर से निराश होकर इंगलेंड ने अ्रमेरिका कौ शरण ली है। झाज 
इंगलेंड की सरकार पैसे की कमी मदृ॒तूत्त कर रही हे।वह बतंमान लड़ाई के 
ख़चें को बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्रन्त में श्रमेरिका से उसे प्रार्थना करनी 
पड़ी है । अमेरिका ने धन और जन दोनों से बृटेन की सहायता का बीड़ा 
उठाया है। वतमान युद्ध की समाति यद्द सिद्ध करती है कि लोकमत सरकार 
का बहुत बढ़ा साथी है । बृटिश सरकार श्रपनी नीति बदल कर भारतीय 
लोकमत से पूरी सद्दायता प्राप्त कर सकती हे। 


पहिला खंड 


ग्ृह-सरकार 


( 090 60४7४ ५४७४7 ) 


अध्याय ३ 


सम्राट तथा पालियामेन्ट 


राजनीतिक दृष्टि से हिन्दोस्तान के स्वतन्त्र देशों का पद प्राप्त नहीं है । 
इस देश की राजनीतिक शक्ति आधी हिन्दोस्तान और 
ग़दसरकार आधी बूटेन में हैं| कोई कानून तब तक पास नहीं समझा 
जा सकता जब तक पार्लियामेंट और सम्राद उसे मंजूर न 
कर दे। भारत॑य सरकार की नीति का फ़ेसला पार्जियामेंट और सम्राट दी 
करते हैं। दिन्दोस्तान में बड़ी-बढ़ी नौकरियाँ सम्राट तथा भारतमंत्री के द्वाथों 
में रकली गई हैं | वे जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं। सम्राट , पालियार्मेंट- 
भारतमंत्री ओर इंडिया कॉसिल इनकी शक्ति भारतीय सरकार में सबसे बड़ी हे । 
इन्हीं का नियय भारतीय सरकार के लिये भ्रन्तिम समक्का जाता है । गवनर- 
जनरल को यह अधिकार नहीं है कि वह इनभो बात टाल सके। भारतीय 
स्वराज्य तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक पालियामेंट की शक्ति 
थोड़ी कम न कर दी जाय | ये सारी शक्तियाँ, जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया 
जायगा, 'गह-परकार” के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसका तात्पय यह है कि बृटिश 
सरकार इिन्दोध्तान का शासन-प्रबन्ध कुछ अ्रपने घर से श्रोर कुछ श्रपने 
प्रतिनिधियों के। भेज कर करती है | 


हिन्दोस्‍्तान श्रौर दंगलेंड में ६,००० मील का फ़ासला है। अतएव यह 
सम्भव नहीं हे कि एद-सरकार भारतीय शासन की छोटी छोटी बातों को अपने 
हाथ में रक्खे | यद्यपि श्राजजल आवागमन की सुविधा काफ़ी है। बेतार- 
बी, फेबुल ग्राम, रेडियो, ठेलीफ़ोन श्रादि से शीघ्र ख़बरें फेलाई जा 
सकती हैं फिर भी बूटेन के लिये थद असम्भव है कि वह इतनी दूर से 
हिन्दोस्तान में ग्रमन व अरमान कायम रकस्तले | साथ ही इदिन्दोस्तानी इस 
बात के सहन नहीं कर सकते कि उनकी राजकीय शक्ति सबथा दूसरों के 
हाथों में हो | काँग्रेत, जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था हे, बृटेन 
की 'गृह-नीति' से असन्तुष्ट है। स्वराज्य श्रान्दोलन का यही तातधपय है कि 
'गृहसरकार' हिन्दोस्तान के अपना प्रबन्ध करने के लिए अआज्षञाद कर 
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दे | कारण यह है कि हिम्दोस्तान स्वयं एक महाद्वीप के बराबर है | इसको 
जनसंख्या बृटेन की सात गुनी है। दोनों देशों की संस्कृति और जलवायु एक 
दुसरे से भिन्न हैं । हमारी रद्दन-सददन तथा सामाजिक संगठन का महत्व बूटेन 
निवासी तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे इस देश में आकर बस न 
जायें | मुसलमान भी विदेशी थे, परन्तु उनके दिमाग़ में भूल कर भी मदद 
बात नहीं श्रा३ कि अ्ररब या फ़ारस से इस देश का शासन किया जाय।| 
उन्होंने हिन्दोस्तान वे ही अपना घर बना लिया | सरकारी ज़ज़ाने को 
एक कोड़ी भी उन्दोंने देश से बाहर न जाने दिया । यदि थोड़े से अ्रेग्रेज़ 
मुसलमानों की तरह इस देश में आकर बस जाये ओर गद्दी के निवासियों 
की मदद से शासन का भार चलावें तो वतंमान शासन-प्रबन्ध से वह कहीं 
अच्छा होगा | 

'गुद-सरकार! भारतीय शासन की वद्द मशीन द्वे जो बृटेन में काम कर 
रही है | इस सरकार की शक्ति स्थानीय सरकार से बढ़ी है। वह अपने 
आ्रपके भारतीय सरकार की संरक्षक समकती है | छोटो से छोटी बातें उसके 
सामने से हे। कर गुज़रती हैं। यय्यपि उसने कड़ी चेतावनी के साथ इस देश में 
अपने कमचारियों के। भेज रक्खा हे, फिर भी उनके कामों पर चौबीस घंटे 
नज़र रखती है | हिन्दोस्तान से प्रतिवर्ष ४७ करोड़ रुपया गृह-परकार के ख़्च 
को चलाने के लिए भेजा जाता है। श्नोर मदों भें कमी भले ही पड़ जाय 
लेकिन गह-सरकार, का ख़र्च भेजना ज़रूरी है | इस ख़्च को द्वामचार्ज 
([076 (॥४'2८४) कहते हे | इसमें बड़े-बड़े अ्रंग्रेज़ अफसरों की पेन्शन 
और भारतमंत्री के दफ्तर का ख़र्च शामिल है | भारत सरकार की ओर से 
बृटेन में एक हाई कमिश्नर रकखा जाता है | इसका वेतन भी यहीं के ख़ज़ाने 
से दिया जाता हैं। बृटिश सरकार की नीति से हिन्दोस्तान कृन्न के भार 
से दबा हुआ था इसके ऊपर १३ सो करोड़ रुपया क्षज़् था। जिसके लिए 
दर साल १४ करोड़ रुपया सूद देनी पड़ती थी । इसके श्र तरिक्त व्यापार 
में करोड़ों रपया दर साल इंगलेंदइ कोजाता हे | इन बातों से स्पष्ट है 
कि हिन्दोस्तान भोर हरलेंडढ का सम्बन्ध केबल राजनीतिक नहीं है | 
झ्ार्थिक दृष्टि से दोनों देश एक दुधरे के इतने निकट हैं कि इनके सम्बन्ध 
के जाने बिना किसी भारतोय राजनीतिज्ञ को नहीं रहना चाहिये | 
'गह-सरकार' को मशीन के ग्रन्दर जितने पुर्जे काम कर रहे हैं उनका 
झ्रलग-श्रलग वर्णन करना अच्छा होगा | इससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि 
वे पुज्ं किस प्रकार फ़िट किये गये हैं और उनकी गति का प्रभाव भारतीय 
शासन पर क्या पड़ता दे । 


| 


४६ आधुनिक भारतीय शासन 


१८४८ ई० के नियम के अनुसार हिन्दोस्तान की राजसत्ता सम्राद 
के द्वार्थों में क्‍्खी गई है। इनके शासन-काल का दिसाब 
सम्लाट लगाते. हुए एक राजनीतिश लिखता है 'हर सम्राद 
ग्औततन २० वर्ष राज्य करता है? अब तक केवल ४ 
स्त्रियों ने सम्राट के आसन को ग्रद्ण किया है| विक्टे।रिया ने सबसे श्रधिक 
अर्थात्‌ ६४ वष तक राज्य किया | एडवडड पंचम ने जे कि १४८३ ई० में 
गद्दी पर बैठे थे, सब से कम दिन तक राज्य किया | इगलेंड के इतिहास में 
केवल ११ व ऐसे आते हैं, जब कि वद् देश बिना सप्राट्‌ के था। सम्राट 
का पद उसकी मृत्यु के बाद सब से बड़े लड़के के दिया जाता है। यद्द नियम 
१७०१ ई० से अ्रब॒ तक चालु है। १६१० ६० तक सप्राट के राज्याभिषेक्र 
के समय रोमनकैथोलिक चच के नियम के अनुसार शपथ खानी पड़ती थी; 
परन्तु अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती | यह बात सदैव के लिये घोषित 
कर दी गई कि “सम्नाट्‌ एक सच्चा प्रोटेस्टेंट हे ।” रुप्नाट की श्रायु १८ वर्ष से 
कम नहीं होनी चाहिये | उसका ख़च हंगलेरड के ख़ज़ाने से दिया जाता हे | 
प्रतिबष पालियामेंट यह निश्चित करती है कि सम्राट्‌ तथा उसके कुठुम्ब को 
कितना ख़च दिया जाय । इस इम्दाद के 'विविल लिह्ट' ( (| [/80 ) 
कहते हैं । आज कल सप्राट को उसके कुटम्ब के सहित ६ लाख रुपया 
महीना दिया जाता है | 
कद्दा जाता दे कि सम्राट की शक्ति अनन्त है । इतनी शक्ति संसार के 
किसी अन्य शासक को नहीं दो गई है | बह आज ४० करोड़ व्यक्तियों पर 
राज्य कर रहा है | पालियामंट को वही बुलाता है। इसे भंग करने का श्रधि- 
कार उसी को दे | बृ टश साम्रज्य में जितने क़ानून बनते हूँ-उन पर श्रन्तिम 
हस्ताक्षर उसी का होता है| बड़े बड़े सरकारी नौकर उसी की आज्ञा से नियुक्त 
किये जाते हैं | सम्पूर्ण साम्र/ज्य की फ़ोज उसी के हाथों में हे। लड़ाई की 
आाशा! बही देता हे । सन्धि करने का अधिकार उसी को है| पालियामेंट का 
काम तब तक बेघानिक नहीं समझा जाता जब तक सम्राट उसे स्त्रीकार न 
कर ले | किसी भी कामून को बह भंग कर सकता है | इंगलेण्ड का प्रधान 
मंत्री, जिसके हाथों में बृटिश साम्राज्य की बागडोर दे, उसी के द्वारा नियुक्त 
किया जाता है | चूथ्शि साम्राज्य में बड़ी-बढड़ी पदवियाँ वही प्रदान करता है। 
लाष्ट सभा के अधिकतर सदस्य उसी के बनाये हुये हैं | कंचहरियों में उसी 
के नाम पर फ़ेसला किया जाता है। बृटेश साम्राज्य की सरकार उसी की 
सरकार कहलाती है । 
उसके श्रधिकारों को देखते हुए किसी को भी यद्द सन्देह हो सकता है 
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कि इतनी बड़ी शक्ति को एक आदमी कैसे घारण कर सकता दे ? बटेन का 
सम्नाट_कोई देवता नहीं है। जापानियों के सम्राट की तरह उसकी उत्पत्ति 
सूर्य भगवान से नहीं हुई है। बढ इमो लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य 
है| राजनीतिक परिपाटी ने उसे कुछ असाधारण अधिकार दे रक्‍खा है। 
कहने के लिये सम्राट की शक्ति अनन्त है; केकिन कार्य रूप में बह कुछ नहीं 
करता । केवल नाम के लिये वह साम्राज्य का प्रधान घेपित किया गया है | 
इंगलेण्ड का प्रधान मंत्री ओर केबिनेट सब कुछ करते हैं। यह एक स्वप्त है 
कि सम्र'ट पार्लियामेंट के बनाये हुए क़'नूनों को रह कर सकता है | एक 
राजनीतिन्न तो यहाँ तक लिखता है “यदि पालियामेंट सम्नाट को फाँसी 
के लिए कोई नियम पास कर दे तो सम्राटठ_को इसे भो मंजूर करना होगा |” 
ऐसी दशा में यह केसे कहा जाय कि उसकी शक्ति पालियामेंट से बढ़ कर है । 
इगलैण्ड में यह प्रश्न उठाया गया था कि सम्राट से कोई लाभ नहीं है। 
लेकिन यह बात सर्वत्तम्मत से मान ली गई है कि इतने बड़े साम्राज्य के 
लिए एक सवप्रधान व्यक्ति का होना आवश्यक है। सम्राट का दैनिक 
जीवन नियमों से इस कृदर बैँधा हुश्रा है कि वह आज़ादी का स्वप्न भी नहीं 
देख सकता । किसी समभा-सोसाइटोी में बह तब तक भाग नहीं ले सकता जब 
तक प्रधान मंत्री इसकी श्रनुमति न दे दे। अपनी इच्छानुमार वह हर एक से 
नहीं मिल सकता | विदेशों में यात्रा करने के लिये उसे श्राज़ादी नहीं है । 
किसी से मिन्नता करने तक के लिये वह स्वतंत्र नहीं है। श्रपनी इच्छा के 
अनुसार वह विवाह तक नहीं कर सकता। स्वतन्त्रता के लिये श्राठवें एडबह्ड 
ने सम्राट पद से त्याग पत्र दे दिया । 
सम्र!ट और भारत सरकार का सम्बन्ध घनिष्ठ है। सम्पूर्ण भारतीय सेना 
उसके हाथ में ग्कल्ली गई है। मारतीय सरकार के उच्च 
सम्नट्‌ भौर पदाधिकारी उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 
भारत सरकार कमान्हर-इन-च.फ़, जो कि भारतीय सेना का प्रधान है, 
उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है । नये शासन विधान 
में यह बात स्पष्ट है कि “सरकारी विभाग में दर एक कायकर्ता तभी तक 
स्थायी समभक्का जायेगा जब तक सम्राट की कृपा उस पर बनी रहेगी |”! 
हाईकोट के जजों को वही नियुक्त करता है। गवनर-जनरल और प्रान्तों के 
गवनर उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । भारतीय सरकार जिन कानुनों 
को पास करती है वे तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक उन पर सम्राट की 
दश्तत्त न हो जाय | भारतीय रियासतों के साथ, बृटिश सरकार के सुलद्नामे 
सम्राट के नाम से किये गये हैं| रियासतों में हृश्तक्षेप करने का श्रपिकार 


रे आधुनिक भारतीय शासन 


सम्राट को छोड़ कर और किसी को नहीं दे | इत श्रधिकार को उन्होंने 
वाइसराय को दे रकखा है| किसी नये शासन विधान का श्रीगणेश हिन्दोस्थान 
में सम्राट ही कर सकता है। १६३५ का संघ-शासन-विघान कब से काम में 
लाया जाय, इस 2 निश्चय करना सम्राट के हाथों में था। इसीलिए कहा 
जाता है कि * बतमान संब्र-शासन सम्राट की मातदती . में रहेगा |!” यदि वह 
चादे तो गवनर-जनरल द्वारा स्वीकार किये गये कानूनों को एक वर्ष तक लागू 
करने से रोक सकता है। हिन्दोस्तान के राजनीतिक विभाग तब्र तक नहीं 
किये जा सकते जब तक सम्र|ट से इसकी श्राश्ा न ले ली जाय । नये सूबों 
का निर्माण उसकी श्राशा से किया जाता है। यदि एक यूबे के कुछ ज़िले 
दुसरे सूत्रों में मिज्ाये जायें तो इसकी आाज्ञा सम्राट से लेनी होगी । 
भारतीय शासन में सम्न।ट_ सब कुछ प्रधान मंत्री की सलाह से करता 
है। सम्नाठट को भारतीय विषयों की जानकारी बहुत कम है | इमें तो यद्द भी 
शक है कि वह सब सू्ों का नाम भी जानता है | व्यक्तिगत सहानुभूति रखते 
हुए. भी यदि वह हिन्दाह्तान को झ्राफ़ाद करना चाहे तो नहीं कर सकक्ा। 
भारत सरकार सम्बन्धी कारवाइयों में उसकी दिलचस्पी श्रधिक नहीं रहती । 
कैबिनेट तथा पालियामेंट के सदस्य हिन्दोस्तान के शासन सम्बन्धी बातों सें 
विशेष जानकारी नहों रखते | सब्र कुछ भारतमंत्रो और उसकी सद्दायक सभा 
(॥048 ("०ए्रारथ)) के द्वा्थों में छोड दिया गया है। काथ रूप में भारतीय 
सरकार और सम्राट का कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतीय सरकारी दक््तरों में 
सम्राट शोर साम्र/शी की तमवीर अवश्य दिखाई पड़ गी। भारतीय सिक्कों पर 
उसका नाम श्रौर उसकी ततवीर मिल्चगी । जब से इस देश में बृटिश साम्राज्य 
स्थापित हुश्रा तब से केवल दो सप्नाटों ने यहाँपदापण किया है। १७ नवम्बर 
सन्‌ १६९२१ ६० को प्रिंस श्राफ़ बेल्स जब हिन्दोह्तान झ्राये उस समय 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन की लहर देश में फैल रही थी श्रोर स्वागत के बदले उनका 
बहिष्कार किया गया । जब उन्होंने बम्बई में प्रवेश किया तो शहर के कोने 
कोने में ग्रशान्ति श्रारम्भ हो गई | ४ दिन तक शहर में बेचेनी रही । ४३ 
ब्ादमियों की मृत्यु हुई श्रोर ४०० श्र'दमी घायल हुये | इसी के उपलक्ष में 
महात्मा गाँधी ने $ दिन का अनशन अत किया था। 
पालिपामेंट इगलैशड को घारा सभा को कहते हैं जो न केबल बूटेन 
बल्कि बटिश साम्राज्य भर के लिए कानून बनाती है । 
पालियाप्ट बृटिश साम्राज्य के झन्तगंत जिन देशों को आजादी 
( 907ं्रांणा 50775 ) द्वासल हे वे पालियामेंट 
के बर्घन से बहुत कुछ मुक्त हैं। भारतीय सरकार से इसका इतना घल्नष्ठ 
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सम्बन्ध हे कि इसके अ्रध्ययन के बिना भारतीय शासन-विधान का शान नहीं 
हो सकता | भारतीय शासन में पालियामेंट का कितना हाथ है, इस पर विचार 
करने के पहिले यदद देखना चाहिये कि इसकी रूप रेखा केसी है, किस प्रकार 
इसकी उलत्ति हुईं, ओर इसमें कितने सदस्य हें। साथ ही यह भी देखना 
चाहिये कि संसार की घारा-समभाश्रों में इसका क्‍या स्थान है। 
एक साधारण विद्यार्थी के लिये 'पालियामेंट' शब्द कुछ मानी रख 
सकता है, लेकिन किसी राजनीति के विद्यार्थी के लिये 
लाड सभा इसका कोई श्रथ नहीं हे। पालियामेंट कोई एक सभा 
न०ए४९ ० नहीं है जिसका श्राभास एक ही शब्द से द्वोजाय। 
[.0708.. पालियामेंट में दो सभाये हैं| बड़ी सभा को लार्ड सभा' 
और छे/टी सभा को 'कामन सभा” कहते हैं। ऐतिहासिक 
दृष्टि से लाई तभा कामन सभा से पुरानी है। यह १००० वर्षों से चली आ 
रही हे | केवल थोड़े समय के लिए इंगलेणढ के शासक क्रामवेज्ञ ने इसे तोड़ 
दिया था। श्रारम्भ में यद्द सभा सम्राट के समापतित्व में हुआ करती थी । 
इसके सदस्य बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ-साहूकार और धमंगुरझ श्रादि होते थे । 
सारे अ्रधिकार इसी सभा को प्राप्त थे । परन्तु ज्यों ज्यों लोकमत का मुल्य बढ़ता 
गया त्यों तयों इसकी शक्ति क्ञीण होती गई | आजकल इसकी दशा यह है कि 
इसके पास केाई अधिकार बाकी नहीं रद्द गये। सारी शक्ति कामन सभा के 
द्वा्ों में श्रा गई हे | बतंमान समय में लाड सभा में लगभग ७०० सदस्य हैं। 
ये सदस्य प्रजा के चुने हुए नहों होते | इनमें ६०० ग्रेट ज्रिटेन के, १६ स्काटलेंड 
के श्रोर श्८ श्रायर लेंड के होते हैं | इनके श्रतिरिक्त २६ सदस्य वे हैं जो धर्म 
गुरु कहलाते हैं | इन सदस्यों में कई केटि के सदस्य होते हैं। सबके लिये 
यद्द श्रनिवाय हैं कि उन्हें लाड की पदवी दी गई हो । कुछ सदस्य ऐसे होते 
हैं जिन्हें यह पेतृुक अधिकार होता है कि वे लाड सभा के सदस्य रह सके | 
उनकी मृत्यु के बाद उनके बढ़े लड़के श्रपने आ्राप लाड सभा के सदस्य हो 
जाते हैं। उन्हें निकालने का अधिकार किसी को नहीं है । इनके श्रतिरिक्त 
दुसरी भेणी के सदस्य वे हैं जो केवल अ्रपने जीवन काल के लिये सदस्य 
बनाये जाते हैं । 
लाइं” की उपाधि देने का अधिकार केवल सप्नाट को प्राप्त है। वह 
अनगिनत व्यक्तियों को यह उपाधि प्रदान कर सकता हे। जब कभी सम्राट 
किसी व्यक्ति को यह उपाधि देना चाहता है तो प्रधान मंत्री से इसका 
सलांह लेता है | ऐसे अवसर बहुत कम आये हैं, जब कि सम्राद ने बिना 
किसी की राय के लाई बना दिया हो | प्रतिवर्ष कुछ लाड बनाये जाते 
का० भां० रा[१००७ 
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हैं। महारानी विक्टोरिया ने अपने शासन-काल में ३७१ लाई बनाया 
था | यदि किसी लाड को, जो इस उपाधि का पैतृक अ्रधिकारी है, कोई 
लड़का नही है, तो यह उपाधि उसकी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती हैं। 
कभी कभी यह उपाधि उसके भतीजे और भाई को दे दी जाती है । कुछ 
स्लरियों की भी समय समय पर लाड की उपाधि दी गई है, लेकिन भभी तक 
उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे लाडे सभा में बैठ सके | १६२६ 
ई७ में लाड सभा में एक बिल पेश किया गया था कि ख्लियों को इसमें बैठने 
का अधिकार दे दिया जाय | इतका बुरी तरह विरोध किया गया ;और भ्रन्त 
में यह पास न हो सका | २१ वर्ष से कम श्रायु के क्विसी व्यक्ति को लाडे नहीं 
बनाया जाता | 

लाड तमा-भवन वेस्टमिनिस्टर में बना हुश्रा है। संसार में धारा-सभाश्रों 
के लिये जितनी इमारतें बनी हुई हैं, उनमें लाइसभा भवन सबसे सुन्दर है । 
इस सभा की बैठक कामन सभा के साथ होती है | लाड चान्सलर ([,0त 
(॥07९९॥|०7 ) इसका सभापति होता है। सम्राट इसकी नियुक्ति करता 
है | इसकी बैठक श्रामतोर से मंगल, बुध और वृहस्पति को होती है। अधिक 
से श्रधिक २ घंटे तक इसकी बैठक होती है । चू कि इसकी शक्ति बहुत कम 
है इसलिये इसके सदस्य ब्रैठकों में बहुत कम उपस्थित द्वोते हैँ | ७०० सदस्यों 
में मुश्किल से ३२० या ४० सदस्य आरा जाते हैं। सदत्यों की इतनी बड़ी 
संख्या द्वोते हुये भी फेवल ३ सदस्यों से केारम पूरा हो जाता है। किसी 
कानून को पास करने के लिये ३० सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 
लाड सभा की नीति गत्यन्त प्राचीन है। लगभग सभी सदस्य अनुदार विचार 
के द्योते हैं। इन्हें अपने पर और स्वार्थ की श्रधिक चिन्ता द्ोती है । आराम 
जनता की भलाई का ध्यान इन्हें कम द्ोता है। इस सभा को तीन शक्तियाँ 
अभी तक प्राप्त हें। इसके कुछ सदस्य प्रिवी कॉसिल में न्यायाधीश का काम 
करते हैं । इस शक्ति का विस्तृत वर्णन इसी श्रध्याय में आगे किया गया 
है | इस सभा को यह अधिकार हे कि वद्द अ्रपने सदस्यों पर मुकदमा दायर 
कर सके | कामन सभा के रुदस्थों के कुछ मुक़दमें इसी में फ़ेसला किये 
जाते हैं । 

वबाघ्तव में लाडसभा के कोई श्रधिकार नहीं दिये गये हैँ । फिर भी कोई 
कानून इसकी श्रनुमति के बिना पास नहीं किया जा तकता | कामन सभा को 
तरह इसके सदस्पों को यह अधिकार हे कि वे कोई बिल पेश करें। धन 
सम्बन्धी बिल कामन सभा में आरम्त द्वोना चाहिये। १६११ ई० के बाद 
यह विशेष झधिकार कामन सभा के सदस्यों कों दिया गया है। यदि कामन 
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सभा से पाठ किये हुये बिल को लार्ड सभा इनकार कर दे तो वह बिल पास 
नहीं दो सकता | लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कारण यह है कि सम्राट _ 
अपने पक्ष के बहुत से व्यक्तियों को लाड की उपाधि देकर उस बिल को पास 
करा सकता है। १६०६ ई«७ में एक बिल के ऊपर दोनों समाश्रों में गद्दरा 
मतभेद हो गया था | भविष्य में इस प्रकार के मतभेद को दूर करने के 
लिये १६११ ई० में एक नियम बना कर लाड सभा की शक्ति कम कर दी 
गई। लाड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता । 


भारतीय शासन विधान में लाड सभा पर बहुत श्रधिक विचार करना 
किसी भी दृष्टि से उपयेागी नहीं हे | केवल 'पालियामेंट! 
?ए४५. शब्द के नाते. इसका कुछ वर्णन कर दिया गया है। 
(०ग्राश). काय रूप में यह सभा भारतीय सरकार के मामलों में कुछ 
नहीं करती | इसके सदस्य दिन्दोस्तान को ऊँची दृष्टि से 
नहीं देखते | उन्हें इस देश की बहुत कम भानकारी होती है | यहाँ तक सुना 
गया है कि लाड लोग इस देश में झरना कम पसन्द करते हैं। हिन्दोस्तान 
के गवनर-जनरल के लिये यद्द आवश्यक है कि वह लार्ड की उपाधि प्राप्त 
किये द्वों। यद्द बात कानून में लिखी नहीं हे, लेकिन परिपाटी ने इसे कानून 
से भी बढ़ कर बना दिया है। सूत्रों के गवनर भी लाड घराने के होते हैं। 
जहाँ तक गवनर-जनरल और गवनर का सम्बन्ध है, श्रगले अध्यायों में 
इन पर विचार किया जायेगा। यहाँ पर यह देखना है कि लाइ सभा का 
सम्बन्ध भारतीय सरकार से कया है। यह सम्बन्ध प्रिवी कॉंसिल द्वारा श्रधिक 
आ्रवश्यक ओर दृढ़ बनाया गया है। यदि प्रिवी कोंसिल का सम्बन्ध 
हिन्दोस्तान से तोड़ दिया जाय तो लार्ड सभा का सम्बन्ध श्रपने आप टूट 
जायेगा । 


प्रिवी कोंसिल आरम्म में आयरलेंड और ग्रेय्वटेन के लिए न्यायालय 
के रूप में स्थापित की गई थी । इसकी उत्पत्ति श्रोर विकास का इतिहास 
बहुत ही लम्बा है | उसका वर्णन करना क्रिसी भी दृष्टि से न्याय संगत 
नहीं है। दिन्दोस्तान के लिये श्रपील का सबसे बड़ा न्यायालय प्रिवी कोंसिल 
हे जो लाइ' सभा का एक अंग है| इपका तात्पय यह नहीं हे कि लाड सभा 
के ७०० सदस्य मुक दर्मों का फ़ेसला करते हैं | कोई न्यायालय ऐसा नहीं हो 
सकता जिसमें ७०० न्यायाधीश एक साथ बैठ कर मुक़दमों का फ़ेसला कर | 
प्रिबीं कोंसिल में लाड सभा का सभापति और ६ अन्य लाड एक साथ बैठ 
कर मुकृदमों का फ़ेसला करते हैं। 'इन्हे कानूनी लाई! ( ],0७ ,0/0$ ) 


॥ आधुनिक भारतीय शांसन 


कहा जाता है | ये ६ सदस्य अपने जीवन काल के लिये लाड की उपाधि 
प्राप्त किए होते हैं | कानूनी मामलों में ये विशेषज्ञ होते हें | जब कभी ग्रेट 
बूटेन तथा उत्तरी ग्रायरलेंड से लाड समा में कोई श्रपील की जाती हे तो 
उसका फ़्तला करना इरहीं सातों सदस्यों के हाथों में दिया जाता है। कुछ 
लोग यह समभते हैं कि हिन्दोस्तान के मुक़दमों की भ्रपील इन्हीं सातों सदस्यों 
के सामने पेश की जाती है; लेकिन यह बात ग़लत है । 

लाड समा में सदर्यों की एक दूसरी कमेटी होती हे | इसी के सामने 
ह्न्दोस्तान के मुक़दमें पेश किये जाते हैं। इसी कमेटी के प्रिवी कॉसिल 
(7ण्कांलंधो (०6९ ०0 0॥6 एिरए (ए०ण्ार्। ) कहते हैं। 
इिन्दोस्तान, इंगलेण्ड, आयरलेंड तथा बृूटिश साम्राज्य के अन्तगंत अन्य 
देशों से ग्रपील के सारे मुक़दमें प्रिवी कोंसिल में ग्राते हैं। मोगोलिक दृष्टि 
से इस न्यायालय का क्तित्र बहुत बढ़ा है। इसकी तुलना किसी कचदरी से नहीं 
की जा सकती | इसमें लाड चांवलड़, पिछुले सभी लाड चांसलर, ६ कानूनी 
लाड, प्रिवी कोंतिल का लाड प्रेसीडेन्ट तथा इन्दोध्तान तथा श्रन्य उपनिवेशों 
की बड़ी कचहरियों द्वारा नियुक्त किए हुए न्यायाधीश रहते हैं | कुल मिलाकर 
इसमें २० न्यायाधीश द्ोते हैं| लेकिन कायरूप में ला चांघलर, ६ कानूनी 
लाड और कुछ भारतीय जज्ञ मुक़दमों का फ़ेसला करते हैं। जिस देश का 
मुकदमा होता है बहाँ के कुछ न्यायाधीशों की उपध्थिति आवश्यक हे | 

ऊपर कद्दा गया है कि प्रिवी कोंसिल तथा श्रन्य कचद्रियों में भेद हे | 
दूसरी कचहरियों में न्यायाधीश अ्वना अन्तिम फ़ेसला देते हैं, लेकिन प्रिवी 
कींसिल के सदस्य-श्राख़िरी फ़ेसला नहीं दे सकते। यद्द सम्राट को सलाइ 
के रूप में फ़ेलला देती है कि वह अश्रमुक बात को मान ले या इनकार कर 
दे | हर फ़ेसले का अन्तिम वाक्य यही होता हे कि “हम लोग सम्राट को 
नम्नता पूवंक यह सलाह दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि ।? यद्द किसी १रसले से 
कम नहीं होता | सम्ताट इसे मान लेता हे | यद इसलिये किया जाता है कि 
इससे एक बहुत बड़े सिद्धान्त की रक्षा द्वोती हे। सम्राट का दजा कानून से 
ऊपर माना गया है| उसे यह अधिकार है कि वह किसी फ़ेसले को २६ कर 
दे। इंगलैरड की कचइरियाँ इस नियम के विरुद्ध अपना फ़ेसला दे देती हैं, 
लेकिन हिन्दोस्तान तथा अन्य उपनिवेशों में सम्राट के इस अधिकार को रक्षा 
की जाती है। 

प्रित्री कों सिल, दीवानी मुक़दमों की सबसे बड़ी अदालत है। फ़ोज़द।री 
के मुकद में अधिक से श्रधिक दाईकोंट तक आ सकते हैं । इससे आगे उनकी 
अपील नहीं हो सकती | हाईक्ोट के फ़ेसले के बाद माल के मुकदमें प्रिवी 
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कोंसिल में अपील किये जा सकते हैं, लेकिन इसके लिये दो शर्ते हैँ | एक तो 
हाईकोट अपील करने की इज़ाज़त दे, और दूसरे वह श्रपील कम से कम 
१० इज़ार रुपये की हो। प्रिवी कॉठिल का फ़ेसला अन्तिम द्वोता है । किसी 
विशेष मामले में फ़ोज़दारी की अ्रपील इसमें हो सकती हे लेकिन ऐसा बहुत 
कम होता है। संघ-न्यायालय से भी प्रिवी कोंसिल में भ्रपील की जाती है । 
प्रिवी कोंसिल में कोई नया मुक़दमा दायर नहीं किया जाता | संघ न्यायालय 
की स्थापना होने से कुछ लोग यद्द समभते हैं कि प्रिवी कों सल का श्रधिकार 
भारतीय मामलों में कुछ कम हो गया, है, लेकिन ऐसी बात नहीं है | अ्रब 
भी प्रिवी कोसिल हिन्दोस्तान को सबसे बड़ी अदालत रहेगी कुछ हिन्दुस्ता- 
नियों को प्रिवी कोंसिल के भ्राजीवन सदस्य रइने की उपाधि दी गई है। इन्हें 
प्रिवी कों सिलर ( जिए/ए ए७प्ाली0" ) कहते हैं।आ्राज तक इस देश में 
७ या ८ व्यक्तियों कों यह उपाधि दी गई है। इसी प्रिवी कोंसिल के नाते 
लाड सभा का सम्बन्ध भारतीय-सरकार के साथ माना जाता है। न्यायालय! 
नामक अध्याय में इस बात पर अच्छी तरद्द विचार किया जायगा कि प्रिती- 
कॉसिल के इस अधिकार का भारतीय सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। 
भारतीय न्यायालयों की स्थिति पर इस कॉसिल का जो प्रभाव पड़ता है उस 
पर भी विचार किया जायगा | द्िन्‍दोस्तान तथा अ्रन्य उपनिवेशों की यह्द 
माँग हे कि प्रिवी कॉतिल से उनका नाता छुड्टा दिया जाय, परन्दु गह सरकार 


इस पर कुछ भो ध्यान नहीं देती । ६ 
₹६११ ३६० के बाद लाढ सभा की शक्ति क्षण द्वोती गई। आधिक 


मामलों में कामन सभा की सत्ता सब प्रधान मान ली 

कामन सभा गई | तब से कामन सभा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि 
प्‌ृ0ए0४४ 0 साधारण बोलचाल में पालियामेंट का तात्पये इसी सभा 
(:07777078. से समझा जाता है | कार्नाइल का कद्दना है कि ''कामन 
सभा की शक्ति संसार की सभी धारा सभाओं से बढ़ कर 

है ।” इपकी उत्पत्ति हुए ६०० वष से ऊपर ब्यतीत हो गये | कद्दा जाता है 
कि कामन सभा ही पालियामेंट है। इसकी काय पद्धति बड़ी ही प्रसिद्ध और 
मनोरंजक है | किसी' भो धारा सभा में जाने के लिये लोग इतने लालायित 
नहीं रहते जितने कामन सभा में । इसकी बैठक वेस्ट मिन्स्टर में दोती है। 
१८३४ ई०७ में एक भयंकर अ्रग्नि कांड में जल कर यह भवन राख हो गया 
था | १५ वर्षों के कठिन परिश्रम से १८४२ ई« में पालियामेंट का वतंभान 
भवन बनाया गया। टेम्स नदी के बाय किनारे पर £ एकड़ की चोहदो में 
यह भवन बना हुआ है। इसमें १२०० से अधिक कमरे हैं। वैटिकन 
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(४४४८४) को छेाड़कर योरप में इतनी बड़ी इमारत कोई दूसरी नहीं है। 
एक बहुत बड़े दल के दक्खिन तरफ कामन सभा भवन और इसके उत्तर 
लाड सभा भवन है। 


कामन सभा में ६०० से कुछ श्रधिक सदस्य हैं। परन्तु केवल ४४० 
आदमियों के येठने की जगह बनाई गई है। ऐसे श्रवसर बहुत कम श्राते 
हैं जब कि सभी सदस्य उपस्थित द्वो जायें। २०० से अधिक सदस्य हमेशा 
गैर द्वाक्षिर रहते हैं | सभी सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि द्ोते हैं।कामन सभा 
का सभापति स्पीकर कहलाता है। प्रतिनिधि व्वयं इसे चुनते हैं, परन्तु रुम्नाठट_ 
से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है । सभापति बनने के पहले स्पीकर किसी भी 
दल का क्यों न हो, परन्तु इसके बाद उसे निष्पक्ष भाव से काय करना पड़ता 
है । कामन सभा की ब्रेठक सोमवार, मंगलवार, बुधवार ओर वृहस्पतिवार 
को होती है| साढ़े ग्यारदद बजे रात तक वाद-विवाद चलते रहते हैं | १८८१ 
ई० में एक बार सोमवार को दोपहर से बैठक शुरू हुई और बुध को प्रातः 
काल समाप्त हुई | शुक्ररार को ११ बजे दिन से लेकर साढ़े चार बजे सबेरे 
तक बैठक द्ोती है | ४० सदस्य कोरम पूरा करते हैं | 


स्पीकर वाद-विवाद में कभी भाग नहीं लेता | १३७६ ६७» में पहिला 
स्पीकर चुना गया था | काय रूप में स्पीकर का चुनाव प्रधान मंत्री कैबिनेट 
की सलाह से करता है। यही चुनाव कामन सभा का चुनाव मान लिया जाता 
हे।जो व्यक्ति एक बार स्पीकर चुन लिया जाता है वही बार-बार स्पीकर 
बनता रहता है | स्पीकर का पद बहुत ही ऊँचा है| उसे वेतन भी दिया 
जाता है | वेस्टमिन्ध्टर भवन में उसे एक सरकारी बंगला रहने के लिये दिया 
जाता है | श्रपने पद से अलग होने पर उसे पेंशन दी जाती है श्रोर उसे लाड 
सभा का सदस्य बना दिया जाता है। आम तोर से कामन सभा में एक घंटे 
के व्याख्यान होते हैं | परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो इससे अधिक भी बोल 
सकता है | कोई समय का निश्चित परिमाण नहीं रकक्‍्खा गया है| कामन 
सभा में अ्रभी तक सबसे बड़ा व्याख्यान ब्रो गम (॥3/002))87) ने दिया है। 
श्यर८ ई० में वे लगातार ६ घंटे तक बोलते रहे | भारतीय धारा सभाश्रों में 
इससे ग्रधिक लम्बे व्याख्यान दिये गये हैं | जलियान वाला बांग की घटना 
( १३ अ्रप्रेल सन्‌ १६१६ ) के बाद द्िन्दोस्‍्तान की केन्द्रीय धारा सभा में जब 
इनडेमनिटी बिल पेश हुआ तो पं० मदनमोहन मालवीय लगातार ३ दिन तक 
बोलते रहे | इतना लम्बा व्याख्यान संसार की किसी भी धारा सभा में श्रभी 
तक नहीं दिया गया है | 
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कामन सभा अपना सब काम विभिन्न कमीटियों द्वारा करती है । प्रत्येक 
कमीटी में ४० से ६० तक सदस्य द्वोते हैं। कैबिनेट 
कैबिनेट. इस सभा की सबसे बड़ी कमीटी है। संख्या में केबिनेट 
(४०॥९८ . के सदस्य केवल २० या ११ होते हैं ; लेकिन इस कमीटी 
की शक्ति और कमौटियों से कहीं श्रधिक है । वास्तव में 
बृटिस साम्राज्य का शासन इसी कमीटी के श्रधिकार में है| साम्र|ज्य की नौति 
यही निश्चित करती हे। जब कामन सभा के सदर्स्यो का चुनाव द्वो जाता हे 
तो सम्राट बहुसंख्यक दल के सबसे बड़े नेता को बुलाता है | उसी को वह 
प्रधान मंत्री घोषित करता है | उसे यद्द श्रधिकार दिया जाता है कि वह अपनी 
इच्छानुसार २० या २१ सदस्यों का एक मत्रिमंडल बना ले | यह प्रधान मंत्री 
की मर्ज़ी पर है कि वद्द सारे मंत्रियों को अपने ही दल से चुने या श्रोर दलों 
से भी कुछ सदस्यों को भर्ती कर ले | लड सभा से भी वह कुछ सदस्यों को 
भरती कर सकता है | इतना ज़रूर हे कि अपने दल के अधिक से श्रधिक 
मंत्री मत्रिमंडल में रक्‍खे जाते हैं | यद्दी मंत्रिमंडल कैबिनेट कहलाता है । 
मत्रिमंडल के बनने के बाद कामन सभा की सारी कारवाई इसी की इच्छा- 
नुसार द्वोती है | कैबिनेट के मंत्रियों के लिये पालियामेंट का सदस्य होना 
आवश्यक है। 
भारत सरकार का नाता कामन सभा के साथ बहुत घनिष्ठ हे। इस 
देश की राजसत्ता नाममात्र के लिये सम्राठ के हाथ में 
कामन सभा रक्‍्ली गई है। पार्लियामेंट ही सब कुछ करती है।जो 
शझोर . क़ानून भारतीय धारा सभाओं में पास होते हैं वे कामन 
भारतोय सभा में विचारायथ पेश किये जाते हैं। हिन्दोस्तान 
सरकार के साथ गह-सरकार को नीति कामन सभ्ता ही निश्चित 
करती है| भारतमंत्री, जिपके द्वारा कामन सभा भारतीय 
सरकार के चलाती है, इस समा का एक सदस्य होता है| हिन्दोस्तान में होने 
बाली सभी घटनाशओ्रों के लिये वह्द इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। उसकी 
ज़िम्मेवारी को बढ़ाने के लिये १६१६ ३० से पार्लियामेंट ने यह निश्चित किया 
कि इसका वेतन अगरेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाय । कामन सभा में कुछ ध्दस्य 
ऐसे होते हैं जो दिन्दोस्तान की विशेष जानकारी रखते हैं | इस सभा में ३ 
राजनीतिक दल हैं, उदार, अ्रनुदार और मज़दूर । मऩदूर दल हिन्दोस्‍्तान के 
प्रति अधिक ही रुद्दानुभूति रखता है। श्रनुदार दल भारतीय स्वतंत्रता का कट्टर 
विरोधी हे | इस दल के सभी सदस्य इस बात के विरोधी हूँ कि दिन्दोस्तान 
को पूर्ण स्वतम्त्र कर दिया जाय | इस देश में जो नीति बतों जाती है वह 


भू आ्राधुनिक भारतीय शॉसन 


कामन सभा की नीति होती है| यदि कामन सभा इस बात पर तुल जाय कि 
हिन्दोस्तान को श्राज़ादी मिलनी चाहिये तो यह देश एक दिन में श्राज़ाद 
दो सकता है | इंगलेण्ड के राजनीतिक दलों की नीति को देखते हुए मजदूर 
दल से हमको बहुत कुछ श्राशा है | इस समय इंगलेंड की सरकार इसी 
दल के हाथ में है | 


अध्याय ४ 


भारत-मंत्री और इंडिया कोसिल 


श्८+८ ३० में इस्ट इंडिया कम्पनी का अ्रधिकार हिन्दोस्तान में समाप्त 

कर दिया गया। इस समय तक कम्पनी लगभग सारे 

भारतमंत्री की इिन्दोन्तान के अपने अधिकार में कर चुकी थी। 

धावश्यद्ता १७०१७ से, जब कि प्लासी का युद्ध हुआ था, कम्पनी 

निरन्तर १०० वर्ष तक हिन्दोस्तान पर शासन करती 

रही | कम्पनी की नीति व्यापारिक थी। हिन्दोस्तान के राज्य को वह अपने 
व्यापार का एक अंग ,समभती थी । १०० वष का इतिहास देखने से यह 
स्पष्ट है कि अनेक श्रनुचित तरीकों का प्रयोग करके कम्पनी के नौकर हिन्दो- 
स्तान से पैसे वसूल करते रहे | इत बढ़ते हुए श्रत्याचार का परिणाम बड़ा 
ही भयंकर हुआ । १८३४७ की राज्य क्रान्ति इसी का एक परिणाम था। 
ईहिन्दोघ्तानी ओर अ्रंग्रेज़ दोनों को एक चेतावनी मिली | बृटेश पालियामेंट 
ने हिन्दोस्तान का राज्य कम्पनी के ह।थ से छीन लिया। उसने सारी 
ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ले ली श्रौर इंगलैए्ड की तरह हिन्दोध्तान की राजसत्ता 
बूटिश सम्राट के द्वाथ में रव दी गई | इस परिस्थिति में यह आवश्यक था 
कि भारतीय सरकार को पूरी जिम्मेबारी एक ऐसे व्यक्ति के द्वाथ में दी जाय 
जो सम्राट और पालिंयामेंट की मातदती में रहे | यह काय भारतमंत्री को 
सोंपा गया | लार्ड स्टैनली ( ॥087) ० )0%%9 ) पहद्िले पहल भारतमंत्री 
नियुक्त किये गये | इन्हें वे सारे अधिकार दे दिये गये जो श्रब तक कोट 
ग्राफ़ ढडाइरेकस्ट्स श्रोर बोड आफ़ कन्ट्रोल को प्राप्त थे। पालियामेंट के प्रति 
इसकी ज़िम्मेतारी कायम रखने के लिये यह निश्चत किया गया कि भारतमंत्री 
पालियामेंट का सदस्य द्ो। उसका स्थान बृटिश कैबिनेट में स्थायी कर दिया 
गया । एक प्रकार से वह पाल्ियामेंट का नोकर नियुक्त किया गया । तब से 
झाज तक उसके अधिकार एक समान चले आ रहे हैं। उसी के द्वारा 
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पोलियामेंट भारत सरकार के ऊार झयना अधिझ्ार रखती है। गह-सरकार के 
अन्तर्गत जितने अ्रचिकारो भारत सरकार से सम्बन्ध रखते हैं, उनमें भारतमंत्री 
का स्थान सबसे ऊँचा हे। इसे ७५०००] सालाना वेतन दिया जाता है। 
श्थ्प८् इे० से १९१६ तक यह वेतन भारतीय खज़ाने से दिया जाता था, 
परन्तु १६१६ से यद्द अ्रग्रेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाता दे । 

भारत-मंत्री की नियुक्ति के लिये कई शर्त हैं। सभी व्यक्ति भारत-मंत्री 

नहीं बनाये जा सकते | सबसे पहली शत तो यद्द है कि 

भारत-मंत्री की वह अँग्रेज़ जाति का हो। कोई हिन्दोस्तानी, भारत-मंत्री 

नियुक्ति. नहीं बन सकता प्रत्येक भारत-मंत्री के लिये पाक्ियामेंट 

का सदस्य होना आवश्यक हे। जब पालियामेंट के सदस्यों 

का चुनाव द्वो जाता हे तो उन्हीं में से एक व्यक्ति भारत-मत्री बनाया जाता 
है । कामन सभा या लाड' सभा, किसी का भी वह सदस्य रद्द सकता है । 
कभो कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति, जो पालियामेंट का सदस्य नहीं 
है, भारत-मंत्री बना दिया जाता है ; लेकिन ६ महीने के अन्दर उसे पालिया- 
मेंट का सदध्य बन जाना पड़ता हे । यदि वह नहीं बन सका तो उसे इटा कर 
दूसरा भारत-मत्री नियुक्त किया जाता है। जब कभी कोई बाहरी व्यक्ति 
भारतमंत्री बना दिया जाता है तो बद्द दो तरीकों से ६ मद्दीने के श्रन्दर 
पालियामेंट का सदस्य बन सकता है। या तो उसका कोई मित्र कामन सभा से 
इस्तीफा दे दे और श्रपनी जगद्द अपने मित्र के लिये ख़ाली कर दे | उसी के 
निर्वाचन ज्षित्र से भारत-मंत्री अपना निर्वाचन करा लेता है। यदि ऐसा 
नहीं हुश्रा तो सम्राट उसे लाड की उपाधि देकर लाड्ड सभा का सदस्य बना 
सकता है। 

पालियामेंट के अ्रतिरिक्त भारत-मंत्री बृटिश कैबिनेट का सदस्य होता 
है । इससे वह उन राजनीतिज्ञों की श्रेणी में श्रा जाता है, जो बृटिश 
साम्राज्य को चलाते हैं। बटेन के सबसे बुद्धिमान्‌ू , नीतिश और योग्य 
व्यक्ति कैबिनेट के सदस्य होते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत मंत्री बृटेन के 
सबसे येग्य व्यक्तियों में गिना जाता है | जो व्यक्ति राजनीतिक त्षेश्र में ख्याति 
प्राप्त किये होते हैं उन्हीं को यह पद दिया जाता है। किसी न किसी राजनीतिक 
दल का सदध्य दोना उसे आवश्यक दहे। यह ज़रूरी नहीं है कि वह 
हिन्दोस्तान के विषय में गहरी जानकारी रखता हो। इस देश के इतिहास, 
भूगोल तथा रस्म-रिवाज्षों से परिचित होना उसके लिये ्रावश्यक नहीं है ! 
इससे हिन्दोस्तान को बहुत बढ़ी द्वानि उठानी पड़ती है।जो व्यक्ति इस देश 
से अनभिश हे वह इसका योग्य शासक नहीं बन सकता। प्रश्न यह है कि 
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आनकारी न रखते हुए भारत-मंत्री किस प्रकार भारतीय सरकार को चलाता है ! 
इसके लिये उसे कई सहायक दिखे गये हैं | इन्हीं की मदद से वह्द शासन को 
मशीन के चलाता है | इंगलेंड का प्रधान मंत्री इस बात को निश्चित करता 
है कि कोन भारत मंत्री बनाया जाय | इसका अ्रंतिम फेसला ब्रटिश 
सम्राद्‌ करता हे | कैबिनेट और पालियामेंट के अ्रतिरिक्त वह प्रिवरी कॉसिल 
का भी सदस्य द्वोता है । 
यद कहना अत्यन्त कठिन है कि भारत-मंत्री कितने दिन के लिये नियुक्त 
किया जाता है। उसकी केाई निश्चित अ्रवधि नहीं है | बृटिश केब्रिनेट के साथ 
उसकी नियुक्त होती हें | ओर जब्र केब्रिनेट भंग होती दे तो उत्ते भी श्रपने पद 
से हट जाना पड़ता है| केबिनेट तब तक बनी रइती है जब तक पालियामेंट का 
बहुमत उसके पक्ष में द्वोता है। पालियामेंट की अवधि ५४ वष हे। 
लेकिन इसके बीच में सम्राट्‌ उसे किसी भी समय भंग कर सकता दे। यदि 
पूरे समय तक पालियामेंट बनी रहे और एक ही कैबनेट में उसका विश्वास 
रह जाय तो के बनेट ५ वर्ष तक जीवित रह सकती है। इसके साथ भारत- 
मंत्री भी ५ वध तक अपने पद पर आरुढ़ रह सकता है। लेकिन राजनीतिक 
दल ब>दयों के उलट फेर के कारण ऐशवा बहुत कम होता है। १८५८ से 
१६४६ ई० तक ३१ भारत-संत्री नियुक्त किये गये हैं | इससे प्रत्येक को अ्रवि 
३ व से भी कम होती है। 
ऊपर कहा गया हे कि पालियामेंट ने अपनी ज़िम्मेवारी को निआाइने 
के लिये भारत-मंत्री का पद निर्माण क्रिया है। 
भाग्त-मंत्री को इसलिये वह सभी प्रकार से अपने कामों के लिये 
ज़िम्मेबारी. पालियामेंट के प्रति ज़िम्मेवार है । कैबिनेट का एक 
सदस्य द्वोने के नाते वह सबसे पहिले श्रपने साथियों 
के प्रति ज़िम्मेबार हे। वह जो कुछ काम हिन्दोस्तान में कर रहा है, या 
करना चाद्ता है, उसकी पूरी सूचना श्रपने सहकारियों को देता है। कैबिनेट 
के श्रन्य सदस्य उसके प्रथम सहकारी हैं। उसकी नीति का फ़ेतला सबसे पहिले 
कैबिनेट में होता दे | हिन्दोध्तान के सम्बन्ध की सारी बातें वह कैबिनेट में 
विचार करता है। मेम्बरों के वाद-विवाद के पश्चात्‌ जो नीति निर्धारित की 
जाती है वही भारत-मंत्री की नीति कहल।ती है। के बनेठ के सदध्यों की 
ज़िम्मेवारी श्रलग-अ्रलग नहीं है। उसका प्रत्येक सदस्य सबकी ग्रलती के लिये 
जिम्मेबार दै। एक की गलती के का(ण॒ सभी सदस्य निकाल दिये जाते हैं । 
भारत-मंत्री के लिये भी यह झावश्यक दे कि वह अपने सहकारिये 
( (0०॥०४४ ४८४ ) से मिल कर अपनी ज़िम्मेवारी को पूरा करे। यदि कर्म 
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प्रधान मंत्री और दूसरे मन्त्रियों में मतमेद हो जाता है तो कैबिनेट को चलाना 
मुश्किल हो जाता है। ऐसी दशा में दोनों में से किती को त्याग पत्र देना पड़ता 
है। १६२२ ई० में मान्टेग्यू भारत मंत्री और सर सेमुग्रल होर प्रधान मत्री थे । 
इनके विचारों में श्रन्तर पड़ने के कारण दोनों ने के बिनेट से त्याग-पत्र दे दिया । 
कैबिनेट के बाद भारत-मंत्री की ज़िम्मेबारों पालियामेंट के प्रति है। दोनों 
का सम्बन्ध स्वामी श्रौर सेवक की तरह है | पालियामेंट की सभी श्राशाश्रों का 
उसे पालन करना पड़ता है। वह तभी तक अपने पद पर कायम है ऊब तक 
पालियामेंट की इच्छा द्वोती है। जब वह इसका प्रीतिभाजन नहीं रह जाता, 
तो उसे अपने पद को छोड़ना पढ़ता है | पालियामेंट कई प्रकार से भारत-मन्री 
को अपने अधिकार में रखती है। कॉबनेट म॑ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर 
वह इसे अपने पद से हटा सकती है। जब तक इसका वेतन भारतीय ख़बज्नाने 
से दिया जाता था तब तक पार्लियामेंट का इसके ऊपर पूरा श्रधिकार न था। 
ग्पनी जीविका के लिये स्व्र॒तंत्र रह कर वह पालियामेंट की श्रवहेलना कर 
सकता था , ज़िम्मेबारी को ओर दृढ़ बनाने के लिये १६१६ ई०» में यह्द नियम 
बनाया गया कि भारत-मंत्री का वेतन भारतीय उबज़ाने से बन्द करके इंगलेंड 
के ख़ज़ाने से दिया जाय | तब से पालिया मेंट श्रोर भ्रधिक कड़ाई के साथ 
उम्तके कामों की देखरेख करती है। थोड़ी भी नाफरमानी देने पर वह उसका 
वेतन कम कर सकती है। इस भय से वह अपने काम में अ्रधिक चेतन्य 
रहता है। 
जो अधिकार कोट श्राफ डाइरेक्ट्स और बोड आआराफ़ कन्ट्रोल को 
दिये गये थे वे सब श्षएद में भारत-मत्री को दे दिये गये। भारतीय 
भारत-मंत्री शासन के चलाने का सारा अधिकार उसे दिया गया है। 
के भारतीय मामलों में सम्राट और पालियामेंट को सलाह 
घणिरार देने का अश्रधिकार उसी को दिया गया है। भारतीय सरकार 
के जो महकमें इंगलेंड में काम कर रहे हैं उनका सारा 
प्रबन्ध उत्ती के हाथों में दिया गया है। १६१६ ई% के ऐक्ट में उसके 
अधिकारों का विस्तृत वणन किया गया है| उसके अधिकार ४ श्रेणियों में 
बाँटे जा सकते हें :-- 
१--कैबिनेट तथा पालियामेंट के सदस्य को देसियत से बह बहुत से 
अधिकार रखता है | सम्राट जिन सरकारी अफ़म्तरों को हिन्दोस्‍्तान में नियुक्त 
करता है उसकी सलाह वह भारत-मंत्री से लेता है। कमान्‍्डर-इन चौफ़, 
प्रान्तों के गवनर तथा गवनेर-जनरल की कॉंसिल के सदस्यों की नियुक्त की 
सलाह भारत-मंत्री ही देता है । केवल गवनर-जनरल की नियुक्ति में उसका 
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हाथ नहीं रहता | सम्राट प्रधान मंत्री की सलाइ से गवनर-जनरल को नियुक्त 
करता है | 

२--१६१६ ई० तह भारत-मंत्री को भारत-सरकार की एजेन्सी का पूरा 
अधिकार प्राम था। भारत सरकार को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती उन्हें 
खरीदने का अधिकार भारत मंत्री को था। १६१६ में यह श्रधिकार द्वाई 
कमिश्नर को दे दिया गया । 

२३--भारत सरकार की सभी सम्पत्ति पर सम्नाठ का भ्रधिकार है। भारत 
भूमि सम्राद की भूस कहलाती है | इस पर निवास करने वाले व्यक्ति सम्रनाट_ 
की प्रजा के नाम से पुकारे जाते हैं । 'सकल भूमि गोपाल की! के कथनानुसार 
सम्र/ट ही इस देश का स्वामी है। उसकी शक्ति का उपयेाग भारत-मंत्री 
करता है। दिन्रोस्तान में, अथवा इससे बाहर भारत-सरकार का जो धन खच्च 
हैता है वह सब भारत-मंत्री के अधिकार से किया जाता है। लेकिन इसका 
तात्पय यह नहीं है कि वह भारतीय क्षरकारी आय को जैसे चादे ख़्च कर 
सकता है | इसके लिये पालियामेंट तथा अपनी कोंसिल से उसे सलाद लेनी 
पढ़ती है। भारत-सरकार की केाई सम्पत्त वह बेच सकता है तथा बन्धक 
रख सकता है। गावश्यक्रता पड़ने पर वह नई सम्पत्त ख़रीद सकता है । 
परन्तु इसके लिये उसे श्रपनी कॉंधिल से सलाद लेनी पड़ती है। भारतीय 
सरकार की मातद्वती में काम करने वाले श्रफसरों पर वह मुक़दर्म चला सकता 
है| परन्तु उस पर केाई मुकदमा नहीं चला सकता | 

४--हिन्दोसतान की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार उसकी मातहइती में 
काम करती हैं। गवनर-जनरल को उसकी सारी आज्ञाय माननी पड़तो हैं । 
वह कोई काम बिना उठकी सलाद के नहीं कर सकता। प्रान्तों के गवर्नर 
उसके हुकुम की तामील करने के लिये बाध्य हैं। भारतीय धारा सभाये केई 
कानून तब तक पास नहीं कर सकती जब तक भारत-मंत्री उसकी झाज्ञा न दे 
दे | शासन की नीति में उसकी आजा के बिना कोई परिवतन नहीं किया जा 
सकता | भारत-सरकार अपने टेक्स को उसकी सलाद के बिना नहीं बढ़ा 
सकती | 

गृह-सरकार और भारत सरकार के बीच जो पत्र व्यवद्दार होता दे उस पर 
भारत-मंत्री की दस्तख़त श्रावश्यक है | कोई सरकारी कागज़ इंगलेंड से उसकी 
दस्तख़त के बिना हिन्दोध्तान में नहीं श्रा सत्ता । उसकी कोंसिल के सदस्य 
उसी के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । अपनी सद्दायता के लिये वह दो सहायक 
मंत्रियों को भर्ती करता है। इनमें से एक कोई सरकारी श्रफ़सर रहता है 
जिसका पद स्थायी द्वोता है और दूसरा पार्जियामेंड का सदस्य होता है । 
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पालियामेंट के साथ यह भी बदलता रद्दता है। भामतोर से वह दूसरा 
अनस्थाथी मन्त्री पार्लियामेंट की उस सभा का सदस्य द्वोता हे जिस सभा का 
भारत-मंत्री सदस्य नहीं होता | इससे पालियामेट की दोनों सभाश्रों का सम्पक 
भारतीय विषयों में बना रहता है। भारत-सरकार इसकी श्राशा के बिना ख़च 
का कोई नया ज़्या नहीं निक्रात् सकती । भारत सरकार की श्रोर से कोई 
बड़ी इमारत, पुल तथा रेल आदि तब तक नहीं बनाये जा सकते जब तक 
भारत-मंत्री की आज्ञा प्राप्त न कर ली जाय | अपनी अनुपस्थिति में इंडिया 
कौंसिंल का सभापति वही नियुक्त करता है। यदि कॉसिल के सदस्यों तथा 
उसके विचारों में कोई मतभेद हो नाय तो कौंठिल को मुझना पड़ता दै। 
हिन्दोध्तान में बृटिश सरकार के लाभ द्वानि की ज्म्मिवारी उसी के ऊपर है । 
भारत-सरकार के अन्तगंत किसी बड़े पद का बनाना और बिगाड़ना उसी के 
हाथों में हे । यदि भारत-सरकार १२०० रुपये मातिक के ऊपर का कोई नया 
स्थायी पद बनाना चाहती है तो इसकी मंजूरी मारत-मंत्री से लेनी पड़ती है। 
अनस्थाई पद के लिये ४००० रुपया मासिक तक का अधिकार गबनेर- 
जनरल को दिया गया है | इससे ग्रधिक के लिये भारत-मंत्री की आज्ञा प्राप्त 
करनी पड़ती है। 


१६३४ का शासन-विधान पिछले शासन-विधानों से सबंथा भिन्न है | 
ब्टिश प्रान्तों को किसी दज््ञ तक प्रान्तीय शासन कौ 

१६२४५ के शासन ज़िम्मेवारी दे दी गई हे | बृटिश सम्राट की छत्र-छावा में 
घिधान में. सूबों श्रोर देशो रियासतों को एक में जेड़ा गया है। कहने 
भारत-प्रंत्री का के लिए. इस शासन विधान में भारत-सर कार को श्राज़ादी 
स्पान बढ़ा दी गई है, परन्तु गहराई के साथ इसका अध्ययन 
करने पर पता चलता है कि घरेलू सरकार के श्र धकार 

कम नहीं हुए हैं | भारत-मंत्री को शक्ति पहले की द्वी तरह बनी हुई है । जत्र 
कभी गवनर-जनरल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा उस समय उसकी 
सलाह आवश्यक होगी। इन अधिकारों का प्रयोग होने को सम्भावना इतनी 
अधिक दे कि केन्द्रीय सरकार को शक्ति पहिले से भी श्रधिक बढ़ जाती है। 
सभी आवश्यक विषय - सेना, पुलिस, रेलवे, रिज़ब॑बेंक, बाह्य संबंध-- 
गवनर-जनरल के विशेषाधिकार के भ्रन्तगंत रखे गये हैं । यह कहा गया 
हे कि नये शासन-बविधान में भारत-सरकार बृूटिश सम्राट_की मातइती में काम 
करेगी, भारत-मन्त्री के अ्रन्दर नहीं | क़ानूनी दृष्टि से यह परिवर्तन ठीक हो 
सकता हे, लेकिन कार्य रूप में इसका कोई श्रथ नहीं हे । गवनर-जनरल और 
प्रान्तों 'के गवर्नर उसी की मातहती में काय करेंगे। हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में 


६२ झाधुनिक भारतीय शासन 


सम्राट को वही सलाद देगा। सम्राट द्वारा भारतीय घारा-एभाशञ्रों के किसी 
भी कानून को वह रह कर सकेगा । 


सबसे बड़ा महत्त्वयूर्ण परिवतन भारत-मन्त्री की कोंसल में किया गया 
है। हसका विस्तृत वर्णन श्रागे चल कर इसी श्रध्याय में किया जायेगा। 
इंडिया कोंसिल, जिसका काम भारत-मन्त्री को सलाह देना था, नये शासन - 
विधान के अनुमार तोड़ दो गई है। को तल के सारे श्रधिकार भारत मन्श्री 
को दे दिये गये हैं | १ अप्रेल सन्‌ १६३७ ई० से भारत-मन्त्री के अधिकार 
पदह्िले से कद्दीं अधिक बढ़ा दिये गये हैं। श्रव तक कॉसिल उसके कामों में 
किसी हद तक हस्तत्षेत) कर तकती थी, परन्तु उसके हट जाने से उसको 
आज़ादी बढ़ गई है | १६२७ ई० से थद् कुछ सलाहकारों की मदद से काय 
करता है | ये सलाइकार सभी प्रकार से उसकी मद में रक्खे गये हैँ | वह 
उनकी सलाह को ठुकरा सकता है।यह बात ठीक है कि भारत-मन्प्री 
उस मदारी की तरह है जो भारत-सरकार रूपी बन्द्र को जैसे चाहे नचा 
सकता दे |# 
भारत मंत्री के साथ १८५४८ ई० में इंडिया बॉसल का जन्म हुश्रा | 
यह को सल भाग्त-मंत्री को हिन्दास्तान के विषय में सलाह 
इंडिया कोघछिल देती थी। श्रारम्भ में इसमें १४ सदस्य थे। इनमें से ८ 
की नियुक्ति सम्राट द्वारा की गई और बाक़ी ७ को ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने नियुक्ति किया | इन सदस्यों में अधिकतर 
हिन्दोस्तान में कम से कम १० व तक रह चुके थे | यही उनको नियुक्ति की 
शत थी । यद्द भी ज़रूरी था कि हिन्दोस्तान से लौटे उन्हें १० व से अधिक 
न हुये हों | कम से कम ६ सदस्य उपरोक्त शर्ता के साथ भर्ती किये गये । 
यह भी बात स्पष्ट कर दी गई कि जब कभी कोई स्थान खाली दो तो सम्राट _ 
नये सदस्यों की भर्ती करेगा। इस कॉपिल की कोई निश्चित अ्रवधि नहीं 
बनाई गई | जब तक इसके सदस्य सन्तोषजनक काय करते रहें तब तक वे 
रह सकते थे | सदस्यों के ऊपर यह बन्धन लगा दिया गया कि वे पालिया मेंट 
की किसी सभा के सदस्य नहीं हो सकते। उन्हें निकालने का अधिकार 
पार्लियामेंट को दिया गया | प्रत्येक सदस्य का वेतन १४०० रुपया मासिक 
रक्खा गया | भारत-मंत्री इसका सभापति बनाया गया। सभी कामों में कॉसिल 
भारत-मंत्री को सलाह देती थी। जो काम अत्यन्त श्रावश्यक तथा गुप्त 
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होते उन्हें वह स्वयं करता था। कॉसिल की बैठक सप्ताह भें एक बार 
द्ोती थी | 

१८६६ ई० में पालियामेंट ने इंडिया कॉसिल के विषय में एक नया 
कानून 'पास किया | इसमें नये सदस्यों को भत्ती करने का अधिकार भारत- 
मंत्री के दिया गया | यह भी निश्चित हुआ कि कॉसिल की आयु १० वर्ष 
रहा करेगी | श्रावश्यकता पड़ने पर भारत मंत्री इसकी श्रायु ५ वष और बढ़ा 
सकता था। १८८६ ई० भें को तल के सदस्यों की सख्या १६ से घटा कर 
१० कर दी गई | १६०७ ई० में एक दूसरा क़ानून पास करके यह बात 
निश्चित की गई कि सदस्यों की संख्या कम से कम १० और अधिक से 
झधिक १४ हो। इसकी आयु १० व से घटा कर ७ वष कर दी गई 
सदस्यों का वेतन १३६०० रुपया मासिक से घटा कर १२४० रुपया माध्षिक कर 
दिया गया | इसी ताल इंडिया बौंपिल में २ ईहिन्दोस्तानी पढ़िले पहिल भर्ती 
किये गये | 

१६१६ ६० के क़ानून ने भारतीय शासन-विधान में कुछु परिवतन किया | 
कोंसिल के सदस्यों की संख्या घटा दी गई। अब यह ते हुआ्रा कि इसमें कम 
से कम ८ श्रौर अधिक से श्रधिक १२ सदस्य रहेंगे। हतका फ्रेवला भारत- 
मंत्री स्वयं करे कि सदध्यों की संख्या कितनी रकखी जाय | कॉौंसिल में कोई 
जगद खाली होने पर वह नये सदस्यों की भर्तों कर सकता था। इस ऐक्ट 
के अ्नुभार को सल के अधिकतर सदस्य ऐसे दोने चाहिये जो कम से कम १० 
वर्ष तक इिन्दोस्‍्तान में रह चुके हों। नियुक्ति के समय उन्हें हिन्दोस्‍्तान से 
लौटे अ्रधिक से अधिक ५ वष हुए हों। कॉपिल को अ्रवधि ७ वष से 
घटा कर ५ वष कर दी गई। ऐसा इतलिये किया गया हि नये नये तजु्वेंकार 
सदस्यों के इसमें कार्य करने का श्रवसर पिलता रहे | सदस्यों की अवधि 
पूरी हो जाने के बाद भारत-मंत्री उन्हें किर नियुक्त कर सकता था। परन्तु 
इतका कारण उसे पालियामेंट कों बताना पड़ता था । कोई सदस्य 
कोंसिल से जब चाहे इस्तीफा दे सऊता था। पालियामंट सदत््यों को निकाल 
सकतो थी। उनका वेतन १२१५० रू मातिक से बढ़ा कर फिर १४०० रु७ 
मात्िक कर दिया गया | कॉंठिल में भर्ती होने के समय जो सदस्य 
हिन्दोस्तान के नागरिक होते उन्हें वेतत के अ्रलावा ६००० रुपया सालाना 
भत्ता दिया जाता था। वह वेतन द्विन्दोस्तान श्रयतवा इगलेंड किसी भी 
खज़ाने से दिया जा सकता था | को सिल्न के सद्यों को पालियामेंट में बैठने 
की इजाज़त न थी। हिन्दोस्तानी सदत्यों की संख्या २ से तीन कर दी गई । 
भारत मंत्री ओर इंडिया कॉल की एजेन्धी का काम हाई कमिश्नर को दे 
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दिया गया। हससे कोंसिल का काम कुछ इल्का दो गया। वैसे तो भारतं- 
मन्त्री कोंसिल के फ़ेतले से बँधा नहीं था; परन्तु भारत-सरकार के ख़ब तथा 
कुछु बड़े सरकारी श्रफ़तरों की भर्तो में उसे इनकी बात माननी पड़ती थी । 

कपिल अपना काम कमीटियों द्वारा करती रद्दी । थोड़े-थोड़े सर्दस्यों की 
कमीटियाँ बना दी जाती थीं। जिस प्रकार वाइसराय की को सल में प्रत्येक 
सदस्य को एक विभाग दे दिया जाता है उती तरह इडिया क सल की प्रत्येक 
कमीटोी की एक विभाग सोंप दिया जाता था | प्रत्येक्र कमीटी स्वतंत्र रूप से 
अपना काम करती थी । फिर सभी कमौटियों का काम पूरी कॉसिल के सामने 
रक्खा जाता था | इडिया कॉसिल में राजनीतिक, फ़ोजी, इमारत, श्र, स्टोर, 
कर आदि विभाग बनाये गये थे | कौंसिल की बैठक महं।ने में एक बार द्वोती 
थी। भारत मन्त्री इसका सभापति होता था। उसकी अश्रनुपस्थिति में उप- 
सभापति उसका आपउन ग्रहण करता था। यदि दोनों ही उपस्थित न हो सके 
तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को भी सभापति चुन लेते थे | सभाप त 
को निर्णायक मत ( (॥80॥० ४०।॥९ ) देने का अधिकार था। भारत-मन्त्री 
की अनुपस्थिति में जो कुछु १घिल में पास होता वह तब तक पक्का नहीं 
समझा जाता था जब तक उक्षकी दस्तख़त न हो जाती थी | १६१७ ई% में 
मान्टेग्यू ने, जो उस समय भारत-मन्त्री थे, कर्म थियों द्वारा काम करने की 
पद्धति को दोषपूण ठहराया था । कैबिनेट के एक सदस्य द्ोने को हेसियत 
से भारत-मन्त्री का स्थान बृटिश राजनीतिज्ञों में बहुत दी ऊँचा समका 
जाता था | उसके प्रभाव से कॉसिल दबी रद्दती थी । वह इससे जब चाहता 
सलाइ लेता अथवा मनमानी करता था। सलाह लेने पर भी वह उससे 
बाध्य नहीं था | 


आरम्म से ही भारतीय राजनीतिज्ञ इंडिया कांसिल को नापसन्द करते रहे 
हैं। उनका कहना था कि यह सभा बेकार थी और उल्टे यह दिन्दोस्तान के 
मामलों में याँग श्रड़ाया करती थी। वे शुरू से ही इसे तोड़ देने के पक्ष में 
थे। कारण यद है इसमे दिन्दोस्तानियों का हाथ नहीं के बराबर था। 
८ या १० श्रग्रेज़ सदस्यों के सामने विचारे ३ इिन्दोस्तानी कुछु नदीं कर 
सकते | इसके खटकने का एक ओर कारण था | जब हिन्दोस्तान के मामले 
में यही 6मा अन्तिम निर्णय देती थी तो भारतीय स्वतन्त्रता का कोई श्र्थ 
दी नहीं था | इन्हीं सब कारणों से १६३५ ६० के संघ-शासन में इंडिया 
कोंसिल तोड़ दी गई है। १ अ्रप्रेल सन्‌ १६३७ ई० को यह सभा सदैव के 
लिये भग कर दी गई। इसके स्थान पर कुछु सलाहकार भारत-मन्त्री को 
दिये गये हैं । 


भारत-मंत्री और इंडिया कोंसिल द्चू 


१६२५ के शासन-विधान की २७८ धारा के अनुधार इंडिया कोंसिल 
तोड़ दी गई | इसके स्थान पर भारत-मन्त्री को कुछ सलाहकार नियुक्त 
१६३४ का करने का अ्रधिकार दिया गया है। सलादहकारों की 
शासन-विधान भर्ती के विषय में चन्द नियमों का जानना श्रावश्य 
झोर भारत दहे। १६३७ से ये सलाहकार भारत-संत्रो की सहायता 
मन्ञजी के. कर रहे हैं। 
सलाहकार 
सलाहकारों की संख्या कम से कम ३ और अधिक से अ्रधिक ६ होनी 
चाहिये | उन्हें नियुक्त करने का अधिकार भारत -मन्नत्री को दिया गया है। 
यदि वह उचित समझे तो इंडिया कोंसिल के पिछले सदस्यों को अपना 
सलाहकार नियुक्त कर सकता है। परन्तु इन्हें वह ५ वर्ष से अधिक के लिणे 
निथुक्त नहीं कर सकता | शासन-विधान बनते समय यह बात निश्चित की २ 
थी कि जब तक यहद्द हिन्दोस्‍्तान पर पूरी तरइ लागू न द्वो जाय तब तक सर्टई” 
कारों की संख्या कम से कम ८ और अ्रधिक से अधिक १२ रहेगी सी 
के अनुसार इस समय इनकी संख्या ८ रक्‍खी गई है। हर" रै 
हिन्दोस्तानी हैं । 
सलाहकारों की योग्यता के विषय में कुछ बातें निश्चित कर« गई हैं । 
कम से कम आधे सलाहकार ऐसे होने चाहिये जो हिन्दोस्‍्ता- में सरकारी 
विभाग में कम से कम १० वर्ष तक कार्य कर चुके हों। “लंड में उन्हें 
हिन्दोस्तान से गये दो वर्ष से अधिक न हुये दों। आ्रामतोरत यह सलाहकार 
बड़े बड़े सरकारी श्रोहदेदार होंगे। वे भारत के राष्ट्रीय बचारों के द्विमायती 
न दोंगे । अपनी पेन्शन का ध्यान रखते हुए वे सरकः की नीति का विरोध 
नहीं कर सकते | इस बात का ध्यान रक्खा गया है * वद्दी सलाहकार बनाये 
जायें जे दिन्दोस्तान के विषय में श्रच्छी जानकारी ते हों। उन्हें पालियामेंट 
का सदस्य होने को श्राशा नहीं है । ऐसा इसलि/ किया गया है कि वे दल- 
बन्दियों में न पड़ें। ऐसा न किया जाय तो वे पाकियामेंद में भारत- 
मन्त्री का विरोध कर सकते हैं। इससे कार्य ' बाधा पड़ने को सम्भावना है। 
भारत-मन्त्री इस बात को सइन नहीं कर तकता कि उसकी मातहती में काम 
करने वाले पार्लियामेंट में उसका विरोध करे | 
सलाहकार ५ वष के लिये निथुक्त किये जायेंगे । कोई भी सलाहकार 
दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। सलाहकार को यह स्वतन्त्रता दी गई 
है कि वह जब चाहे अश्रपने पद से इस्तीफ़ा दे दे। भारत-मन्त्री के यह 
अधिकार है कि वह किसी सलाइकार को शारीरिक अ्रथवा मानसिक 
आा० भा० शा०- है 
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दु्बंशताओं के कारण निकाल दे । प्रत्येक सलाइकार का वेतन १७०० रुपये 
मासिक के लगभग रक्‍खा गया है | यदि नियुक्ति के समय वह हिन्दोस्तान 
का नागरिक है तो उसे वेतन के अतिरिक्त ६००० ० सालाना भत्ता दिया 
जायंगा | इससे दिन्दोत्तानी सलाइकार अ्रग्रेज़् सलाहकारों से श्रधिक वेतन 
पाने के अधिकारी होंगे। सलाहकारों का वेतन इंगलेंड के ख़ज़ाने से दिया 
जायगा | श्रर्थात्‌ इंडिया श्राफ़िस का पूरा ख़ब्च इंगलेंड बर्दात्त करेगा | वेतन 
आदि घटाने-बढ़ाने का अधिकार पालियामेंट को दहोगा। इस परिवतंन से 
हिन्दोत्तान के इतना लाभ श्रवश्य हुआ है कि ख़र्च का एक बहुत बड़ा 
भार इसके सर से उतार दिया गया है। 

यह ब्रात भारत-मन्त्री की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि बह अपने 
उलाहकारों से जब चादे राय ले। वह चाहे तो उनसे एक साथ या श्रलग- 
अलग राय ले सकता दै। उनकी राय से वह बंधा नहीं है। कुछ सरकारी 
नौकरियों, ठीकों, तथा जायदाद के मामलों में उनका बहुमत उसे मानना 
होगा। यदि उनके कार्यों की श्रोर दृष्टिपात करे तो देखेंगे कि कानून 
बमाने, इन्साफ़ करने तथा किसी क़ानून को कार्यान्वित करने का उन्हें 
अधिकार नहीं है। उनका काम भारत-मन्त्री को हिन्दोस्तान के मामलों में 
केवल सलाह देना हे। भारत-मन्त्री को यह अधिकार है कि वह इनकी 
सल्लाहों को टुकरा दे | ह 

ऊपर कहा भया है कि श्रारम्भ से ही हिन्दोस्तानी इंडिया कॉंसिल के 
विरोधी रहे हैं। भारतीय ख़जाने का जो रुपया इस पर ख़च होता रहा है वह 
एक फजूल सी चीज़ रद्दी हे। हिन्दोस्तान को उससे कोई लाभ नथा। 
इंडिया कॉल के तोड़ देने से हिन्दोस्तान की एक बहुत बड़ी बला टल गई | 
परन्तु यह सभा तोड़ कर श्सके स्थान पर सलादइकारों की नियुक्ति कर दी गई 
है। यथपि इनकी शक्ति कोंसिल के सदस्यों से कम है; परन्तु इससे हिन्दोल्तान 
को कोई लाभ नहीं पहुँचता। जिस सभा का नाम इंडिया कौंसिल था श्रव 
उसे सलाइकार के नाम से कर दिया गया दै। हमें जो शिकायतें इंडिया 
कॉसिल की शोर से थीं वे सलाइकारों की ओर से रहेंगी। भारत-मन्त्री का 
स्थान यह सरकार के अन्दर महत्वपूर्ण हे। इसका प्रभाव भारत-सरकार के 
ऊपर सबसे श्रांघक पड़ता है | यदि नये शासन-विधान में इसंके तथा इसकी 
कोसल के पद में कोई परिवतन न हुआ तो यह कैसे कहां जाय कि व्मारी 
रामनीतिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई हे । 


अध्याय ५ 


हाई कमिश्नर 
( 6 माश॥ एक्शाशांइशांणाश' 0" गापी॥ ) 


हाई कमिश्नर का पद पहले पहल १६१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार 
बनाया गया | इसके पहिले भारत-मन्त्री हसके कार्य को 
हाई कमिश्नर करता था। १६१६ ई० में एक कमीटी ( [॥6 (7८९ण 
की नियुक्ति 0०णां०८ ) इस बात के लिये नियुक्त की गई थी 
कि वह इंडिया श्राफ़िस के पुनसंगठन पर विचार करे। 
इसी कमीटी ने इस आफ़िसर के पद की आवश्यकता महसूस की। १६१६ के 
ऐक्ट के पश्चात्‌ १६२० ई७» में पिला द्वाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। 
सर मेश्रर ग्राईं० सी० एस» ने पहिले पहिल इस पद को सुशोभित किया। 
इसके पश्चात्‌ सर मर्वान जी दलाल १६२३ ई*० में हाई कमिश्नर नियुक्त 
किये गये | २ वर्ष बाद अ्रतुलनन्द चटर्जी हाई कमिश्नर बनाये गये | लगभग 
६ वर्ष तक ये इस पद पर काय करते रहे | १६३१ ई० में सर भूपेन्द्र नाथ 
मिश्रा हाई कमिश्नर हुए। जब वे १६३६ ई० में इस पद से श्रलग हुए तो 
सर फीरोज़ ख़ाँ नून द्वाई कमिश्नर बनाये गये। श्राजजल एक भारतीय 
मुसलमान इस पद पर नियुक्त किये गये हैं। हाई कमिश्नर का श्राफ़िस 
लन्दन में हे। मार्च १६३० ई० में श्सका दफ़्तर नये मकान में चला गया 
जो इसी दफ़्तर के लिये ४८ लाख रु० की लागत से बनाया गया है | इंसकी 
भीतरी बनावट में भारतीय कला दिखलाई पड़ेगी | यह मकान १२ मंजिल का 
बना हुआ है, जिसकी ऊँचाई १०० फ़ोट के लगभग है। ज़मीन की सतह पर 
वाली मंज़िल फे बीच में एक बहुत बड़ा दाल बना हुआ है, जिसमें भारतीय 
कलाकारों की बनाई हुई चौज़ों की नुमाइश सदेव लगी रहती है । मकान में 
जगइह-जगद्ट लाल पत्थर लगाये गये हैं । 

१९६१९ के ऐक्ट की २६ अ्र धारा के अनुसार यद्द बात निश्चित की गई 
कि बृटिश सम्राट्‌ इंगलेंड में एक हाई कमिश्नर नियुक्त करे। उसके अधिकार, 
उसकी तनश्वाद, उसकी पेन्शन और उसके कर्संव्य आदि का मियम पढी 
निश्चित करे । उसके सहायकों की नियुक्ति भी वद्दी करे। १३ अगस्त सन्‌ 
१६२० द० को सम्नाटू ने सरकारी गज़ट में इसको घोषणा करवाई। इसी 
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घोषणा के श्रनुसार हिन्दोस्तान के गवनर-जनरल को यह अधिकार दिया 
गया कि वह समय-समय पर भारत-मन्त्री की सलाह से हाई कमिश्नर की 
नियुक्ति करेगा। उसे वह भी अधिकार दिया गया कि वह्द जब चाहे उसे 
निकाल दे | यद्द तै किया गया कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति प्रश्येक ५. 
बष के लिये की जायेगी और कोई व्यक्ति दूसरी बार नियुक्त किया जा सकता 
है। गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिल की सलाह से उसे छुट्टी देगा और उसकी 
ग्रेरदहाज़िरी में किसी दूसरे को भर्ती कर सकेगा। उसकी तनख़ाह ४ हज़ार रु० 
मासिक निश्चित की गई, जो भारतीय ख़ज़ाने से आरम्भ से श्रब तक दी 
जाती है। हाई कमिश्नर की हेसियत से कोई पेन्शन लेने का हकदार नहीं है, 
परन्तु जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी से इस पद पर नियुक्त किया जाता है 
तो उसे पशन दी जाती है । 

आराम तोर से द्वाई कमिश्नर के पद पर वे ही व्यक्ति नियक्त किये जाते 

हैं जो सरकारी विभाग में किसी अ्रच्छे पद पर काम 
इसके कत्त व्य करते हों। शुरू से श्रब तक आ्राठ हाई कमिश्नर हो गुजरे 
हैं। सभी 'सर! की उपाधि प्राप्त-कर्ता हैं । 
इसके मुख्य ३ कतंव्य हैं :-- 

१-वह इंगलेंड में गवर्नर-जनरल का एक एजेन्ट है । 

३२--बृटिश प्रान्तों के कुछ कतंव्य उसके हाथों में दिये गये हैं | गवनर.- 
जनरल की श्राशा के अनुसार वह इन्हें पूरा करता है। 

३--१६१६ ई० तक भारत-मंत्री दिन्दोस्तान की तिजारत के सम्बन्ध 
में कुछ काय करता था। १६२० ई«० से ये कार्य हाई कमिश्नर को करने 
पढ़ते हैं । 

गृह-सरकार भारत सरकार से घनिष्ठ सम्बंध रखती है। इस देश के 
शासन-प्रबन्ध की बागडढोर घरेलू सरकार के हाथ में हैे। घरेलू सरकार ओ्ोर 
भारत-सरकार के संबन्ध का विस्तृत वर्णन अगले श्रध्याय में किया जायेगा । 
यहाँ इस बात पर विचार किया गया है कि हाई कमिश्नर की आवश्यकता 
क्या है ! इंगलेंड में हिन्दोस्तानियों की संझ््या कम नहीं है। लगभग १७ 
हज़ार हिन्दोस्तानी वहाँ निवास करते हैं। २ इज़ार के निकट तो विद्यार्थी 
हैं जो ऊँची शिद्धा प्राप्त करने के लिये वहाँ गये हुए हैं। इनकी देखरेल 
तथा सहायता का भार हाई कमिश्नर को दिया गया है। वतमान युग 
भौतिकवाद का युग है। अंग्रेज़ी कौम ब्यापार में इतनी कुशल दे कि उसे 
हमारे देश में 'बनियों की कौम” कहा जाता है। जिन-जिन देशों में अग्रेज़ 
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जाति ने पैर रक्खा है वहाँ इसकी पहली गरज तिजारत रही हे। इसौलिये 
कद्दा जाता है कि* “व्यापार राष्ट्रीय भंडे से श्ागे-आ्रगे चलता है।” 
यह सिद्धान्त येोरप की सभी जातियों पर एक-सा लागू होता है। कहने का 
तात्पय यह है कि श्रंग्रेज़्ी करोम ने राजनीति और श्रथ-शास्त्र दोनों को एक 
में जोड़ दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दवाई कमिश्नर के पद से ज़ाहिर 
दोता है। इस अफ़तर के आ्राधे कत्तव्य राजनीतिक हैं श्र आ्र!धे व्यापारिक | 
अ्रच्छा द्ोगा कि इस दो श्रमली दफ़्तर की कद्दानी कुछ विस्तार से कद्दो 
जाय | इसके लिये यह श्रावश्यक है कि सरकार के कत्तंव्य सम्बन्धी सिद्धान्तों 
पर हम दृष्टिपात करे। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी श्रावश्यकताञ्रों के वशीभूत 
दोकर वद्द समाज में निवास करता है। एकान्त जीवन 
नागरिक ध्यौर भें वह इनकी पूर्ति नहीं कर सकता । यदि आवश्यकतायें 
उसकी न दों तो समाज नहीं बन सकता | शारीरिक, मानसिक, 
ध्राधप्यकतायें श्राध्यात्मिम तथा और भी तरह-तरह की श्रावश्यकतायें 
व्यक्ति को प्रेरित करके एक दुसरे के सम्बन्ध में लाती 
हैं। कैवल दो चार व्यक्तियों तक यह्द संम्पक सीमित नहीं रहता। इसका 
दायरा क्रमश: बढ़ता जाता है। इसी को समाज कहते हैं। यही बढ़ते-बढ़ते 
राष्ट्र श्रथवा राज्य का रूप घारण कर लेता है । एक दूसरे से आवश्यकताओं 
की हतनी घनिष्ठता हो जाती है कि इसे जल्दी कोई नहीं तोड़ सकता । सहवास 
तथा व्यवहार और इंढ़ द्वोता जाता है। लाखों व्यक्ति एक प्रफार के रीति- 
रिवाज़ों द्वारा बाँध दिये जाते हैं। व्यक्तियों के इस पारस्परिक सम्बन्ध को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये राजनीतिक संगठन की श्रावश्यकता है, जिससे 
सरकार की उत्पत्ति होती है। वही बाहरी श्रोर भीतरी दोनों प्रकार की शान्ति 
रखती है (साथ दी विभिन्न प्रकार की उन्नति द्वारा राष्ट्र को श्रागे बढ़ाती है । 
उन्नति शब्द के अन्दर उन सारे कत्तंव्यों का समावेश हो जाता है जिन्हें 
प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक करता रहता है। नागरिक को उन्नति का 
पूर्ण साधन देने के लिये सरकार के बहुत सी सामग्रियाँ एकत्रित करनी 
पढ़ती हैं। मनुष्य के अन्दर कुछ ऐसी पाशविक शक्तियाँ हैं, जिन्‍्हें दबाये 
बिना उसकी उन्नति सम्भव नहीं है। इसीलिए सरकार के सेना, पुलीस, 
दृथियार आदि रखने पढ़ते हैं। वतंमान वैज्ञानिक उन्नति के युग में इनकी 
मात्रा इतनी बढ़ गई है कि सरकार को विवश होकर श्रपनी श्रामदनी का 
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एक बहुत बड़ा भाग लड़ाई के सामानों पर ख़च करना पड़ता है। नागरिक 
की सुविधा के लिये रेल, तार, डाक, टेलीफोन, तार घर, बेतार बकों तथा 
रेडियो श्रादि का प्रबन्ध करना पड़ता है | उसकी शिक्षा के लिये स्कूल, कालेज 
तथा विश्वविद्यालय श्रादि खोलने पड़ते हैं । स्वास्थ्य के लिये श्रस्पताल तथा 


ओषधालयों की व्यवस्था करनी पड़ती है । 
साधन के बिना व्यक्ति अपने कत्तथ्यों को पूरा नहीं कर सकता। राज्य 


व्यक्ति का ही एक बृहत्‌ रूप है।* उसे अपने कत्तंव्य 
सरकार की पालन के लिये नाना प्रकार की सामग्रियाँ एकत्रित 


आवश्यकतायें करनी पड़ती हैं। कलम, काग़ज़, स्याही, टाइपराहटर, 
मोटर, मशीन, बिजली की सामग्रियाँ, दवाहयाँ तथा 


और भी हज़ारों चीज़ें उसे सरकारी कार्मों के लिये तैयार करनी पड़ती हैं। 
यदि राज्य इतना जउनन्‍नतिशील है कि वह अपने यहाँ इन सामग्रियों के। तैयार 
कर लेता है तो उसे बादर श्रपने पैसे भेजने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती । 
अन्यथा इनके लिये करोड़ों रुपया देश से बाहर भेज देना पड़ता है। उदा- 
हरण के लिये हम अश्रपने देश को सामने रख सकते हैं। हिन्दोस्तान में 
लगमग ६० करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर से आकर बिकता है। १६वीं सदी 
के मध्य तक इस देश का माल योरप में जाकर ६० फ्री सदी मुनाफ़े पर 
बिकता था। यहाँ कपड़ा इतना प्रसिद्ध था कि दुनिया के बड़े-बड़े लोग 
इसके लिये लालायित रहते थे। काश्मीर के दुशाले श्री तक प्रसिद्ध हैं। 
पाठकों के यह जानकर श्राश्चय होगा कि १८४६ ई० में अ्रग्रेज़ों की काश्मीर 
राज्य से जो सन्धि हुईं है, उसमें एक शत यह्द भी रक्खी गई थी कि काश्मीर 
राज्य प्रतिवर्ष काश्मीर का बना हुआ एक शाल भारत-सम्राट को मेजता 
रहेगा | यह शाल करीब ८ हज़ार रुपये का द्ोता है। इसके सिवाय ३ ऊनी 
रुमालें शाल के साथ भेजी जाती हैं| इतना उनन्‍नति-शीले देश आज अपने 
पहिनने तक के लिये विदेशियों पर भरोसा करता है । इस महान्‌ श्रवनति की 
ज़िम्मेवारी भारत सरकार के ऊपर है। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ इस विषय में 
सहमत हैं कि प्रत्येक राज्य को स्वावलंबी होना चाहिये। यदि ऐसा हो जाय 
तो साम्राज्य-पिपासा बहुत कुछ अ्रपने श्राप शान्त दे जायेगी | किसी देश की 
उन्‍नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक वहाँ का व्यापार और व्यवसाय 
उन्नत दशा में न दे । 
कमज़ोर से कमज़ोर राज्य अपने देश के घन-घान्य से पूर्ण रख सकता 
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है | जिस राज्य के अन्दर इतनी कार्य-कुशलता मौजूद है वह कमज़ोर नहीं 
कहा जा सकता | भोगोलिक इष्टि से कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें खानपान की 
चीक्षें बाहर से मेंगानी पड़ती हैं। इसके विपरीत कुछ राज्यों को अन्य बातों 
में अपने पड़ेसी राज्यों से सहायता की आवश्यकता देती हे | इसमें कोई बुराई 
नहीं हे । देश की सरकार इस बात के लिये विदेशी राज्यों से उचित शर्तं कर 
सकती है कि वह किन-किन वस्तुश्नों को बाहर भेजे ओर किन्हें बाहर से 
मेंगाये | इसके लिये सरकार एक विभाग ऐसा बना सकती है जिसका काम 
विदेशों से ख़रीद-फ़रोड़्त करना हो । इससे उसकी आवश्यकतायें पूरी होंगी 
औौर नागरिक के लाभ भी होगा । बड़े पैमाने पर सुविधा के साथ सरकार 
इस काय को कर सकती है। अपनी ज़िम्मेवारी पर तरद्द किसी विदेशी या 
स्वदेशी चीज़ को सस्ते मूल्य पर ले सकती हे । किसी व्यक्ति के लिये इतनी 
तकूलीफ़ गवारा करना सम्मव नहीं हे। यदि हम दो पैसे की सूई के लिये 
जमेनी से बात-चीत कर तो यद्द निरी बेबकूफ़ी दोगी। अ्रच्छा तो यह होगा 
कि सरकार हमें यह श्रवसर न दे कि हम विदेशियों का मुँद्र ताके। यदि 
किसी कार्य-विशेष से दमारे देश-वासियों को कुछ विदेशी वस्वुश्नों की 
आवश्यकता पड़ती हे, तो सरकार उन्हें मंगाने का प्रबन्ध करे। यहाँ पर हमें 
याद रखना चाहिये कि सरकार एक राजनीतिक संगठन दहै। वह कोई तिजारती 
कम्पनी नहीं है । ख़रीद-र्रोझख़्त का काम वह इसलिये न करे कि उसे मुनाफ़ा 
है। | मुनाफ़े का ध्यान तो उसे रखना ही नहीं चाहिये। उसका उद्देश्य 
नागरिक के सुली ओर प्रसन्न रखना हे। उसके कार्यों का महत्व इन्हीं दोनों 
प्रकार के बाँदों से तौत्वा जाता है । 

सम्पक श्रोर सम्बन्ध केई बुरी चीज़ नहीं है। यदि एच० जी०» वेल्स 
विश्व संघ-शासन का विधान बनाना चाहते हैं तो उनका उद्देश्य मानब 
समाज का कल्याण करना हे। संसार के राष्ट्र एक दुसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रक्‍्खे तो इससे उन्हें अनेक प्रकार के लाभ होंगे। एक के विचारों से दूसरों 
के लाभ पहुँचेगा; एक देश की अ्रच्छी बस्तुय दूसरे देशों के प्राप्त द्वोंगी, 
एक के उन्नत विचार दूसरे को प्रभावित करेंगे ; एक के सुख-दुख में दूसरा 
सहायक होगा । स्वावलम्बन की भावना तो अच्छी हे, लेकिन इसका श्रथ॑ 
यह नहीं हे कि हम दूसरों से रत्ती भर चीज़ का लेनदेन न रक्‍खें। यह तभी 
सम्भव है जब कोई देश किसी ऐसे विकट स्थान पर दो जहाँ किसी प्रकार से 
कोई दुसरा मनुष्य न जा सके । वह देश कितना भी स्वावलम्बी श्रौर उन्नति- 
शील क्यों न हो, उससे मानव-समाज को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। 
इतना ज़रूर है कि एक देश दूसरे से अच्छी नीयत के साथ सम्पक रबखे । 


७२ आधुनिक भांरतीय शासन 


यदि कोई देश अपने कमज़ोर सम्बधिन्यों के दबाना और लूटना चाहता दे 
तो ऐसे सम्पक से नमस्कार करना चासिये। वास्तव में सरकार की आवश्य- 
कताय उसके नागरिकों की श्रावश्यकताये हैं। उन्हीं की भलाई का ध्यान 
रखते हुए वद्द अपनी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करे । 


हिन्दोस्तान किसी महाद्वीप से कम नहीं है। चीन के छोड़ कर दस देश 
की ग्रावादी संतार में सबसे अधिक हे। इसलिये यह 
भारतीय सरकार स्वाभाविक है कि यहाँ के निवासियों की आवश्य- 
की कतायें भी श्रधिक हों। १६ वीं सदी तक हिन्दोस्तानियों 
झावषश्यकतायें की सारी आवश्यकतायें श्रपने देश में पूरी होती रहो हैं । 
कपड़े के विषय में, 'सुलेमान'! नाम का एक मुसलमान 
व्यापारी, जो €वीं सदी के आरम्भ में द्िन्दोस्तान आ्राया था, लिखता है, 
“हह देश में रूई के वस्त्र इतने बारीक और कोशल के साथ तैयार किये 
जाते हैं कि उस वस्त्र का बना हुझ्ला एक चोग़ा मुहर की श्रगूठी में होकर निकल 
सकता है ।” यूय नारायण राव ने अपनी एक पुस्तक में” इसका वर्णन किया 
हे। पंडित गणेशदत्त शर्मा अपने 'खादी का इतिद्दास” नामक ग्रन्थ में लिखते 
हैं, “एक कारीगर जुलाहे ने एक श्रत्यन्त बारीक वस्त्र बॉस की छोटी सी 
नज्ली में डालकर अ्रकबर बादशाह को भेंट किया था। वह वद्ध इतना लम्बा- 
चोड़ा था कि उससे एक हाथी होदे सद्दित अच्छी तरह ढँक सकता था ।” 
इतिद्दास लेखक हंटर लिखता है, 'कलिंग देश के राजा ने अ्रयोध्या के राजा 
को एक रेशमी वस्त्र भेजा था। राजकन्या के उसे पहिनने पर उस पर यह 
आक्तेप किया गया था कि वह नंगी तो नहीं है ।” श्री तालचरेकर] लिखते हैं 
“भारतीय कारीगरों के द्वाथ का काता हुश्रा यूत इंगलेंड के ३३० नम्बर के 
सूत से चोगुना बारीक होता था ।”? 


तात्पय यह है कि १६वीं सदी के पहिले हिन्दोस्तान को बाहर के कपड़े 
की ग्रावश्यकता न थी। वह स्वयं अ्रपना माल विदेशों को मेजता था। इसके 
अ्रतिरिक्त मताले ओर हीरे जवाहिरात काफ़ी तादाद में विदेशों में जाकर 
बिकते ये। यह देश सभी तरह से स्वावलम्बी और समृद्धिशाली था । फ्रॉसीसी 
यात्री बनियर लिखता है, “यह दिन्दोस्तान एक ऐसा अ्रथाइ गड़॒ढा है, 
जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चाँदी चारों तरफ़ से श्रनेक रास्तों से 
आरा श्रा कर जमा द्वोता है, ओर जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता 
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नहीं मिलता ।” इतना स्वावलम्बी ओर समृद्ध दोते हुये मी यहाँ के निवासी 
विदेशियों के साथ बहुत द्वी आदर का व्यवहार करते थे। जिस समय 
वास्केडिंगामा' जहाँगीर के दरबार में आया उस समय सप्राद जहाँगीर ने 
एक सोने के पत्ते पर यह लिख कर उसे दिया था कि “श्राप लोग हमारे देश 
में व्यापार कर सकते हैं।” यह पहिला अ्रवसर था जब कि एक योरप- 
निवासी को हिन्दोस्‍्तान में व्यापार करने को श्राज्ञा दी गई थी। जिस समय 
यह समाचार पुत्तंगाल पहुँचा उस समय लोगों की खुशी का वारापार न रहा । 
उस दिन लिस्बन नगर में दीवाली मनाई गई, जिसके प्रकाश से आकाश 
प्रजजलित हो उठा था। इतना समृद्धशाली देश श्राज इस दशा को पहुँच गया 
है कि ५ करोड़ श्रादमियों के भर पेट मोजन तक नहीं मिलता | विदेशी 
मालों के लिये यह बाज़ार का काम कर रहा है। श्राज यहाँ आ्रास्ट्रेलिया का 
गेहूँ श्रौर डेनमाक का बनावटी दूध बेचा जा रहा है। इस प्रकार का विदेशी 
सम्पक सवथा त्याज्य और निन्‍्दनीय है । 

जो विदेशी चौज़े हमारे देश में श्राती हैं उनकी यूची काफ़ी लम्पी है । 
१५ करोड़ रुपये से ऊपर का तो केवल तेल हम बाहर से ख़रीदते हैं। एक 
करोड़ रुपये से ऊपर का तम्बाकू प्रति बष इस देश में श्राता है। जो देश 
किसी समय विदेशियों के मह मीठे करता था वही आज लगभग ४६ लाख 
रुपये की चीनी प्रति वर्ष बाहर से मँगाता है। ३८ लाख रुपये के लगभग 
का नमक हमें बाहर से मेंगाना पड़ता हैं | १६ लाख रुपये हम केवल चाय 
के लिये विदेशों को भेज देते हैं| २४ लाख रुपये की दियासत्ञाइयाँ दर साल 
हम अपने चूल्हों पर फुँक देते हैं। जित हिन्दोस्तान के कोने-कोने में बबूल 
के पेड़ फेले हुए हैं ; जहाँ के जंगलों की लकड़ियाँ विदेशों में भेज दी जाती 
हैं, वही देश ३२० लाख रुपये से ऊपर का गोंद हर साल मगाता है। तात्यर्य 
यह है कि दर साल इसारे देश से डेढ़ श्ररब रुपया बाहर चला जाता है। यद्यपि 
हम भी बहुत सी चीज़ बाहर भेजते हैं, लेकिन इस अदल बदल में हमें इतना 
थाटा उठाना पड़ता है कि हम प्रति वर्ष ग़रीब होते जा रहे हैं। यदि हमारे 
देश की सरकार इस और थोड़ा ध्यान देती तो हमारी दशा श्राज इतनी गिरी 
हुई न होती । व्यवसायों के नष्ट होने से, इमें छोटीन्‍्डोटी श्रावश्यकताश्रों के 
लिये विदेशियों का श्राभय लेना पड़ता हे। इस वैज्ञानिक युग में, जब कि 
वह्तुश्रों की श्रधिकता के कारण हमारी आवश्यकताये' रात दिन 'बढ़ती जा 
रही हैं, हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ता है। भारत-सरकार को विभिन्‍न 
वस्तुयं विदेशों से सबसे श्रधिक लेनी पड़ती हैं । ऐसी दशा में यह ब्यावश्यक 


है कि लेन-देन का सिद्धान्त देश के सबंथा अनुकूल हो। बहुत तोच-विचार 
आा० भा० श[०--- १० 
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के साथ आयात और निर्यात की नीति बनानी चाहिये, वरन्‌ नागरिकों की 
गाढ़ी कमाई बेकार नष्ट हो जायगी। यद्द सभी स्वीकार करते हैं, कि सरकार 
के विदेशी होने से दर्में सरासर घटा उठाना पढ़ता है। हर मौमले में हमें 
लेने के देने पढ़ते हैं| श्रपनी ग्रावश्यकताञों की पूर्ति के लिये डेढ़ श्ररब 
रुपया हमें विदेशी लोगों की जेब में डालना पड़ता है। हमारे देश में किसी 
चीज़ की कमी नहीं है । हमारी रकम हर साल बाहर को न भेज दी जाय तो 
ग्राज भी हम एक वर्ष की उपज १० साल तक बैठे खा सकते हैं। देश में 
शारीरिक शक्ति इतनी श्रधिक है कि मशीनें उसका मुक़ाबिला नहीं कर 
सकतीं | परन्तु उसके संगठन का अभाव है। इस देश का भाग्य कुछ ऐसा 
पलटा खाया है कि जो देश किसी समय “सोने की चिड़िया? कहलाता था वही 
अज १३०० करोड़ रुपये के कृज़ से लदा हुआ है। भारतीय सरकार जो 
विदेशियों के हाथ में है कान में रूर डाले चुपचाप सो रही है। उसे पाँच 
करोड़ भखों के श्राइत शब्द सुनाई नहीं पड़ते। इतने पर भी श्रायात और 
निर्यात की दुष्रेत नीति बदली नहीं जाती । 
भारतीय सरकार को जिन विदेशी चीज़ों की आ्रावश्यकता पड़ती है वह 
उन्हें लन्दन में ख़रीदती है। श्रधिकतर चीज़ें इंगलेंड 
ततम्दन में. की बनी हुई होती हैं। थोड़ी सी चीज़ें योरप के अन्य 
खरीद गुल्कों से लेनी पढ़ती हैं जो इंगलेंड में नहों मिल 
सकतीं। कारण यह है कि बृटिश सरकार भारतीय 
मुनाफ़े वे। इंगलेंड से बाहर क्‍यों भेजे | वह एक तिजारती सएकार है। लन्दन 
को हिन्दोस्‍्तान की बाज़ार का केन्द्र बनाया गया है। अ्रतएव यह श्रावश्यक 
है कि व पर भारत-सरकार की शोर से चीज़ें ख़रीदने का उचित प्रबन्ध 
हों। कोई ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति इस कार्य के लिये नियुक्त किया जाय जो 
भारतीय सरकार की मातहती में इस कार्य को करे ; भारत सरकार समय- 
समय पर श्रपनी श्रावश्यकताश्रों की सूची उसे भेजती रहे श्र वह इस 
हुकुम को तामील चुप-चाप करता रहे | इससे सरकार की परेशानी दूर हो 
जाती है । और इंगलेंड को बहुत बड़ा मुनाफ़ा भी द्वोता है। इतना श्रवश्य 
हे कि लन्‍्दन में जिस व्यक्ति को यह कार्य सॉपा जाय उसे भारत सरकार के 
अधिकार में रहना चाहिये | 
यदि उपरोक्त ढंग पर ख़रीद की व्यवध्था की गई होती तो कोई द्वानि न 
थी। परन्तु यह कार्य भारत-मन्त्री को सोंपा गया | जब कभी भारत-सरकार 
को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती तो वद्द भारत-मन्त्री को सूचित करती 
और वह उन्हें ज़रीद कर भेज देता था। भारतीय इृष्टि से यह ब्यवस्था 
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दोषपू्ण थी। ऊपर कद्दा गया है कि ख़रीदने वाले व्यक्ति को भारत-सरकार 
की मातहती में रहना चाहिये। भारत मन्त्री को यह कार्य नहीं मिलना 
चाहिये था | वह भारतीय सरकार का प्रधान हे | उसकी आज्ञा भारत-सरकार 
को माननी पड़ती हे। यद्द उससे प्रश्न नहीं कर सकती कि अ्रधुक वस्तु महेँगी 
क्‍यों ख़रीदी गई | एक प्रकार से मालिक को ही नोकर का काम सॉंप दिया 
गया | जिन लोगों के पैसे वद् ख़ब करता उनके प्रति वह ज़िम्मेवार न था। 
हिन्दोस्तान के पैसे का मूल्य वद्द जैसे चाहता लगाता । चीज़ों की श्रावश्यकता 
न होने पर भी वद्द अपने देश का द्वित सोचते हुए भारत-सरकार को 
इस बात के लिये वाध्य कर सकता था कि वह उन्हें ख़रीद ले। परिणाम 
यह हुआ कि इस आधिक सम्बन्ध से हिन्दोस्तान को गहरी द्वानि उठानी 
पड़ी । जिस समय बृटिश सरकार ने यह विधान बनाया उस समय इंगलेंड 
का व्यापार धीरे-घीरे बढ़ रहा था। १८३४१ ई० में लन्‍न्दन नगर में एक 
बहुत बड़ी श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनी करने का श्रायोजन किया गया। सर थामस 
मनरो लिखता हे “ब्ृटिश कारख़ानेदारों ने प्रद्शिनी के बहाने भारतीय 
कारोगरों के हुनर का रहस्य खोज निकालने का कमाल परिश्रम किया |”! 
बृटिश सरकार को इस बात की चिन्ता थी कि श्रंग्रेज़ी माल की खपत 
कैसे की जाय | व्यावसायिक क्राँति के कारण माल की 
स्वर्ण ग्रघसर खपत के लिये बाज़ार दँढ़ निकालना श्रावश्यक था। 
इसी समय भारत-मन्त्री को यह श्रधिकार दिया गया कि 
वद इिन्दोसतान के लिये माल ख़रीद सकता है | इस अधिकार ने इंगलेंड 
निवासियों को अपना व्यापार बढ़ाने का श्रच्छा श्रवसर प्रदान किया | इंगलेंड 
की बनी हुई चीज़ें चींटी की बारात की तरह एक के बाद दूसरी इिन्दोस्तान 
में आने लगीं। यददी कारण है कि योरप के और देश-बासी भारतीय व्यापार 
में श्रेग्रेज़ी से पीछे रहे | श्रेग्रेज्नी तिजारत के साथ श्रंग्रेज़ी राज्य भी दिन्दोस्तान 
में बढ़ने लगा । दोनों के मेल से बृटिश सरकार की शक्ति धीरे-धीरे हृढ होती 
गई | इसके विपरीत, हिन्दोस्तान की तिजारत श्रोर राजा-महाराजाश्रों की 
शक्ति नष्ट होती गई | भारत-मन्त्री पर बृटिश पार्लियामेन्ट का श्रधिकार है। 
वह अपने कामों के लिये उसी के प्रति ज़िम्मेवार है। पालियामेंट के सदस्य 
इंगलेंड के बड़े बड़े तिजारती श्रथवा श्राम जनता के प्रतिनिधि होते हैं | 
उनका उदश्य जनता की भलाई के लिये श्रंगरेज़ी तिजारत को बढ़ाना दे । 
इसलिये यह स्वाभाविक था कि वे भारत-मन्त्री को इस बात के क्षिये प्रेरित 
करते कि वह इंगलेंड का अधिक से अधिक माल हिन्दोस्तान में बेचने का 
प्रबन्ध करे | 
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भारतीय राजनी तिज्ञों ने इस कमजोरी को श्रच्छी तरह पहिचान लिया | 
वे इस नतीजे पर पहुँचे कि भारत-मंत्री के द्ार्थों में इस अधिकार के रहने 
से हिन्दोर्तान की बहुत बढ़ी द्वानि है। यद बात साफ़ दिखलाई पड़ने लगी 
कि वह हिन्दोस्तान का अ्रधिक से अ्रधिक पैसा देकर अंग्रेज़ी माल ख़रीद 
केता | उससे कम मूल्य में वद्दी चीज़ जमनी या जापान से नहीं खरीदी 
जाती | इंगलैंड के हित का इतना अधिक ध्यान किया जाता था कि 
हिन्दोस्तान को प्रति व करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ती। इस 
राजनीतिक विधान से हिन्दोस्तान को जो द्वानि उठानी पड़ी हे उसकी 
पूर्ति निकट भविष्य में होने की सम्भावना नहीं है। यदि यही सिलतिला 
कुछ दिन श्रोर जारी रहता तो इस देश की और भी मिट्टी पलौद हुई 
होती । अ्रंगरेज्ों तक ने इस नीति का विरोध किया। परन्तु वे कर ही क्‍या 
सकते ये। “जहाँ साँप का बिल वहीं पूत का सिरहान'” वाला किस्सा 
था। जो भारत-मंत्री भारतीय सरकार का सर्वेसर्वा था उसी के प्रति 
आवाज़ कैसे उठाई जा सकती थी । कोई श्रन्याय बहुत दिनों तक चालू नहीं 
रह सकता | 
उधरे अ्रन्त न द्वोहिं निवाहू । 
कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 


राष्ट्रीयवाा की लददर दिन्दोस्तान में बढ़ती जा रही थी। १६१४ को 
लड़ाई में दिन्दोस्तान ने बृूटिश सरकार को १४ अरब रुपये का दान दिया। 
हज़ारों दिन्दोस्‍तानी लड़ाई में काम आये। लड़ाई के मध्य में बृटिश सरकार 
ने अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिये भारत-मन्त्री मान्टेग्यु को १६१७ 
ई० में हिन्दोस्तान भेजा | इसके फलस्वरूप १६१६ ६० का शापतन-विधान 
बनाया गया । इसी विधान के अ्रनुसार भारत-मंत्री से एजेन्सी का काम लेकर 
हाई कमिश्नर को सुपुद किया गया । 
हिन्दोस्तान की एजेन्सी का काम ६२१ वष तक भारत-मंत्री के द्वाथ में 
रहने के बाद १६२० ई० में हाई कमिश्नर को दे दिया 
हाई कमिश्नर गया। इसकी नियुक्ति, श्रवधि तथा वेतन का वर्णन 
के कार्य कौर  श्रारम्भ में किया जा चुका है। इसका मुख्य कार्य भारत- 
इतको जिसमे- सरफार की ज़रूरी चीज़ों को ख़रोदना हे। भारत-सतरकार 
' घारी को जिन विदेशी चीज़ों की आ्रवश्यकता होती है उनकी 
ह सूची हाई कमिश्नर के पास भेज दी जाती है। चीक्षों को 
ख़रीद कर कुछ तो वह हिन्दोस्तान में भेज देता हैं श्रोर कुछ अ्रपने रुटोर में 


हाई कमिश्नर ७७ 


जमा रखता है। श्रावश्यकता पड़ने पर वह उन्हें भेजता रहता है। इस प्रकार 
वह लन्दन में दिन्दोस्तान के एक बहुत बड़े स्टोर का मालिक है। जितनी 
चीज़ें वह ख़रीदता है उनका पूरा हिसाब, मय रसीद के भारत-मंत्री के गश्यक 
(8 ०१;६००) के सामने पेश करता है | गणक की रिपोट के साथ हिसाब की 
पूरी नकल गवनेर-ज नरल के प.स्॒ उसे भेजना पड़ता दे | एक अ्रक्टूबर सन्‌ 
१६२० ई० को हाई कमिश्नर के जिम्मे स्टोर विभाग के अतिरिक्त भारतीय 
विद्या्थीं विभाग तथा और भी छोटे मोटे काम कर दिये गये। १ श्रप्रल 
सन्‌ १६२१ ई० को इंडिया आाफ़ित से कुछ और काय अ्रलग करके हाई 
कमिश्नर को दे दिये गये | १ वष बाद १६२१ ई« में उसके अधिकारों में 
और वृद्धि की गई | इतने पर भी एजेन्सी का पूरा काम इंडिया आराफ़िस से 
ब्रभी अ्रलग न हुआ । 


बूटिश साम्राज्य के श्रन्तगंत जितने उपनिवेश हैं वे सत्र श्रपना दवाई 
कमिश्नर लन्दन में रखते हैँ । इनका कतंध्य ख़रीद-फ़रोझत के अतिरिक्त कुछ 
राजनीतिक ज़िम्मेवारियों को पूरा करना है। कह्टा जाता है कि ये उपनिवेशों 
की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। द्िन्दोस्तान को भी स्वतंत्रता के प्रतीक के लिये 
एक द्वाई कमिश्नर रखने को आवश्यकता पड़ी | यह बात कुछ समभ में 
नहीं श्राती कि श्रोपनिवेशिक स्ग्राज्य की अनुपस्थिति में इस देश का दर्जा 
ग्रन्य उपनिवेशों के बयाबर केसे हो सकता है। केवल हाई कमिश्नर कौ 
नियुक्ति से स्वतन्त्रता का अनुभव नहीं हो सकता । इसकी नियुक्ति गवनर- 
जनरल अपनी कॉंसिल की सलाह से ५ वर्ष के लिये करता है। इसकी 
तनख़ाद भत्ता और इसके दफ़्तर का पूरा ख़च भारतीय ख़ज़ाने से दिया जाता 
है। श्रमने कामों के लिये वह भारत-सरकार के प्रति ज़िम्मेवार है। गवनर- 
जनरल की सभी शअ्राज्ञायं उसे माननी पड़ती हैं । 


यह बात ऊपर स्पष्ट कर दी गई है कि दवाई कमिश्नर का काम व्यापारिक 
है। उसके ज़िम्मे कोई राजनीतिक काय नहीं सोंपा गया है| ईिन्दोस्तान में 
रेल तथा बड़े पुल आदि बनाने के लिये जिन चीज़ों की श्रावश्यकता होती 
है, उन्हें भेजने का काय उसे सौंपा जाता दे । इनका ठीका लन्दन में ही दिया 
जाता है। व्यापार सम्बन्धी पूचनायें वह भारत-सरकार को देता रद्दता है । 
हिन्दोस्‍्तान के लगभग दो हज़ार विद्यार्थी इंगलेण्ड में अध्ययन करते हैं। 
उनकी देख-रेख की ज़िम्मेवारी उसी को सौंपी गई दै। विद्यार्थियों को सुविधायें 
देना तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश करना उसके ज़िम्मे किया गया है | जहाँ 
कहीं श्रन्तर्राष्ट्रीय सभाएँ द्ोती हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व वही ग्रहण 


छ् श्राधुनिक भारतीय शासन 


करता है | साम्राज्यवादी मदासभाश्रों में हिन्दोध्तान का नेता बन कर वही 
उपस्थित होता हे | 
१६३५ का संघ-शासन-विधान भभी पुस्तकों में सुरक्षित है। कार्य रूप में 
इसका थोड़ा सा श्रंश लाया गया है, परन्तु इसको पूरी 
१६३४ के व्यवस्था नहीं हुई | कुछ तो इसकी कमी और कुछ विश्व 
शासन-पिधान व्यापी युद्ध ने संघ-शासन को कुछ दिनों के लिये 
में हाई कमिश्नर स्थगित कर दिया है। नये शासन विधान की ३०२ 
का स्थान धारा के अनुसार गवनर-जनरल को यद्द श्रधिकार 
दिया गया दे कि वह अपनी निजी शक्ति द्वारा एक हवाई 
कमिश्नर को नियुक्ति करे | उसका वेतन भोर अवधि भी वही निश्चित 
करे | समय समय पर गवरनर-जनरल उसे जो जो सलाद दे वह उन्हें करता 
रहे | श्रव तक हाई कमिश्नर गवनर-जनरल और उसकी कोंसिल की आशाश्रों 
का पालन करता था, परन्तु संघशासन की स्थापना के बाद गवनर जनरल 
अपनी निजी शक्ति द्वारा उस पर श्रधिकार रबखेगा। संघ मंत्रि-मंडल को यह 
अधिकार न दोगा कि वह हाई कमिश्नर के मामले में इस्तक्षेप करे। बड़े 
आश्वयं की बात है कि जो व्यक्ति भारतीय ख़ज़ाने का करोड़ों रुपया प्रति वष 
ख़् करे, वही भारतीय मन्त्रियों के प्रति ज़िम्मेवार न दह्ो। गवनर-जनरल 
अपने व्यक्तिगत अ्रधिकार से हाई कमिश्नर पर शासन करेगा | भारत-मन्त्री 
सभी प्रकार से गवनर-जनरल पर अधिकार रकक्‍्खेगा | इसका तात्यय यद्द है 
कि वह गव नर-जनरल द्वारा हैई कमिश्नर पर भी द्वाबी होगा | सौधी बात यहद्द 
है'कि जो कमी १६१९ ई०७ में अनुभव की गई थी और जिसके कारण दवाई 
कमिश्नर का स्थान बनाया गया था वह फिर १६३६ ई० में जारो कर दी 
गई । दवाई कमिश्नर के पद से जो लाभ ६िन्दोस्तान को पहुँच सकता था वह 
अब नहीं पहुँच सकता | 
च्छा होता कि भारत-सरकार के इस कम चारी पर भारतीय धारा सभा 
का अघकार होता | परन्तु नये शास्न-विधान में इसकी गुंजाइश नहीं है। 
यह बात तख्चाई से कोतों दूर है कि जो स्थान उपनिवेशों के कमिश्नश्रें को 
प्राप्त है वद्दी हिन्दोस्तान के दवाई कमिश्नर को दिया गया है। हाई कमिश्नर 
भारत-सरकार, बृटिश प्रान्तों, देशी रियासतों, तथा बर्मा सबके लिये चीज़ें 
ख़रीद कर हिन्दोस्तान में भेजेगा | एक औश्रोर तो उसके अधिकार इतने अ्रधिक 
हैं, परन्तु दूसरी ओर उसकी ज़िम्मेवारी भारतीय जनता केद्ाथों से श्रलग 
कर दी गई है |सेर तेजबदादुर सप्र का कददना है कि हाई कमिश्नर पर भारतीय 
सरकार का पूरा श्रधिकार होना चाहिये। उसके कतव्यों का वणन करते हुए 


हाई कमिश्नर ७६ 


सर सेमुअल दोर ने पार्लियामेंट में यह कद्दा था कि अच्छा द्ोगा कि यह 
अफ़सर केवल गवनर-जनरल के प्रति ज्षिम्मेवार रहे ।* 

नये शासन विधान में हाई कमिश्नर के कतंव्य और उसके दरज़ें में केाई 
बड़ी तब्दीली नहीं की गई है । उतका दर्जा अभी तक श्रन्य द्वाई कमिश्नरों 
से छोटा हे । इसका कारण यह हे कि दिन्दोस्तान के वह राजनीतिक पद 
प्राप्त नहीं हे जो अ्रन्य बृटिश उपनिवैशों के प्रास है । 

मन्त्रीदल के नये सुझाव में तथा हिन्देस्तान के भावी शासन विधान में इस 
पद में क्या परिवर्तन होगा, यद्द कुछ नहीं कह्टा जा सकता | इतना ज़रूर है 
कि केई भी स्वतन्त्र देश इस प्रकार का पद सहन नहीं कर सकता। देश को 
आवश्यकता देश में पूरी देनी चाहिये, दाई कमिश्नर की ख़रीद से नहीं । 


॥ 
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ग्ह-परकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध 
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गूद-सरकार और भारत-सरकार के राजनीतिक सम्बन्ध पर पिछले 
भ्रध्यायों में प्रकाश डाला गया है। पार्लियामेंट, सम्राट 
राजनीतिक तथा भारत मन्त्री और उसकी कॉंसिल का भारतीय 
सम्बन्ध सरकार से जे सम्बन्ध है इस पर पिछले श्रध्याय में 
अलग भलग विचार किया जा चुका है। उसे ध्यान में 
रखते हुए यह बात साफ़ है कि भारत-सरकार गद-सरकार की मातहइती में 
काम करती है। णह सरकार की श्राशा अन्तिम समभी जाती है। भारत 
सरकार उसकी अवदेलना नहीं कर सकती। देन्‍्द्रीय घारा सभा को क़ानून 
बनाने का अधिकार ज़रूर हे, लेकिन शासन-विधान में उसकी शक्त नहीं 
के बराबर है। शासन में सुधार करने तथा इसे बदलने का अ्रधिकार केवल 
बृदिश पार्लियामेंट को है | गवनर-जनरल, जे। भारत का सम्राट है, भारत- 
मन्त्री की सलाद के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यद्द बात ग्रलत 
है कि भारत-सरकार अश्रपनी कोई नीति रखती है। यद्यपि हिन्दोध्तान के 
राजनीतिक मामले बृटिश राजनीति से श्रलग रक्‍खे जाते हैं, परन्तु इस 
देश की नीति बृटिश सरकार ही निश्चित करती है। भारत सरकार 
राजनीतिक मामलों में थोड़ी भी स्वतन्त्र नहीं है। १६३१ ई*« में जब दूसरी 
गेकमेज़ सभा की बैठक हो रही थी उस समय महात्मा गाँधी ने यह कहा 
था कि, “आंग्रेज़ों श्रोर हिन्दोस्तानियों के अधिकारों में बराबरी की बातें करना 
वैसे ही बेतुका है जैसे एक महाकाय धारी व्यक्ति और एक बौने का मुकाबिला 
करना ।”” 


१६१६ के पदहिले भारत-सरकार ओर णशह-सरकार में जे। सम्बन्ध था 
उस पर विचार प्रकट करते हुए जोन स्ट्रेची लिखता है, “यद्द बात ग़लत 
हे कि भारत-मंत्री भारतीय सरकार के छेटे छेटे मामलों में इस्तक्षेप 
करता है |” जॉन स्टुअआ मिल लिखता है, “भारत की अ्रसली सरकार 
हिन्दोस्तान में ही निवास करती हैं। णह-सरकार का काम भारतौय सरकार 


गृंह-सरकार और भारत-परकार का सम्बन्ध धर 


को चलाना नहीं हे, बल्कि शासन की नीति निर्धारित करना है।” यह 
बात आमतौर से कद्दी जाती है कि भारत-मंत्री भारत सरकार के कामों में 
अनायास हस्तक्षेप नहीं करता | परन्तु यह बात निविवाद है कि उसकी मक्ों 
के ख़िलाफ़ भारत -सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती | प्रति सप्ताह गवर्नर- 
जनरल और उसमें जो गुप्त-पन्न व्यवहार हाता है वह छोटी छोटी बातों से सम्बन्ध 
रखता है | ग़रह-सरकार भारत-सरकार के देनिक कार्यों से भली भाँति परिचित 
रहती है| उसे यह अ्रच्छी तरह पता है कि अमुक त्षेत्र में क्‍या दे। रहा है। 
हिन्दोस्तान के ४० करोड़ व्यक्तियों की डायरी वह मले ही न रबखे, परन्तु 
इस देश का केाई संगठन ऐसा नहीं है जिस पर बद्द कड़ी नज़र न रखती हो । 
बतंमान आवागमन तथा सम्बन्ध की सुविधाओं को देखते हुए यह बात 
असम्भव नहीं है। राजनीतिक भावना को वृद्धि के कारण भारत-सरकार को 
थोड़ी बहुत ज़िम्मेबारी गद्द सरकार से प्राप्त दै। प्रान्तीय स्वतन्त्रता तथा 
घ्वायत्त शासन ( [,02८8] 8९|7-00ए९फाशा।) इसी भावना के परिणाम 
हैं। केन्द्रीय सरकार में जो ज़िम्मेवारी हिन्दोस्तानियों के। दी गई है वह किसी 
से छिपी नहीं है | पालियामेंट ने गवनंर-जनरल तथा बाहसराय को अश्रपनी 
ज़िम्मेवारियों के लिये बहुत कुछ स्वतंत्र कर रक्खा है; परन्तु उसके अधिकार 
इतने अधिक हैं कि उनके रहते हुए भारत-सरकार एक ज़िम्मेवार सरकार 
नहीं कद्दी जा सकती | 


सर तेज बहादुर सप्रू श्रपने एक लेख में लिखते हें,* “यह बात भली 
भाँति स्पष्ट हे कि भारत-सरकार एक स्वतंत्र सरकार नहीं है |हम इससे 
कितना भी इनकार करें ; परन्तु सभी न्षेत्रों में हिन्दोस्तान की नीति दिल्ली 
और शिमला में निर्धारित नहीं होती। इधका निर्माण सफ़ेद भवन 
(४४॥0९]9)|)# में किया जाता है।” मांटेग्यू चेम्तफोड रिपोर्ट के अनुसार 
भारत-सरकार और ग्रह-सरकार का सम्बन्ध बदलता रहता है | यह सम्बन्ध 
भारत-मंत्री तथा गवनर-जनरल की योग्यता पर निर्भर है। यदि गवर्नर-ननरल 
प्रभावशाली तथा योग्य है तो यद्द स्वाभाविक है कि णह-सरकार उसके कामों 
में कम से कम हस्तक्षेप करेगी। लार्ड कैनिंग, लाड रीडिंग तथा कुछ श्रम्य 
वाइसरायों के कामों में बहुत कम हस्तक्षेप किये गये हैं | परन्तु गवनर-जनरल 
के अयोग्य देने पर शह-सरकार उसे अ्रपनी मुट्ठी में रकखेगी। चूंकि 
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ष्र्‌ आधुनिक भारतीय शासन 


हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में ग्रपना सब काम वह भारत-मन्त्री द्वारा करती है, 
इसलिये भारत-मन्त्री की योग्यता का प्रभाव इस देश पर गहरा पड़ता है | 

कहां जाता है कि जब तक हिन्दोस्तान में कम्पनी का राज्य था तब तक 
भारत-सरकार की श्राज़ादी बहुत कुछ सुरक्षित थी। उस समय न तो भारत- 
मंत्री था श्रोर व उसकी कोंसिल | कम्पनी के डाइरेक्टर्स पालियामेंट को इस 
बात के लिये कम अवसर देते थे कि वह भारतीय मामलों में इस्तक्षेप करे। 
हिन्दोस्तान के गवनर तथा गवनर-जनरल के। जो आशाये मिलतीं उन्हें वे 
अपनी ज़िम्मेवारी से काम में लाते थे। ६००० मील को दूरी पर बैठे हुए 
कम्पनी के डाइरेक्टस दिन्दोस्तान के मामलों से सर्वथा अनभिज्ञ थे। वे 
इच्छा रखते हुए भी गवनर-जनरल के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । 
उन्हें इस देश के रसम-रवाज़ तथा सामाजिक नियम मालूम न थे। उनके 
दिमाग़ में हिन्दोस्तान के सामाजिक संगठन का सही नकशा न था । जो कुछ 
जानकारी वे इस देश के सम्बन्ध में रखते थे, वह सब गवनर-जनरल द्वारा 
उन्हें पहुँचाई जाती थी | ऐसी दशा में वे गवनर-जनरल को श्रपने द्वाथ का 
लट्टू नहीं बना सकते थे | किसी ख़ास ग़लती के कारण वे उसे पदच्युत भत्ते 
ही कर दे, परन्तु उसके कामों में इस्तक्षेप करने को श्रावश्यकता उन्हें कमर 
महसूस हे।ती थी | १८५४८ ई० में जब कम्पनी का राज्य हिन्दोस्तान में समाप्त 
है गया और पार्लियामेंट ने शासन की बागढोर अपने हाथों में ले ली ते 
भारत-मन्जी और उसकी कोॉंसिल का निर्माण किया गया। कोंपसिल के 
सदस्यों के लिये श्न्दोस्तान के मामलों की जानकारी रखना आवश्यक था। 
यह इसी दृष्टि से किया गया कि जब तक बूटेन में कोई संस्था भारत- 
सरकार के विषय में पूरी जानकारों न रक्खेगी, तब तक वह उसे श्रपने 
अ्रध्िकार में नहीं रख सकती | भारत-मंत्री ओर इंडिया कोंसिल ने इस कमी 
के पूरा किया। 

आवागमन की सुविधाये,, बेतार बरक़ी तथा ठटेलीफ़ोन, श्रेग्रेजों की 
भारतीय मामलों में अश्रधिक दिलचस्पी, बृटिश पालियामेंट का कुकाव, बृटिश 
ब्यापार की हिन्दोस्तान में वृद्धि, तथा श्रेंग्रेज़ी क्रीम का व्यक्तिगत स्वार्थ-- 
ये बातें बृटेन और हिन्दोस्‍्तान के सम्बन्ध को दृढ़ करने में सहायक हुई हैं । 
एक दुसरे के विचार दोनों के प्रभावित करते हैं। कितने दी भारतीय 
विद्यार्थी इंगलेंड में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ लोग शौकिया वहाँ 
जाकर बस गये हैं। प्रतिवर्ष श्रनेक राजे महराजे तथा धघनीमानी बृटेन की 
यात्रा के लिये जाते हैं। इसके विपरीत बृटेन निवासी रोक्षी या नोकरी की 
तलाश में ईिन्दोस्तान श्राते हैं। वे यहाँ तरह तरह के व्यापार करते हैं। 


गृह-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध धर 


उनकी सुविधा तथा रक्षा का ध्यान भारत-सरकार को रखना पड़ता है | ये 
सम्बन्ध ऐसे है जिनका दोनों सरकारों को ध्यान रखना पड़ता है। गह- 
सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि भारत सरकार बृटेन के हित में कोई 
बाधा न डाले। परन्तु इसके साथ ही वह यद भी ध्यान रखती है कि केई 
विदेशी सरकार भारत-सरकार के कामों में दख़ल न दे। विदेशी इमले के 
समय बृटेन हिन्दोस्तान की रक्षा के लिये सब कुछु कर सकता है। इसमें दोनों 
के लाभ है, बृटेन का स्वार्थ और हिन्दोस्तान की रक्षा । 

जेम्स स्टुश॒ट मिल लिखता है, “ण्ह-सरकार का मुख्य काम भारतीय 
शापन का छेटी-छेटी बातों के चलाना नहीं हे | वद्द भारतीय-सरकार के 
पास किये गये कानूनों की केवल टीका टिप्पणी करती है, शासन के बड़े 
बलों के निर्धारित करती है तथा उसे श्रपनो नीति के अनुसार चलाने के 
लिये ख़ास-म़ास सलाहें देती है। भारत-सरकार आर्थिक ओर राजनीतिक 
काययवाइयों की सलाह णद्-तरकार से लेती है । णह-सरकार उन्हें मंजूर या 
नामंजूर कर सकती है ।” कहने के लिये मिल का कथन भले ही ठीक हो, 
परन्तु ग़ह-सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं रहती | वह भारत-सरकार का 
विश्वास वहीं तक करती है, जहाँ तक वह ऐथवा करने के लिये विवश है। 
चूँकि हिन्दोस्तान बृटेन से काफ़ी दूर है, और यह सम्मव नहीं हे कि एक 
दी मशीन दोनों जगद्दट काम करे, इस लिये गह-सरकार विवश होकर उस 
नीति का भ्राश्रय लेती है जो उसके कानों में छोटी-छोटी बातों की ख़बरें 
पहुँचाती रहे | किसी श्रसाधारण परिस्थिति की बात तो दूर रही, साधारण 
परिस्थिति में भी वह अपने कान खड़े किणे रहती है। यह लिखना केई 
बेजा न होगा कि ग्ह-सरकार भारत-सरकार की ओर से सदेव शंकित रहती 
है | गवनर-जनरल के अ्रधिकारों तथा भारत-मंत्री से उसके सम्बन्ध के ध्यान 
में रखते हुए. काई भी श्रनुमान कर पकता है कि पालियामेंट भारत-सरकार 
की श्रोर से कितनी शंकित रहती है | 

यदि गहराई के साथ देखा जाय तो पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन अपने उद्देश्य पर तब तक नहीं १हुँच सकता जब तक गणह-पतरकार 
और भारत-सरकार के सम्बन्ध बदल न जाये | कुछ लोग समभते हैं कि ग्राम 
पंचायतों तथा प्रजा-तंत्रवादी संस्थाओं के स्थापित कर देने से हिन्दोस्तान 
एक आआ्राज़ाद मुल्क दे। जायेगा। प्रान्तीय स्वराज्य उनके लिये एक बड़ी चौज़ 
मालूम पड़ती है | गवनंर तथा कुछ सरकारी कमचारियों के अधिकारों को 
थोड़ा कम करके वे आज़ादी का स्थपप्न देखते हैं। मताधिकार की वृद्धि, धारा 
सभाओं के अधिकार, तथा शासन में हिन्दोस्तानियों का अधिक हाथ--ये 


प्प्ड आधुनिक भारताय शासन 


बातें ऐसी मालूम पड़ती हैं मानों उन्हें सभी तरह की श्राज़ादी दासिल 
हो यदे | ये बातें हमारे दिमाग़ को चक्‍कर खिलाने के लिये बनाई गई हैं । 
हमारी नज़र जब तक रइ-सरकार और भारत-सरकार के सम्बन्ध पर न 
जायेगी तब तक भारतीय राजनीति हमारी समभ में नहीं श्रा सकती | इम 
अपने मंक्षिले मक़यूद पर तभी पहुँच सकते हैं जब इस सम्बन्ध को बदल दें। 
क्या यह सम्भव है कि ण६-सरकार अ्रपने स्वार्थ और श्रधिकारों को एक तरह 
बनाये रकखें श्रोर साथ ही हमें श्राज़ादी भी दासिल् हो जाय ! हम स्वतत्रता 
की और तभी कदम बढ़ा सकते हैं जब गह-सरकार श्रौर सारत-सरकार का 
सम्बन्ध मिनत्रवत हो जाय | जब तक इनका सम्बन्ध मालिक ओर नोकर श्रथवा 
शेर और बकरी की तरह बना रहेगा तब तक इिन्दोस्तान श्राज़ादी का स्वप्न 
नहीं देख सकता । 


लाड मारे ने लाड॑ मिन्‍्टो को एक पत्र लिखते समय यह लिखा था 
कि “शिमला में यद्द बात प्रचलित है कि गह-सरकार मूख है ।” इस कथन 
में मालें का जो कुछ विचार रद्दा दो, परन्तु एक बात स्पष्ट है कि इससे ग॒ह 
सरकार की कमज़ोरी का पता चलता है। वह भारतीय रचस्म-रिवाज़ों तथा 
विचारों की उतनी परवाह नहीं करती जितनी श्रपने स्वार्थ सिद्धि की। यदि 
शिमला में भारतीय प्रतिनिधियों की राय ग्रह सरकार से असंतुष्ट रहती दे तो 
कोई ग्राश्चयं की बात नहीं | शासन की ऊपरी सीढ़ी पर पहुँचने पर यह पता 
चलता है कि गद-सरकार का बन्धन कितना सख्त है। केन्द्रीय शासन के 
श्रन्दर जिस हद तक वह अपना हाथ रखती है उससे किसी स्वाभिमानी 
प्रतिनिधि को वेदना उत्पन्न दो सकती है। 


हिन्दोस्तान और बृटेन के आ्थिक सम्बन्ध का इतिहास श्रत्यन्त हृदय 
विदारक है। श्रारम्भ से द्वी ईस्ट-इंडिया कम्पनी भारतीय 

झायिक सम्बन्ध व्यापार पर अपनी धाक जमाना चाहती थी। धीरे-धीरे 
इस देश के घरेलू कारोबार नष्ट होते गये। श्राज हम 

उस दशा को पहुँच गये हैं जबकि इसमें भर पेट भोजन तक नहीं मिलता। 
प्रतिवष करोड़ों खपया इस देश से बृटेन को भेजा जाता है। यहाँ का कच्चा 
माल दम बाहर भेजते हैं श्रोर उसके बदले में बना बनाया माल बाहर से 
मैंगाते हैं | यह हमारी ग्रवनति की सबसे बड़ी सीमा है। यहाँ पर दमारा 
तातपय हिन्दोस्तान का श्रार्थिक इतिहास लिखना नहीं है | हम यह दिखलाना 
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गह-सरकार और भारत-सरकार का सम्बन्ध ध्पू 


चाहते हैं कि बृटेन को हिन्दोध्तान से जो श्रार्थिक लाभ द्वोते है वे इतने 
अधिक हैं कि गह-सरकार को उनकी रह्चा का सदैव ध्यान रखना पडता है। 
एक श्रग्रेज़ महोदय का कहना हे--“हम हिन्दोस्तान को कैसे छोड़ सकते 
हैं, जब कि इमारा चोथाई भोजन उसी देश से झ्राता है ।” इसी से हम 
अनुमान कर सकते हैं कि आथिक मामलों में बृदेन दिन्दोस्तान के ऊपर 
कितना आश्रित है । इस देश की रक़म कई जरियों से होकर बृटठेन के पहुँचती 
है। बड़ी-बड़ी तनख्वाहें, पेन्शनें, व्यापारिक मुनाफ़े, हेम सरकार का ख़्च 
कुज़ की सूद तथा श्रन्य तरीक़ों से प्रतिवष कई करेड़ रुपया यहाँ से बाहर 
भेत्रा जाता है | 

गह-सरकार की शओऔओर से इंगलंड में भारतीय दफ़्तर ([700]4॥ ()#0९) 
की स्थापना की गई हैं। भारत-मन्त्री इस, दफ़र का प्रधान है। वास्तव में 
बृटिश साम्राज्य की रक्षा और उसे एक सूत्र में बाँधने के लिये इस संस्था 
का जन्म दिया गया है। जितने भी उपनिवेश हैं उनके मन्त्री बृटेन में 
निवास करते हैं। उन मन्त्रियों का वेतन तथा पूरा ख़् बृटिश सरकार 
स्वयं बर्दाश्त करती है | कारण यह है कि इनसे उपनिवेशों को कोई ख़ास 
लाभ नहीं पहुँचता । गह-सरकार के उपनिवेशों की जानकारी रखने के लिये 
ये स्थान बनाये गये हैं । १६१६ ई० तक भारत मंत्री का वेतन हिन्दोस्तान 
के ख़ज़ाने से दिया जाता था| इस पर बहुत दिनों तक अ्रक्षेप किया गया 
श्रोर श्रन्त में उसे यद्द स्वीकार करना पड़ा कि भारत-मन्त्री का वेतन भारतीय 
ख़ज़ाने से नहीं आना चाहिये। भारतीय दफ़र के ऊपर हर साल लगभग 
२४००००० रुपया ख़च्े किया जाता है | इतने बड़े ख़च को १८५४८ ई० से 
लेकर १६१६ तक हिन्दोस्तान बर्दाश्त करता रहा | जो मशीन बृटेश 
साम्राज्य के सुदृढ़ करने के लिये बनाई गई थी औ्ौर जिससे हिन्दोस्तान 
को कोई फ़ायदा नहीं था, उसके लिये हर साल इस गरीब देश का इतना रुपया 
ख़च किया जाय, यह श्रन्याय नहीं तो और क्या है ! 

१६१६ ई० में पालियामेंट ने यह निश्चित किया कि भारत-मंत्री का 
वेतन अग्रेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाय | इसके अलावा भारतीय दफ़र 
([709 ()#0८) का कुछ ख़् बृटेन के जिम्मे कर दिया गया | आ्राज कल 
इस दफ़्तर का आधा ख़्च इंगलेंड और श्राधा दिन्दोस्तान के ख़ज़ाने से दिया 
जाता है। एह-सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि हिन्दोस्तान से बृटेन 
के आधथिक लाभ में बद्दा न पड़ने पायें। बड़े बड़े सरकारी पदों पर बृटेन 
निवासी नियुक्त किये जाते हैं। चन्द वर्षो में दी वे पेंशन लेकर अपने देश 
के चले जाते हैं। जब तक वे इिन्दोस्तान में रहते हैं तब तक मुश्किल से 
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श्रपनी श्रामदनी का छुठवों हिस्सा इस देश में ख़च करते हैं । यदि उनकी 
लम्बी तनख्वाहें इस देश में ख़्व॑ं की जाती तो हमें उतनी द्वानि उठानी न 
पड़ती | लेकिन वे ग्रधिकतर विदेशी चीज़ ख़रीद कर अपने दी देश को लाभ 
पहुँचाते हैं । जब वे पेशन लेकर अपने देश को वापिस जाते हैं उस 
समय उनकी आमदनी का एक पाई भी हिन्दोस्‍्तान में ख़च नहीं होती । 
इससे हमारे देश के दो बड़ी हानियोँ द्वोती हैं। एक तो बड़े सरकारी पदों 
पर पहुँचने का हमें अवसर नहीं दिया जाता, दूसरे तनझ्वाहा की लम्बी 
रकृम उस देश में ख़व की जाती है जहाँ से हमारे देश को थोड़ा भी लाभ 
नहीं पहुँचता | मुग़ल राज्य में यदि नव्वाबों तथा कर्मचारियों को बड़ी जागीरें 
और वेतन दिया जाता था तो वे इसे देश से बाहर ख़च नहीं करते थे । यद्दी 
वजह है कि आर्थिक दृष्टि से हिन्दोस्तान को मुसलमानी राज्य से कोई घादा 
नहीं पहुँचा | इसके अतिरिक्त साहित्य श्रोर कला में विशेष उन्नति हुई । 

शासन सम्बन्धी मामलों में जो घन इिन्दोस्तान को ख़्च करना पड़ता 
है वह श्रावश्यकता से श्रधिक है| प्रजा से टेक्स इसलिये नहीं वसूल किया 
जाता कि उसे जैसे चाहे ख़ब किया जाय | यदि १०० रुपये वसूल करने 
में ७६ रुपया ख़च कर दिया तो शेष २५ रुपये में कोई सरकार अ्रपनी प्रजा 
को सन्तुष्ट नहीं कर सकती। शासन-कार्य में कम से कम ख़च करना 
चाहिये | सरकारी वेतनों तथा फ़ौज़ के ऊपर ८७ प्रतिशत रुपया ख़च कर 
देना भारत-सरकार के लिये उचित नहीं कह। जा सकता | भारतीय सेना का 
ख़च इतना अधिक है कि सरकार की आधी आमदनी इसी पर ख़्च कर दी 
जाती है। यददी वजह है कि शिक्षा तथा सुधार सम्बन्धी कामों के लिये उसके 
पास पैसे की कमी रहती है | दिस समय उद्योग-पन्धों की उन्नति के लिये 
पैसों की माँग पेश की जाती है उस समय सरकार यद्द जवाब देती है कि रुपया 
नहीं है | कहा जाता है कि गह-सरकार ने भारत-सरकार को विशेष रूप से 
इस बात की चेतावनी दे रक्‍्खी है कि भारतीय उद्योग-धन्चे पनपने न 
पाये । केन्द्रीय धारा सभा के एक सदस्य ने इस आशय का प्रश्न किया था 
झौर इसे सिद्ध करने के प्रमाण भी एक्न्न किये थे | यदि सरकारी बृज्नट पर 
ध्यान दिया नाय तो यह साफ़ दिखलाई पड़ेगा कि प्रजा की भलाई के लिये 
कम से कम रुपया ख़्च किया जाता है | इसके लिये हम भारत-सरकार को 
दोषी नहीं ठहरा सकते । शह-सरकार ने पहले से ही इस लम्बे ख़च का 
विधान बना रक्‍्खा है। उन मामलों में भारत-सरकार हाथ नद्दीं डाल सकती | 
जिन सरकारी पदाधिकारियों को भारत-मंत्री तथा सम्राट नियुक्त करते हैं उनमें 
भारतीय केन्द्रीय सरकार का केई हाथ नहीं दे । 
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भारत-सरकार उन विषयों की रक्षा पर भ्रधिक ध्यान देती है जो बृटिश 
साप्राज्य की दृढ़ता के लिये आवश्यक हैं। वे विषय भारतीय प्रजा की भलाई 
से बढ़ कर समझे जाते हैं | यदि भारत-सरकार को इन मामलों में आज़ादी 
होती तो वह ऐसा नहीं करती परन्तु शह-सरकार भारतीय प्रजा की भलाई 
से बढ़ कर बृटिश साम्राज्य के। समझती है। भारतीय इतिहास में कितने ही 
उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि भारत-सरकार से ग़ह-सरकार ने अनुचित 
लाभ उठाया है | अ्रफ़गानिस्तान की लड़ाई के लिये हिन्दोस्तान से जो रुपया 
ख़च किया गया था उसमें एक मात्र बृध्शि साम्राज्य का हित था। यदि 
भारत-सरकार गृद-सरकार की मातहती में न होती तो वह श्रपनी फ्रीज़ को 
विना किसी लाभ के विदेशों में लड़ने को न भेजती । जब कभी हिन्दोस्तान 
श्रोर बृटेन की भलाई का प्रश्न उपस्थित होता है तो दूसरे का हित बड़ा समझा 
ज!ता है | गद-सरकार की नीति से दिन्दोध्तान क्रमशः दरिद्र होता गया है। 
अथशास्त्र के किसी विद्वान ने साबित किया है कि बृटेश राज्य की वृद्धि 
के साथ खाने को चीज़ हिन्दोस्तान में महँगी और इंगलेंड में सस्ती हे।ती 
गई हैं। अलाउद्दीन ख़िलजी के ज़माने में १ रुपये का ३० सेर घी और 
२ आने को बैल बिकता था | किसान ओर मज़दूर सबको अच्छी तरह भोजन 
श्रौर वस्ध मिलता था; परन्तु वृटिश सरकार के समय में लाखों आदमी इस 
देश में ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता | णशद-सरकार आर्थिक 
शोषण की नीति न बतंती ते यह देश इतना दरिद्र क्‍यों होता ? इस मामले 
में हम वेन्द्रीय सरकार से कैसे लड़ सकते हैं। जो आजशा।एं उसे सफ़ेद भवन 
( *४॥४९८॥४) ) से मिलती हैं उनका वह पालन करती है । 
सरकार का मुख्य कत्तव्प प्रजा की भज्ञाई करना है। हिन्दू ज़माने में 
यह जिक्र श्रक्सर मिलता है कि राजा रात के समय 
नेतिक संबन्ध अ्रपनी प्रजा को दशा देखने के लिये भ्रमण करते ये | 
कभी-कभी वे अपना वेश बदल कर महीनों अपने राज्य 
में दोड़ा करते थे। इससे उन्हें प्रजा को वास्तविक दशा 
मालूम होती रहती थी | राजा भोज की कितनी द्वी कह्दानियाँ प्रचलित हैं कि 
वह किस प्रकार अपनी प्रजा की अ्रमीरी ओर ग्ररीबी का पता लगाता था। 
प्रजा की भलाई का दर्जा इतना ऊंचा रक्‍खा गया था कि राज्य में कोई 
व्यक्ति भूखा और नंगा नहीं रद्द सकता था। जिस राज्य में ऐसा नहीं होता 
वहां का राजा पापी समझा जाता था | मुसलमानी ज़माने में शासक अ्रपनी 
प्रजा के ह्वित का ध्यान रखते थे | ओरंगज़ेब, जो बहुत ही सजख़त बादशाह कहां 
गया है सरकारी ख़ज़ाने के। प्रजा की सम्पत्ति समझता था । बह टोपियाँ बना 
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कर अपना गुज़र करता था | मुसलमान भी विदेशी शासक थे, लेकिन उत्तकी 
जानकारी में हिन्दोस्तान का पेसा श्ररब और फ़ारस को नहीं जा सकता 
था । इसके विपरीत दुनिया की रक़म इसी मुल्क में आ आकर जमा 
द्दोती थी । 

ईट इंडिया कम्पनी के ज़माने से भारतीय राजनीति ने अपना पहलू 
बदल दिया | यहाँ का धन-दोलत मिट्टी की तरह विदेशों के जाने लगी। 
पहले तो यह घन बतोर लूट के देश से बाहर जाता था, परन्तु जब कम्पनी 
कौ स्थिति कुछु दृढ़ दे। गई तो इसे क़ानून का रूप दे दिया गया। घन के 
श्रलावा इस देश की संत्थायें भी बदल दी गई । जो प्रज्ञातंत्र-राज्य झआम- 
पञ्चायतों के रूप में अ्नादि काल से चला आ रहा था उसे तोड़ कर केन्द्रीय 
शातन की नींव डाली गई | जनता के राजनीतिक अधिकार, जिन्हें किसी भी 
सरकार ने छीनने का साइस न किया था, धीरे-धीरे कम होते गये | पूर्वीय 
सभ्यता के ऊपर पाश्चात्य रदन-सहन का प्रभाव बढ़ता गया | यदि यह चीज 
स्वाभाविक ढंग से हुईं होती तो दम इसे बुरा नहीं समभते, परन्तु इतिहास 
इस बात का साक्षी हे कि पश्चिम की सभी चीज़ों के। तरजीह्द देकर दमारे 
देश वासयों के। उन्हें श्रपनाने के लिये उत्ताहित किया गया। अपने देश- 
वाधषियों की सुविधा के लिये बृटेश सरकार ने उस नीति का श्राभ्व लिया जो 
इस देश के लिये घातक विद्ध हुई । अंग्रेजों के सम्पक से हमारे देश को कुछ 
लाभ ज़रूर हुए हैं ; परन्तु दुनिया के मुक़बिले में हमारो.हालत इतनी बदतर 
है कि हम उन चन्द भलाइयों का ख़याल नहीं कर सकते | यदि श्रग्रेज़ी 
भाषा से दमारे देश की राष्ट्रीयता में उन्नति हुई है तो श्रपनी मातृभाषा के। 
खेकर हम उससे चोगुनी द्वानि उठा रहे हैं। श्रावागमन की सुविधा ने 
इमारे देश को एक सूत्र में अवश्य बाँधा है, परन्तु इससे बृटिश राज्य की नींव 
इतनी दृढ हो गई है कि इन चीजों ने दमारे देश के लेहे की जंज़्ीर की तरह 
बाँध रक्‍्खा हे। 

बूटिश सरकार ने अपने देश की भलाई के लिये जो कुछ किया है उनकी 
टीका-टिप्पणी हम नहीं कर सकते | सरकार के यह अ्रधिकार है कि वह जैसे 
चाहे अ्रपने देश के श्रागे बढ़ाये । परन्तु दूसरे देशों को दरिद्र और जादिल 
बना कर अपने देश की उन्नति करना उचित नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
गह-सरकार ने हिन्दोस्तान को वह स्थान देने का प्रयत्न किया है जा अन्य 
स्वतंत्र देशों को प्रात है। लेकिन यह बात सच्चाई से कोसों दूर है'कि 
हिन्दोस्तान एक स्वतन्त्र देश है। किसी भी मानी में हम दुनिया की बशबरी 
के हिमायती नहीं हैं | इसकी इच्छा रखते हुए भी हम अ्रपनी परिस्थिति से 
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मजबूर हैं । यदि य्ह-सरऋार सचम्रुच हमें इसका श्रवसर देना चाहती, ते 
आज यह देश स्वतंत्र और उन्नतिशील देशों में गिना जाता | 
ग्ह-सरकार की शक्ति ओर नेकनीयती दोनों में दें विश्वास है। यदि 
पालियामेंट इस देश के स्वतंत्रता प्रदान करना चाद्दे तो 
ग्रहसरकार किपती भी दिन कर सकती है। भारतीय स्वतन्त्रता की 
क्या करें ! लड़ाई आज ६० वर्षों से चल रही हे। इस बीच गृद्द- 
सरकार की नीति रूढ़िवाद पर कायम रही है। यदि इसी 
तरह धीरे धीरे मुल्क श्राज्ञादी की ओर बढ़ता गया और श्रन्त में विवश 
होकर पालियामेंट को इसे छेड़ना पड़ा तो बृटेन श्रौर दिन्दोस्तान दोनों के 
सम्बन्ध में कोई विशेषता नहीं रह जायेगी | पिछली नेकियाँ भी मूल जायेंगी। 
इससे श्रेयल्कर एक दूसरा मार्ग दोनों देशों के सामने मोजूद है । दिन्दोस्तान 
का दोहरा शासन हटा दिया जाय | १६१६ ई० में बृटिश प्रान्तों में जब दोहरे 
शासन की नींव डाली गई थी तो लोगों ने इसका विरोध किया | कुछु समय 
बाद इसकी श्रसफलता अपने श्राप ज़ाहिर हुईं | १६३५४ ई० के संघ-शासन 
विधान में प्राग्तों से दोहरा शासन हृठाकर केन्द्र में स्थापित किया गया है । 
यद्यपि संघ-शासन अ्रभी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं है, परन्तु इसको टीका- 
टिप्पणी काफ़ी की गई है । हिन्दोस्तान के राजनीतिक दलों ने एक स्वर से 
इसका विरोध किया है। 
दर देश में एक द्वी सरकार ह्वोती हे, परन्तु द्िन्दोस्तान ऐसा श्रभागा है 
कि यहाँ दो सरकारे हैं | एक ते। इसी देश में निवास करती है, परन्तु दुसरी 
यहाँ से ६००० मील दूर है। जे। सरकार यहाँ से दूर है, जिसे इस देश का 
बहुत कम शान है और जो इसकी भलाई के गौण समझती है, वही बड़ी 
सरकार कद्दलाती है। जो २४ घंटे यहीं मौजूद रहती है श्रोर जिसे इस देश 
का सबसे अधिक श्ञान है, वह हर मामले में दब्बू बन कर श्रपना काम करती 
हैं। पालियामेंट इस देश की भलाई के लिये इस दोहरे शासन को रुदैव के 
के लिये ताड़ दे | सरकारी बन्धन के टूट जाने से हिन्दोस्तान और बृटेन 
के सम्बन्ध में कोई कमी नहीं पड़ सकती । दोनों देशों में एक ऐसी गदरी 
दोस्ती रह सकती है जो संसार के श्रन्य दो मुक्कों में नहीं दो सकती । यहद 
तभी सम्भव है जब बृटेन खुशी खुशी हमारी माँगों को पूरा कर दे। दोनों 
देशों का सम्बन्ध बराबरी के श्राधार पर किया जाय। भारतीय शासन की 
मशीन श्सी देश में रक्खी जाय। बृटिश पालियामेंठ, सम्नाट , प्रिवी 
कॉसिल, हाई कमिश्नर, इंडिया कौंपिल, भारत मंत्री श्राद जितने यह 


सरकार के अंग हैं उनका सम्बन्ध भारत-सरकार से तोड़ दिया जाय । 
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इसके बदले में, यदि आवश्यकता मह्यूत हो तो हिन्दोश्तान में ही गवनर- 
जनरल से ऊपर कोई कौंतिल बना दी जाय । देश-हित की दृष्टि से यह प्रगन्ध 
कहीं श्रव्छा होगा | कोई सरकार जनता के प्रति तब तक ज़िम्मेबार नहीं हो 
सकती, जब तक वह उसी देश में निवाध न करे । 

गृह-सरकार के लिये ये बाते बृटेन के इष्टि-क्रोण से काफ़ी द्वानि-प्रद 
प्रतीत होगी | लेकिन गहराई से देखा जाय तो इससे बढ़ कर कोई दूसरा 
रास्ता बृटेन के सामने मोजूद नहीं है । हिन्दोस्तान को कभी न कभी श्राज़ादी 
ज़रूर मिलेगी । यदि इसे हासिल करने में इस देश को कठिन तपस्या करनी 
पड़ी तो इसमें बूटेन का कोई एहसान न होगा। ऐसे अवसर पर, जब कि 
आज़ादी के लिये हम इतने लालायित हैं ओर गुलामी का धब्त्रा दुनिया को 
नज़रों से मिदाना चाहते हैं, बृटेन हमारा सबं-प्रिय बन सकता है। भारत- 
सरकार पर इस देश की पूरी ज़िम्मेवारी दे देना उसके लिये गौरव की बात 
है। अन्तिम समय तक दोनों देश एक दूसरे की नेकी को नहीं भूल सकते । 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्खिनी भ्रफ्रीका श्रादि देशों को बृटिश साम्राज्य के 

अन्तगंत जो स्थान प्राप्त हैं वे द्विन्दोध्तान के दिये जा सकते हैं। संयुक्त-राज्य 

अमेरिका की तरह पालियामेंट इस देश को एक स्वर से श्राज़ाद कर दे तो 
वह घाटे में नहीं रह सकती | अमेरिक! ओर बृटेन के सम्बन्ध को देखते हुए. 
किसी को भी इसका ज्ञान द्वो सकता हे । 

गृह-सरकार और शारत-सरकार का सम्बन्ध बृटेन श्रौर हिन्दोध्तान का 
सम्बन्ध है | यही वजह हे कि इसका वणन कुछ विस्तार के साथ करना पड़ा 
है। इन दोनों देशों के सम्बन्ध में जो साहित्य लिखा जा सकता है वद्द अ्रभी 
नहीं के बराबर है। पक्षगत छेड़कर इनके सम्बन्ध में अ्रच्छाइयाँ ओर 
बुराइयाँ दोनों मोजूद हैं। दोनों देशों की सरकारे अ्रपने-श्रपने देश के हित 
का ध्यान रखती हैं। इनका स्थायी संबन्ध तब तक श्रच्छा नहीं रह सकता 
जब तक दोनों बराबरी के दर्ज से श्रापस में न मिलें। ग़ह -तरकार एक विदेशी 
सरकार है। अश्रच्छी से श्रच्छी. विदेशी सरकार हितकर नहीं होती। कुछ 
समय के लिये इसकी उपयेगिता भले ही हो, परन्तु इसे स्थायी करार 
देना हानिकर हेता है। गुलाम देशों के इतिहास इस बात के प्रमाण हैं 
कि स्वतन्न्र सरकार का मुक़ाबिला श्रच्छी से अब्छी विदेशी सरकार नहीं 
कर सकती [# 
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गवनर-जनरल और वाइसराय 


भारत सरकार के अन्दर सबसे प्रधान व्यक्ति गवनर-जनरल और 
वाध्सराय है। १७७४ ई« में वारेन हेस्टिंग्स पहिला 
पदों का गवनर-जनरल हुआ | तब से (दष्र८ दई० तक कुल 
स्पष्टीकरण १७ गवनर-जनरल हुए। जब हिन्दोस्तान का शासन- 
प्रबन्ध कम्पनी से पालियामेंट के हाथ में चला गया 
तो गवनर-जनरल वाइसराय कहलाने लगा । १८४८ से १६४६ तक 
कुल ३३ वाइसराय श्रब तक हुये हैं | गवर्नर-जनरल और वाइसराय 
के पद अ्रलग-अलग नहीं दे | पालियामेंट ने १६३४ तक श्रपने किसी विधान 
में वाइसराय शब्द का प्रयेग नहीं किया था। वह गवनेर-जनरल शब्द 
का ही प्रयाग करती रही है । सम्राट का प्रतिनिधि दाने के नाते वह 
वाइसराय कहलाता है, वर्ना क़ानून में ग्रभी तक वह गवनेर-जनरल के 
नाम से घोषित किया जाता है। १६३५४ के शासन-विधान में गवनर- 
जनरल और बाइसराय के अलग अलग दे। पद बना दिये गये हैं| सम्राट _ 
के यह अधिकार है कि वह दो व्यक्तियों के इन पदों पर नियुक्त करे | यहद्द 
बात कुछ समझ में नहीं श्राती कि दे। प्रधान शासक साथ ही साथ किस 
प्रकार काय करेंगे। अ्रभी एक ही व्यक्ति देनों पदों पर काम कर रह्दा है। 
१७७३ ६० तक हिन्दोस्तान में केवल गवर्नर द्वोते ये। एक कॉोसिल 
की मदद से ये श्रपना काम स्वतंत्रता-पूवंक करते थे। 
गधनर-जनरतल्तल॒ प्लासी की लड़ाई के बाद जब कम्पनी की ह्रिम्मेवारो 
के पद्‌ का. बढ़ने लगी तो उसने व्यापार को बढ़ाने को नीयत से 
संत्तिप्त इतिद्दास कुछ छोटे-मोटे कानूनों को बनाने तथा नोकरों की 
देख-रेख करने का काम इन्हें सांप दिया। कुछ सदस्यों 
की एक सभा उसकी सहायता के लिये बना दी गई। सभी गवनेर 
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अधिकारों में समान समझे जाते थे और बोड श्राफ़ ढाश्रेक्ट्स से सीधा 
सम्बन्ध रखते ये | श्रमी तक कम्पनी को इस बात की ज़रूरत न थी कि गवनर 
के ऊपर वह कोई नया शाप्तक बनाये । मुग़ल राज्य की कमज़ोरियों के कारण 
उसके मुनाफ़े बढ़ रहे थे | नई नई फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगीं श्रौर उनकी रक्षा 
के लिये छोटे-मोटे क़िले- बनाये जाने लगे | इनकी देख -रेख के लिये कम्पनी 
ने फ़ौज़ का भी इन्तज़ाम किया। कुछ तो योरोप के अन्य व्यापारियों का 
मुक़ाबिला करने और कुछ अ्रपने राज्य को बढ़ाने के लिये इसकी संख्या बढ़ा 
दी गई। 

श्रह्मतों के गवनरों की ज़िम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई थी। व्यापारिक 
कामों की देख-भाल के श्रतिरिक्त उन्हें शासन का भी काय देखना 
पड़ता था। श्रतएव यद्द डर था कि ये भिन्न भिन्न स्थानों में श्रपने तरीके 
पर कोई ऐसा काम न करें जिससे कम्पनी को हानि द्वो। उसे सारे 
हिन्दोध्तान में एक वसूल बत॑ना था। व्यापार और राज्य के एकीकरण 
( पाआ9 ) के लिये एक नये पद की ज़रूरत मदहृ॒यूस हुई। इन गवनेरों 
के ऊपर एक ऐसा शासक चादिये था जो इनमें मेल रखने के श्रतिरिक्त 
कम्पनी के डाइरेक्टरों से सीधा सम्बन्ध रखता । १७७३ ३० में 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास करके इस कमी को पूरा किया गया। बंगाल का 
आवर्नर गवर्नर-जनरल बना दिया गया। उसे और उसकी कॉपबिल को 
यह अ्रधिकार दिया गया कि मद्रास, बम्बई और बंगाल श्रह्मतों के गवनरों 
की देख-रेख करे | गवर्नरों कों उसकी सलाद के बिना लड़ाई और सुलह 
करने का अधिकार नहीं रह गया। हिन्दोस्तान में कम्पनी की आमदनी 
और ख़र्च॑ की ज़िम्मेवारी उसे दे दी गई | फिर भी अहातों के गवर्नर 
उसकी आ्राशाओ्रों की श्रवद्देलना करते रदे | इसीलिये वारेनहेह्टिंग्त को, जो 
हिन्दोस्तान का पहिला गवनर-जनरल था, बहुत सो कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था। 

गवर्नर-जनरल के कामों में परिवतन की आवश्यकता थी । श्रभी 
तक उसके अधिकार श्रधूरे थे | १७८४ ई० में पिट. का इंडिया बिल पास 
करके यह कमी किसी हृद तक दूर की गई। उसकी शक्ति श्रोर बढ़ा दी 
गई | लड़ाई और सुलह करने का एक मात्र अधिकार इसे दे दिया गया। 
कार्नवालिस श्रौर लाड वेलेजलो के व्यक्तित्व ने इस पद के मद्दत्व को 
और भी बढ़ा दिया । गवर्नर-जनरल श्रौर उसकी कॉसिल को कम्पनी 
के राज्यों का सवप्रधान घोषित किया गया। १८३३ ६० के ऐक्ट के 
श्रनुसार बंगाल का गवर्नर-जनरल सारे हिन्दोस्तान का गवनेर-जनरल घोषित 
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कर दिया गया। कम्पनी के फ़ोजी और दीवानी श्रधिकार उसे दे दिये गये । 
परन्तु सारे हिन्दोस्तान की जिम्मेवारी के साथ उसे बंगाल का शासन-प्रबन्ध 
भी चलाना पड़ता था | ऐसी दशा में वह देख-रेख का काम श्रच्छी तरह 
नहीं कर सकता था | 
१८६४४ ई० में बंगाज्ञ के शासन के लिये एक लेक््टनेंट गवनर की 
नियुक्ति की गई | इस्से गवर्नर-जनरल का भार कुछ इलका द्वो गया। 
अब उसे देख-रेख का अधिक श्रवतर मिलने लगा। उसे चीफ़ कमिश्षरों 
की नियुक्ति का भी अधिक्रार दिया गया। इसी के अ्रनुसार मब्य-प्रान्त, 
ब्रह्म तथा श्रासाम श्रादि प्रान्तों में चीफ़ कमिश्नर नियुक्त किये गये । नये 
जीते हुए राज्यों का भार सीधे गवनर-जनरल के सिर पर श्राता था। चीफ़ 
कमिश्नरों को भर्ती के बाद भी वद्द उसके लिये ज़िम्मेवार था। चूँक्री कम्पनी 
का राज्य काफ़ी बढ़ रद्दया था इसलिये _उसकी ज़िम्मेवारी इस मामल्ले में 
कम नहीं की जा सकती थी । लाड डलहौज़ी इन दिनों हिन्दोस्तान 
का गवरनर-जनरल था। उसकी नीति ने कम्पनी के राज्य को इतना 
बढ़ाया कि छोटे छोटे कितने ही राज्य अपनी स्वतंत्रता सदेव के लिये 
खो बैठे | इसी का परिणाम था कि १८५७ ई० में एक मद्दान्‌ क्रान्ति 
हुई। पालियामेंट ने भारतीय शासन का भार श्रपने हाथों में ले लिया । 
महारानी विक्टोरिया ने लाड कैनिंक को, जो उस समय इिन्दोस्तान के 
गवनर-जनरल भे, वाइसराय घोषित किया। 
गवनेर.जनरल की नियुक्ति बृटिश सम्राट हंगलेंड के प्रधान मंत्री की 
सलाह से करता है | यह व्यक्ति बृटेन के प्रसिद्ध 
गवन र-ज्ञनरल्न राजनीतिजों में होता है ।व्यक्ति की योग्यता द्वी इस 
की नियुक्ति, स्थान के लिये काफ़ी नहीं हे। इसके लिये क्रिसी ऊँचे 
इसका काल ख़ान्दान का होना आवश्यक है | श्रभी तक जितने 
घोर वेतन गवर्नर-जनरल और वाहइसराय हुए हैं वे सब लाड 
ख़ान्दान के हैं | यद्यपि इस पद के लिये किसी 
निश्चित उपाधि की आवश्यकता नहीं है; परन्तु प्रसिद्ध राजनीतिश तथा 
योग्य शासक ही इस पर नियुक्त किये जाते हैं। आमतौर से ये इंगलेंड 
के चुने हुए चन्द कुट्म्बों से भर्ती किये जाते हैं | नियुक्ति के पहिले यह 
आवश्यक है कि वह कहीं शासन का कार्य कर चुका हो। यह आवश्यक 
नहीं हे कि वह हिन्दोस्तान के सम्बन्ध में विशेषज्ञ हो । अधिकतर 
वाइसराय तथा गवनेर-जनरल कैबिनेट के मंत्री रहे हैं |लाड कज़न, 
लाड चेम्तफोड, लाडइ रीडिंग तथा लाड इरविन बृटिश कैबिनेट के मंत्री 
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थे | गवनंर जनरल का स्थान किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता। यद्यपि 
यह व्यक्ति बृटेन के प्रसिद्ध राजनीतिज्ों में से होता है, परन्तु इस पद 
पर उसे निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ता है | बृटेन की सरकार 
शोर भारत-मंत्री बदल जाते हैं, परन्तु वह श्रपनी अवधि तक काय॑ 
करता हे । ऐसा भी देखा गया है कि दलबन्दी के कारण उसमें और 
भारत-मंत्री में मतभेद हो जाय । ऐती हालत में उस्ते अपने पद से 
इस्तीफ़ा देना पड़ता है।यह प्रथा राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय 
है। हिन्दोत्तान के लिये यह सौभाग्य का विषय है कि यहाँ के प्रश्न 
बृुटिश दल बन्दियों से अलग समझे जाते हैं। परन्तु कार्य रूप में ऐसा 
कम होता है। 

गवनंर-ननरल ५ वष के लिये नियुक्त किये जाते हैं । पहले इन्हें 
इस अ्रवधि के श्रन्दर छुट्टी लेकर हिन्दोस्तान से बाहर जाने की आ्राज्ञा 
न थी। यदि किसी कारण विशेष से ये बाहर जाना चाहते, तो इन्हें 
अपना पद छोड़ देना पड़ता था | १६२४ ई० में इस नियम में परिवतंन 
क्रिया गया | उस समय से उन्हें छुट्टी देने का विधान बनाया गया । 
भारत-संत्री को यह श्रधिकार दिया गया कि शअ्रत्यन्त आवश्यकता पड़ने 
पर वह उन्हें अ्रधिक से अधिक ४ महीने की छुट्टो दे सकता है । 
यह केवल एक बार ओर एक ही साथ ली जा सकती है | आवश्यकता 
पड़ने पर पाज्ियामेंट उसके समय को बढ़ा सकती है। पिछले गवरनर- 
जनरल की ग्रवधि ५ वर्ष से बढ़ा कर ७ वध कर दी गई थी। लाड 
डलहोजी ८ वष तह हिन्दोस्तान का गवनर-जनरल था । लार्ड कानंब्रालिस 
ने७ वर्ष तक इस पद पर काय किया। श्रारम्भ से अब तक जितने 
गवर्नर-जनरल और वाइसराय हुए हैं इनमें लाड डलहोज़ी का समय सबसे 
बड़ा है | सर एल्फ्रेड क्वराके, जान स्टेची और लाड नेपियर सबसे कम 
दिन तक इस पद पर काम कर सके | प्रत्येक का समय एक साल के अन्दर 
ही समाप्त हो गया । 

गवन२-जनरल संसार में सबसे अ्रधिक वेतन पाने वाला ब्यक्ति है। 
जितनी तनख्वराह इसे दी जाती है उतनी श्रमेरिका का प्रेश्तीडट भी नहीं 
पाता | गवनर-जनरल को २.४५०,८०० रुपया सालाना वेतन दिया जाता 
हे, जो २,५६,००० रु० सालाना तक किया जा सकता है । इसके श्रतिरिक्त 
उसे एक लम्बा भत्ता दिया जाता है। उत्का अधिकतर समय एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त में श्राने जाने में ब्यतीत होता है। ये सब ख़्चे 
भारतीय सरकारी ख़ज़ाने से दिये जाते हैं। वेतन शोर भा खब जोड़ने 
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पर उसे हर साल लगभग १८ लाख रुपया मिलता है। इतनी लम्बी 
रकृम इंगलेंड का प्रधान मंत्री भी नहीं पाता। हिन्दोस्तान संत्तार के 
सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। ऐछी दशा में यहाँ के प्रधान शासक 
को इतनी लम्बी तनख्वाह देना उचित नहीं है। 


गवन-जनरल के अ्रधिकार के विषय में हमें एक बात का ध्यान 

रखना होगा | १६३४ ई० तक इसके अधिकार कुछ 

गप्नर-जनरत्त कम ये परन्तु नये शासन-विधान में काफ़ी वृद्धि कर दी 

के ग्रधिकर गई है | इसलिये पहिले हम उसके अधिकारों का 

वबणुन नये शासन-विधान का ध्यान छोड़ कर करेंगे । ये 

अधिकार श्रव भी उसे प्राप्त हैं। १६३५ में जो अ्रधिकार बढ़ा दिये गये हैं 
उनका वर्णन इसी श्रध्याय के ग्रन्त में किया गया है। 


गवनर-जनरल की ज्निम्मेबारी के विषय में यह कहां जाता है कि 
इतने बड़े रुतबे का दर्जा बृटिश साम्राज्य में कोई दूसरा नहीं हे ।* 


रैम्ज़ेमेकडानेल्ड लिखते हैं -- “ यह हिन्दोस्तान में एक सम्राट से कम 
नहीं है ; शासन को ज़िम्मेवारी इसी को दी गई है ; यही सब कुछ हे ।| 


जिस समय वह हिन्दोसस्‍्तान में पदाप्ण करता है अथवा यहाँसे विदा 
होता है उस समय बढ़ी शान शोक़त के साथ उसका स्वागत और अलविदा 
होता है | दाईकोट तक उस पर मुकदमा नहीं चला सकती | बह इदिन्दोस्तान 
में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता | अमेरिका का प्रेसीडेन्ट लावेल लिखता 
है, “ रूस का ज़ार और हिन्दोस्तान का गत्रनर-जनरल दोनों वतंमान युग के 
बहुत बड़े स्वच्छुन्द शासकों ( ॥ए(02८/४(७ ) में से हैं ” | यही वजह हे कि 
बूटेन के अच्छे से श्रच्छे लोग इस पद के लिये लालायित रहते हैं । 


वनननननलननम्य 
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गवनर-जनरल के अ्रघिकारों को दो भ्रेणियों में बाँठा गया हे। पहिली 
भेणी में वे शधिकार ह जिन्हें वह स्वयं कार्यान्त्रित करता है। दूसरी भेणी 
के अ्रधिकारों को वह श्रपनी कोंसिल के साथ प्रयोग में लाता है। पहिले 
हम उन अधिकारों का वर्णन करेंगे जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में 
लाता है । 


१६३४ के शासन-विधान में गवनर-जनरल के निजी अधिकार इतने 
अधिक हैं कि इसकी शक्ति पहिले से दूनी हो गई दे । 
गधरन र-जनरत आवश्यकता पड़ने पर शान्ति ओर भारतीय हित की 
के निज्नी दृष्टि से वह अपनी इच्छानुसार फ़रमान (07006 ) 
धधिकार जारी कर सकता है। इसका प्रभाव अधिक से श्रधिक 
६ महीने तक होगा। इसे जारी करने के पहले वह 
भारत-मंत्री से इसकी सलाद लेता दे |६ महीने बाद वह इसी फ़रमान 
फो फिर ६ महीने के लिये जारी कर सकता है। १६२४ ई०» में लाड 
रीडिंग ने बंगाल में फ़मान जारी किया था। असहयोग आआन्दोलनों के 
समय कितनी ही बार ये फ़रमान जारी किये गये हं।आज भी लड़ाई 
के ज़माने में दजनों फ़रमान जारी किये गये हैं। गवरनर-जनरल को 
अधिकार है कि वह अपनी कोंसिल के बहुमत को रद्द कर सके। उप्तके 
द्वाथ में तीन शब्दों के हथियार ( 5009, ॥घा)वुए्॥ए शापे साधटा'- 
९38 ०0 छिप फावी॥ ) ऐसे दिये गये हैं कि वह सब कुछ कर 
सकता है | १८६७६ ई० में लाड लिटन ने अपनी कॉसिल के बहुमत को 
ठुकरा दिया था | 


१७८६ ई० से गवनर-जनरल को निजी अधिकारों से सुतजित करने का 
ताँता आरम्भ हुआ | तब से यह बराबर जारी है। जब वह दौरे पर रहता है 
ओर उसकी कोंसिल उसके साथ नहीं रहती, उस समय वह श्रपनी निजी शक्ति 
का प्रयोग करता है। इस दशा में वद्द उन सारे कार्मो को करने का श्रधिकारी 
हैँ जिन्हें वद अपनी कॉसतिल के साथ करता है | प्रान्तीय गवर्न॑यें तथा सरकारी 
कमंचारियों को वह कोई भी हुक्म दे सकता है | इस प्रकार के हुक्मों की 
एक प्रति उसे भारत मन्त्री को भेजनी पड़ती है। वाद्य श्रीर राजनीतिक 
विभाग (#0-थंड्रा] ॥7व 70४०३ 06ए४/077९7(8 ) उसी के द्वार्थों में 
दिये गये हैं। दिन्दोस्तान से बादर सरकारी पन्न व्यवहार उत्ती के श्रधिकार 
से होते हैं | चेज़नी का कहना है कि “यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण और 
कठिन है।" भारतीय रियासतों में उसे दख़ल देने का पूरा अधिकार है। 


गेबनर-जंवरले और वाइसराय 8७ 


लाई कर्ज़न लिंखता है  संतार में भारत सरकार के राजनीतिक विभाग से 
बढ़ कर कोई दूसरा ज़िम्मेबार महकृमा नहीं है .!'" 


इन दोनों विभाग को चलाने के लिये गवर्नर-जनरल दो सहायक 
मंत्रियों से काम लेता है। इनरे श्रतिरिक सात और मंत्री इसमें काम करते 


हैं। इस तिभाग का विस्तृत वर्णन गवर्नर-जनरल की कौ सेल के साथ किया 
जयेगा। 


गवन(-जनरल को बड़ा से बढ़ा अयराध क्षमा करने का अधिकार 
है। यदि किसी को फाँठी की सनज्ना दी गई है तो बह श्रपने नित्री 
अधिकार से उसे मुक्त कर सकता हैं। बंगाल, मद्रास ओर बम्ब३ श्रद्दातों 
के गवर्नरों को छोड़ कर बाक़ी सूत्रों के गवर्नर स्प्नाद द्वारा गवनर-जनरल, 
की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं | उसे श्रधिकार दे कि किसी सूबे के एक 
हिस्से पर शासन करने के लिये डिप्टौ-गवनंर नियुक्त कर सके | सम्नाद की 
सलाह से लेकफ्रिटनेंट गबन( और उनकी कॉविल के सदस्यों को वह भर्ती: करता 
दे | अपनी कोसल की सद्यायता के लिये लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली से को सल 
प्ेक्रेटरी नियुक्त करने का अधिकार उसे प्राप्त है। नई-नई पदवियाँ--- 
महाराजा, नवाब, राजा, मद्ामहोतआध्याय, अगमपरण्डिता, दीवाने बढ्धादुर,. 
सरदार बदादुर, राय साहेब, खाँ साहेव, शमशुलउह्मा--प्रदान करने का 


उम्ते अधिकार है | वह इन्हें ख़न्‍्दानी श्रधिकार के रूप में किसी को प्रदान 
कर सकता है। 


कहने के लिये वह सारा काम अ्रपनी कॉसिल की सहायता से करता, है, 
परन्तु वह जब चाहे इसकी अश्रवदेलना कर सकता है। फेन्द्रोय घारा सभा को. 
अवधि वह बढ़ा सकता है । उसे जब चादे बर्ज़ात्त भी कर सझता हे ।, धारा- 
सभा द्वारा पास किये गये कानूनों को वह रद कर सकता है। यदि कोई क़ानून- 
घारा सभा ह्वारा पास करने से इनकार कर दिया जाता है तो वद भपने निन्ञी 
अधिकारों से उसे पास कर सकता है । केन्द्रीय आय वा बहुत बढ़ा हिस्सा वह 
अपनी इच्ड्धानुसार ख़्चं कर सकता है। धारा सभा किसी मद में रुपया ख़्च 
करने से इनकार कर दे तो गवनंर-जनरल अपनी ताकृत से उस मद में ख़च 
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कर सकता हे। केन्द्रीय घारा-खभा में कुछ बिल तब तक पेश नहीं किये जां 
सकते, जब तक गवर्नर-जनरल की आशा प्राप्तन करली जाय। प्रान्तों के 
गवर्नर उसकी मर्ज़ी के बिना अपनी नीति में कोई परिवर्तन नद्दीं कर सकते । 


भारतीय रियासत में हाथ डालने का अधिकार गवनंर-जनरल ओर 
वाइसराय को दिया, गया है। इन कामों के लिये वह भारत-मंत्री से सलाद 
क्ेता है| प्रति ः'।द् उसके तथा भारत मंत्री के बीच में हिन्दोध्तान की 
छोटी-छोटी घटनणों लिखी जाती हैं । मारत-मंत्री एक गुप्त पत्र द्वारा हर 
सप्ताह उसे नई नई बातों की घूचना देता रहता है। इन्हीं पन्नों द्वारा 
गवर्नर-जनर्ल को अ्रपनी नीति निर्धारित करनी पड़ती है | कहने के लिये 
वह भारता-मंत्री की मातइती में कार्य करता है, परन्तु ६००० मील की 
दूरी ते किस मात्रा में भारत-मंत्री उत पर श्रपना अधिकार रख सकता है, 
यह ,दम श्रच्भी तरह समझे सकते हैं| जो सुविधायं और श्रधिकार उसे 
प्रप॑ंप्त हैं वे किसी को शायद ही नसीब होते हों। यह कथन सबंधा ठीक है 
कि अमेरिका का प्रेतीडेन्ट केवल शासन करता है, राज्य नहीं; इसके विपरीत 
इंगलेंड का सम्राट केवल राज्य करता है शात्नन नहीं; परन्तु फ्रांत का 
प्रेंतीडेन्ट राज्य और शासन कुछु भी नहीं करता ।* हईिन्दोस्तान का गवर्नर- 
जनरल शाप्षन और राज्य दोनों करता है। 


१६१४ के संघ शातन-विधान में गवनंर-जनरल के अधिकार और बढ़ा 

दिये गये हैं | इस शाक्षन-विधान में उत्तक्ी शक्ति की 

१६३४५ के शासन- कोई सीमा नहीं रक्खी गई हैे। निजी अधिकारों के 

विधान में गवनर- अश्रतरिक्त उसे बहुत से विशेष श्रधिकार दिये गये हैं। 

जनरत के प्रध्ि- उसकी शक्ति का विश्लेषण करने पर उसके श्रघकार 
कार ७ कोटि में रक्‍्खे जा सकते हैं । 


१--वे अधिकार जो संरक्षित विभागों (६९४९०ए९८वे ॥00].५/शा(5; 
में काम में लाये जायेंगे | 


जनता वा पा कं यणयण: ४5 व 
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गयनेर-जनरल और वाहतराय है 


२-वे अधिकार जिन्हें वह मनमाना प्रयोग में ला सकता है । 

३ -वे श्रधिकार जो उसके निजी फ़ेले पर काम में लाये जा सकते हैं। 

४-वे अधिकार जिन्हें मंत्रियों की सलाह द्वारा वह काम में. लायेगा | 

४-प्रान्तीय शासन में उसके विशेषाधिकार | 

६--रद्वा, वाह्म विभाग, तथा पिछड़े हुए भागों (/८परव॑०पे ॥'0॥8) 
में उसके अधिकार | 

७--वे अधिकार जिन्हें वह वाइसराय की देतियत से देशी रियासतों में 
प्रयोग में लायेगा। 


इससे स्पष्ट हे कि वह उन तमाम अधिकारों से सुसष्जित किया 
गया है जिनके सामने सरकारी क़ानून तुच्छु जान पढ़ते हैं। केन्द्रीय सरकार 
की श्रामदनी का ८० प्रतिशत ख़च उसके द्वाथों में रहेगा | बाक़ी २० प्रतिशत 
में भी वह अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। संघ-शासन- 
विधान की १२६ धारा के अ्रनुम्तार प्रान्तीय धारा सभाश्नों पर उसका पूरा 
अधिकार द्वोगा | नये शासन-विधान में उसके श्रधिकार दो प्रकार के होंगे। 
एक को वह अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायेगा श्रौर दुसरे प्रकार के 
अधिकार वे होंगे जिन्हें वद्द मन्त्रियों को सलाह से प्रयोग करेगा। वाश्र 
सम्बन्ध, रक्षा, घामिक विषय तथा पिछड़े हुए विभागों में उसके अधिकार 
स्वतनत्र रूप से बतें जायेंगे | मन्त्रियों को उनमें दल देने का कोई अधिकार 
न होगा। इस शासन-विधान में वह अपने कुछु अधिकारों का प्रयोग 
गव नर-जनरल की हैसियत से करेगा और कुछु का प्रयोग वाहसराय को 
देसियत से । १६१६ के शासन-विधान के श्रनुभार बृटिश प्रान्तों में दोहरा 
शासन स्थापित किया गया था। इसके श्रन्तगंत गवनर की शक्ति इतनी 
अधिक थी कि प्रान्तों का शासन बहुत दी दोष-पूर्ण साबित हुश्रा | १६३५४ 
के शासन-विधान में प्रान्तों का दोदरा शासन तोढुकर केन्द्रीय शासन में लागू 
कर दिया गया है | इससे गवनर-जनरल की शक्ति दूनी बढ़ा दी गई है। 
अपने कॉसिल के सदस्यों को भर्त्ती करने का उसे पूर्य अधिकार है। उनकी 
ज़िम्मेबारी घारा सभा के प्रति न द्ोकर उसके प्रति होगी। कों।सेल सम्बन्धी 
बातों का विशेष वर्णन अगले अध्याय में किया गया है । 

गवनर-जनरल के विशेषाधिकारों के सामने ओर अधिकार फोके पढ़ जाते 
हैं| ये विशेषाधिकार ८ प्रकार के हैं :-. 


१-यदि ईिन्दोस्तान के किसी हिस्से में श्रमन चेन में कमी पढ़ जाय तो 
वह श्राने विशेषाधिकारों द/रा उसे शान्त कर सकता हे । 


(४० अ्राधुनिक भारतीय शातन 


२--यदि संघ सरकार की अ्रार्थिक शक्ति डॉवाडोन हो जाय तो वह 
ब्रपने विशेषांधिकारों द्वारा उसे ठीक कर सकता है। 


३- अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के लिये बह श्रपने विशेष अधिकारों को 
काम में ला सकता है। 


४-सरकारी नौकरों तथा अफ़परों के भ्रधिकारों की रक्षा के लिये विधान 
बनाने-का उसे विशेष अ्रधिकार दिया गया है। 


पू--अग्रज़ी व्यापार की रक्षा के लिये वह अपने विशेष अधिकारों का 
प्रयोग कर सकता है। 


६--यदि बूटेन की बनी हुई चीज़ों पर हिन्दोस्तान में कोई प्रतिबन्ध लगा 
दिया जाय, तो उनकी रक्षा के लिये वह अ्रपने विशेष अधिकारों का प्रयोग 
करेगा | 


७--देशी रियासतों तथा राज़ाश्रों के ग्रधिकारों को सुरक्षित रखने के 
लिये वह अपने विशेष अधिकारों को काम में ला सकता है | 


८<---सदि किसी प्रकार से शासन में कोई बाधा उत्पन्न हो क्षाय तो उसे 
दुर करने का उसे विशेष अधिकार दिया गया है । 


इन विशेष अधिकारों से ज़ाहिर हे कि गवनर-जनरल संघ शासन में 
एकतंत्र राज्य करेगा | इन अधिकारों के शब्द इतने गोलमाल हैं कि हम 
इन्हें रपष्ट नहीं कर सकते। गवनर-जनरल जब और जहाँ चादेगा दरल 
दे सकेगा। अशान्ति, आथिक डाँवाडोल, कुप्रअन्ध, शान्ति दृत्यादि ऐसे 
गोल शब्द हैं कि इनका अथ मनमाना लगाया जा सकता है। इनके लिये 
कोई कोष अथवा लोगद नहीं है | गबनंर-जनरल इनका जो अश्रर्थ चाहेगा 
निकाल लेगा | यह बात विचारणीय है कि संघ-शासन-विधान में गबनर- 
जनरल को इतने अधिकार क्‍यों दिये गये हैं। इस शासन-विधान में 
थोड़े बहुत अधिकार हिन्दोध्तानियों को भी प्राप्त हें। वे इन अधिकारों 
का प्रयोग किसी सीमा के अ्रन्दर करते रहें | इसीलिये विशेषाधिकारों की रचना 
को गई है | कीथ का कहना सवंधा ठोक है कि, “गवनंर-जनरल के विशेष 
अधिकार मंत्रियों की क्षिम्मेबारी को कुचल सकते हैं।” 

प्रोज पर एकमात्र अधिकार गव्नर-अनरल का रहेगा। ईिन्दोस्तान 
की आमदनी का ५७ फ्री सदी केंबल फ़ोज़ पर ख़च किया जाता है। 
'१६शे८ ई० में भारत-सरकार की कुल आमदनी ७७ करोड़ रुपये थी। 
इसमें ४१ करोड़ झाया फ़ोज़ पर ख़ब किया गया था। यह फ़ौज गबनेर- 
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जनरल के हाथों में रदेगी। बह ग्रपनी इृच्छानुधार इसे दिन्दोस्ताम से 
बाहर भेज सवेगा। यद्यपे इसके लिये उसे मन्श्रियों से सलीह लेनी होगी, 
परन्तु वह अपने विशेष अधिकारों द्वारा हसका मनमाना उपयोग करेंगा। 
भ्रपने विशेषा घिकारों में घह मन्त्रियों से सलाह ले सकता है, परन्तु इससे 
वह वाध्य नहीं है | उसके तथा गवनेर के विशेष अधिकार पूरी तरह 
प्रयोग में लाये जायें, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अ्रर्थ नहीं रह जाता। 
१६३५ के ऐक्ट की १५ वीं धारा के अनुसार गत्नर-जनरल श्रपनी 
हच्छानुमार एक ऐमे ब्यक्ति के। नियुक्त करेगा जो उसे श्राथिक विषयों 
में सलाह देगा । उसका समय श्रोर वेतन बही निश्चित करेगा | यह 
व्यक्ति अपने कार्यो के लिये उसी के प्रति क्षिम्मेबार होगा | संघ 
न्यायालय के जजों में से बह किसी को भी ऐडबोॉकेट जनरल नियुक्त 
कर सकता है | उसका वेतन निश्चित करने का अधिकार उसी को दिया 
गया है | उसका कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना 
होगा, लेकिन वह सभी प्रकार से गवनर-जनरल के अधिकार में होगा 
ऐह्वोकेट-जनरल दोनों धारा सभाश्रों में ब्रेडने तथा बोलने का ग्रधिकारी 
होगा, परन्तु वोट नहीं दे सकता | 


डिप्टी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों, कॉसिल श्राफ़ स्टेट के सभापति 
तथा अपनी कॉंसिल का उपसभापति-- इन्हें नियुक्त करने का अधिकार 
गवनर-जनरल को दिया गया है। धारा-सभा के सदस्यों के चुनाव को 
आशा बही देगा। बैठक तथा बिदाई उसी की श्राजशा से होगी। बह 
अपनी कॉतिल के बहुमत के ठुकरा सकेगा तंथा बड़े से बड़े अपराध 
के क्षमा कर सकेगा। सरकारी आ्राय-व्यय के सम्बन्ध में उसकी गआ्राज्ञा के 
बिना केई सभा विचार नहीं कर सकती | धारा-सभा के विरोध करने पर 
भी वह जनता के ऊपर टैक्स लगा सकता है। अश्रावश्यकता पड़ने पर 
वह सरकारी ब्रामदनी के जैसे चाहे ख़त कर सकता है | खर्च के 
सम्बन्ध में धारा सभा के सदस्यों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय ते 
उसका फैसला सब के मानना होगा । श्रीमान्‌ डेविड ग्रेनप्राल लिखते 
हैं, “संघ सरकार की आर्थिक स्थिति की रघत्बा के लिये .गवनर-जनरल 
सब-प्रधान है ।'* यह निश्चित नहीं है कि गवर्मर-जनरल आथक विषयों में 
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एक विशेषज्ञ होगा | ऐसी दशा में ८० प्रतिशत ख़च् की ज़िम्मेवारी 3सके 
हाथ में दे देना उचित नहीं है | 


यदि गवनर-जनरल कोई क़ानून पास कराना चाहे तो वह इस आशय 
का बिल एक पत्र के साथ धारा-सभा में भेज देगा | यह बिल एक महीने बाद 
कानून का रूप धारण कर लेगा | यह क़ानून गवरनर-जनरल के क़ानून” के 
नाम से पुकारा जायेगा। ऐसे कानून की सूचना बह तुरन्त भारत मन्त्री 
को देगा, जो उसे पाक्नियामेंट के सामने रक्खेगा। यदि पालियामेंट चाददे तो 
उस कानून को रह कर सकती है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारा-समभाश्रों 
द्वारा पास किये गये कानून तब तक पक्के ने समझे जायेगे, लत तक 
गवनर-जनरल उस पर शअ्रपना हस्ताक्षर न कर देगां। ऐसे बिलों को गबनर- 
जनरल ६ मद्दीने तक अपने पास रोक सकता है। किसी भी बिज्ञ को, जो 
घारा-सभाओं में पेश हैं श्रोर जिस पर बादबिवाद हो रहा है, वह अपने 
अधिकार से रोक सकता है | 


भारतीय रियासतों में गबनर-जनरल वाइसराय की हेसियत से इस्तत्षे। 
करता है। हिन्दोस्तान की २३ प्रतिशत जनता देशों रियासतों में निवास 
करती है | प्रत्येक रियासत के साथ बृटेश सरकार ने सम्राट के नाम पर 
एक सुलदनामा किया है। राजाओं के अ्रधिकारों की रक्षा की क्षिम्मेवारो 
उसी के ऊपर है। वाइसराय को उसके प्रतिनिधि को हैसियत से यह अधिकार 
है कि वह रियासतों में जब चाहे दख़ल दे। यदि कोई राजा सम्राट को 
शर्तों के विरद्ध काम करता है तो वाहइसराय उसे दणइ दे सकता है । किसी 
रियासत की प्रजा राजा के विरुद्ध आ्रावाज़ उठाये तो वह राजा को निकाल 
बाहर कर सकता है। कहा जाता है कि देशी रियासतों के साथ सम्राद को जो 
शर्तें वाइसराय काम में लायेगा उसके ग़रमानानतर इतिद्वास में कोई दूध्रा 
झषिकार नहीं है | 


ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि गवनंर जनरल के अधिकार अनन्त 
ओर असीमित हैं। उनके सामने प्रान्तीय-स्वराज्य एक धोखे की टट्टी हे । 
यह प्रान्तीय कांग्रेस मन्त्रि मण्डलों के इध्तीफे के समय ज़ाहिर हो गया था। 
गवर्नर-जनरल को यहाँ तक अधिकार दिया गया है कि वह शासन की 
मशीन के फेल होने पर एक घेषणा द्वारा संघसरकार की सारी शक्ति 
अपने हाथों में ले ले | $ वर्ष तक बिना किसी कॉंधिल तथा धारा सभा 
के वह अकेले शासन कर सकता है। उस बीच में जिन जिन कानूनों की 
इरूरत पड़ेगी उन्हें वह स्वयं बनायेगा। जे० एच७० मान लिखता है “इस 
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बौच में गवरनर-जनरल का अधिकार हिन्दोह्तान के ऊपर किसी तानाशाइ से 
कम न होगा ।??# 





अध्याय ८ 
केन्द्रीय कायकारिणी 


( (शा 4ए९९पए्रा ९6 ) 


पिछुले पाठ में गवनर-जनरल और वाइसराय की ज़िम्मेवारियों का वर्णन 
किया गया है। यह सम्भव नहीं है कि वह इतनी बड़ी 

कार्यका रणी ज़िम्मेवारी के अकेले निबाहे । इसके लिये ग्रावश्यक है 
फो कि उसे कुछ ऐसे सहायक दिये जायें जो सरकारी कामों 
जावश्यकता को आपस में बाँट कर करें। वह केवल उनकी देख- 
रेख रबखे | उसे आरम्भ से ही एक छोटी ठी कॉपघिल 

सद्दायता के लिये दी गई है| इसी को वेन्द्रीय कार्यकारिणी कद्दते हैं। वाह्तव 
में यद्दी सभा गवर्नर-जनरल की सलाह से भारतीय शासन को चलाती है । 
परन्तु इसमें तथा बरठेन की कैबिनेट में अन्तर है। यद्यपि काय की दृष्ट से 
दोनों का स्थान एक है, परन्तु इनके अधिकारों की कोई तुलना नहीं हो 
सकती | कै बनेट के सदस्य सरकारी नौकर नहीं द्वोते। वे जनता के चुने हुए 
प्रतिनिषियों में से होते हैं | वे वकील, डाक्टर, व्यापारी, मज़दूर, किसान तथा 
इसी प्रकार के अनेक पेशे वाले होते हैं | न केवल पालियामेंट, बल्कि समूचे 
राष्ट्र के वे नेता होते हैं। इसके विपरीत गवनर-जनरंल की कार्यकारिणी में 
अधिकतर संख्या सरकारी नौकरों की होती है। कुछ सरकारी नौकर जब पेंशन 
के करीब होते हैं तो उन्‍हें इस सभा में स्थान दे दिया जाता है। बड़ा से 
बड़ा सरकारी श्रफ़ुतर इस पद के लिये लालायित रद्दता है। इन्हें श्रभिलापा 
रहती है कि सरकार के किती ख़ास महकमों को द्वाथ में लेकर अपने यश का 
प्रदर्शन कर । भारतोय जनता के लिये उनके कार्य उतने लाभदायक नहीं 
होते जितने सरकारी मशीन को चलाने के लिये। बृटेश कैबिनेट की शक्ति 
इतनी अधिक है कि हसके सदस्य श्राज बृटिश-साप्राज्य को चला रहे हैं। 
गधर्नर-जनरल की कायकारिणी उसके हाथ की एक कठपुतली है। भारतीय 
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राजनीति में गवर्नर-जनरल का स्थान वह नहीं है जो बृटिश राज- 
नीति में प्रधानमन्त्री का है। गवनर-जनरल की कायकारिणी के सदस्यों 
को बह स्वतन्त्रता और तमानता प्र.प्त नहों है जो कैबिनेट के सदस्यों को है । 
इसलिये केन्द्रीय का कारिणी और बृटिश कैबिनेट का भ्ुकाबिला नहीं किया 
जा सकता | 


बैपते तो वेन्द्रीय कायकारिणी के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला 
जञायगा, परन्तु दमें यद ध्यान रखना चाहिये कि वतमान 
शाजत शोर परिस्थिति में भारतीय शासन बड़ी ही डाबौडोल परि- 
कल स्थिति में है । किसी भी क्षेत्र में हम श्राँल मूँद कर 
प्रवेश नहीं कर सकते। शासन की मशीन के कुछ पुज्ं 
१६१६ ई० के और कुछ १६३४ के दले हुये हैं। मौजूदा बेन्‍्द्रीय कांय॑ 
कारिणी का डॉचा अ्रभी १६१६ ई० के शासन-विधान के अनुसार काम कर 
रहा हैं। संघ-शातन के कार्याति्ेत होने पर इसकी शक्ल काफ़ी बदले 
जायेगी। हमारा शासन-विधान इतना अ्रनिश्चित है कि हम नित्य इसके 
पेरिबतेन का स्त्रप्न देखते हैं। इसका दारोमदार श्रन्तर्राष्ट्रीय परिध्थिति पर 
है| कायक्रारिणी के वणुन में पहले इसकी वतमान कायपद्धति, तथा भपकारों 
का वणुन किया जायगा। इसके बाद इसकी उस शकल का वणुन किया 
जायगा जो १६३४ के संघ शासन-विधान के अनुसार होगी। इसके बाद नई 
कार्यकारिणी का बयान किया जायगा। 


१६१६ ई० में लाड हांडिज के चले जाने के बाद लाड चेग्सफोड़ 
दिन्दोध्तान के वाइधराप नियुक्त किये गये। जमेनी की 

बतंध्षान केन्द्रीध लड़ाई ज़ोरों पर चल रही थी। हिन्दोस्‍्तान ने बृ टेश 
:काय कारियी सरकार की काफ़ी मदद की थी। इसी के फलस्वहूप 
मान्टेग्यू, नो उन दिनों भारत-मंत्री थे, १९१७ ई७ में 

दिन्दोस्‍्तान भाये। यहाँ के वाइसराय चेम्सफ्रोइ के साथ उन्होंने सारे 
हिन्दोत्तान का भ्रमण किया ओर हस बात की जाँच की कि दिन्दोस्तानियों को 
कहाँ तक. शासन में अधिकार दिया जा सकता है। उनकी रिपोर्ट के श्राधार 
पर १६१६ ई० में भारतीय शासन विधान में कुछ परिवतन किये गये । यह ते. 
किया गया कि गवरनंरनजनरल की कार्यक्रारिणी सभा में सदस्यों क्री ठंख्या 
निर्धारित न की जाय | द्वाईकोट के उन वक्कीलों के लिये जो कप से कम १० 
बष तक वकालत कर चुके हों, कॉतिल का दरवाजा खोल दिया गया । पहले 
प्रास्तीय गवनेरों को यह झषिकार भ्रा कि अब कभी कॉहिल़ की बैठक उनके 
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खूबों में होती तो वे असाधारण सदस्य की हेसियत से उसकी बैठक में 
दिससा लेते थे । १६१६ के क़ानून के अ्रनुसार उनका यह अधिकार छीन 
लिया गया । सम्राट को यह अधिकार दिया गया हि वह जितने सदस्यों 
को उचित सममके नियुक्त करे । इनमें ३ सदस्य ऐसे होने चाहिये 
जो कम से कम १० वध तक दिन्दोस्तान में कोई सरकारी नोहरी किये हों । 
१ सदस्य या तो इंगलेंड या आयरलैंड में १० वर्ष तक बैरिस्टरी, या स्काट- 
तेंड ग्रथवा किसी दइिन्दोसस्‍्तानी हवाईकोट में १० वर्ष तक वकालत किया हो | 
यदि कमान्डर-इन-चीफ़ कोंतिल का सदस्य हो तो जसका दरजा अन्य सदस्यों 
से ऊंचा समझा जाय | 


सदस्यों में साघारण और श्रसाघारण का भेद हटा दिया गया। वाइसराय 
को यद्द अधिकार दिया गया कि वह घारा-सभा के ग़रेर सरकारी सदस्यों में से 
कुछ कॉसिल-सेक्रेटरीज़ अपनी कारयक्रारिणी सभा के लिये चुन ले । इन सेक्रेट- 
रीज्ञ की तनझ्वाह घारा-सभा निश्चित करती | जब्र तक वाइहसराय चाहे इन्हें 
सदस्य रख सकता था। मालूम नहीं क्‍यों अभी तक कोई कॉसिल-सेक्रेटरी 
नियुक्त नहीं किया गया | कायक्रारिणी सभा में ॥६न्‍दोस्तानी सदस्यों की संख्या 
बढ़ाने का विधान बनाया गया | १६२१ ६० से हिन्दोस्तानी सदस्यों की संख्या 
एक से बढ़ाकर ३ कर दी गई । कोंसिल के सभी सदध्य भारतीय द्वो सकते 
हैं। इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं हे । 


गवनर-जनरल की कार्यकारिणी में आमतौर से ८ सदस्य द्वोत हैं। 
विभाजन प्रणाली द्वारा ये सरकारी कामों को आप में बाँटकर चलाते हैं । 
बतंमान युद्ध के आरम्भ होने पर शासन की कारवाहयाँ कुछ विशेष नियम 
के अनुसार चलाई जा रही हैं, इसलिये सदस्यों की संख्या १४ तक बढ़ा दो 
गई है | युद्ध को संचालित करने के लिये नये सदस्यों की श्रावश्यहता ज्यों 
ज्यों बढ़ती गई उसी प्रकार नये विभाग# खोलकर सरकार एक एक को इनका 
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१०६ आधुनिक भारतीय श[|सन 


प्रधान नियुक्त करती गई | युद्धकालीन कार्यक्रारिणी में ५ अंग्रेज़ ओर १० 
भारतीय सदस्य रहे हैं| साधारणतया सदस्यों की संख्या इतनी नहीं होती और 
इसकी जो काय पद्धति दोती है उसका वन आगे चलकर किया 
गया है । 


१८६१ ३० के पहिले का्य-कारिणी सभा सम्मिलित रूप से कार्य करती 
थी | काय विभाजन की प्रणाली श्रभी तक निर्धारित नहीं 
कारय-ऋरिणी की गई थी। गवनर-जनरल तथा उसकी कॉंसिल के 
समा की सभी मेग्बर एक साथ बैठ कर हर बात का फ़ेसला बहुमत 
कार्यपद्ति से करते थे | इस । काय में बहुत देर होती थी | विभाजन 
प्रणाली ( [69070॥ [8]! 3/80॥॥] ) नें होने से 
काम में उलभन रहती थी। १८३३ ई७ में ला मेम्बर तथा १८६१ ई०» में 
फ़िनान्स मेम्बर नियुक्त करके पिछली प्रणाली को दोषपूर्ण सिद्ध किया गया । 
लाड कैनिंग के ज़माने में वतंमान काय पद्धति का भ्रंगणेश हुआ। उसने : 
यह निश्चित किया कि कार्य-कारिणी के सदस्य अपना अरना काम बाँट कर 
करें| केवल आवश्यक कार्यों पर वे एकन्न द्ोकोर विचार करें। यह प्रथा 
आज भी प्रचलित है। प्रत्येक सदस्य के ज़िम्मे एक या दो विभाग दे दिये 
गये हैं। तरकार का पूरा काम चन्द विभागों में बाँट दिया गया है। केवल 
आवश्यक विषयों पर उसे पूरी कॉसिल को सलाह लेनी पड़ती है। यदि एक 
ही बात दो विभागों में श्रा जाती है तो इसका विचार कॉसिल की पूरी बैठक 
में किया जाता है । 


कार्य-कारिणी की नियुक्ति $ व के लिये की जाती है। प्रत्येक सदस्य 
को ८०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता दे । कमान्डर-इनचीफ़, को 
जो इसो सभा का एक सदस्य होता है, १००,००० रुपया सालाना वेतन 
दिया जाता है | यह ख़् भारतीय ख़ज़ाने से दिया जाता है। भारत- 
मन्त्री और उसकी कोंतिल को अधिकार है कि वह गवनर जनरल, उसकी 
काय-कारिणी के सदस्यों तथा कमान्डर-इन-चीफ़ को आवश्यकता पड़ने 
पर छुट्टी दे सके | ऊपर कहद्दा गया है कि यह छुट्टी अधिक से अधिक ४ मद्दीने 
तक केवल एक बार दी जा सकती हे | यदि भारत-मंत्री चाद्दे तो छुट्टी 
की श्रवधि बढ़ा सकता है, परन्तु पालियामेंट के सामने उसे इसका कारण 
बतलाना पड़ता हे | गवर्नर-जनरल क!य॑ कारिणी का सभापति होता है। 
इसका उपसभापति वही नियुक्त करता है। सभा की कारबाई और उसका 
स्थान वही निश्चित करता हे। 
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को सेल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है । सभापति को निर्णायक मत 
( (४४ ध॥४ ४०६७० ) देने का श्रघिकार है। गवनर-जनरल श्रपनी ज़िम्मे- 
वारी से उसके फ़ेसले को रह कर सकता है। ऐसी हालत में कॉसिल के कोई 
भी दो सदस्य उससे इस बात की माँग पेश कर सकते हैं कि वह मतप्ेद वाले 
मामले को भारत मंत्री के सामने भेज दे | गवनर-जनरल ऐसा करने के लिये 
बाध्य है | कोंसिल को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें वह दख़ल नहीं दे 
सकता | उसकी तथा उपसमापति की अनुपस्यिति में कॉसल का कोई भी 
मेम्बर सभापति का आसन ग्रहण कर सकता है। इस पद पर उसे सभापति 
के सम्पू्ण अधिकार प्राप्त दोते हैं। कमान्डर-इन-चीफ़ सभापति का आसन 
नहीं ग्रहण करता | 


ऊपर कहा गया है कि कार्य-कारिणी के काम ८ विभागों में बाँटे गये 
हैं। वाध्तव में ये विभाग समूचे केन्द्रीय सरकार के कार्मो के विभाग हैं। 
कॉसिल का प्रत्येक सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान दे। ये विभाग 
निम्नलिखित हैं :-- 


०) 


१--वाहा तथा राजनीतिक विभाग, ओर भारतीय रियासते | इन विभागों 
को गवनर-जनरल स्वयं अपने ह्वाथों में रखता है । 


२ -सेना तथा रचा विभाग | कमान्डर-इन-चीफ़ इसका प्रधान 
होता है । 


३--सरकारी नोकरियों, पुलीस, जेल, क़ानून, न्याय, तथा भीतरी राज- 
नीति - इन विभागों की ज़िम्मेवारी होम-मेग्बर के हाथ में होती है । 


४--अथे तथा बजेट विभाग | क़िनान्स मेम्बर इसका प्रधान द्वोता है। 


५ -रेलवे, सड़के, पोस्ट, टेलिग्राफ़, ब्राडकास्‍्ट, हवाई जहाज़, बन्द्रगाह 
इत्यादि की फ़िम्मेवारी एक सदस्य के ज़िम्मे होती है | हते यातायात सदस्य 
कहते हैं । 


६--धारा विभाग | ला मेम्बर इसका प्रधान होता है। 


७-- शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि--ये विभाग एक सदस्य के ज़िम्म किये 
गये हैं, इसका कोई ख़ास नाम नहीं होता । 

८- व्यापार, उद्योग-धन्घे, उद्योग सम्बन्धी सम्पत्ति, बीमा, मज़दूर, 
इमारत विभाग, विचाई, खनिज पदाथ तथा लिखने पढ़ने की चीज़े--ये 
विभाग एक सदस्य के ज़िम्मे किये गये हैं। इसे व्यापार तथा मज़दुर विभाग 
का सदस्य कहते हैं । 
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प्रत्येक विभाग का एक प्रधान मंत्रो होता है, जिसका दर्जा कार्य-काररिणी 
के सदस्य से, जो उस विभाग का प्रधान है, छोटा होता हे। इस मंत्री का 
स्‍थान इंगलेंड में आरत-मंत्री की कोल के सद्दायक मंत्री के समान कह्दा जाता 
है। परन्तु इसमें कुछ अन्तर है। दिन्दोश्तान में कार्य-कारिणी की बैठक में 
मंत्री को दिसस्‍्सा लेने का श्रधिकार दिया गया है। दर सप्तादइ प्रत्येक मन्त्री 
गवनंर-जनरल से मिलकर अ्राने विभाग की पूरो कारवाई का दास्तान उसके 
सामने पेश करता है। उसे यह अधिकार है कि वह गदनर-जनरल का ध्यान 
किसी बात की श्रं।२, जो उसके विभाग से सम्बन्ध रखती है, विशेष रूप से 
दिला सके | इसके विपरीत भारत-मंत्री के सहायक-मत्री को इंडिया कोंसिल 
की बैठक में हिस्सा लेने का श्रधिकार नहीं है। वेन्द्रीय काय-कारिणी सभा 
के प्रत्येक विभाग का मंत्री ३ वष के लिये नियुक्त किया जाता है। कहने के 
लिये वह कायं-कारिणी सभा के सदस्य की मातद्दती में काय करता है, 
परन्तु वह बाइसराय को उन बातों में भी प्रभावित कर सकता है जिनका 
सदध्य को पता तक नहीं है | यह चीज़ इसलिये बनाई गई है कि कोंसिल के 
सदस्य अपनी श्राज़ादी की सीमा को पार न कर जाय॑ँ। मंत्रियों की सलाह से 
गवर्मर-जनरल प्रत्येक विभाग के कामों की जानकारी रखता है । राष्ट्रीय सरकार 
की दृष्टि से यद्द प्रबन्ध दोषपूरण है। इतके मानी यहद्द है कि कोंसल के सदस्यों 
का विश्वास नहीं फिया जाता | 


ऊपर कहा गया है कि लाड केनिंग के ज़माने से कार्य-कारिणी सभा का 

काम कई विभागों में दाँट दिया गया है। प्रत्येक 

विभाग प्रणाली सदस्य एक या दो विभागों का प्रधान होता हे। 

0०॥४४- . ग्रच्छा होगा क्रि प्रत्येक की ह्िम्मेवारी का संक्तिप्त 

)07[0). विवरण कर दिया जाय। इससे यद्द बात स्पष्ट हो 

5980]... जायेगी क्रि प्रत्येक विभाग में किस प्रकार का कार्य किया 
जाता है | 


१-नावन र-जनरल स्वयं इन विभागों का प्रधान है। यद्द विभाग सब 
से महत्वपूर्ण माना गया हे। भारत सरकार का विदेशों 
बाह्य ग्रोर राज्न- से क्‍या सम्बन्ध है तथा भारतीय रियासतों में केसा 
भोतिरू विभाग प्रबन्ध दो रहा है। इनकी देख रेख इसी विभाग के अन्दर 
की जाती है। गवनर-जनरल ७ मंत्रियों के साथ इस 

विभाग को संभालता है । 
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२-- इस विभाग का काय फ़ोज़ का प्रबन्ध करना है। फ़ोज़ सम्बन्धी क्या 
नीत हो इसकी ज़िम्मेवारी इस विभाग के प्रधान पर रहती _ 
सेना घिभाग दे स्थल सेना, जल सेना तथा दवाई जहाज़ सब इस 
विभाग के अश्रन्दर शामिल हैं। कमान्डर-इन-चीफ़ इसका 
प्रधान है| यद अपया कारय ४ मंत्रियों की सहायता से करता है। 

३-इस विभाग के अन्दर देश की भीतरी राजनीति का काय किया 
जाता है। आजन्म क्राराबात के केदियों की देख रेख यही 

होम विभाग विभाग करता है | 


४-इईस विभाग का प्रधान ला मेम्बर कहलाता है। किसी क़ानूनी 

मामले पर विचार करने के लिये धारा-सभा जब कोई 

कानून घिभाग कमीटो बनाती है तो यह उसमें हिस्‍सा लेने का श्रधिकारी 

है। धारा-सभाओ्ं में पेश होने वाले सरकारी बिलों का 

मसोदा यही बनाता है| प्रान्तीय घारा-सभायें जो कृ।नून पास करती हैं उन 
पर केन्द्रीय सरकार की राय देने का अधिकार इसी को है | 


पू--यह विभाग हिन्दोस्तान की रेलों पर अधिकार रखता है। रेल तथा 

जह्ाज़ द्वारा इस देश में तथा विदेशों से जो व्यापार 

रेलवे भोर होता है उसकी देख रेख यही करता है। बीमा करने 
व्यापार विभाग वाली कम्पनियाँ इसी के आाधीन होती हैं । 


६--यह विभाग मज़दूरों के संगठन, फैक्ट्रियों के क़ानून, अन्तर्रा- 

प्ट्रीय-मज़दूर-संगठन, बिजली, पोस्ट और टेली- 

उद्योग धन्धे तथा ग्राफ़, सिचाई, सरकारी इमारतों --इन बातों पर अधिकार 

मज़दूर विभाग रखता है । 

७--यह विभाग शिक्षा, भूमि कर, खेती, जंगल तथा भूमि सम्बन्धी नई 

नई खोजें, श्रकाल, खान पान की चौज़ें, विदेश यात्रा, 

शिक्षा स्वास्थ्य देश की नाप पड़ताल, अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वायत्तशासन, 

शोर भूमिविभाग लाइब्रेरी ग्रजायब-घर तथा सरकार के खोदाई विभाग 
पर अधिकार रखता है। 

८- इस विभाग का प्रधान फ़िनान्स मेम्बर कहलाता हे। यह वेन्‍्द्रीय 

सरकार की आय-व्यय का व्यौरा रखता है। प्रान्तीय 

ग्रथ विभाग सरकार के आय-ब्यय इसी की मातहती में इते हैं। 

सरकारी कमंचारियों को तनज़ाहेँ, पेश्शन तथा उनकी 

छुट्टियाँ इसी के श्रघिकार में रकखे गए हैं। सिक्‍क्रे ढालना, बेंक, टक्साल 
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घर तथा भारतीय ऋण पर इसी का अधिकार है। इसकी एक शाज़ा फ़ोज़ 
सम्बन्धी ख़च का हिसाब रखती है। दूसरी शाखा, चूंगी, नमक कर, अ्रफ़ीम 
कर, तथा नशे के सम्बन्ध के अन्य कर ओर रसीदी टिकट-- इनकी देख रेख 
करती है | फ़िनान्स मेम्बर का क्तंव्य है कि वह ख़े्चें को श्र/मदनी से बढ़ने 
न दे | जब कभी गवनर-जनरल के सामने श्रामदनी और ख़चं सम्बन्धी 
कोई बात ग्राती है तो फ़िनान्त मेम्बर से सलाद लेता है। प्रति वष वह 
बजट को पेश करते समय अपना एक वक्तव्य देता है, जिसे सुनने के लिये 
लोग लालायित रद्दते हैं। 


वास्तव में कायक्ारिणी सभ। स्त्रयं कोई अ्रधिकार नहीं रखती। गधवमनर- 
जनरल से अलग उसका कोई अश्रस्तित्व नहीं है। यह 
केन्द्रीय काय- सभा उसी की सहायता के लिये बनाई गई है | जो कुछ 
कारिणा थोड़े बहुत अधिकार इसे प्राप्त हैं, वे तभी तक हैं जब 
के प्रधिक्रार तक गवनर-जनरल उन्हें चुपचाप मान लेता है। गवर्नर- 
जनरज को यह श्रधिकार है कि वह कॉसिल के बहुमत 
को रह कर सके | चन्द विषय ऐसे हैं जिनमें उसे इतकी राय माननी पड़ती 
है, परन्तु श्रावश्यकता पढ़ने पर इनमें भी वह मनमानी कर सकता है। जब 
कोई लड़ाई अथवा सुन॒ह करनी होती है तो बह कोंसल से राय लेता है । 
प्रान्तीय सरकारों को यह श्राज्ञा है कि वे अपने कार्यो की सूचना वों सल को 
देते रहें | उसकी राय से गवनर-जनरल हिन्दोस्तान के लिये बज़ ले सकता 
है, नई ज़मीन ख़रीद सकता है, तथा कोई सम्पत्ति बंच या घरोहर रख सकता 
है | इसकी सलाह से वह कोई नया सूबा क़ायम कर सकता है | किसी सूबे के 
एक हिस्से को वह पिछुड्ा हुआ विभाग घोषित कर सकता है | इसकी सलाइ 
से वह प्रान्तीय गवनरों की कायकारिणी सभा बना सकता है। इसी को राय 
से वह किसी सूबे की सीमा बदलता है । 


गवर्नर जनरल चाहे तो अपनी कॉंतिज्ञ की सलाद से गवनरों अथकव्रा 
के भश्नरों के सूब्रों में धाश-सभा का निर्माण कर सकता है | दाईकोट के 
अधिकारों का क्षेत्र उसे कम करने का अधिकार है। यदि किसी हाईकोट 
में नये जन की आवश्यकता महसूत हो तो कोंसिल की सलाह से वह अधिक 
से अधिक २ वष के लिये उसे नियुक्त कर सकता है। किसी जज को वह 
प्रधान जज के स्थान पर कुछु अ्रवध के लिग्रे रख सकता है। एशिया महा- 
द्वीप में स्थित देशों के साथ वह कॉंसिल की सलाह से कोई सुलद् भ्रथवा 
सम्बन्ध कायम कर सकता है। तात्पय यह है कि लगभग सभी श्रावश्यक 
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विषयों में गवर्नर-जनरल कौंसिल की सलाह लेता है । परन्तु विशेष परिस्थिति 
में वद इससे बाध्य नहीं है । 


१६३४ के संघ शासन विधान में वेन्द्रय सरकार में दोहरा शाप्तन 
( 05:9/लए ) स्थापित किया गया है। गवन्‌र-जनरल 
१६३५ के के दो प्रकार के श्रधिकार दिये गये हैं। कुछ तोबे हैं 
शासन विधान जन्‍हें वह थोड़े से मंत्रियों की सलाइ से करेगा। इनके 
में संघ कार्य: श्रतिरिक्त उसे बहुत से विशेषाधिकार दिये गये हैं जिनके 
कारिणी. लिये वह कुछ सद्दायक रख सकता हे। इन दोनों प्रकार 
के सदायकों की सभाय श्रलग अलग होंगी श्रोर इनका 
निर्माण भी दो प्रकार से किया जायगा। इनके अ्रष्रिकारों में काफ़ी अन्तर 
दोगा | तालये यह है कि संघ शासन-विधान में केन्द्रीय कार्यकारिणी की 
वही शक्ल द्ोोगी जी १६१६ के शासन-विधान में प्रान्तीय कार्यत्रारिणी की 
थी | इनझा अलग श्रलग वणन करना अच्छा द्वोगा | संघ शासन में वे न्द्रीय 
सरकार के विषय दो भागों में बाँटे गये हैं। एक भाग में वे त्रिषय हैं जिन 
पर एक मात्र श्रधिकार गवनर-जनरल का होगा । दुसरे भाग में वे विषय हैं 
जो मन्त्रियों के द्वाथ में २क्खे गये हैं| रक्षा, वाह्य विषय, धार्मिक विषय, 
तथा पिछड़े हुए भागों का शासन-प्रबन्ध, गवनर-जनरल के द्वाथ में 
दिया गया है| इन्हें वह श्रपनी इच्छानुसार चलायेगा। बाक़ी विषय मंत्रियों 
की एक सन्ना के द्वाथ में रहेंगे | परन्तु इसमें भी उसे दखल देने का श्रथि- 
कार द्वोगा । 


जो ४ विभाग गवनर-जनरल के विशेष अ्रधिकार के अन्तगंत रक्‍खे गये 

हैं उन्हें छोड़कर बाक़ी विषयों में सलाह लेने के लिये जो 

मंत्रियों की सभा सभा द्ोगी उसका नाम मंत्रियों की सभा ( ("प्राली ०६ 
(.0णाली 00. शांगरश8 ) होगा। ये मंत्री गवनर-जनरल द्वारा 
0॥हशा5ह. नि क्त किये जायेंगे। इन्हें तब तक काय करने का 
ब्रधिकार दोगा जब तक उसकी इच्छा द्वोगी।-समभी मंत्री 

संघ घारा-समा ( ।९१९७॥ ,९25]4प्र/९ ) के सद्य होंगे। यदि गवनेर- 
जनरल चादे तो वह किसी बाहरी आश्आादमो को मंत्री नियुक्त कर सकेगा परन्तु 
उसे ६ मद्दीने के श्रन्दर घारा सभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा। 
यदि बह न बन पका तो मंत्रियों की सभा से हटा दिया जायेगा । मंत्रियों की 
सभा में अधिक से श्रघिक १०७ मंत्री होंगे। इनका वेतन संघ घारा-एभा निश्चित 
करेगी; परन्तु वद घटाया बढ़ाया नहीं जायेगा। गवनंर जनरल को श्रधिकार 
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होगा कि वह जब चादे इन्हें निकाल दे | जब तक धारा-सभा इनका वेतन 
निश्चित न करेगी तब तक गवनेर-जनरल इसे निश्वित करेगा। 


मं त्रेयों को भर्तों करने के लिये गवनर-जनरल संघ धारा-सभा की बहुमत 
पार्टी से सलाह लेगा | सभी प्र्नार से मन्त्रगण उसकी मुट्ठी में द्वोगे | कुछ 
विषयों में वह इनसे कोई सलाइ न लैगा। इनका काम थोड़े से बिषर्यों में 
गवनेर-जनरल को सलाह देना द्वोगा । रक्षा, वाह्य काय, घामिक विषय तथा 
जिछुड़े हुए विभागें का प्रबन्ध--इन्हें छोड़ ऋर ब की विषयों को गवर्नर जनग्ल 
भिन्न भिन्न विभागों में बाँट देगा | प्रत्येक मंत्री के ज़िम्मे एक या दो विभाग 
कर दिये जायेंगे | इसकी बैठक में वह स्वयं सभापति का आसन प्रहण 
करेगा | इसकी काय पद्धति वद्दी निश्चित करेगा। 


रक्षा, बाह्य विभाग, धार्मिक तिषय, तथा पिछुड़े हुए विभागों का 
प्रवन्ध-ये विषय एकमान्र गवनर-जनरल के द्वाथ में 
सलाह रार रक्‍्खे गये हैं | इनमें सलाह लेने के लिये उसे अधिकार 
(('"धा8९0५) है कि वह अधिक से श्रध्विक ३ व्यक्तियों को नियुक्त कर 
ले । ये व्यक्ति सलाहकार ( (१ए0॥5९॥०-8 ) कहलायेंगे । 
उपरोक्त चारों विषयों के लिये गवनं-जनरल प्रात मंत्री तथा पालियामेंट के 
प्रति ज़िम्मेबार होगा | इन सलाहकारों का वेतन तथा इनको अवधि सम्राट 
निश्चित करेगा। इन्हें संब घारा-सभाश्रों में बैठने का अधिकार होगा, परन्तु 
ये बोट न दे सकेगे। धारा सभाओं के बादवेवाद में ये श्रच्छी दरह द्विस्सा 
ले सकेंगे | सलाहकार घारा-सभा के प्रत उत्तरदायी नहोंगे। गवनंर-जनरल 
इनको सलाहों से वाध्य नहीं है | 


१६३५ के शातन-विधान के ग्रनुसार प्रान्तीय ध्वराज्य की स्थापना की 

गई है | इससे वेन्द्रीय सरकार की शक्ति में स्रभावत; 

संप्र कार्य: कमी द्ोगी। जो कुछ अधिकार उसके पास शेष रहे, 
कारिणोी के उन्हें गन र-जनरल के विशेष अधिकारों से दबा दिया 
गुण दोष गया है। कुछ विषयों में वह मनमानी करेगा और 

ु बाक़ी में अपने सलाइकारों तथा मन्त्रियों से सहायता 
लेगा जो उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते । यद्यवि सल्लाहकारों 
तथा मंत्रियों के काय श्रलग अलग हैं, परन्तु यह दोहरा प्रबन्ध दोष से 
जाली नहीं है । सलाहकार और मंत्री एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं 
रद्द सकते | वाध्तव में केन्द्रीय कायकारिणी को कोई विशेष अधिकार नहीं 
है। एक प्रकार के सलाइकार घारा-सभा के प्रति और दूसरे प्रकार के भारत 
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मंत्री तथा सप्नोट के प्रति ज़िम्मेवार होंगे। विभाजित कार्यकारिणी सभी प्रकार 
दोषपूर्ण मानी गई है। जो कठिनाई १६३५ के पहिले भारतीय पूत्रों में 
उपस्थित हुईं थी वही केन्द्रीय कायकरारिणी में उपस्थित होगी। साइमन 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस ख़तरे की चेतावनी दे दी है। कोई राजनीतिशज्ञ 
संघ कायक्रारिणी को ज़िम्मेवार कायकारिणी नहीं कह सकता । देश के लिये 
यद्द हितकर सिद्ध नहीं हो सकती | 
राष्ट्रीय सरकार का तात्पय कार्यकारिणी के भारतीयकरण से है। श्रर्थात्‌ 
इसके सभी सदस्य भारतीय द्वोने चाहिये। लेकिन यदि 
राष्ट्रोगयोः वे सरकारी पदों से नियुक्त किये जाते हैं तो इसे राष्ट्रीय 
सरकार नहीं कहा जा सकता। सच्ची राष्ट्रीय सरकार वह हे 
जिसकी कायक्रारिणी के सदस्य ग़ेर सरकारी हों और जो 
धारा सभा के प्रति उत्तरदायी द्वो। 


केविनेट मिशन ने केन्द्र में जिस श्रस्थायी कार्य कारिणी की स्थापना की 
है वह भी भारतीय नहीं है । उसमें ८ स्थानों में ६ स्थान श्रग्रेज़ों को दिये गये 
हैं। लगभग सभी सदय शआ्राई० सी० यक्ष० हैं। इसे तो नौकरर'शाद्दी काय- 
कारिणी कहना श्रघिक उचित है | जिस राष्ट्रीय सरकार को माँग मारतवासी 
कर रहे हैं वह इससे भिन्‍न हैं। सम्भव है तिघान सम्मेलन के प्रतिनिधियों के 
चुनाव के बाद जो केन्द्रीय कार्यकारिणी बनेगी वह राष्ट्रीय कहलाने की 
हकदार होगी । 
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वि 


किसी देश के शासन विधान में घारा-सभा का स्थान मदतत्वपूर्ण है। 

यहीं से शासन की मशीन श्रारम्म द्वोती है | कायकारिणी 

घारा सभा विभाग हसी के बनाये हुए क़ानूनों की देख रेख करता 

की है। न्यायालयों में फ़रेकले के उयूल इसी के बनाये हुये 

ध्रावश्यकता हें। धारा-सभा का मुझय कार्य कानून बनाना है। क़ानून 

के बिना कोई शासन नहीं चल सकता | जब तक समाज 

अपनी शैशव अ्रवस्था में था तव॒ तक रसम रवाज़ काम दे देते थे। समी 
खरा[० भा० श[०--१५४ 
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सम्प्रदाय अपने झपने रसम रवाज़ रखते थे। सामाजिक विकास के साथ 
राजनीतिक संगठन की ब्रावश्यकता हुई और क़ानून भ्रादि बनाये गये। 
आरम्म में राजा अपने थोड़े से सलाइकारों के साथ कुछ नियम बना कर 
राज्य का कारोबार चला लेता था। राज्यों का विस्तार छोटा होता था । इनमें 
जो देश श्रधिक उन्‍नतिशील द्वोता, श्रोर जहाँ के निवासी श्रधिक्र सभ्य 
श्रौर सुशिद्धित होते, वह सम्पूर्ण प्रजा की सम्मति द्वारा शासन का काय 
चलाता था । यूनान के प्रजातंत्र राज्य इसी प्रकार के ये | हमारे देश में हिन्दू 
काल में प्रजातंत्र अपनी चरम सौमा को पहुँच गये थे। चाणक्य ने अपने 
कोटिल्य-शाख्त्र में इनका वर्णन किया है । राज्यों का विस्तार बढ़ने से इनकी 
व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। क़ानून बनाने के लिए. श्रलग विभाग 
बना । श्राज प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि धारा सभाओ्रों में झाफर सम्पूण देश 
के लिये क़ानून बनाते हैं। 
कृ|नून बनाने के अतिरिक्त धारा-सभाये' और भी काय करती हैं। 
राज्य की आमदनी शोर ख़चे पर इसका अश्रधिकार 
धारा सभा के दोता है। विभिन्‍न मदों में इमदाद यही सभा देती 
झाधिकार शोर हे । मंत्रियों को नियुक्त करने, उन्हें निकालने तथा 
कक्तंध्य उनकी नीति निर्धारित करने का अ्रधिकार इसी को है। 
यद्यवि यह सभा शासन के छोटे छोटे कार्या को नहीं 
चलाती, परन्तु सरकारी उसुल यही निर्धारित करती है। यह सरकार को अ्रपने 
अधिकार में रखती हे। एक ज्षिम्मेवार सरकार का तात्यय यह है कि काय- 
कारिणी धारा सभा की मातहती में काय करे। धारा-सभा के कार्यो को हम 
है श्रेणी बॉट सकते हैं :-.. 
१-- क़ानून बनाना । 
२- शासन की नीति निर्धारित करना । 
३--सरकारी श्राय व्यय पर श्रधिक'र रखना | 
जहाँ तक पहिले प्रकार के कत्तव्य का सम्बन्ध है, यह बात स्पष्ट है कि 
कानून बनाने की ज़िम्मेवारी घारा-सभा को दी गई है। राज्य में कोई 
नियम तब तक वैधानिक नहीं समझा जा सकता, जब तक धारा-सन्ना उसकी 
मंजूरी न दे दे | कचहरियाँ उन उसूलों का प्रयोग नहीं कर सकतीं जिनकी 
श्राशा धारा सभा की श्रोर से उन्हें प्राप्त नहीं है। दुसरे प्रकार का कत्तंव्य 
” शासन की नीति निर्धारित करना हे। इसी के द्वारा घारा-सभा सरकार को 
अपने अधिकार में रखती है। इस कत्तंब्य को पूरा करने के लिये उसे ४ 
प्रकार के अधिकार दिये गये हैं :--- 
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१--धारा-सभा को अधिकार है कि वद राज्य में घटित होने वाली 
सारी घटनाओं पर अपनी राय ज़ाहिर करे। उसके 
प्रस्ताव सदस्य किसी घटना पर श्रपना विचार प्रगट कर सकते 
(॥0९४०पंणाह8) हैं। इसका प्रत्येक सदस्य सरकार से शासन-सम्बन्धी 
प्रश्न पूछ सकता है। यद्यवि इपसे सरकार बँघ नहीं जाती, फिर भी 
वह इसके महत्व को मानती है। जनता के प्रतिनिधियों की राय को 
ठुकरा कर वह श्रपना काम सुचारु रूप से नहीं कर सकती। धारा-सभा 
जब सरकार को किसी बात की चेतावनी देनी चाहती है तो वद्द उसी 
विषय का कोई प्रध्ताव पास करती है | इससे सरकार का यह फ़ज्ञ होता है कि 
वह इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करे। वास्तव में ये प्रस्ताव जनता के 
विचार होते हैं । 


२-कारयरूप में देश की कायकररिणी शासन को चलाती है। धारा- 

सभा केवल नीति निर्धारित करती है | ऐसी दशा में उसे 

धविए्वास अधिकार दिया गया है कि वह कार्यक्रारिणी को अ्रपने 

का प्रध्ताव वश में रकखे | यदि वद घारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध 

काय करे और उसकी टीका-टिप्पणणी पर कुछ ध्यान 

न दे, तो घारा सझा को अधिकार है कि वद उसके विरुद्ध अविश्वास का 

प्रत्ताव पास करे। श्रर्थात्‌ वह जनता में इस बात की घोषणा कर दे कि 

मौजूदा शासन प्रबन्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। इसका असर 

तात्कालिक द्वोता है। या तो कायकारिणी भंग कर दी जाती है, अ्रथवा 
धारा-सभा का नये सिरे से निर्माण होता है | 


३- धारा-सभा की कारवाइयों में कुछ विशेष घटनाये' पेश की जाती 
हैं। अर्थात्‌ जिस समय धारा-सभा की बैठक दो रही 

स्थगित प्रस्ताव हो उस समय भूचाल श्रा जाय, कोई ट्रेन गिर जाय 
( &प०ए्एण- अथजंा किसी व्यक्ति विशेष की मृन्‍्यु हो जाय, इत्यादि 
770778) इत्यादि, तो घारा-सभा का कोई सदस्य उठ कर सरकार 

से प्राथना कर सकता है कि सत्र काम बन्द कर 

विशेष घटना पर ही विचार किया जाय | द्वो सकता है सरकार इसको म॑मजूरी 
न दे | ऐसी दशा में यह कद्दा जायेगा कि स्थगित-प्रस्ताव नाम॑जूरी कर 
दिया गया । यदि यह इसे मंजूर कर लेती है तो वतंमान सभी कारवाइयों को 
कुछ घंटों के लिये स्थगित कर दिया जाता है श्रोर उतनी देर तक उसी 
विशेष घटना पर विचार किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता दे कि 
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बड़ी बढ़ी घटनाश्रों पर सरकार का ध्यान तुरन्त श्राकर्षित कर दिया जाय | 
इससे उस घटना का महत्व बढ़ जाता है और सरकार की कज्षिम्मेवारी उसके 
प्रति लाज़मी हो जाती है। 
४--घारा-सभा की बैठक में सदस्यों को इस बात की श्राज़ादी है कि वे 
किसी विष्रय पर सरकार से प्रश्न पूछ सके । इससे वे इस 
प्रशनोक्तर बात का अनुमान करते हैं कि सरकार कहाँ तक शासन 
[6८ उम्बन्धी जानकारी रखती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नों से 
70०४४०ा. सरकार का ध्यान शाहन को कमज़ोरियों की और 
आकर्षित कराया जाता है। जिस विषय पर कोई प्रश्न 
पूछु दिया जाता है उससे सम्बन्ध रखने वाला विभाग अपने कार्यों में श्रधिक 
सावधान हो जाता है। यदि धारा-सभा के हिसी सदस्य ने किसी सरकारी 
अफसर की नाजायज़ दरबतों के विषय में सरकार से कोई प्रश्न पूछ दिया तो 
उस अफ़सर को या तो अपने को पाक साफ़ साबित करना होगा, अन्यथा 
नोकरी से हाथ थोना पड़ेगा । इन प्रश्नों का इतना महत्व है कि सरकारी 


कमंचारी इससे डरते हैं | इसीलिये घारा-छमा की बैठक में पहला घंटा केवल 
प्रश्न पूछने के लिणे निर्धारित किया गया है । 


शासन की नीति निर्धारित करने के लिये घारा-सभा ऊपर लिखे किसी 
भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है। उसका मद्दान कक्तव्य सरकारी 
आय-व्यय को सभालना है। वास्तव में यह उसके हाथों में एक ऐसी कुज्जी 
दी गई हे जिससे सरकार के सभी विभाग उसकी मुट्री में रद्दते हैं। यह एक 
साधारण कद्दावत है कि जिसके हाथ में धन है उसी का नियम मानना 
होगा | धारा-सभा को यह अ्रधिकार देकर उसे ऐसी श्रवस्था में रख दिया 
गया दे कि राज्य का कोई कमंचारी उसकी इच्छा के विरुद्ध काय न करे। 
नागरिकों पर तब तक कोई टेक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक धारा: 
सभा इसकी अनुमति न दे। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई सरकारी कमचारी 
प्रजा से एक कोड़ी बयूल्न नहों कर सकता। किसी देश को ऋण लेने 
ओर देने का अधिकार धारा-सभा द्वारा दिया जाता है | साल भर की आम- 
दनी और ख़च का व्यौरा वही मंजूर करती है | जिस देश में उसे यद्द अधिकार 
नहीं हे, वह प्रजातंत्रवादी कहलाने का दावा नद्वीं कर सकता। जनता का 
धन उसके प्रतिनिधियों को ख़्च करने का भ्रधिकार होना चाहिये। इसी के 
लिये इंगलेंड के इतिहास में कई वष तक राजा और पालियामेंठ में लड़ाई 
चलती रही जिसमें राजा को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा श्रौर पालियारमेंट 
की विजय हुई । 
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हमें देखना चाहिये कि भारतीय धारा-सभा कहाँ तक जनता की प्रतिनिधि 
है | दिन्दोस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। इस देश की 
भारतीय धारा- धारा-तभा बृटि्श पालियामेंट की मातद्वती में काम करती 
सभा का स्वरुप है। हसके अतिरिक्त गवर्नर-जनरल को इतने अधिकार 
दिये गये हैं कि वह इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख सकता है| उसे स्वयं 
बहुत से सदस्यों को नामज़द करने का अधिकार है। सद्यों का निर्वाचन 
साम्प्रदायिक आधार पर किया जाता है । इससे भारत की राष्ट्रीयता 
विभाजित हो जाती है | निर्वावन की कोई एक पद्धति ऐसी नहीं है जिससे 
साम्प्रदायिक भाव पैदा न हो। चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों पर एक सम्पदाय 
दूसरे को अपना शत्र्‌ समझती है। १६३७ ई० के बाद जब प्रान्तीय 
शासन की बागडोर हिन्दोस्तानियों के हाथ में आई तो हन्दू और मुसलमानों 
की समस्या में और उलभने पैदा हुई' । कोई भी राजनीतिज्ञ साम्प्रदायिक 
निर्वाचन पद्धति को अच्छा नहीं समझता। धार्मिक और जाती सवालात 
राजनीति को गन्दा कर देते हैंँ। भारतीय घारा-तभा के निर्वांचक तथा 
सदस्य दोनों के लिये सम्पत्ति की रुकावट लगाई गई है। नागरिकता का ज्षेत्र 
इतना संकुचित दे कि धारा-सभाओ्रों में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जाने से 
वंचित रद्द जाते हैं | अधिकतर संख्या ज़मींदारों, तालुते दारों तथा धनी मानी 
लोगों की द्दोती है | भारतीय घारा-सभा कायकारिणी को श्रपने अ्रधिकार में उस 
प्रकार नहीं रखती जैसे योरप तथा श्रमेरिका के प्रजातंत राज्यों में रखती हे | 
कार्यकारिणी विभाग का प्रधान, अर्थात्‌ गवनर-जनरल अनेक अधिकारों से 
विभूषित किया गया है । 
बड़ी धारा सभा श्र्थात्‌-कोंसिल आफ़ स्टेट में कुल ६० सदस्य द्वोते 
हैं। इनमें ३३ जनता द्वारा चुने जाते हैं ओर बाक़ी को 
कोंसिल श्याफ गवनंर-जनरल नामज़द करता है। नामज़्द मेम्बरों में 
स्टेः सरकारी सदस्यों की संख्या २७० से श्रधिक नहीं रहती । 
( (०एाथं। ० सिक्‍ख, मुखलमान तथा अ्रँग्रेज़--इनके लिये विशेष स्थान 
5(806 ) सुरक्षित रक्‍्खे गये हैं। ग्रेरसरकारी सदस्य कोंसिल की 
पूरी अ्रवधि तक काम करते हैं। सरकारी सदस्यों के लिये 
भी यही नियम है, परन्तु गवनर-जनरल चाहे तो उन्हें थोड़े समय के लिये 
इसका सदस्य बना सकता है। नामज़द मेम्बरों की जगहें जब ख़ाली होती 
है तो वे गवनर-जनरल द्वारा भरी जाती हैं। लगभग सभी प्रजातंत्रवादी 
देशों में बड़ी घारा-सभा कभी बर्ख़ास्त नहीं की जाती । संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, 
आस्ट्र लिया, कनाडा, फ्रान्स, इंगलेंड श्रादि देशों में इसकी अ्रवधि की कोई 
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सीमा नहीं है | परन्तु इमारे देश में कॉतिल आफ़नस्टेट की अवधि ५ वर्ष 
रक्‍्खी गई है | इतने में भी गवनर-जनरल को श्रधिकरार है कि वहद्द जब चाहे 
इसे बर्खास्त कर दे | किसी विशेष परिस्थिति में वह इसकी अवधि को बढ़ा 
सकता है | 
कॉविल-आफ़-स्टेद का सभापति इसी के सदस्यों में से गवनंर-जनरल 
द्वारा नियुक्त किया जाता है | जब इसकी बैठक आरम्म होती है तो गवरनर- 
जनरल इसके सदस्यों में से ४ श्रादमियों को नामज़द कर देता है। सभापति 
को अनुपस्थित में इन चारों में से कोई भी उसका स्थान ग्रहण करता है। 
श्रास्‍्ट्रलिया तथा दक्षिणी अ्रफ्रीका में बड़ी घारा-सभा का सभापति सदस्यों 
द्वारा नित्राचित किया जाता है; परन्तु हमारे देश में बड़ी सभा को यह 
अधिकार नहीं दिया गया है। सरकारी ऐक्ट में बौंसिल आफ़ स्टेट के 
समापति का वेतन निश्चित नहीं है। परन्तु कामन सभा के एक .ल्िम्मेवार 
व्यक्ति के वक्तव्य से यह मालुम पड़ता है कि उसका वेतन ५०,००० रुपया 
सालाना है | कोंसिल-अ्राफ़-हटेट का मंत्री तथा उसके सहायक गवर्नर-जनरल्त 
द्वारा नियुक्त किये जाते है | 
केन्द्रीय धारा-सभा की छोटी सभा का नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली है। 
इसमें कुल १४५ सदस्य होते हैं | इनमें १०४ जनता द्वारा 
लेजिस्लेटिंब चुने जाते हैं और शेष गवनर-जनरल द्वारा नामक़द किये 
शसेग्वद्वी जाते हैं। नामज़द मेम्बरों में २६ सरकारी सदस्यों का 
होना आवश्यक है। असेम्बती की अवधि ३ वष हे। 
गवनर-जनरल को अधिकार है कि वह इसकी अवधि घटा बढ़ा सके। 
अधिकतर प्रजातंत्र राज्यों में छोटी घारा-प्मा की श्रवधि ४ वर्ष रक्खी गईं 
है। यदि दम श्रन्य देशों की छोटी धारा-सभा से असेम्बली का समुक़ाबिला करे 
तो देखेंगे कि शायद ही कोई देश ऐसा मिले जहाँ इसके सदस्य नामज़द किये 
जाते हों | संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका, इंगलेंड, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा 
दक्षिणी श्रफ्रीका ग्रादि देशों में छोटी सभा के सभी सदस्य जनता द्वारा 
चुने जाते हैं | हिन्दोस्‍्तान ही एक ऐसा देश है, जहाँ इस सभा के एक 
तिहाई से अधिक सदस्य नामज़द किये जाते हैं | इसमे नागरिक की 
राजनीतिक स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है। चुने हुए सदस्य विभिन्न यूबों से 
शाते हैं| उनकी संख्या निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कौ गईं हैः--मद्गास, 
१६; बम्बई, १६; संयुक्तप्रान्त, १६; बंगाल, १७; पंजाब, १२; बिहार व 
उड़ीसा, १२; मध्यप्रान्त, ५; श्रासाम, ४; ब्रह्म, ४; दिल्ली, १; अजमेर मार- 
बाड़ा, १; संयुक्तप्रान्त से १६ सदस्यों में ८ द्विन्दू , ६ मुसलमान, $ अंग्रेज ओर 
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१ ज़मींदार हैं। इससे स्पष्ट है कि बड़ी सभा की तरह अ्रसेम्बली में भी 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति है। 
नामज़द सदस्य २ प्रकार के होते हैं, सरकारी अफ़तर श्रोर ग्रेरसरकारी 
व्यक्ति | गैर सरकारी सदस्य असेम्बली की पूरी श्रवधि तक इसका सदस्य 
रहता है। परन्तु सरकारी सदस्य को गवर्गर-जनरल जब चाहे इृटा सकता है। 
गवनर-जनरल की कायकारिणी सभा के सदस्य लेजिस्ल्लेटिब श्रसेम्बली या 
वौँसेल आ्राफ़-स्टेट के सदस्य होते हैं। वे जिस धारा-तभा के सदध्य हैं 
उसी में बोट दे सकते हैं। परन्तु उन्हें यह अधिकार है कि छोटी शोर 
बड़ी दोनों समभाओ्रों में जब चाहेँ ब्रेठ ओर बोल सकते हैं | यद्यपि 
गवनर-जनरल श्रसेम्बली का सदक्ष्य नहीं होता, फिर भी वह इसकी 
कारवाइयों में हिस्सा ले सकृता है। असेम्बली का सभापति इसके सदस्यों 
द्वारा उन्हीं में से चुना जाता है। परन्तु गवनर-जनरल से उसकी मब्जूरो 
लेनी पढ़ती है। इसी तरह एक उपसभापति भी गवर्नर-जनरल की स्वीकृति 
से चुना जाता है | सभापति को आसन ग्रहण करने पर निष्पक्ष भाव से काम 
करना पढ़ता है | जब तक वह हस पद पर रहता है तब तक किसी राजनीतिक 
दल से उसका सम्बन्ध नहीं होता | उसका स्थान उसी प्रकार का है जैसे इंगलेंढ 
में कामन समा के सभापति का है। मत बराबर होने पर उसे निर्णायक मत 
देने का अधिकार है | इससे ज़ाहिर है कि अ्रसेम्बली में सभापति के स्थान 
की नकल इंगलेंड की कामन सभा से की गई है। सभापति को ४००० रुपया 
मातिक वेतन दिया जाता हैं। इंड्रलेएड में कामन सभा के सभापति को 
६२१४० रुपया मातिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे एक सुन्दर 
बंगला श्रोर मुफ़्त रोशनी प्रदान की जाती हे। उसके वेतन पर किसी प्रकार 
का टेक्स नदीीं लिया जाता। भारतीय असेम्बली के सभापति को वेतन के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया जाता | 
लेनिस्लेटिव असेम्बली का मंत्री तथा उसके सहायक गवनर-जनरल द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैँ | वे तब तक काय कर सकते हैं जब तक गवनेर-जनरल 
को इच्छा होती है । 
छोटी और बढ़ी दोनों घारा-समभाश्रों के सदस्यों की योग्यता श्रलग 
लग ठहराई गई है। परन्तु कुछ बातें ऐदी हैं जो 
केन्द्रीय घारा- दोनों के लिये एक समान लागू हैं। प्रान्तीय धारा- 
सभा के सदस्यों सभाश्रों के सदस्यों पर भी ये लागू होती हैं। सदस्यों 
की येाग्यता के लिये बृटिश भारत का नागरिक द्वोना श्रावश्यक 
है। स्त्रियाँ इसकी सदस्य नहीं द्वों सकतीं। कोई ब्यक्ति 
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दोनों घारा समाश्रों का सदत्य नहीं हो सकता। किसी कचहरी से निराला 
हुआ वकील इसका सदस्य नहीं बन सकता। पागल तथा दिवालिये भी 
इसके सदस्य नहीं बन सकते | २६५ वर्ष से नीचे की आयु का कोई व्यक्ति 
इसका सदस्य नहीं बन सकता । रियासतों के राजा तथा प्रजा इसके सदस्य 
नहों बन सकते | जित व्यक्ति को कालेगानी अथत्रा १ वष से श्रधिक जेल 
की छज़ा हुई है, वद अ्रयनी सज़ा की पूर्ति से ५ वर्ष तक इसका सदस्थ 
नहीं हो सकता ! सरकारी कमंचारी इ8क्के सदस्य नहीं बन सकते। यदि 
नामज़र ग़ेर सरकारी सदस्यों में से श्रपनीा अ्रवधि के बीच में कोई सरकारी 
पद प्राप्त कर लेता है तो वह धारा-सभा से हटा दिया जाता है। परन्तु 
मत्रियों पर यद्द नियम लागू नहीं होता। उपरोक्त बाधाओं में से कुछ को 
हटाने का श्रधिकार गवर्नर-जनरल तथा उसकी कोंसेल और प्रान्तीय गवमनेरों 
को दिया गया है | 
उपरोक्त योग्यता के श्रतिरिक्त कॉसिज्-आफ़-स्टेट तथा लेजिस्लेटिव असे- 
म्बली के सदस्यों के लिये कुछ श्रलग श्रलग शर्तें हैं। ये शर्तें निर्वाचन पद्धति 
से अ्रनुतार लगाई गई हैं। साम्वदायिक निर्वाचन पद्धति होने के कारण 
निर्वाचन ज्षेत्रों से सभी व्यक्त चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते। धारा- 
सभाश्रों का सदस्य वद्दी व्यक्ति हो सकता है जो अपने निर्वाचन त्षेत्र में वोट 
देने का अधिकारी है । 
केन्द्रोय घारा-सभा के सदस्यों को चुनने का श्रघधिकार सभी व्यक्तियों को 
नहीं है । इनके चुनाव में वह व्यक्ति वोट नहीं दे सकता 
इतके निर्षाचकों शो बृटिश भारत का नागरिक नहीं हे। कोई स्त्री वोट 
की ये।पता नहीं दे सकती | पागन्न अ्रथत्रा दिवालिये वोट देने के 
अधिकारी नहीं हे। २१ वर्ष से नीचे की आयु के 
व्यक्तियों को वोद देने का अधिकार नहीं हैं। कोई व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों 
में वोट नहीं दे सकता | इनके श्रति रक्त को सेल-श्राफ़ स्टेट तथा लेजिस्लेटिव 
ब्रसेम्बली के सदस्यों के चुनाव में मत देने वालों के लिये श्रलग श्रज्ञग शर्तें 
हैं। प्रत्येक सूबे की शर्ते भिन्न. भिन्न प्रकार की हैं। जो व्यक्ति संयुक्त प्रान्त में 
कोंपिल-श्राफ़-स्टेट के सदत््यों के लिये मत देने का अधिकारी दै उसके लिये 
निम्नलिखित योग्यताये रखना श्रावश्यक है :-- 
१--सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में वह निवास करता हो | 
२-कम से कम ४००० रुपया सरकारी मालगुज़ारी देता हो 
- ३--अथव। उसे कम्र से कम ५००० रुपये तक की मालगुज़ारी की जमीन 
माफ़ी में दो गई हो । 
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४--कम से कम १०,००० रुपये सालाना की उसे आमदनी हो । 
4-- वह. भारतीय धारा-सभा का सदस्य रहा हो । 
६--क्रिसी यूनिवर्सिटी की कोट या सौनेट का सदस्य हो । अथवा किसी 
यूनिवर्तिटी का फ़ेल्नो या श्रवैतनिक फ़ेलो रहा हो | 
७--उसे महामहोपाध्याय या शमशुलउल्मा की उपाधि दी गई हो। 
८ू--डिस्ट्रिक्ट बोड़ या म्युनितिपल बोड का चेयरमैतव या वाइस चेयरमैन 
रह चुका हो | 
६--संयुक्त प्रान्त में चैम्बर-श्राफ़ कामस का सभापति द्वो या 
रहा दो | 
१०--को श्रापरेटिव सेन्ट्रल सोसाइटी का सभापति या उप-सभापति हो । 
११-- इनके अतिरिक्त मुसलमानी निर्वाचन क्षेत्र में केबल मुतलमान 
वोट दे सकते हैं | 
लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों के चुनाव में बोट देने के लिये 
मतदाताओं की योग्यता विभिन्न सूब्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। संयुक्तप्रान्त 
में दो प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये हैं। आम और ख़ास । आम 
निर्वाचन त्षेत्र के अन्तगंत शहरी और ग्रामीण दो विभाग किये गये हैं । 
शहरी निर्बाचन चेत्र में उठी व्यक्ति को मत देने का अ्रधिकार है जे। शहर के 
२ मील के घेरे में निवास करता हो। श्रथवा १८० रुपया सालाना मकान का 
किराया या उसका टेक्स देता दो । अथवा कम से कम १००० रुपया म्थुनि- 
सिपैलिटी को आयकर देता हो |ग्रामीण-निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का 
अधिकार उसी को है जे १८० रुपया सालाना किसी शहर में, जे! उस निर्वा- 
चन क्षेत्र के अन्दर दो, टेक्स देता दो | श्रथवा १५० रुपये का मालगुज़ार 
दो। ख़ास निर्वाचन जक्षित्र में वही व्यक्ति मत देने का श्रधिकारी है जे। कम से 
कम ४५००० रुपया सालाना सरकारी मालगुज़ारी देता हो श्रथवा इतनी ही 
लगान की भूमि माफ़ी में जोतता हो । 
धारा-सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ गवरनर-जनरल इृत्त 
बात की घोषणा करता है कि कब और कहाँ इसकी पहिली 
केन्द्रीय घारा- गैठक दोगी। प्रत्येक धारा-सभा का मंत्री हर एक सदस्य 
सभा की काय- के पास इसकी सूचना मेज देता है। सभापति की झाजशञा 
पद्धति झोर से इसकी बैठक समाप्त की जाती है। आमतौर से छोटी 
कानून का घनना और बड़ी दोनों धारा-सभाश्रों की बेठक ११ बजे दिन से 
४ बजे शाम तक द्ोती हे। कार्यवाही आरम्भ करने के 
लिये छोटी समा ( [.९टटांभिशाए९-१४६5९॥0।ए ) में कम्र से कम २४ 
ग्रा० भा० श|०--१६ 
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सदस्य और बड़ी सभा ( (0एार्थ। 6/ 8086 ) में १४ सदस्य अ्रवश्य 
उपस्थित होने चाहिये | यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो ब्रैठक दूसरे 
दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है । दोनों घारा-सभाश्रों की पहली बैठक 
- के आरम्भ में प्रत्येक सदस्य को एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है। धारा- 
धभा का काय श्रग्रेज़ी भाषा में होता है; परन्तु सभापति को अधिकार है कि 
वह किसी सदस्य को द्विन्दी या उदू में बोलने को आशा दे सके। सभापति 
की आशा सबको माननी पड़ती है| बाहरी लोग उसकी आशा से सदस्यों से 
अलग बैठकर इसकी कार्यवाही सुन सकते हैं। 

प्रत्येक बैठक ( 56६श०॥ ) श्रामतौर से ३ या ४ मद्दीने चलती है । 
बैठक के आरम्भ में कायंत्राद्दी का पूरा व्यौय बना लिया जाता है। किस 
कार्यवाही के लिये कितने दिन ख़र्च किये जायंगे यह भी तय कर लिया 
जाता है| प्रत्येक धारा-सभा का मंत्री रोज़ की कार्यवाही का ब्यौरा तैयार 
करता है और इसकी नक़ल हरेक सदस्य के पास भेज देता है। सारी कार्य- 
वाददी दो भागों में बाँट दो जाती है--सरकारी और ग़ेर सरकारी ( 080! 
धाते णाणीतं॥। ) | रोज़ की बैठक का पहिला घंटा प्रश्न पूछने के लिये 
निश्चित रहता है। हर सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकता है। सरकार का 
तात्पयं गवनर-जनरल की कार्यकारिणी सभा के सदस्यों से है। प्रश्न पूछने के 
लिये प्रत्येक सदस्य को १० दिन पहले इसकी सूचना सभा के सभापति को 
देनी पड़ती है। इससे कायकारिणी सभा के सदस्य ठीक समय पर उत्तर देने 
के लिये तैयार रहते हैं। इंगलेंड की कामन सभा में सदस्यों को प्रश्न पूछने 
की सूचना केवल एक दिन पहले देनी पड़ती है। समापति को अ्रधिक्वार है 
कि वह किसी प्रश्न को नामंजू? कर दे | कुछ विषय ऐसे हैं, ज्ञिन पर कोई 
प्रश्न नहीं पूछु सकता । भारतीय सरकार का विदेशों से सम्बन्ध, भारतीय 
रियासतें, हाईकोट में किसी मुक़दमें को सुनाई श्रादि विषय इस कोटि में गिने 
जाते हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी के चरित्र के विषय में भो वे।ई प्रश्न 
नहीं पूछ सकता । 

यह सम्भव नहीं है कि घारा-तभा श्रपनी सभी कार्यवाही पूरी बैठक के 
सामने कर सके | न तो इसके लिये समप्र है और न सभी सदस्य इन पर राय 
देने की योग्यता रखते हैं। इसलिये विभिन्‍न कायः के लिये धारा-सभा की 
प्रत्येक सभा में अश्रनेक कमीटियाँ होती हैं | सेलेक्ट कमीटी, सम्मिलित कमीटी, 
बिल के लिये दर्ख़ात सम्बन्धी कमीटी, सरकारी दिसाब-किताब सम्बन्धी कमीटी, 
इत्यादि कमीटियाँ हैं | प्रत्येक कमीटी में रदस्थों की संख्या कमवेश द्वोती है। 
जब कभी घारा-सभा किसी विषय पर विचार करना चाहइती है तो वह चन्द 
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सदस्यों की एक कमीटी उसके लिये बना देती है। जो सदस्य जिस विषय 
का जानकर होता है वह उससे सम्बन्ध रखने वाली कमीटी में रक्‍्खा जाता 
है। छोटी या बड़ी घारा-सभा इस विपष्रय का प्रस्ताव पास करती है कि 
ग्रमुक बिल सम्मिलित कमीटी (०000 (0छा7/॥९९ ) को सुषुद कर 
दिया जाय | यदि यह प्रस्ताव दूसरी सभा को मंजूर है तो दोनों घारा-सभायें 
बराबर सद्यों को चुन कर एक सम्मिलित कमीटी बना देती हैं। कमीटी स्वयं 
अ्रपना सभापति चुनती है। कार्य करने का स्थान तथा समय, सब कुछ 
बड़ी घारा-सभा ( 0०प्रा| ० 50006 ) का सभापति निश्चित करता है । 

कानून किस प्रकार बनते हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिये। 
इसके बनने का तरीका बहुत ही पेचीदा है। यद्द कई सीढ़ियों से दोकर 
गुज़रता है। ये सीढ़ियाँ दोनों सभाओं में एक सी हैं। जब कोई क़ानून धारा- 
सभा में पेश किया जाता है तो इसे बिल कहते हैं। जब दोनों धारा सभाये' 
इसे पास कर देती हैं तो यद्द ऐक्ट कहलाने लगता है। जब गवनेर-जनरल 
इस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है तो यह क़ानून कहलाता है। भझबर 
प्रश्न यद्द हे कि बिल कैसे पेश होते हैं ओर किस प्रकार वे क़ानून बन 
जाया करते हैं | बिलों को दो केटि में बाँद सकते हैं--सरकारी और गैर 
सरकारी | जब सरकार स्त्रयं कोई क़ानून पास कराना चाहती है तो अपने 
सदस्यों द्वारा उस आशय का केई बिल पेश करवाती है। इसे सरकारी बिल 
कहते हैं | जो बिल धारा सभा के ञअ्न्य सदध्य पेश करते हैं वे ग़रेर सरकारी 
बिल कद्दे जाते हैं | 

बिल दोनों धारा-सभाश्रों में आरम्भ किया जा सकता है । धारा-सभा 
का कोई सदस्य इसे पेश कर सकता है। जो सदस्य बिल पेश करना 
चाहता है उसे इसकी सूचना एक महीना पहिले भ्रपनी धारा-सभा के सभा- 
पति के देनी पड़ती है। साथ द्वी उसे बिल का उद्देश्य भी पेश करना 
पड़ता है। जब्र सभापति इसकी शआजशा दे देता हे तो सदस्य एक निश्चित 
तिथि पर धारा-सभा की ब्रैठक में इसे पेश करता है। इसके बाद वह 
सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि गवनंर-जनरल की राय 
में बिल भारतीय नियम और शान्ति को भंग करता है, तो वद्द अपने अ्रधिकार 
से इसे उसी जगह रोक सकता है। यदि ऐशा न हुआ तो बिल की कायवाही 
अ्रागे को चलती हे। बिल पेश करते समय सदस्य धारा-सभा से श्रनुरोध 
करता है कि निकट भविष्य में इस पर बिचार करने के लिये कोई दिन 
निश्चित कर दिया जाय | यदि धारा-सभा के पास समय हो तो वह उसी 
दिन से उस पर विचार करना आरम्म कर सकती है । जैता निश्चित द्वो, 
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पहिली बार बिल पर मोटे तौर से विचार किया जाता है। इस श्रवध्था में 
उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। उसकी अथवा अन्य सदस्यों की 
राय से उसे सेलेक्ट कमीटी को सुपुद कर दिया जाता दे । 

सेलेक्ट कमीटी इस पर अ्रच्छी तरह विचार कर इसकी रिपोट धारा-सभा 
को देती है | ३ मद्दीने के अ्रन्दर वह अपनी रिपोट नहीं दे सकती। धारा- 
सभा चाहे तो तीन महीने के अन्दर इसकी रिपोट ले सकती है। टेक्स 
सम्बन्धी बिलों पर यह ३ महीने वाला नियम लागू नहीं द्ोता | रिपोट 
मिल जाने पर बिल पेश करने वाला सदस्य इसे धारा-सभा की बैठक में पेश 
करता है | परन्तु उस पर किसी तरह के बहस मुबाहिसे नहीं किये जा सकते। 
सिलेक्ट कर्म टी के संशोधन भौर उसकी रिपोट सरकारी गज़ट में प्रकाशित 
कर दी जाती है| इसकी छपी हुई एक एक प्रति धारा-सभा के प्रत्येक सदस्य 
के पास भेज दी जाती है | श्सके बाद बिल पेश करने वाला सदस्य धारा- 
सभा से अनुरोध करता है कि वह इस पर विचार करे | संशोधन पेश करने 
के लिये सदस्यों को दो दिन पहले से सभापति को सूचित करना पड़ता हे । 
सभी संशोधनों पर क्रम पृवक विचार किया जाता है। बिल की एक एक 
धारा पर अलग अलग विचार होता है। कोई संशोधन न हुश्रा तो जिल 
पेश करने वाला इसे पास करने का प्रस्ताव कर सकता हे। बिल पास हो 
जाने पर सभापति उस पर अपनी दस्त़त करता है। जब यह क्रिया एक 
सभा में समाप्त हो जाती हे तो ब्रिल दूसरी सभा में भेज दिया जाता है। वहाँ 
भी इसी क्रम से होकर उसे गुज़रना पड़ता है। 

दूसरी सभा में बिना किसी संशोधन के बिल पास द्वो जाने पर गवनर- 
मनरल के दर्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। परन्तु दूसरी धारा-सभा 
में अक्धर कुछ संशोधन किये जाते हैं। यदि ये पहिली धारा-सभा को 
मंजूर है तब भी ब्रिल पास समझा जाता हैं और वह गवनर-जनरल 
के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। गवनर-जनरल को अधिकार 
हे कि वह उसे नामंजूर कर दे। उसके मंजूर कर देने पर वद्द बिल कानून 
कहलाता है । 

बजट को पेश करने श्रोर उसे पास कराने का तरीका निम्नलिखित है। 
हमारे देश में सरकारी श्रामदरनी और खच का साल पहिली श्रप्रेल से 
३१ माच तक माना जाता है। दर साल जाड़े के महीने में केन्द्रीय 
सरकार अपनी श्रामदनी और ख़्चे का ब्यौरा तैयार करती है। 
बारा-सभा के सामने यद्द चिट्टा पेश किया जाता है। इसी को बजट 
कहते हैं । इस पर विचार करने के लिये धारा-सभा कोई दिन ते करती 
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है। कम से कम ७ दिन पहिले इतकी सूचना सदष्यों को दे दी जाती है। 
बड़ी घारा-समा ((०एालं। 06 8000० ) बजट पर विचार तो करती है परन्तु 
वह इससे श्रागे कुछ नहीं कर सकती | उस्ते बजट में संशोधन करने का केई 
अधिकार नहीं है | इसकी पूरी कायवाही छोटो धागा-सभा के हाथों में रक्ली 
गई है। बजट के पास होने की २ अ्रत्रत्थायें हैं। पहली अ्रवस्था में छोटी 
सभा ([,९25007ए० 85शग॥०ए) इस पर विचार करती है श्रोर दूतरी 
अवध्था में बह विभिन्‍न मदों को पास करती है । शअ्रथमंत्री ( ृगहाए० 
शा0०९7) अ्रन्त में बनट पर अवना एक वक्तव्य और इस पर किये गये 
प्रश्नों का उत्तर देता है। 
सरकारी विभागों के लिये श्रलग अ्रलग रुपया मंजूर किया जाता है । 
अरथ-मंत्री चाहे तो श या ३ विभागों का रुपया एफ में मंजूर करा सकता 
है। गवनर-जनरल मंजूरी पर बाद-विवाद करने के लिये अ्रधिक्र से श्रधिक 
१५ दिन का समय निर्धारित कर सकता हे | एक मद पर दो दिन से अ्रधिक 
बहत नहीं की जा सकती । पंद्रदर्वे दिन पाँच बजे शाम तक इसको सारी 
कार्थवाही समाप्त कर देनी पड़ती है। छोटी घारा-सभा इमदाद को काटने या 
कम करने का प्रस्ताव पेश कर सकती है परन्तु वह इसे बढ़ाने का प्रध्ततात 
नहीं पेश कर सकती । 
जब कोई बिल एक घारा-सभा से पास होकर दूसरी सभा में भेजा 
जाता दे तो बहुधा एक सभा के संशोषन दुसरो सभा को मंजूर नहीं होते। 
दोनों सभाश्रों में मतभेद होता है । इसे दुर करने के लिये ४ तरीक़ बनाये 
गये हैं । 
१-दोनों तभाओं से बधबर बराबर सदस्य चुन लिये जाते हैं। उनकी 
एक कमीटी बना दी जाती है। वह अपने में से किसी 
सम्मिल्लित को सभापति चुन लेती है। यदि सदस्यों के मत बराबर 
महासभा ऐ तो समापति अ्रपना वोट किती को नहीं देता। बड़ी 
चेंतंता सभा ((०प्राणं। 0 58506 ) का सभापति कमीटी का 
(७४(०शा८० स्थान और समय निश्चित करता है। कमीटी का फ़ेनला 
दोनों समाओ्रों को मानना पड़ता है । 
२- मतभेद को दूर करने का दूसरा तरीक़ा सम्मिलित बैठक है। इसकी 
सूचना गवनर-जनरल को दे दी जाती है। वह सरकारी 
सम्मिल्नित बेठक गल्षट में इसे प्रकाशित करने की आज्ञा देताहैदै कि 
ठग शं६009. दोनों घारा-सभाश्रों की एक साथ बैठक की जाय । सभी 
सद॒ध्य एक साथ बैठ कर प्रस्तुत बिल पर विचार करते 
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है। जो बात बहुमत से ते होती है वह दोनों सभाश्रों को माननी पड़ती है। 
बड़ी सभा का सभापति इसका सभापति होता है। 


३-जब कोई ब्रिल धारा-सभा में पेश द्ोता हे तो कुछ सर्दस्य हस 
बात का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि दूसरी घारा-सभा 
सम्मिल्लित निर्धा: के सदस्य अपने कुछ प्रतिनिधि सिलेक्ट कमीटी में भेज 
लित कमीटी दें। इससे दूतरी सभा को बिल की प्रगति मालूम होती 
चेंगं।। 90९०७. रहेगी। उसके प्रतिनिधियों को इस पर राय देने का 
('जाएां९०० मौक़ा मिलता रहेगा। इससे दोनों समाश्रों में मतभेद 
उत्पन्न होने की सम्भावना कम द्वोगी। बिल पर विचार 
करने के लिये पहिली सभा में जो ज्वायेंट कमीयी बनाई जाती दै उसमें दोनों 
सभाओं के बराबर सदस्य होते हैं। इसका सभापति इसी कमी द्वारा चुना 
जाता है, और उसे केवल एक वोट देने का अधिकार है। कमीटी का 
फ़ेसला दोनों सभाश्रों के। मान्य होता है । 


इसके श्रलावा एक और तरीका मतभेद के दूर करने के लिये बनाया 
गया है | दोनों सभाओ्रों में मतभेद हेने पर गवर्नर-जनरल अपने विशेष 
अधिकारों का प्रयोग करता है। वह बिन्न के तसदीक ((०७॥(ए) कर 
सकता है। इधसे वद्द बिज्ञ अपने श्राप पास समझता जाता हैं। १६२४ ई० 
में लाड रीडिंग ने नमक-कर पर अपने इसी अधिकार का प्रयेग किण था। 
धारा-सभा के सदस्यों को कोंसिल चेम्बर के भीतर बोलने की पूरी 
स्वतंत्रता दी गई है। कोई कचहरी इसके लिये उस पर 
केन्द्रोय धारा सभा मुक़दमा नहीं चला सकती | परन्तु उन्हें समा की दाय- 
के ग्रधिकार पद्धति का ध्यान रखना पड़ता है। हरेक सदस्य को 
बैठक की पूरी श्रवधि तक लगभग १६) रोजाना भत्ता 
तथा श्रपने स्थान से दिल्‍ली तक आने जाने का रेल का किराया दिया 
जाता है | बैठक के बीच में कोई सदध्य किसी अ्रपराध के लिये गिरफ़्तार 
नहीं किया जा सकता | 


हिन्दोस्तान की राजतत्ता पालियामेंट के हाथ में होने से केन्द्रीय धारा- 
सभा की सारी कारबाई अंतिम नहीं समझी जाती | इसके द्वारा पास किये 
गये क़ानून गवर्नर-जनरल अ्रथवा पालिमामेंट द्वारा रद्द क्रिए जा सऊते 
हैं । फिर भी किसी एक दायरे के अन्दर केन्द्रीय घारा-सभा को कुछ अधिकार 
प्राप्त हैं। हिन्दोस्तान की सीमा के श्रन्दर जितने व्यक्ति श्रथवा संस्थायें 
हैं, उनके लिये वह क़ानून बनाने की अधकारिणों हैे। आवश्यकता- 
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ुसार नये कानूनों को बनाने तथा पुराने कानूनों को दृटाने का उसे अधिकार 
प्रात है । लेकिन इसके लिये उसे पालियामेंट की अ्रनुमति लेनी द्वोती है। 
पालियामेंट के विरूद्ध उप्ते कोई कार्य करने का अधिकार नदीं है। भारतमंत्री 
की आ्राश्ा के बिना केन्द्रीय घारा-सभा किसी न्यायालय को यद्द ग्रधिकार नहीं 
दे सकती कि वह किसी येरप-निवासी को प्राणदंड दे सके | गवनेर- 
जनरल की इच्छा के विरुद्ध श्रार्थिक विषयों से सम्बन्ध रखता हुश्रा कोई बिल 
पेश नहीं किया जा सकता | धारा-सभा धामिक विषयों पर तब तक विचार 
नदीं कर सकती, जब तक गवनेर-जनरल की श्राज्ञा प्रास न हो जाय | फौज 
सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार उसे उसप्ी द्वालत में है जब गवनर- 
जनरल इसकी श्राज्ञा दे दे। देशी रियात्तों के मामलों में वह गवर्नर- 
जनरल की आशा के बिना हाथ नहीं डाल सकती | गवनर-जनरल के 
अडिनेन्स को समाप्त करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं हैं। 

यदि कोई बिल केन्‍्द्रीय धारा सभा में पेश है तो गवनर-जनरल श्रपने 
अधिकार से उसे रोक सकता है। परन्तु उसे यह सिद्ध करना होगा कि 
उपरोक्त बिल शान्ति में बंधक द्ोगा । कोई क़ानून धारा-सभा द्वारा 
तब तक पा नहीं समा जाता जब तक गवनर जनरल उस पर 
अपनी अनुमति न दे दे। गवरनर-जनरल की अनुमति प्राप्त होने पर भी 
पालियामेंट उसे रह कर सकती है।इस अधिकार से भारतीय धारा-सभा 
का स्थान एक कठपुतली की तरद्द है। जे पालियामेंट और गवनेर- 
जनरल की इच्छा पर नाचना पहुता है। हंगलेंड के इतिद्ास में ऐसे 
अवद्धर बहुत कम मिलेंगे जब कक सम्राद ने पालियामेंट की कार्यवाहियों 
को रह कर दिया हो। इसके विपरीत हिन्दोस्तान का इतिद्वास इस प्रकार 
के उदाहरणों से भरा पड़ा है। गवनर-जनरल को अ्रधिकरार है कि वह 
बने हुये कानूनों को रद तथा नये क़ानून पास कर सके। वद्द जब चाहे 
एलान कर सकता है कि श्रमुक क़ानून दिन्दोस्तान की बेहतरी के लिये 
ज़रूरी हैं | घारा-ठ0भा इससे सहमत न हो, लेकिन वह क़ानून पास 
समझा जायेगा। १६२२५ ई» में लाड रीडिंग ने अपने विशेष अधिकारों 
द्वारा ऐता क़ानून पास किया था। धारा-सभा की इच्छा के विरुद्ध बिल 
(एजं)९९8 7700९2८०7 9॥) पास कर दिया गया। १६२३ ई० में 
उन्होंने दूसरा बिल भी श्रपने अ्रघिकार से पास कराया। धारा-सभा विरोध 
करती रही लेकिन नमक कर १ रुपया ४ आओ,॥आने से बढ़ा कर २ रुपये 
८श्माना फ्री मन कर दिया गया। 

प्रजातंत्रवादी देशों में सरकार की आमदनी और ख़त का अधिकार 


श्र्ष् आधुनिक भारतीय शासन 


धारा-सभा को दिया गया है। यह अधिकार छोटी सभा के द्वाथों में इसलिये 
रक्‍खा गया है कि वहीं प्रजा की सच्ची प्रतिनिधि है। परन्तु ईिन्दोस्तान में 
उसे इस अधिकार से वंचित रकखा गया है। यहाँ तो किसी सदस्य को गवर्नर- 
जनरल की आशा के बिना बजट में कोई रहोबदल का प्रध्ताव पेश करने 
का अधिकार नहीं है । केन्द्रीय सरकार में ख़व के कुछ ऐसे मद्द बनाये गये 
हैं, ज्ञिन पर घारा-तभा श्रतना मत प्रकट नद्दों कर सकती। भारतीय सरकार 
के क॒ज़े की सूद, बड़े बड़े सरकारी अफसरों का वेतन, वे ख़र्च जो राजनीतिक 
प्रबन्ध, सेना तथा मज़दबी मदद में ख़ब किये जाते हैं - इन पर केन्द्रीय धारा- 
सभा की राय की केई ज़रूरत नहीं हैं| इन्हीं मदों में लगभग एक चौथाई 
रकृम ख़च की जाती है, परन्तु घारा-सभा इसमें हाथ नहीं डाल सकती। 
यदि वह अपने अधिकार से किसी मद का ख़च घटा बढ़ा देती है तो उसे 
रह करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को क्रिया गया है । वह किसी भी 
मद्द में जितना चादे ख़च कर सकता है | बृटेश साम्राज्य के श्रन्तगंत कनाडा, 
आस्ट्रेलिया तथा दक्वनी अफ्रोका में गवनर-जनरल को इस प्रकार के 
अधिकार प्राप्त नहीं हैं । इतलिये कहां गया है, कि १६१९ के शासन- 
विधान में आथिक तथा शासन सम्बन्धी अधिकार की दृष्टि से केन्द्रीय घारा- 
सभा श्रक््यन्त कमज़ोर है। कहने के लिये शाकन के सभी त्षेत्रों में उसे 

अ्रधिकार प्राप्त हैं परन्तु घे दिखलाने के लिये हैं । 
नये शासन-विधान में केन्द्र ये धारा-सभा का नाम संघ धारा-सभमा 
दोगा। पहिले की तरह अरब भी इसमें छोटी श्रोर 
१६३५ के संच्र बड़ी दो सभाये होंगी। बड़ी सभा का नाम कॉसिल- 
शासन-धिधान में श्राफ़-स्टेट और छोटी का फ्रेडरल भसेम्बली होगा। 
केन्द्रीय घारा-सभा बढ़ी सभा ( (०णाटं। ० $886 ) में अधिक से 
की शक्ल अ्रधिक २६० सदस्य होंगे। इनमें १४६ बृटिश प्रान्तों 
से चुनकर ओर ब की १०४ सदस्य देशो-रियासतों से 

राजाओं द्वारा नामजद होकर आयेंगे। 

सदस्यों की ठीक ठीक संख्या इसलिए नहीं बताई जा सकती कि यह 
मालूम नहीं है कि कितनी देशी रियातते तंघ शापन में 
कोंसिल्ल-ग्राफ शामिल होंगी। जो १६६ सदध्य ब्ृटिश प्रान्तों से चुन 
स्टेट कर आयेंगे उनमें केबल १४० जगदें प्रान्तों को दी गई 
है| बाकी १६ सदस्यों के लिये प्रान्तीयता की कैद 
नहीं दे। इन १६ सदस्यों में ७ अंग्रेज, १ अ्रंग्रती इताई, २ भारतीय 
ईसाई तथा ६ गबनर-जनरल द्वारा नामज़द किये जायेंगे। नामजद सदस्यों 
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में अछूत और ख्तरियाँ होंगी। १४० सटे निम्न-लिखित प्रकार से बाँटी 
गे हे ३... 
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जों १०४ सीट देशी रियासतों को दी गई हैं उनका ठीक ठीक ब्योरा 
तब तक मालुम नहीं हो सकता जब तक संघ धारा समा बन कर तेयार न दो 
जाय | कुछ बड़ी बड़ी रियात्ततों के जो निश्चित सीट दी गई हैं उनका व्यौरा 
इस प्रकार है ;--हैदराबाद ५, मेसूर ३, काश्मीर ३, ग्वालियर ३, बड़ीदा 
३, और ट्राबनकोर २ । 

कौंतिल आ्राफ़-स्टेट में जो १४० सदस्य सूबों से चुन कर श्रायेगे, 
उनका चुनाव प्रत्यक्ष ( [97९७ ) रूप से होगा। नागरिक उन्हें स्वयं 
चुन कर भेजंगे | इस बड़ी सभा को कोई निश्चित अश्रवधि नहीं है। यदि 
गवर्नर-जनरल इसे बर्खास्त न करे तो यह सभा स्थाई रूप से काम करेगी। 
हर तीसरे साल एक तिद्दाई सदस्य बदलते रहेंगे । इस प्रकार प्रत्येक ६ वर्ष 
पर सभा के सभी सदस्य बदल जाया करंगे | इस सभा के एक सभापत तथा 
एक उपततभापति चुनने का अधिकार हेगा। १४ दिन की इत्तला देकर 
इसके सदस्य इन्द्' बहुमत से हटा सकते हैं। संघ धारा-सभा उपरोक्त दोनों 
पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करेगी | सदस्यों का वेतन अथवा भत्ता 
बद्दी ते करेगी । 


फ़ेडरल श्रसेम्बली संघ घारा-तभा की छोटी सभा होगी । हसमें श्रधिक 

से अधिक ३७४ सदस्य होंगे। इसमें २५० सूत्रों 

फेडरल घप्यसेम्बली से चुन कर ओर शेष १२५ देशी रियासयों से राजाओं 

7०१८४) द्वारा नामज़द होकर श्रायंगे | यद्यपि देशी रियासतों की 

8 88९00])ए7.. जनसंख्या हिन्दोस्तान की जनसंख्या की एक चौथाई 

है, लेकिन उन्हें फ़ेडरल असेम्बली में एक तिहाई सीर्ट 

दी गई हैं। जो २५० सदस्य वृटिश प्रान्तों से चुन कर आयेगे उनमें ४ का 

स्‍थान प्रान्तीयता के आधार पर नहीं बनाया गया है। इन ४ सदक्यों में ३ 
श० भा० शा[०- १७ 


१३० भ्राधुनिक भारतीय शोसनी 


व्यापार के प्रतिनिधि-होंगे, और १ मज़दूरों का प्रतिनिधि दोगा। असेम्बली के 
सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जायंगे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष ((॥4॥/6०४) रूप 
से होगा । प्रान्तीय-धारा सभाश्रों के सदस्य इन्हें चुन कर भेजेंगे । इस सभा 
की बनावट में यह सबसे बड़ा दोष माना गया है| जो २८६ सी० विभिन्न 
प्रान्तों में ॥बरभाजित की गई हैं उनका ब्योरा निम्नलिखित है ३-- 


मद्रास .- ७ पश्चिमोत्तर प्रदेश बंप 
बम्बई ३० उड़ीसा बे 
बंगाल ००३७ सिन्धच "०० 
यू० पी० "२७ बूटिश बिल्ञोचिस्तान , है 
पंजाब ०-२० द्ल्ली "०० रे 
बिद्दार «०२० खअ्रजमेर मारवाड़ा »«रै 
सी० पी० और बरर॒ ...१५  - कुर्ग पा 
भ्राताम ००१० जोड़ २४६ 


जो १२५ सी्टे देशी रियासतों को दी गई है उनकी ठीक ठीक संख्या 
तभी मालूम होगी जब संघ शासन विधान कार्यान्वित होगा। कुछे बड़ी बड़ी 
रियासतों को निम्न लिखित प्रकार से सोठ दी गईं है ;-- 

हैदराबाद १६, मैधूर ७, ट्रावनकोर ५, खालियर ४, काश्मीर ४ आर 
बड़ोदा ३ | जो रियासतें बहुत छोटी हैं उन्हें दो दो या तीन तीन को शामिल 
करके एक सदस्य भेजने का श्रधिकार दिया गया हे। 

१६१९ के शासन-विघान में केन्द्रीय घारा-सभा को छोटो सभा की 
झवधि 8 वर्ष रक्‍खी गई थी । नये शासन-विधान में छोटो धारा-सभा 
(/7९१९०४॥ ॥४४शह०। 9) की अवधि ५ वर्ष रकक्‍खी गई है। गवनर-जनरल 
को अधिकार है कि वद जब चाहे इसे बर्ख़ात्त कर दे। परन्तु ५ वध से 
झ्रधिक, जो कि इसकी निश्चित अवधि ठद्दराई गई हे, वह इसका समय नहीं 
बढ़ा सकता | इसका सभापति स्पीकर ओर उसका सह्दायकर डिप्टी-स्पीकर 
होगा । यदि किसी कारणवश ४५ वष से पदेले यद्द बर्ज़ाल्त कर दी गई तो 
स्पीकर अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूरी फेडरल श्रसेम्बली 
की पहली बेठक न हो । 

कोई व्यक्ति कॉंसिल-श्राफ़ स्टेट का तब तक सदस्य न होगा जब तक 

उसकी उप्र कम से कम ३० वर्ष की न हो। फेडरल 

दोनों सभाओं अपेम्बश्नी के सदस्य के लिये कम से कम २५ वर्ष 
पर झ्राजोचनात्तक का होना आवश्यक दै। कॉसिल श्रफ-स्टेट के सदस्य 
द््षटि का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और फेडरल-श्रसेम्बली के 
सदस्यों का श्र-प्रत्यक्ष रूप से होगा। को सिल-आफ- 


केन्द्रीय घारा-सभा १३१ 


स्टेट के चुनाव में मताधिकार का ज्षेत्र इतना संकुचित रक्‍खा गया है कि 
सारे ट्न्दोस्तान में इसके लिये केवल १,००,००० मताधिकारी होंगे। मत- 
दाताओं के लिये बहुत बड़ी जायदाद का रखना आवश्यक ठद्राया गया 
है। कोर व्यक्ति दोनों धारा-नलभा का सदस्य नहीं रह सकता । संयुक्तराष्ट्र 
अमेरिका, श्रास्ट्रेलिया तथा स्विटज़रलेंड की तरह बड़ी घारा-तमा में प्रान्तों 
के समानाधिकार का ध्यान नहीं रक्खा गया है | कोंसिल-आफ़ स्टेट में देशी 
रियासतों को अनुपात से अधिक दिस्ता दिया गया है। फेडरल असेम्बली 
की श्रवधि ५ वष रखने से घारा-सभा के सदस्यों की क्षिम्मेवारी बहुत कुछ 
कम दो जाती है | इससे राजनीतिक वातावरण में शिथिलता उत्पन्न हो 
सकती है। नये शासन-विधान में कॉसिल-अफ़-स्टेट के६ सदस्य को छोड़ 
कर, नामज़दगी का तरीका हटा दिया गया है | राजनीतिक अधिकार की 
दृष्टि से यह तरीका अत्यन्त सराइनीय है, परन्तु देशी रियाततों के अ्राये हुए 
सदस्य जनता के प्रतिनिधि न होकर राजाश्ों द्वारा मनोनीत होंगे, श्रर्थात्‌ 
श्रव तक केवल दस बीस सदस्य नामज़द होते थे परन्तु नये शासन विधान 
में १०० से अधिक सदस्य नामज़द किये जायेगे। 

संघ घारा-सभा की सबसे बड़ी कमज़ोरी साम्प्रदायिक आधार पर 
सदस्यों का निर्वाचन है। इससे विभिन्न सम्प्रदाय अपने अपने अधिकारों के 
लिये आ्रापस में टक्कर खायेंगे | इससे यह देश एक सुसंगठित राष्ट्र नहीं 
धन सकता । राजनीतिक दलबन्दयों के स्थान पर साम्प्रदायिक गुट बनाये 
जायेगे। जिससे सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना में वाधा पड़ेगी। खस्तलरियों को 
अलग मताधिकार देकर भारतीय समाज को और कमज़ोर कर दिया 
गया है) आश्वय तो यद्द है कि स्त्रियों के विरोध करने पर भी 
शासन-विधान में यह बात घुसेड़ दी गई हे। फेडरल श्रसेम्बली के लिये 
श्र-प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्दघति बना कर भारतीय जनता का राजनीतिक 
प्रभाव कम कर दिया गया है । १६३४ ई० में स्वयं ज्वाइंट पालियामेंटरी 
कमीटी ने इसकी कमज़ोरियों को ततदीक़ किया था। कॉसिल-श्राफ़-स्टेट 
के चुनाव के लिये नि्वांचन क्षेत्र इतने बड़े रक्खे गये हैं कि कुछ का क्षेत्रफल 
वेल्घ से भी बड़ा होगा । ऐसी दशा में किसी सदस्य के लिये यह सम्भव 
नहीं होगा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का पूरा पूरा अध्ययन करे | किसी 
भारतीय राजनीतिज्ञ ने यह सलाह दी है कि ये बुराइयोँ फेडरल असेम्बली में 
चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा देने से बहुत कुछु कम द्ो सकती हैं। उनका 
कद्दना है कि इसके सदस्यों की संख्या कम से कम ६०० कर दी जाय । बूटेन 
की जनसंख्या हिन्दोस्तान की 8 हे, फिर भी कामन सभा में ६१४ सदस्य हैं । 


रह२ आधुनिक भारतीय शासन 


मताधिकार भी ओर बढ़ना चाहिये। परन्तु केवल संघ धारा-सभा के चन्द 
सुधारों से तब तक काम नहीं चल सकता जब तक समूचे संघ शातन-विधान 
में परिवतन न किया जाय । 
संघ धारा-सभा की कार्यपद्धति उसी प्रकार की होगी जो वरतंमान धारा- 
सभा की है। जब तक दोनों सभाओं में कम से कम 
कार्यपडति ६ सदस्य उपस्थित न द्वों, तब तक कोई कायंवाददी 
झोर ध्यधिकार शुरू नहीं की जा सकती। संघ धारा-सभा को यह 
अधिकार प्राप्त दोगा कि वह बृटिश मारत तथा संघ में 
आने वाली देशी रियासतों के लिये क़ानून बना सके | परन्तु बृटिश पालिया 
मेंट की मातहती में वह कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त गवनर-जनरल को 
अधिकार है कि वह इसके पास किये गये कानूनों को रद्द कर सके। गवर्नर- 
जनरल के विशेषाधिकारों तथा व्यक्तिगत ज़िम्मेवारियों के सामने इसके श्रधि- 
कार नाम मांत्र को रद जायेगे | ८रकारी आय की ८० प्र८िशत ज़िम्मेवारी धारा- 
सभा के ह्वाथों से बाहर रकखी गई है। अवश्यकता पड़ने पर संघ घारा-सभा 
प्रान्तों के लिये कानून बना सकती है। कानून बनाने के सभी विषय हे भागों 
में बाँटे गये हैं | कुछ विषय केन्द्रीय घारा-सभा को, कुछ प्रान्तीय धारा-सभा 
को और कुछ दोनों को सम्मिलित रूप से दिये गये हैं। सारांश यह है कि 
भारतीय संघ धारा-सभा को वे अ्रषिकार प्राप्त नहीं हैं, जो दुनियाँ के श्रोर संघ 
शासन के श्रन्दर उसे दिये गये हैं। 


केन्द्रीय धारा-सभा 
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यह बात निविवाद है कि श्रभी तक दिन्दोध्तान में एक ज़िम्मेवार 
शासन ( ₹89णा590)0  (0एशथाधाशा+ ) को 
केन्द्रीय धारा सभा स्थापना नहीं हुईं है । इस देश का राजनीतिक इतिहास 
ध्योर केन्द्रीय कार्य- इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की सरकार जनता 
कारिणो सभा को श्रावाज़ की परवाह कम करती है। सर सुरेन्द्रनाथ 
का सम्बन्ध बनजों के शब्दों में, “कायय-कारिणी सभा उस पत्थर की 
चद्दान की तरह हे जिस पर कोई भी श्रपना सर तोड़ 
सकता है।” १६१६ के शासन-विधान में कार्यकारिणी सभा और धारा सभा 
के सम्बन्ध में कोई इ्वास अन्तर नहीं पढ़ा । कार्यकारिणी पहले की तरह गैर 
ज़िम्मेवार बनी रही | १६३५ के संघ शासन-विधान में भी हसको गोर ज़िम्मेवारी 
वैसी ही बनी हुई है! 
गवनर-जनरल श्रौर उसको कॉसिल अपने कामों के लिये पूरी तरह 
आज़ाद हैं। घारासभा उनमें अविश्वास का प्रस्ताव पास करे तो भी वे 
अपने पद से हटाये नहीं जा सक्रते। उसे यह अधिकार नहीं है कि बह 
उनके वेतन तथा भत्ते के विषय में कोई परिवतंन करे | कायकारिणी सभा 
की सलाहों को मानने के लिये वद्द बाध्य है। अ्रपनी गलतियों के लिये इस 
देश की कायकारियी बृ टिश पार्लियामेंट के प्रते उत्तरदायी है। पार्लियामेंट 
की इच्छा से अत्तीम काल तक वह अपने स्थान पर बनी रहेगी। धारा सभा 
की इच्छा के विरुद्ध गवनर-जनरल क़ानून बना सकता है, आडिनेन्स जारी 
कर सकता है, बने हुए कानूनों को रह कर सकता है तथा उसे बर्ख़ास्त 
भी कर सकता है। इससे ज़ाहिर हे कि, इस देश की केन्द्रीय सरकार धारा- 
सभा के अधिकार में नहीं हे या दूसरे शब्दों में इस देश को सरकार जनता के 
प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसे प्रजातनन्‍त्र कहना ग़लत है | जब तक जनता के 
प्रतिनिधि शासन में पूरा अधिकार नहीं रखते तव तक एक ज़िम्मेवार शासन 
की स्थापना नहीं हो सकती । 
संसार में प्रजातंत्र की भावना बढ़ रही है। धारा-सभा में चुने हुए 
सदस्यों की संख्या अधिक कर दी गई है। इसके भ्राथिक अधिकार भी पहले 
से बढ़ा दिये गये हैं | कार्य-रूप में यट्द सम्मव नहीं हे कि गवनर-जनरल और 
वाइसराय बार बार उसके बनाये हुए क़ाबूनों को रद्द करते रहें | सरकार 
जनता की श्रावाज़ को श्रघिक काल तक नहीं टठुकरा सकती । यद्द बात ठीक 
है कि हमारे देश की धारा-सभा को यह श्रधिकार नहीं है कि वह कार्यकारिणी 
को भंग कर सके, परन्तु उसका प्रभाव राजनीतिक ज्षेत्र में कम नहीं हे । 
साधारण परिस्थिति में वह सब कुछु कर सकती हे, परन्तु श्रसाधारण 
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परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसके श्रघिकारों की अ्रवददेलना की जाती है| 
कृनूनी दृष्टि से भारत सरकार धारा-सभा से पूर्णतया स्वतंत्र है, परन्तु कार्य 
रूप में वद जनता के विचारों से बेंधी हुई हे। सर मलकम हेली ने अपना 
विचार प्रकट करते हुए कहा था कि, “यद्यपि भारत सरकार जनता के प्रति 
ज़िम्मेग़र नहीं हैं फिर भी वह उसकी श्रावाज पर विचार करती है।” धारा- 
सभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, श्रथवा प्रस्ताव पेश होते हैं, उनका प्रभाव 
कार्यकारिणी विभाग पर कम नहीं पड़ता । 

धारा सभा का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकारिणी सभा के ऊपर 
अधिक पड़ता है। १६१६ के मान्टेग्यू चेम्सफ्रोड रिपोट में इस बात का जिक्र 
किया गया है कि अप्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण है। कार्यकारिणी सभा धारा- 
सभा के प्रति ज़िम्मेवार न होते हुए भी मनुष्यत्व से दूर नहीं जा सकती । 
जनता के प्रतिनिधियों के विचारों को ठुर्राने में उसे वहीं तक सफलता 
मिलेगी जहाँ तक जनता इसे बर्दाश्त कर सकती है। २० वीं सदी प्रजातंत्र- 
बाद का युग है| स्वतंत्रता श्रोर समानता के शब्द चारों श्रोर गूज रहे हैं । 
ऐसी दशा में जनता की श्रावाज़ को ठुकराना ख़तरे से खाली नहीं है। भार- 
तीय जनता की आवाज श्रभी सुसंगठित नहीं हे, यही कारण है कि अब भो 
यहाँ गेर ज़िम्मेबार शासन चलाया जा रहा है। ज३ तक काय-कारिणी श्रपने 
कामों के लिये धारा सभा के प्रति पूरी तरद्द ज़िम्मेवार न द्वोगी, तब तक सच्चे 
प्रजातन्‍्त्रवाद की कल्पना नहीं की जा सकती । स्धार के सभी प्रजात-श्रधादी 
देशों में यह धारा-सभा की मातद्॒ती में काम करती है । दमारे देश का दुर्भाग्य 
है कि शासन में अनेक परिवर्तन करने पर भी हम अभी उस भेणी तक नहीं 
पहुँच सके हैं । 
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आरम्भ से ही बृूटिश सरकार को यह नीति रद्दी है क्रि केन्द्रीय सरकार 

की शक्ति अधिक से अधिक बढ़ाई जाय। बृटेन को 

दोनों सरकारों राजनीतिक शक्ति केन्द्रित करने में सबसे बड़ी सुविधा 
का दरज्ञा यह थी कि जनता के अश्रधिकार नाममान्र को शेष रद्द 
जावंगे । प्रान्तीय सरकारों को छोटे मोटे अ्रधिकार देकर 

केन्द्रीय सरकार उन्हें श्रपनी इच्छानुसार चलाती रहती है। बृटिश सरकार की 
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दूरी नीति हिन्दोध्तान को अ्रधिक से अधिक टुकड़ों में बाँठने की रही है। 
१६०४ ई० में जब बंगाल को २ टुकड़ों में बाँटने की व्यवस्था की गई ते) यह्द 
बात और भी स्पष्ट हो गई थी | लोगों ने इसका पूरी तरह विरोध किया और 
बंगाल विभाजित न द्वो सका। केन्द्रोय सरकार श्रोर प्रान्तीय सरकारों का 
सम्बन्ध एक सा नहीं रहता । इनके सम्बन्ध को अच्छी तरह समभने के लिये 
हम इसे इ भागों में बाँद सकते हैं। इनका वर्णन आगे चल कर किया 
जायेगा | एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिये कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तोय 
सरकारों को कम से कम शक्ति प्रदान करती है। जिस वैज्ञानिक ढंग पर और 
स्वतन्त्र देशों में शक्ति विभाजन किया गया है, उसढंग पर हमारे देश में 
इसे नहीं बॉँटा गया है | भारतीय जनता और ब्ूटिश सरकार में इत विषय 
पर बहुत बड़ा मतभेद दे । जनता बूटिश प्रान्तों को भ्रधिक से श्रधिक स्वतत्रता 
प्रदान करना चाहती है, परन्तु ब्रटेश सरकार केन्द्रीय सरकार की शक्ति को 
किसी भी तरद्द कम करने पर तेयार नहीं है । 
ऊपर कद्दा गया है कि केन्द्रीय सरकार ओर प्रान्तीय सरकार का 
सम्बन्ध एक सा नहीं रहता। वह समय समय पर 
पेतिहासिक बदलता रहता दे। यदह्द सम्बन्ध रे कालों में बाँटा जा 
सम्बन्ध सकता है :-- 
१-- शक्ति संचय काल ( १७७२--१८७० ) 
२-शक्ति वितरण काल ( १८७०--१६३७ ) 
३- प्रान्तीय स्वराज ( १६३७ से आरम्भ ) 
१-बू टश सरकार की योजना राजनीतिक शक्तियों को एक सूत्र में 
बाँधकर एकात्मक राज्य स्थापित करने को रही है। प्रजा 
शक्ति संचय काल के विरोध के कारण यद्द नीति बहुत कुछ बदल गई हे, 
१७१२ से १८७० परन्तु इसका सवंथा परित्याग नहीं क्रिया गया है। इस 
तक देश का राजनीतिक विभाजन किसी वेज्ञानिक दन्ल पर 
नहीं किया गया दे | शासन की सुविधा का ध्यान रख 
कर इसे चन्द टुकड़ों में बाँट दिया गया है। सूत्रों को संझ्या घटाने बढ़ाने 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गया था। प्रान्तीय सरकारों को सब 
काम गवनर-जनरल और उसकी कौंसिल से पूछ कर करना पड़ता था। केन्द्रीय 
सरकार सारे द्विन्दोघ्तान के लिये क़ानूत बनाती थी। इसके लिये वद्द बृटिश 
पालियामेंट के प्रति ज़िम्मेवार थी। १७७५४ के पहले बंगाल, मद्रास श्रौर 
बम्बई तीनों अद्वातों को श्रपना अपना शासन कायय चलाने का श्रघिकार दिया 
आ० भा० श[०--(६८ 
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गया था। वारेन देध्टिग्स के जमाने में १७७३ ई« में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के 
पास होने पर केन्द्रीय सरकार की शक्ति बढ़ी | कम्पनी ने धीरे घीरे राजनीतिक 
शक्ति गबनर-जनरल और उसकी कॉंसिल को सौंप दिया। कुछ दिनों तक 
प्रान्तों के गवनर मनमानी करते रहे, लेकिन उनक्री ताक़त घटती गई | १७६८ 
ईं० में जब लाड वेलेज़ली हिन्दोस्तान का गवर्नर-जनरल हुआ, तो केन्द्रीय 
सरकार का रुतबरा और भी बढ़ा। उसने स्पष्ट कर दिया कि ईिन्दोसस्‍्तान की 
रक्षा, टेक्स, लड़ाई और सन्धि, शासन, फ़ोज--इन मामलों में एक मात्र 
अधिकार गवरनर-जनरल और उसकी कपिल को है । 

वेलेज़ली की नीति बृटिश साम्राज्य को बढ़ाने की थी। उसके समय में 
संयुक्तप्रान्त, कर्नाटक, कमारा, बुन्देलखंड, दिल्‍ली, उड़ीसा आदि सूबे बृटिश 
राज्य में शामिल किये गये । नये सूबे सीधे केन्द्रीय सरकार की मातहती में 
आते थे | वह अपनी मर्ज़ी से शासन की सुविधा के लिये लेफ़िटनेंट गवनरों 
तथा चीफ़ कमिश्नरों को नियुक्त करती थी। १८५४४ ई० में बंगाल के शासन 
के लिये एक अलग गवनर की नियुक्ति की गई | शासन की बड़ी बड़ी बातें 
मसलन, रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, देशी रियासतों से सम्बन्ध इत्यादि विषय 
केन्द्रीय सरकार के हाथों में रक्खे गये। इनके अतिरिक्त टकसाल, विनिमय, 
पोस्ट प्राफ़ित, रेल, तार, डाक भी उसप्ते सुपुद किये गये | बाक़ी विषय प्रान्तीय 
सरकारों को इस शत पर दिये गये कि गवनर-जनरल जब्र चाहे उनमें हाथ 
डाल सकता है। क़ानून, न्याय, पुलीस, जेल, घरेलू राजनीति, स्वास्थ्य, 
सफ़ाई, नौकरी इत्यादि विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। शासन को 
सुब्यवस्थित रूप से चलाने का बहाना लेकर बेन्द्रीय सरकार जब चाहती 
प्रान्तीय विषयों में हाथ डाल सकती थी । कहा जाता था क्रि छोटे छोटे कामों में 
लगे रहने के कारण प्रान्तीय सरकारों का ध्यान उन बातों की ओर नहीं जा 
सकता था जिन्हें केन्द्रोय सरकार आ्रासानी से सोच सकती थी। बह प्रान्तीय 
सरकारों का निरीक्षण भली भाँति कर सकती थी। इन्हीं कारणों से प्रान्तीय 
मामलों में उसका दृस्तक्षेप बुरा नहीं माना जाता था। श्राज भी इन्हीं कारयों 
को लेकर वह प्रान्त॑य मामलों में द्ाथ डालती है । परन्तु इन इत्तत्तेयों को 
जनता श्रच्छा नहीं समभती । रु 

कानूनी मामलों में भी शक्ति संचय की नीति बर्तीं गयी | १८०७ ह० के 
नियम के अनुसार बम्बई तथा मद्रास के गवर्नतें को कानून बनाने का 
झधिकार दे दिया गया | बुटिश सरकार ने शक्ति संचय की नीति में इसे 
ध्ाधक समझ कर उनसे १८३३ है» में दस अधिकार को वापिछ्ठ ले लिया। 
गवमर-जनरल और उसकी कोसिल को अधिकार दिया गया कि वे सारे धू्ों 
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के लिये कानून बनावें | प्रान्तीय सरकारें अपने लिये कोई क नून नहीं बना 
सकती थीं। यद्यपि १८६१ ई*० में कानून बनाने का अधिकार प्रान्तों को 
पुन; प्रदान कर दिया गया, फिर भी वेन्द्रीय सरकार की शक्ति कम न की 
गई । स्थानीय मामलों में प्रान्तीय सरकारों के थेडोी स्वतंत्रता मिली । किन्तु 
यद्द सब शक्ति वितरण की दृष्टि से नहीं किया गया। केन्द्रोय सरकार के भार 
के। इलका करने के लिये उसे ऐसा करना पड़ा प्रान्तीय घारा-सभाओं को 
इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिये गये जिनसे वे केन्द्रोय सरकार की 
मर्ज़ी के बग्ेंर कोई बड़ा काम कर सके। १६१६ के पहले ये धारा-सभायें 
गवनर की कार्यक्ारिणों सभा की एक बृद्वत्‌ रूप मात्र थीं। 


केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भत् नहीं था कि वह हिन्दैास्तान के 
शासन प्रबन्ध के एक स्थान से चला सके। उसे प्रान्तीय सरकारों की 
आवश्यकतायें पूरी तरद मालूम नहीं होड़ी थीं। स्थानीय विपयों में जितनी 
जानकारी प्रान्तीय सरकारों को थी उतनी उसे नहीं हो सकती थी। इसीलिये 
उसने क़ानून बनाने के छोटे मोटे अधिकार प्रान्तीय सरकारों को सौ दिया । 
प्रान्तीय धारा-सभाश्रों को यह अधिक्रार न था कि वे पार्लियामेंट तथा केन्‍्द्रोय 
धारा-सभा के बनाये हुए कानूनों में कोई उलट फेर कर सके। जब कभी 
प्रान्तोय घारा-समायं घामिक तथा देशी रियासतों सम्बन्धी कानून बनाना 
चाहतीं तो उन्हें गवर्नर-जनरल से इसकी आज्ञा लेनो पढ़ती थी । कारयरूप में 
ये आ्ाज्ञायें दर समय प्राप्त हो जाती थीं, परस्तु केन्द्रीय सरकार ने इन बातों 
को अपने ही हाथ में रख रक्खा था । 


केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही इतने क़ानून बना रक्खे थे कि प्रान्तीय 
सरकारों को इसका अ्रवसर बहुत कम मिलता था। छोटी से छोटी बातों के 
लिये केन्द्रीय सरकार ने पहिले से ही क़ानून बना रक्खा था। अधिकार रखते 
हुए भी प्रान्तीय घारा-सभाये कुछ नहीं कर सकती थीं। जेल, विव्राहशादी, 
ठीके, सुलहनामें, व्यवधाय, नापतोल, बीमा, दिवाला, खदाने', मिलें, षिज्नली, 
मज़दूर, आवागमन, स्वाध्थ्प, ज़हर, फोढ, पागलपन, सफ़ाई, धमे, दान देने 
वाली संस्थायं, खेल कूद, सिनेमा थियेटर, मोटर, प्राचीन स्मारक्र--इन सबके 
लिये वह क़ानून बना चुकी थी। प्रान्तीय सरकारों को इन्हें चुपचाप मानना 
पड़ता था । इनके श्रतिरिक्त सारे दिन्दोसतान से सम्बन्ध रखने वाले विषयों 
पर उसका एक मात्र अधिकार था| जिन छोटी छोटी बातों का ऊरर ज़िक्र 





#बहुत हो साधारण झथ में इन्हें घारा-सभा कटद्दा जा सड़ता है। 
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किया गया है उनमें प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों सरकार द्वाथ डालने की 
मुस्तद्वक थीं | 


प्रान्तीय सरकारों के ऊपर केवल केन्द्रीय सरकार का हुक्म चलता तो 
भी ग़नीमत थी | लेकिन यहाँ तो भारत-मन्त्री की भी आ राज्ञा माननी पड़ती 
थी | क़ानून बनाने के पदिले दोनों से आशा लेनी पड़ती थी। कायकारिणी 
विभाग का अधिकार इतना अधिक था कि छोटा से छोटा बिल प्रान्तीय घारा- 
सभाओं में पेश नहीं हो सकता था । यदि किसी प्रान्तीय धारा सभा में कोई 
बिल पेश रहता श्रौर केन्द्रीय तरकार उसे पसन्द न करती तो वह प्रान्तीय 
सरकार को इस बात के लिये मज़बूत करती थी कि वह धारा-समा की शअ्रपुक- 
कारवाई को रोक दे | कर सम्बन्धी बिल धारा सभाओं में केन्द्रीय सरकार 
की आशा के बिना पेश नहीं द्वो सकते थे | प्रान्तीय धारा-समा द्वारा पास किये 
गये कानूनों की श्राज़िरी मंजूरी गक्ज़्र-जनरल से लेनी पड़ती थी। इसका 
नतीजा यह हुआ क्रि प्रान्तीय सरकार स्थानीय बातों का शान रखते हुए भी 
जनता की भलाई के लिये कुछ नहीं कर सकती थी । 


शासन और क़ानून के मामले में प्रान्तीय सरकारों को स्वतंत्रता न थी | 
सरकारी आय-व्यय पर एकमात्र अ्रधिकार वेन्द्रीय सरकार का था। ईस्ट- 
इंडिया-कम्पनी के समय से ही रुपये-पेसे के मामले में वह सब कुछ समझी 
जाती थी | हिन्दोस्‍्तान से जितने टेक्स बतूल किये जाते वे सत्र केन्द्रोय 
सरकार के ख़ज़ाने में ग्राकर जमा होते थे | इसके बाद उसकी आशा से ख़च 
किये जाते थे | कुछ समय तक प्रान्तीय सरकारों को टेक्स वसूज्ञ करने का 
अधिकार न था | लेकिन बाद में उन्हें यह अधिकार दिया गया कि चन्द 
छोटे-मोटे टैक्स वे वपूल करके केन्द्रीय सरकार में भेज दे | इसके लिये एक 
कोड़ी भी वे ख़् नहीं कर सकती थीं। तात्पय यह है कि प्रान्तीय सरकारें 
नोकर के मानिन्द सब कुछ वसून करके बेन्‍्द्रय सरकार को दे देती थीं। बह 
जितना चाहती प्रान्तीय सरकारों से वसूल कराकर माँग लेती। प्रान्तीय 
सरकारों को न इसमें कोई घटा था ओर न मुनाफ़ा। शासन सम्बन्धी ख़र्चे 
के लिये केन्द्रीय सरकार अपनी श्रोर से प्रान्तीय सरकारों को इमदाद देती 
थी | इस इमदाद में इस बात का ख्याल नहीं रकखा जाता था कि क्रिस 
प्रान्त से कितने रुपये की आमदनी हुई है। केन्द्रीय सरकार जितनी ज़रूरत 
सममभती उतनी प्रान्तीय सरकारों को अलग अलग दे देती थी। सभी विषयों 
की तरह श्राथिक विषय में भी शक्ति संचय अपनी चरम सीमा को पहुँच 
चुका था। 
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इतने बढ़े देश में शक्ति का इतना अधिक संचय जत्नता के लिये हानि- 
कारक एिद्ध हुआ। प्रजा से मममाना घन वसूल तो किया जाता लेकिन 
इसके बदले में उसे बहुत कम लाभ होता था। कारण यह है क्रि प्रान्तीय 
सरकार के कमचारी फेवल केन्द्रीय सरकार के हुकुम की तामील करते थे। 
अ्रधिक शक्ति संचय की हानियाँ कुछ ही दिनों में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने 
लगीं | प्रजा की शारीरिक, मानसिक और विचार सम्बन्धी शक्तियाँ कमज़ोर 
होती गई' | केन्द्रीय सरकार की श्आाज्ञा मानने के कारण प्रान्तीय सरकार 
जनता की भलाई की और से श्राख चुराने लगीं। उसका बोलबाला इतना 
अधिक था क्रि प्रान्तीय सरकारी कमेचारी उसे चुपचाप मान लेते थे । बृटिश 
सरकार की यद्द शक्ति-तंचय वाली नीति श्रपनी चरम सीमा को पहुँच गई 
थी। १८७० ई० तक इस नीति के दुष्परिणाम ज़ादिर होने लगे थये। शासन 
के सूत्र को एक के द्वाथ में देकर बृटिश सरकार हिन्दोस्तान की तरफ़ से 
निद्वन्द्त ज़रूर हो गई थी, लेकिन शक्ति-संवय की इतनी सख्त नीति बहुत दिनों 
तक काम में नहीं लाई जा सकती थी | १८४७ ई० का ग़दर बहुत कुछ इती 
का परिणाम था | 
२-- १८६६ ई० में लार्ड मेयो वाइसराय के पद पर नियुक्त किये गये। 
शक्ति संचय के दुष्परिणाम उन्हें खटकने लगे। उन्होंने 
शक्ति-धितरण देखा कि न तो इससे कोई आर्थिक लाभ है और न 
कात १८७० में शासन में ही कोई खास सुविधा होती है। इसके 
१६३७ तक विपरीत प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से श्रसन्तुष्ट 
रहती हैं | उन्हें इतना भौ श्रधिकार नहीं है कि केन्द्रीय 
सरकार की श्राज्ञा के बिना थोह्ठा भी धन ख्ं कर सके। लाड मेयो के 
प्रयत्न से प्रान्तीय सरकारों को कुछु आर्थिक अधिकार सौंप दिये गये | शिक्षा, 
पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, सफ़ाई, कुछ नोकरियाँ, छापाख़ाना, रजिस्ट्री, सड़कें, 
आाव गमन, इमारते, इत्यादि, इत्यादि, विषयों का प्रबन्ध कुछ शर्ता के साथ 
उन्हें दे दिया गया । इनकी श्राय को थे अ्रपने सूबों में ेँ़्च कर सकती थीं | 
इनके अतिरिक्त कुल सूब्रों को मिला कर ४६८८७११० रुपये की इमदाद 
केन्द्रोय सरकार से निश्चित की गई। इस रुपये को वे अ्रपनी इच्छानुसार 
उपरोक्त मदों में ख़ कर सकते थे | इसके अलावा वे अ्रपने ख़ब के लिये 
नये नये टेक्स भी लगा सऊते थे | शेष मदों को श्रामदनी केन्द्रीय सरकार को 
भेजनी पड़ती थी | 
लाड मेयो की योजना का यद्द तात्पर्य नहीं था कि बृटेश प्रान्तों को 
आशिक मामलों में स्वतन्त्र कर दिया जाय | शासन की सुविधा के लिये कुछ 
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थोड़े से अधिकार इसलिये दे दिये गये कि केन्द्रीय सरकार की परेशानियाँ 
थोड़ी इलकी हो जायें। जिन विभागों का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दिया 
गया वे केन्द्रीय सरकार की मातहती से एकदम अश्रलग न थे। गवनर-जनरल 
को यह अधिकार था ऊ# वह प्रान्तीय विषयों में हथ डाल सक्रे । यद्यपि थोड़ी 
सी शक्ति वितरण से प्रान्तीय सरकारों की श्राज्ञादी पूरी नहीं हुईं, परन्तु किसी 
हद तक उनके अधिकारों में वृद्धि अवश्य दो गई | केन्द्रीय सरकार से उनका 
नाता बराबरो के दर्जे की ओर बढ़ने लगा। प्रान्तीय सरकारें स्थानीय विषयों 
में दिलचस्पी लेने लगीं। उन्हें यह धीरे-धीरे विश्वास होने लगा कि यदि वे 
शातन में योग्यता दिखलायंगी तो उन्हें और भी अ्रधिकार मिलते जावेंगे। 

लाड लिटन के समय में ( १८७७ ई० ) प्रान्तीय सरकारों को कुछ और 
अधिकार प्रदान किये गये | १८६७० ई० में जो विषय उन्हें प्रबन्ध करने के 
लिये दिये गये थे, उनमें वृद्धि कर दी गई। आबकारी, टिकट, क़ानून ओर 
न्याय तथा कुछु और नये विषय उनकी मातद्वती में दे दिये गये | ये अधिकार 
सभी प्रान्तों में एक से नहीं ये । नये विभागों के प्रबन्ध के लिये केन्द्रीय सरकार 
ने प्रान्तीय सरकारों की इमदाद में कोई वृद्धि नहीं की। उसने उन्हें यह 
झधिकार दे दिया कि इन मदों से जो आय हो उसे वह ख़्च करे | कमी पड़ने 
पर केन्द्रीय सरकार क्रुछु रुपये उन्हें मंजूर कर देती। लेकिन एक निश्चित 
राय से ऊपर यदि प्रान्तीय सरकारों की श्रामदनी होती तो उसका आधा 
हिस्सा केन्द्रीय सरकार के पास भेज देना पड़ता था। वाह्तव में प्रान्तीय 
सरकारों को यद कोई अधिकार न था। बजाय इधके कि केन्द्रोय सरकार सीधे 
अपने कर्मचारियों से इन महृकमों का प्रबन्ध कराती, उसने इन्हें प्रान्तीय 
सरकारों की देख-रेख में छोड़ दिया। केन्द्रीय सरकार के अ्रधिकार बहुत कुछ 
उसी के हाथों में थे | उपरोक्त नये विभागों की आ्रामदनी के लिये प्रत्येक यूबे 
के साथ हर ५ वष के लिये एक ठोका द्वोता था। यदि ठीके की रकम से 
धिक आय द्ोती तो वह केन्द्रीय सरकार की आय समभी जाती थी। ग्रासाम 
ओर बर्मा के ऊरर ये नियम लागू न थे । ये दोनों सूबे पिछुड़े हुए समभे जाते 
थे। आसाम में भूमि कर से जो आ्राय होती उसका कुछ हिस्सा उसके ख़्च के 
लिये दे दिया जाता था। इसी तरद्द बर्मा में भूमकर के हिस्से के अतिरिक्त 
जंगल-गश्राय, चावत् का निर्यात कर तथा नमक-कर की श्रामदनी का एक 
हिस्ता उसे दे दिया जाता था। वेन्द्रीय घरकार ने यह निश्चय किया कि 
प्रान्तीय सरकारों को इमदाद न देकर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाय कि 
चन्द विभागों की ग्रामदनी वे ख़च कर संक्रे | लाड लिटन तथा ज्ञान स्ट्रेची 
के ये विचार क्रमशः लागू किये गये | 
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लाड रिपन जो सबसे नेक वाइसराय गिने जाते हैं, प्रान्तीश सरकारों की 
स्वलन्त्रता के पूर्ण पक्षपाती थे । श्रव तक प्रास्तीय सरकारों से केन्द्रोय सरकार 
का सम्बन्ध विभिन्न वसूलों पर कायम था। लाड रिपन की यह इच्छा हुई 
कि इस प्रकार का भेद-भाव हटा देना चाहिये। लाड मेयो के समय से जो 
इमदाद देने की रकम चली आरा रही थी वह बन्द कर दी गई। प्रान्तीय 
सरकारों को अधिक्रार दिया गया कि वे कुछ विभागों की आमदनी केन्द्रीय 
सरकार को न भेज कर खुद ख़बं करें । यदि इस पर भी कुछ कमी पढ़े तो 
वह् प्रान्तीय सरकारी की आमदनी का कुछ और हिस्सा उनके ख़च के लिये 
छेाड़ देतो | ला्ड रिपन के समय में ( १८८२ ई० ) एक नई योजना बनाई 
गई । सरकारी मदकमे ३ श्रेणियों में बाँठ दिये गये। रक्षा, बाह्य सम्बन्ध, 
चुड्जी, टक्ताल इत्यादि केन्द्रीय सरकार के हाथों में दे दिये गये । इनका पूरा 
प्रबन्ध, आमदनी और ख़् सब कुछ केन्द्रीय सरकार के जिम्मे किया गया। 
भूमि कर, रजिष्ट्री तथा जंगल--इनकी श्रामदनी केन्द्रीय और प्र।न्तीय दोनों 
सरकारों में बाँट दी जाती थी। इन विभागों का प्रबन्ध दोनों सरकारों को 
करना पड़ता था । कुछ छोटे-मोटे विश्राग एजरमातन्न प्रान्तीय सरकारों 
के ल्िम्मे छोड़ दिये गये। प्रान्तीय सरकारें उन ज़िम्मेवारियों से बरी कर 
दो गई जो उनकी सीमा से बाहर थीं। स्थ नीय विषयों में रुचि बढ़ाने 
का मोक़ा उन्हें अच्छी तरह दे दिया गया। फिर भी उनकी श्रवस्था स्थाई 
नहीं थी | 

१६०४ ई० में लाड कज़न ने इसकी शोर ध्यान दिया। उनके दिल में 
यद बात श्राई कि जब तक प्रान्तीय सरकारों को काफ़ी रकम ख़्च करने का 
मोका न मिले तब तक वे बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं कर सकतीं | 
विषयों की विभाजन प्रणालो में उलट-फेर किया गया। केन्द्रीय और प्रास्तीय 
दोनों सरकारों की आमदनी और खच के विषय फिर से निश्चित किये गये । 
उन्हें आरवरासन दिया गया कि इस प्रबन्ध में क्रिती विशेष परिस्थति के 
अतिरिक्त कोई उलट फेर नहीं किया जायेगा। आर्थिक मामलों में प्राम्तीय 
सरकार किसी दृद तक स्वतंत्र कर दी गई, लेकिन और मामलों में केन्द्रोय 
सरकार की शक्ति बनो रही | १६१० ई० में जब लाड द्वाडंग हिन्दोस्तान के 
बाइसराय हुए, तो बृट्श प्रान्तों को कुछ और श्रधिकार प्रदान किये गये | 
१६०४ ई« के प्रबन्ध को १६१२ में स्थाई करार दिया गया | प्रान्तीय सरकारें 
अपनी आमदनी श्रौर ख़र्च का जो ब्योरा तैयार करतीं उनमें केन्द्रीय सरकार 
को दख़ल देने का अधिकार न था । दोनों सरकारों में संघर्ष के अवसर कम 
कर दिये गये । १६१६ ई० के पहिले केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों का 
सम्बन्ध निम्नलिखित प्रकार से था; -« 
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जिन विषयों का सम्बन्ध सारे हिन्दोस्तान से था वे केन्द्रीय सरकार के 
हाथों में रक्खे गये | रक्षा, वाह्य सम्बन्ध, चुज्ञी, तार, डाक, टकक्‍्धाल, श्रकाल, 
रेलवे तथा ग्राबपाती--ये विषय उसके ज़िम्मे रकखे गये। इनको आमदनी 
और ख़च की ज़िम्मेदारी उसी पर थी। वह जैपी चाइती इन विभागों पर 
शासन करती । शिक्षा, पुलीस, जेल, छापाखाना, सड़क, इमारत, स्वास्थ्य 
ओर सफ़ाई-ये विपय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। इनको भामदनी और 
ख़च उसके ज़िम्मे की गई। जब कभी कोई नीति चलानी दह्ोती अथवा 
प्रान्तीय सरकारों की गलतियों को सुधारना द्वोता तो वह उनमें दख़ल दे 
सकती थी। इन दोनों प्रकार के विषयों से परे कुछ ऐसे भी विषय थे जिनमें 
दोनों सरकारों को सम्मिलित श्रधिकार दिये ग्ये। भूपमि-कर, टिकट, श्राव- 
कारो, श्राय-कर, जंगल, रजिस्ट्री, विचाई-ये विपय्र दोनें। की मातदती में 
सम्मिलित रूप से रकखे गये |इन मदों की श्रामदनी दोने। सरकारों में 
अनुपात से बाँट दी जाती थी।| इनके ख़्चे दोनें सरकारों को देने पड़त थे | 
स्थानीय प्रबन्ध में प्रान्तोय सरकार हिस्सा लेती थीं। शेष बात केन्द्रीय 
सरकार के द्वाथों में थीं। इससे स्पष्ट है कि $८७० से १६१६ तक अर्थात्‌ 
लगभग ५० वर्षों में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़ी शक्ति प्रदान की गई । 
नये-नये टैक्‍स लगाने का अ्रधिकार केन्द्रोय स(कार के द्वाथों में था। प्रान्तीय 
सरकार अपनी श्रामदनी को नहीं बढ़ा सकती थीं | उन्हें टेप सम्बन्धी ब्रिल 
पर विचार करने का अधिकार न था | इसके लिये गवनर-जनरल को आशा 
लेनी पड़ती थी | सलाह देने की गरज़ से केन्द्रीय सरकार जब चाइती दख़ल 
दे सकती थी | प्रान्तीय सरकारों के श्रपनी श्रामदनो ओर ख़च की सूची 
पहिले केन्द्रीय सरकार को मेजनी पड़ती थी, इसके बाद प्रान्तीय घारा-समाश्रों 
में इस पर विचार किया जाता था | 

प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार की मर्ज़ा से काम करती थीं। अपनी 
उन्नति के लिये वे उधार या कन्न नहीं ले सकती थीं | यदि प्रान्तीय सरकारों 
को इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाता तो इसप्रे ह्वानि के बदले लाभ 
की सम्भावना अधिक थी। वेन्द्रोय उरकार को भय था कि ऐशा करने से 
प्रान्तीय सरकारों की शक्ति बढ़ जावेगी | प्रान्तीय नौऋरियाँ केन्द्रय सरकार के 
हाथ में रक्वी गई थीं | सूबो के बढ़े बढ़े कमचारी केन्द्रोय सरकार की सलाह 
से काम करते थे | जनता प्रान्तीय सरकारों से सन्तुष्ट न थो। श्रायिक कमी के 
कारण उनको सन्तुष्ट रखना श्रसम्भव था | श्रामदनी श्रौर ख़च के मामलों 
में उनके द्ाथ इतने बाँध दिये गये थे कि वे इच्छा २खते हुए भी के।ई योजना 
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अ्रमल में नहीं ला सकती थोँ। शासन, आय-व्यय तथा क़ानून--इन तीनों 
मामलों में प्रान्तीय सरकारों को बहुत थोड़े अधिकार दिये गये थे | 

जमनी की बड़ी लड़ाई में हिन्दोस्तानियों ने बृटश सरकार की इतनी 
सद्दायता की कि उसके बदले में उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलना 
लाज़मी था। भारत-मंत्री की घोषणा के श्रनुसार यह बात निश्चित ढठहराई 
गई कि “जहाँ तक द्वो सके स्थानिक संस्थाओं में जनता का पूर्ण श्रधिकरार 
हो | उनका नियंत्रण उन्हीं के द्वारा और वाह्य नियंत्रण से उनको अधिका- 
धिक स्वाधीनता प्राप्त हो | प्रान्त ही वह क्षेत्र हे जहाँ से उत्तरदायी शासन 
की ओर क्रमशः पदु रखना आरभ किया जा सकता दै। कुछ उत्तरदायित्व 
के काम जनता को तुरन्त दे दिये जाने चाहिये और हमारा उद्देश्य यद्द है 
कि राज्यक्रायं में श्र ही जनता को पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया जाय | इसका 
अ्रथ यद हे कि भारत-सरकार प्रान्तों को अपने घमं निर्माण, शासन, तथा 
अथ सम्बन्धी अधिकारों का उतना अंश दे दे जिससे इसको अपनी ज़िम्मे- 
बारियों के पालन में किसी प्रकार की बाधा न पड़े ।” पालियामेंट के वतमान 
रूख़ से यह बात निर्तिवाद है कि इस प्रकार की धोषणाओं में कोई तथ्य न 
था | राष्ट्रीय भावनाओ्रों के उद्गार इतने बढ़ रहे थे कि बृटिश सरकार को कोई 
ऐसा बहाना नहीं था जो दिन्दोस्तानियों को बहुत दिनों तक चकमे में 
डालता । काँग्रेत इस बात पर तुज्ी हुई थी कि स्थानीय क्षेत्रों में जनता को 
राजनीतिक अधिकार श्रधिक से अधिक मिलने चाहिये। स्त्रयं बृटेन में कितने 
ही अश्रग्रेज़ हिन्दोसत्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे | इसी के कल- 
स्वरूप (६१६ ई० में भारतीय शासन में परिवतन किया गया । इससे केन्द्रीय 
और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में भी श्रन्तर पड़ा । 

केन्द्रीय सरकार का दबाव प्रान्तीय सरकारों पर कम कर दिया गया। 
इनके बजट एक दूसरे से अभ्रलग कर दिये गये | जिस आधार पर दोनों 
सरकारों में विषय्रविभाजन किया गया था वह बदल दिया गया | संयुक्त 
ज़िम्मेवारी के विषय तोड़ दिये गये। रक्षा, वाह्म सम्बन्ध, देशो रियासतों से 
सम्बन्ध, रेलवे, जद्ाज़, तार, डाक, चुंगी, आबकारी, नमक-कर, श्राय-कर, 
टक्‍्साल, ऋण, श्रफ़ीम, लेखन अधिकार, आवागमन, अन्देषण, अनुसन्धान, 
घमं, सरकारी कमंचारियों की नियुक्ति, आबादी की गणना हृत्यादि विषय 
केन्द्रीय सरकार के ज़िम्मे रक्खे गये | शिक्षा, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य भौर 
सफाई, दवा, सिंचाई, भूमिकर, अकाल, खेती, ज॑गल, व्यवताय, पुलीत और 
न्याय, तोल बाँद आदि विषय प्रान्तीय सरकारों को दिये गये। प्रान्तों में 


दोहरे शासन (9ए४870०)9) का विधान जारी किया गया । भश्रर्थात्‌ कुछ 
शा० भोा० शा|०--१६ 
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विषय गवनर श्रोर उसके सलाहकारों के द्वाथ में रक्खे गये और बाक़ी भारतीय 
मंत्रयों को दे दिये गये। जो विफ्य भारतीय मंत्रियों को दिये गये उनमें 
केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार देश 
की शान्ति-रक्षा तथा सुब्यवस्थित शासन प्रबन्ध के लिये ज़िम्मेबार थी, फिर 
भी शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए वह भारतीय मंत्रियों के कार्मों में 
दख़ल देना पसन्द न करती | जो विषय गवमन-ों के हाथ में रक्‍खे गये थे 
उनमें वह द्ाथ डाल सकती थी । 

१६१६ के शासन-सुध।र में भारतवाप्तियों को कुछ राजनीतिक अधिकार 
दिये गये | जनता को प्रान्तीय शासन में हिस्सा लेने का अ्रवसर प्राप्त हुआ | 
यह स्वाभाविक था कि वेन्द्रीपय सरकार प्रान्तीय विषयों की ज़िम्मेवारी से 
बहुत कुछ द्वाथ खींच लेती | प्र/न्तीय घारा-सभाश्रों में चुने हुए सदस्यों का 
बहुमत हुआआा। ये घारा-सभाये जो क़ानून बनाती उन्हें केन्द्रीय सरकार 
ठुकरा नहीं सकती थी। जनता में ग्रधक्ार और कत्तंत्य की भावना बढ़ 
रही थी | काँग्रेत के प्रयत्ञ से लोग स्वतंत्रता के मूल्य को समभने लगे थे । 
ऐसी दशा में केन्द्रीय सरकार प्रन्तीय सरकार के कामों को ठुकरा नहीं सकती 
थी। उसे जनता की मनोबृत्ति का ध्यान रखते हुए प्रान्तीय सरकारों की 
कारवाहियों का आदर करना पढ़ता था। लोकमत के विरुद्ध वह प्रास्तीय 
मामलों में इस्तक्षेप करती रही, लेक्नि इसके विरुद्ध देश भें जो आन्दोलन 
हुआ उसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से कम नहीं रहा । यह कहना बुरान 
द्वोगा कि १६!६ के बाद भारतीय जनता को जो राजनीतिक श्रघिकार मिला 
बह उसके गाढ़े पर्सने की कमाई थी । 

प्रान्तीय सरकारों को कर वसूल करने के कितने ही श्रघिकार दे दिये 
गये । कुछ विषयों पर टेक्स लगाने के लिये उन्हें गवरनर-जनरल से श्राज्ञा 
लेने की ज़रूरत न थी। कचदहरियों में टिकट की फ़ीस बढ़ा दी गईं। कुछ 
नये टेक्त जारी किये गये | इससे प्रान्तीय सरकारों को शासन में उन्नति 
करने का श्रवसर प्राप्त हुआ | लेकिन केन्द्रीय सरकार के दबाव अ्रब भी 
कम न थे। ख़च के म।मले में वद्द बहुत बड़ा द्वाथ रखती थी। केन्द्रीय मदों 
से जो आमदनी द्ोती वह उसके ख़्चे के लिये काफ़ी न थी । इसे पूरा करने 
के लिये वद् प्रान्तीय सरकारों से धन मॉाँगती थी। प्रान्तीय सरकारों को 
ग्रपनी आमदनी का कुछ द्विस्ता उसे देना पड़ता था। आमतौर से लगभग 
१० करोड़ रुपया प्रतिवष्र केन्द्रीय सरकार प्रान्तों से लेती थी । यदि यह लम्बी 
रकम प्रान्तीय सरकारें जनता की भलाई के लिये अपने अपने क्षेत्र में ख़च 
करती तो शासन की व्यवस्था श्रधिक सुव्यवस्थित द्वोती । परन्तु केन्द्रीय सरकार 


केन्द्रोय तथा प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध १४७ 


इस झरयये को लिये बिना नहीं रह सकती | प्रत्येक प्रान्त की हेधियत के श्रनु- 
सार यह घन वसूल किया जाता था। लाड मेघ्टन के सभापतित्व में एक 
कमीटी ने इस बात का फ़ेसला किया कि किस प्रान्त से कितना धन लिया 
जाय । संयुक्तप्रान्त को २४० लाख रया देने के लिये निश्चित किया गया। 
सभी प्रान्तों ने लाड मेस्टन की इस योजना का विरोध किया । श्रन्त में १६२६ 
ई० में यह योजना बदल दी गई । 


१६१६ के शाप्तन विधान में जित दृद तक प्रान्तों को राजनीतिक स्वतंत्रता 
प्रदान की गई वहाँ तक केन्द्रीय सरकार का अ्रधिकार उनके ऊपर कम दो 
गया | आर्थिक और शाध्तन-प्रबन्ध में उन्हें कुछ निश्चित अधिकार मिल गये | 
यद्यपि प्रान्तों को पूर्ण स्वतंत्रता हासिल न हुई लेकिन उनका भुकाव उस श्रोर 
कर दिया गया | केन्द्रीय सरकार किसी न किसी रूप में प्रान्तीय सरकार की 
कायबाइयों पर कड़ी नज़र रखने लगी। दोनों सरकारों के इस सम्बन्ध से 
भारतोय जनता सन्तुध्ट न थी । 


३--कॉ ग्रेत की राजनीतिक माँगों को पुरा किये बिना बृटिश सरकार 
शा्त से काम नहीं कर सकती थी। सत्याग्रह श्रान्दोलन 

प्रान्तीय स्वराज़ के कारण देश के कोने कोने में एक ऐ,वी लहर फेली कि 
१९३७ से उसकी माँगे टठुकराई नहीं जा सकती थीं। इन्हें पूरा 
घब तक करने के लिये १६३४ ई० में संघ शासन-विधान का 
निर्माण किया गया । इस शासन-विधान के अन्दर कहाँ 

तक काँग्रे| की पूर्ण श्राज़ादी की माँग पूरी की गई यह एक दुसरा प्रश्न है। 
प्रान्तीय स्वतन्त्रता ( 70जंएं॥] - पराएणा07ए ) का जन्म हुआ। यह 
प्रान्तीय स्वतंत्रता क्‍या च॑ ज़ है श्रोर कहाँ तक अपने नाम को साथंक करती 
है, इन दोनों बातों का विचार अगले अ्रध्याय में क्रिया जायेगा । २७० महीने 
इसे अमल में लाने के बाद इसकी सारी भीतरी कमजोरियाँ ज़ाहिर दोने 
लगीं | इसका विध्तृत वर्णन एक स्वतंत्र अध्याय में किया गया है। केन्द्रीय 
ओर प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में परिवर्तन किये गये। यद्यपि प्रान्तीय 
सरकारों को श्राज़ादी दे दी गह लेकिन शासन-विधान की बारीकियों 
को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि वेन्द्रीय सरकार के अधिकार कम 
नहीं हैं | दोनों सरकारों में मालिक ओर गुलाम का जो सम्बन्ध था वह अब 
भी हे | यदि ऐता न द्ोता और स्वतन्त्रता का तथ्य रद्दता तो काँग्रेत सरकारों 
को इस्तीफ़ा देने की नोबत न झाती। गवनेर-अ्नरल तथा केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी सभा के अ्रधिकारों को देखते हुए, प्रान्तीय स्वराज की बातें व्यर्थ 
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हैं। यदि राष्ट्रीय सरकार की योजना सफल हुई तो केन्द्रीय श्रोर प्रान्तीय 
सरकारों के सम्बन्ध भी बदल जायेगे। दोनों श्रपने अपने क्षेत्र में लोकमत के 
अनुसार कार्य करेगी । इतको सफलता का बहुत कुछ दारोमदार विधान 
सम्मेलन पर निभेर है। 


'पकमहसफ्रालकाकमकरलपप्यात्यवार्वकमर हक 


तीसरा खंड 


प्रात्तीय सरकार 
( ?॥00एएट280, 60५भफछए भाग ) 
अध्याय ११ 
गवनेर 


हिन्दोध्तान राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। 
एक भाग में देशी रियासते हैं, जिनको संख्या ६०० के 
(हिन्दोस्तान के लगभग है। दूसरे भाग में अंग्रेज़ी सूबे हैं जिन्हें व टश 
शजनीतिक भारत कहते हैं। यूत्रों की संख्या कुल १७ है, जिनमें ११ 
विभाग गवनरों के सूबे और ६ चीफ़ कमिश्नर के सूबे हैं। 
बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त और 
बरार, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आसाम, सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्ररेश गवनंर 
के यूबे कहलाते हैं | इनमें प्रधान शासक गवनर होता है। दिल्ली, भजमेर 
मेरबाड़ा, कुग, बृटिश ब्रिलोचिस्तान, श्रंडमन श्रौर निकाबार तथा पंथ 
पिपलोदा चीफ़ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। इन दोनों प्रकार के बूथों में 
राजनीतिक भेद हैं। नये शासन-विधान में गवनर के सूत्रों को प्रान्तीय स्वराज 
दिया गया हे, परन्तु चीफ़ कमिश्नर के सूबे स्वतन्त्र नहीं हैं। चीफ़ कमिश्नर 
द्वारा गवनर-जनरल उन पर शासन करता है। चूँकि गवनर-जनरल चीफ़ 
कमिश्नरों की नियुक्ति करता है, इसलिये वे सभी प्रकार से उ86की मात- 
हती में रहते हैं । 
गवनर के सूबों में छोटी और बड़ी दो धारा तभाएँ हैं। शेष यूबों में एक 
ही धारासमा है। प्रान्तों का विभाजन वैज्ञानिक नहीं है। उनकी समा 
निर्धारित करते समय भोगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषा सम्बन्धी परिस्थिति का 
ध्यान नहीं रक्खा गया है। बृटिश सरकार को हिन्दोस्तान जीतने में लगभग 


गवनर १४६ 


एक शताब्दी व्यतीत करने पड़े | जो जो स्थान उसकी मातदह्ती में श्राते गये 
वे प्रान्तों में परिवतित होते, गये । लड़ाई के ज़माने में बृटेश सरकार को 
इतना अवसर न था कि वह शान्ति पूवक बैठ कर इनका वैज्ञानिक विभाजन 
करती । कई वर्षों में टुकड़े टुकड़े करके बनाया हुश्लमा मकान उतना अ्रच्छा 
नहीं होता जितना एक निश्चित अवधि के श्रन्दर, एक ख़।स नक्शे के आधार 
पर, बनाया हुआ होता है। यदि बृटिश सरकार हिन्दोस्तान को एक बार 
फ़तद्द कर लिये होती तो प्रान्तों का विभाजन आज किसी और तरह पर किया 
गया होता | परन्तु वह ऐसा न कर सकी । जो ज़िले किसी एक सूबे में शरीक 
होने चाहिये वे आज दूसरे सूबे में इसलिये शामिल किये गये हैं कि वे बाद में 
फ़तह् किये गये | शासन की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार को ऐशा 
करना पड़ा | परन्तु विजय समाप्त होने के पश्चात बृटेश सरकार उनका 
विभाजन नये सिरे से कर सकती थी | सिद्धान्त के विदद्ध केवल शासन की 
सुविधा का ध्यान रखते हुए किसी देश का विभाजन करना उसकी राष्ट्रीयता 


को नष्ट करना है | 
कुछ सूबे भाषा ओर समाज की दृष्टि से इतने उलमके हुए हैं कि वहाँ 


लोकमत का अभात्र है | सिनध प्रान्त जो १८३६ ई&७ में फतह किया गया 
बम्बई में इसलिये शामिल कर लिया गया कि वह उसके करीब पड़ता था। 
विजय की धुन में बृटिश सरकार को उन्नति-अवनति का ध्यान न था । सरकार 
की नीति बहुत दिनों तक “'बाँटो और राज्य करो” ( )ए936 ४0णवे रिएर७ ) 
को रही है | राष्ट्रीयता को कमज़ोर बनाने के लिये ये अधूरे विभाजन बहुत 
कुछु ज़िम्मेवार हैं। कितने ही सूत्रों में एकता का अ्रभाव है। यह प्रश्न रूई 
बार उठाया गंया है कि प्रान्तों का विभाजन नये सिरे से किया जाय। अ्रान्ध्र 
को ए.ऊ स्वतन्त्र प्रान्त बयाने की माँग बहुत ही प्रावीन है। कॉर्ग्रत ने भाषा- 
प्रयुक्त विभाजन को सत्रसे उत्तम ठहराया हे, परन्तु बृटिश सरकार- इसे 
स्वीकार नहीं करती । इसका तात्पयं यह नहीं है कि १७ की जगद्द दिन्दोस्तान 
के ४० टुकड़े कर दिये जाय | सूत्रों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। 
राजनीतिक भावना के प्रचार के साथ प्रान्तीय विभाजन का प्रश्न बढ़ रहा 
है। जो व्यक्ति भाषा, जाति, संस्कृति, तथा रहन रुहन में किसी दूसरे प्रान्त 
के निवा््तियों से मिलते जुनते हैं वे उसी प्रान्त से राजनीतिक सम्बन्ध रखना 
चाहते हैं। उनका विश्वास है कि उनकी आथिक तथा मानसिक अ्रवनति 
का कारण राजनीतिक विभाजन है। 

केवल भाषा श्रोर जातीयता के श्राधार पर सूत्रों का विभाजन ठीक नहीं 
है। यूत्रों की वृद्धि से राष्ट्रीय एकता में बाधा होगी और सरकारी ख़च 
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बढ़ेगा | राजनीतिक विभाजन वहीं तक बढ़ना चाहिये जहाँ तक शाप्तन की 
उपयोगिता हो | यदि प्रान्त की सीमा छोटी है श्रौर वह स्वाउलम्ब्ी नहीं है तो 
इससे देश को हानि होगी। इसके विपरीत यदि एक ही प्रान्त के अन्दर ऐसे 
विभाग मौजूद हैं, जो स्वावलम्बी द्वोने के श्रतिरिक्त अपनी श्रलग संस्कृति रखते 
हैंतोउसे २ या ३ टुऊड़े| में बाँद देना चाहिये। १६१७ ई० में कलकत्ता 
काँग्रेत के अवसर पर लोकमान्य तिलक ने कहां था कि ''भाषा के वसूल पर 
देश का राजनीतिक विभाजन प्रान्तीय स्वराज से कहीं श्रवश्यक है ।”” वहीं 
कॉग्रेस ने यह भी फ्रेवला किया कि सिन्ध एक अलग सूवा बना दिया जाय। 
काँग्रेत की नीति के अनुसार हिन्दोसत्तान के २१ राजनीतिक विभाग होने 
ऋआहिये। श्रर्थात्‌ हिन्दोस्तान में कुल २१ सूर्यों की श्रावश्यक्रता है। श्रध्वाव- 
लम्पी जगद्दों को स्वतन्त्र सूबा करार देने से उसका सारा ख़च वेन्द्रीय सरकार 
को बर्दाश्त करना पढ़ता है। १६३४ के संघ शासन विधान के अनुसार सिनन्‍्ध 
और उड़ीसा दोनों ऐसे रवतंत्र सूबे बनाये गये हैं जो स्वावलम्बी नहीं हैं। 
केन्द्रय सरकार सिन्ध को प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ रुपया श्रोर उड़ीसा को 
५० लाख रुपया देती है। 


कुछ लोगों की धारणा है कि देश का वतंमान राजनीतिक विभाजन 
उपयोगी दहै। किसी भी वसूल को लेकर हम देश के टुकड़े करे तो अनगिनत 
हिस्से करने पड़ेंगे । ऐसा करने से वे उन लाभों से वंचित हो जावेंगे जो 
उन्हें आज मिल रहे हैं। श्र धक प्रान्तों से प्रान्तीय भावना बढेगी। इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण मोजूद हैं | बंगाली और बिहारी प्रश्न भ्रभी तक इल न दो 
सका। काँग्रेठ के अथक परिश्रम करने पर भी इन दोनों प्रान्तों में प्रान्तीयता 
का भाव इतना अ्रधिक है कि एक प्रान्त के निवासी दूसरे को विदेशी 
समभते हैं। राष्ट्रहित की दृष्टे से प्रान्तीयता का भाव ह्ानिकर है। प्रान्तों के 
विभाजन में इत बात का ध्यान रखना होगा कि उनमें राजनीतिक एकता के 
साथ सहयोग की अर” बाते' बनी रहें | दो प्र.न्तों के बीच दीवाल खड़ी करना 
निरी भूखंता है | मुध्लिम लीग ने इस देश की राजनीतिक और साम्प्रदायिक 
समस्याश्रों को सुलकाने के लिये पाकिस्‍तान योजना का निर्माण किया है। 
श्र्थात्‌ वह हिन्दोस्तान को हिन्दू श्रौर मुसलमान दो ढुषड़ों में बाँट देना 
चाहती है। काय रूप में यह बात जितनी भ्रसम्भव है, राष्ट्र हित की दृष्टि से 
उतनी ही घातक है । हिन्दू ओर मुसलमान नेताश्रों में कट्टर मतभेद भले ही 
हो जाय किन्तु दोनों सम्प्रदायों को श्राम जनता को एक दूसरे से अलग करना 
उतना ही मुश्किल है जितना चीनी और बालू को । ह 
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१६३१५ के शासन-विधान के पहिले हिन्दोस्तान में कुल १४ सूबे थे। 
परन्तु नये शासन-विधान के अनुसार कुल १७ सूबे बनाये 

नये शासन- गये हैं। सिन्ध को बम्बई से श्रलग करके एक नया 
विधान में प्रान्तीय सूचा मान लिया गया है। इसी तरह मद्रास, मध्यप्रान्त 
विभाजन तथा बिद्ार उड़ीसा के कुछ हिस्मों को लेकर एक नया 
उड़ीसा प्रान्त बनाया गया है। १६३१५ के ऐक्ट के 

ग्रनुसार सम्राट नये सूचे बना सहृता है। उसे यह भी श्रधिकार है कि सूजे 
की सीमा घटा बढ़ा सके | इस परिवतन से संत्र घारा सभा के प्रतिनिधियों में 
उलग्फेर होगी। परन्तु उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती | चीफ़ कमिश्नरों 
के सूर्बों की सीमा भी इसी तरद्द बदली जा सकती है। वतंभान सूबों में बंगाल 
प्रान्‍्त की जनसंझ्या सबसे अ्रधिक है । इसमें ५ करोड़ से कुछ अधिक मनुष्य 
निवास करते हैं | आबादी में दूसरा नम्बर संयुक्तप्रान्‍्त का है। लगभग 
५ करोड़ व्यक्ति इस प्रान्त में रहते हैं। गवर्नर के सूत्रों में सबसे कम 
जनसंख्या पश्चिमोत्तर प्रदेश की हे। २४२५००३ मनुष्प इस प्रान्त में निवास 
करते हैं। क्षेत्रफल में मद्रास प्रान्त सबसे बढ़ा है। इसका क्षेत्रफल १२६६६ ३ 
वर्ग मील है। क्षेफल में दूधरा दर्जा संयुक्तप्रान्त का है। गवनरों के सूबों 
में सब से कम क्षेत्रफल पश्चिमोत्तर प्रदेश का है। वेबल १३५१८ वर्ग 
मील के घिराव में यइ घिरा हुआ है। चीफ़ कमिश्नसें के सूबों में दिल्ली 
का ज्षेब्रफल सबसे कम दहै। परन्तु इसकी आबादों सबसे श्रधिक है। इसका 
क्षेत्रफल केवल ४७३ वर्ग मील और जनसंख्या सवा ३ लाख के क़रीब है। 
बृटिश बिलोचिस्तान का क्षेत्रफ्ल सब्रसे अधिक है | इसका क्षेत्रफल ५४ दज़ार 
वर्ग मील और जनसंख्या साढ़े चार लाख की है। पंजाब की जनछंख्या 
संयुक्तप्रात्त की आधी है। पंजाब का क्षेत्रफल ग्रेट बृटेन के बराबर है। 
मध्यप्रान्त श्रोर बरार भी हतना द्वी लम्बा चौड़ा है। बिद्दार को भी जनसंख्या 


ग्रेट बटेन के बराबर है। 
गवनर का पद गवनर-जनरल से प्राचीन हे। यह पद ३०० वर्षा से चला 


आ रहा है। आरम्भ में गवनरों के काय थोड़े थे । 

गषनंर वे कम्पनी के व्यापार की देख-रेख के लिये यूत्।ों में 
नियुक्त किये जाते थे। लेकिन इनकी क़िम्मेवारियाँ 

बढ़ती गई' | श्राज इसकी ज्षिम्मेवारी अपने प्रान्तों में उतनी दी है जितनी 
गवर्नर-जनरल तथा वाइमसराय की सारे हिन्दोध्तान में | गवनर की नियुक्ति 
सम्राट द्वारा ५ वष के लिये की जाती दे । सम्राद भारत मंत्री से इसकी सलाइ 
लेता है। उपनिवेशों के गवरनंरों की नियुक्ति वहाँ की केबनेट की सलाह से 
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की जाती है | तिविल सर्विस के सदस्य श्रामतीर से इस पद के लिये चुने जाते 
हैं। दिन्दोध्तानियों को यद्ठ पद बहुत कम दिया जाता है। बंगाल, मद्रा।व और 
बम्बई अ्रद्मतों के गवनरों का दर्जा श्रोर सूदों के गवनरों से ऊंचा समझा जाता 
है। ये बृटेन की राजनीति में काफ़ी हिस्शा लिये हुए रहते हैँ। इनके वेतन 
श्रन्प प्रान्तीय गवनरों से ग्रधिक होते हैं। जब कभी गवनर-जनरल श्रवकाश 
ग्रहण करता है तो इन्‍्दीं श्रद्यतें के गवनरों में से किसी को उसके स्थान पर 
काय करने का अवसर दिया जाता है। 

ईिन्दोघ्तानियों में फेबल लाड सिनहा को यह पद दिया गया था । वे थोड़े 
समय के लिये बिहार प्रान्त के गवनर नियुक्त किये गये थे। किसी गवनर के 
लुट्टों लेने पर श्रस्थाई रूप से कार्य करने का अवसर कई भारतीयों को प्राप्त 
हुआ है। श्रद्यतों के गवनरें को छोड़ कर शेष ८ प्रान्तों के गवनरों को सप्राद 
गवरनर-जनरल की सलाह से नियुक्त करता है। उनकी नियुक्ति में इस बात का 
ध्यान रकखा जाता है कि वे शाप्तन सम्बन्धी कार्यो' में श्रनुभव-शील हैं। | कुछ 
व्यक्ति कलेक्टर के पद से उन्नति करके गवनर द्वो जाते हैं। नियुक्ति के समय 
इन्हें कुछ ख़ास सलाहें दी जाती हैं जिनमें उन्हें ख़ास द्विदायत की जाती है 
कि वे शान्ति तथा प्रजा की भलाई के साथ बृटेन के हित का ध्यान रक्खे । 
उन्हें नेबनीयती तथा आजा-पालन को शवथ लेनी पढ़तो है। यद्द शपथ 
गवन-जनरल और गवर्नर दोनों के लिये एकसी होती है। 

ऊपर कहा गया है कि शअ्रद्वातों तथा अन्य सूब्ों के गवनरों के वेतन में 
श्रन्तर द्वोत। है । संयुक्तप्रान्त, मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रान्त के गतरनरों में 
१२०००० रु० दरेक को सालाना वेतन दिया जाता है। पंजाब तथा बिद्वार 
के गवनरों को १००००० रुपया तथा मध्पप्रान्त और उड़ीसा के गबनर को 
७२००० रुपया साज्ञाना वेतन दिया जाता है। इसके शअ्रतिरिक्त बाकी सू्ों के 
गबनरों का सालाना वेतन ६६००० रुपया है। वेतन के अतिरिक्त प्रत्येक 
गवनंर को भत्ते दिये जाते हैं। भारतमंत्री इस भत्ते को निश्चित करता है। 
ये भत्ते कई शक्ल में दिये जाते हैं। रहने के लिये बंगला, यात्रा के लिये 
श्रव्वल दज़ें की गाड़ी श्रथवा दवाई जद्दाज़, मोटरकार तथा श्रपने बंगले को 
सजाने के लिये उसे जित जिन सामानों की ज़रूरत होती है वे सब उन्हें 
दिये जाते हैं। लेकिन इसकी एक सीमा है। मसलन पंजाब प्रान्त के गवर्नर 
को ३०००० रुपये से अ्रधिक भत्ता नहीं दिया जा सकता। निथुक्ति के समय 
यदि वह इंगलेंड में हे तो वहाँ से हिन्दोस्तान आने का उसे पूरा ख़् दिया 
जाता है । जब एक बूबे से दूसरे सूबे को उसकी बदली होती है उस समय 
भी उसे झाने जाने का ख़च दिया जाता है | यह सारा ख़च प्रास्तीय ख़जाने 
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से दिया जाता है। वेतन और भक्तों के अलावा कुछ और भी सुविधाये उन्हें 
दी जाती हैं | भत्ते सहित संयुक्तप्रान्त के गबनंर को कुल ३२८५७०० रुपया 
प्रतिवषं दिया जाता है । 
गधनर के. गवनंर के अ्रधिकार ३ कोडि में बों टे गये हैं -- 
शिकार 


१- स्वतंत्र अधिकार 
२-- निजी अधिकार 
३ - मंत्रियों से सम्मिलित अधिकार 


अपने यूब में शान्ति तथा रक्षा को पूरी ज़िम्मेतारी गवनर को दी गई है । 
प्रान्तीय शासन का कोई विषय ऐसा नहीं है जिनमें उसे द्वाथ डालने का 
्धिकार न हो | जिन विषयों में वह अ्रपनी स्वतंत्र इच्छा से काय्य करने का 
अचधकारी दे उनमें मंत्रयों से सलाह लेने की उसे आवश्यकता नहों है | 
ये छतंत्र अधिकार प्रान्तीय स्वराज के भाव को ब्रिगाड़ देते हैं। मंत्रिगणु 
इसमें कुछ नहीं बोल सकते। इन स्वतंत्र श्रधिक्रारों के श्रतिरिक्त उसे कुछ 
विशेष श्रधिक्रार भी दिये गये हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें वह मंत्रियों से 
सलाह लेते हुए भी उनमे बाध्य नहीं है। उनके विरोध करने पर भी वह 
मनमानी कर सकता है । उसके विशेष अधिकारों की संख्या १६ के लगभग 
है।प्रान्त में शान्ति की रक्षा के बद्दाने वह जब च॒ह्दे मंत्रियों के कार्यो में 
हस्तक्षेप कर सकता है। भल्रसंडझ्यक वर्ग को रक्षा के लिये उसे विशेष श्रवि- 
कार दिये गये हैं | | 

प्रत्तीप तरकारों कर्मवारियों की रक्षा का भार उत्ते दिए रो है। 
परत में शियत दैशी रिप,हतों के. शतक और शाहित दोत॑ के श्रषिकारों 
की रहो करमा उतका कश्तव्य है। इन विशैष श्रैधिकारों के श्रैति रक्त मंध्य 
प्रान्त और बरार के गवर्भर को एफ और अ्रधिकार दिया गया है। वह यह 
है कि प्रान्त का पूरा कर बरार की भलाई के लिये ठीक ठीक स्व हो रद्द 
है ब्रथता नहीं । इसी तरह शकर में कनाल स्क्रीम तथा लाडवैरेज के प्रबन्ध 
का अधिकार पिन्‍ध प्रान्त के गवनर को दिया गया है। प्रान्त के जो विभाग 
पिछड़े हुए करार दिये गये हैं उनकी देख-रेख उसे सुपुर्द की गई है। इन 
विषयों में वह अ्रपने मन्त्रियों से सलाह ले सकता है परन्तु उसे मानने के 
लिये वह वाध्य नहों है | इन विशेष अधिकारों में जो बुराइयाँ मौजूद ईं 
उनका वर्णुन गवनर-जनरल के विशेष अधिकारों में किया गया है। जित 
ख्मय १३३२७ ६० में प्रान्तो में मेत्रपद ग्रहण का प्रश्न उठा था उस समय 
झ[० भा० श[ू०--१२० 
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काँग्रेस का भय ठीक था कि गवर्नर मंत्रियों की सल्लाइ को ठुँकरा सकता है। 
संयुक्त प्रान्त तथा बिद्दार में राजनीतिक क़दियों के प्रश्न पर गवनरों श्रौर 
मंत्रियों में मतमेद उत्पन्न हुआ। गवनंर-जनरल की आशानुमार गवनरों ने 
कुछ कैदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया | दोनों प्रान्तों के मंत्रिमंडलों ने 
ध्यांग-पत्र दे दिया । अ्रन्त में सुलह की बात ते हो गई और मंत्रियों ने श्रपना 
इस्तीफा वापित ले लिया । 

गवर्नर अपने यूबे का प्रधान शासक है। प्रान्तीय स्वराज उसके द्वाथ को 
कठपुतली है । लोगों का यह श्रनुमान था कि गवनर जनता के बहुमत को 
ठुकराने का साहस न करेंगे। लेकिन यह श्राशा बेकार सिद्ध हुई। मंतत्रयों 
को चुनने, उन्हें बुलाने तथा बज़स्त करने का अधिकार गवनर को दिया गया 
है। यद्यपि इके लिये वह बडुमत पार्टी के प्रधान से तलाहइ लेता है, परन्तु 
फिर भी मंत्रियों के चुनाव में उसकी राय सबसे ऊपर समझी जाती है। 
मंत्रियों की सभा में सभापति का ग्रासन वह ग्रहण कर सकता है। मंत्रियों के 
क्षिम्मे विभिन्न विभागों को वही करता है। मंत्री तथा उठके सहायक मंत्री 
के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने विभाग की पूरी यूचना छमय समय 
पर गवनंर को देते रहें | इसका तात्ययं यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग 
उसके प्रभाव से ख़ाली नहीं रह सकता | सभी प्रजातत्रवादी देशों में केबिनेट 
की बैठक का प्रधान प्रधान मंत्री होता दै। यदि हमारे देश में हस प्रथा को 
लाना दे तो गवनरों को मंज्मिंडल के वादविवाद में द्वित्ता नहीं लेना चाहिये। 
१६३४ के शासन-विधान में यह बात गवनरों की इच्छा पर छोड़ दी गई 
हैकिवे मंत्रिमंडलों में वेठ' अथवा न बैठ। यदि वे उपस्थित नहीं हैं तो 
प्रत्येक वूबे का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होगा। प्रान्तीय स्वरान के 
अन्दर क़ानून और व्यवध्था विभाग एक मंत्री को सुपुद किये गये हैं। 
पालियामेंट भारतीयों को यह श्रघिकार देने के पक्ष मेंन थी। वद्द यह केसे 
बर्दाश्त कर सकती थी कि पुलीस विभाग की इतनी बड़ी ज्िम्मेवारी भारतीय 
मंत्रियों को दे दी जाय | इस कठिनाई को दूर करने के लिये गवर्नर को यद्द 
विशेष अधिकार दिया गया है फ्ि वह पुलीस विभाग के नियमों में उलट फेर 
कर सकता है | विशेष अवसरों पर श्रपने श्रधिकार से इस विभाग में दख़ल दे 
सकता है | इस विभाग की कारवाइयों की जान+री के लिये वह जैत चाहे 
नियम बना सकता है | 

संघ शासन-विधान में बड़ी बड़ी नौकरियाँ दिन्दोस्तानियों के हाथों से बाहर 
रक्खी गई।' हैं। यहाँ तक कि रबयं प्रान्त के बड़े बड़े कमंचारी मंत्रियों के 
अधिकार से अलग रबखे गये हैं , वे भारतमंत्री की मातइती में कार्य करते 
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हैं। यद्याति इन कम वारियों का वेतन प्रान्तीय ख़ज़ाने से दिया जाता है फिर 
भी इनकी जिम्मेवारी मंत्रियों से ग्रलग रबखी गई है। गवर्नर को विशेष 
अधिकार है कि वह इन करमचारियों की भर्ती, इनके तबादिले तथा इनके 
वेतन वृद्ध का फैसला करे । ज़िल्ले के न्यायाधीश उसी के व्यक्तिगत अ्रधिकार 
द्वारा नियुक्त किये जाते हैं | प्रान्त ,में पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रधान को 
वही नियु क करता है। कमीशन के सदध्यों की संख्या, समय तथा उसकी 
शर्ते वही निश्चिवत करता है। इन उदाहरणों से यह मली भाँते स्पष्ट है हि 
गवनेर के अधिकार स्वच्छुन्द और स्वप्रधान हैं । 
अपने धआान्त की धारा-सभा को बुलाने का अधिकार गवनंर को दिया 
गया है | वद जब चादे उसे स्थगित तथा भंग कर 
कानूती ध्रधिरार सकता हे | प्रान्तीय स्वतंत्रता के विधान में वह प्रधान- 
मंत्री से सलाह ले सकता है। उसे दोनों धारा-सभाश्रों में 
भाषण देने का अधिकार है। किसी बिल के सम्बन्ध में अथवा श्रपनी स्वतंत्र 
इच्छा से वह कोई खूचना धारा-सभा को दे सकता है। जिन प्रान्तों 
में दो घारा-सभाश्रों का विधान बनाया गया है उनमें यदि दोनों समाश्रों 
में कोई मतभेद हो जाय तो गवनंर को अधिकार है कि वह उनकी 
सम्मिलित बैठक बुला सके। प्रान्तीय घारा-समभाग्रों में जितने भी बिल पास 
होते हैं उनकी स्वीकृति गवनर से लेनी पड़ती है । वह उसे मंजूर या नाम॑जूर 
कर सकता है। यदि वह चाहे तो विसी बिज्ञ को पुनः विचार करने के 
लिये घारा-सभा को वापिस कर सहझता है। स्पीकर अ्रथवा सभापति को सलाह 
से घारा-सभा की कारवाइयों का नियम बनाने का अधिकार उसी को है| जब 
दोनों धारा सभाओ्रों की सम्मिलित बैठझ द्ोती है तो उसकी कारवाई का नियम 
वद्दी निर्धारित करता है। 
गवनर को विशेष अवसरों पर कानून बनाने के अधिकार दिये गये हैं। 
जिन विषयों की जिभम्मेवारी उसे दी गई है उनके लिये वह श्रपनी इृच्छानुसार 
कानून बना सकता है | इ/ प्रकार के क़ानून, के दो तरीके हैं। या तो वह 
बिना किसी की सलाह के स्त्रयं क़ानून बनायेगा; श्रथता कानून का श्राशय 
लिख कर धारा-सभा में भेज देगा। एक महीने के अन्दर धारा-सभा उसके 
पास इस प्रकार के बिल पर अपनी राय पेश करेगी। इसके पश्चात्‌ वह इसे 
कानून का रूप दे सकता है। उसके बनाये हुए कानून उसी प्रकार लागू 
समझे जायंगे जैसे धारा-समा के | श्रन्तर इतना ही दे कि उसे अपने बनाये 
हुए कानूनों की सूचनां गवनर-जनरल्ल द्वारा भारत-मंत्री को देनी होगी। 
भारत-मंत्री इन्हें पालियामेंट की दोनों सभाश्रों में पेश करेगा। यदि धारा- 
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सभा उसके बनाये हुए क़ानूतों में कुड्ठ परिबतंन करना चाहे तो नहीं कर 
सकती | गवर्नर की शआ्राज्ञा के बिना वद इन पर विचार भी नदीं कर सकती । 
१६३४५ ई० तक गवरनंर को श्राडिनेंस जारी करने का अधिकार न था| केवल 
गवनंर-जनरल्न इसे जारी कर सकता था । परन्तु नये शासन-विधान के अनु- 
सार उन्हें आडिनेन्स जारी करने का अधिकार दे दिया गया है।ये श्राडि- 
नेन्त २ प्रकार के द्ोते हैं। एक तो वद्द अपने मंत्रियों की सलाह से जारी 
करता है और दूसरे अपने अ्रधिकार से | जिप समय घारा सभा को बैठक नहीं 
हो रही है और गररन कोई ग्राइिनेंत जारी कर देता है तो उसे धारा- 
सभा की बैठक आरम्भ द्वोते ही उस ग्राबिनिंप्त को उसके सामने रखना 
होगा | धारा-सभा की बैठक के ६ सप्ताद बाद झाडनस की शक्ति समाप्त 
समझी जायेगी । गवर्न( को एक प्रकार का और भी आ्रा्डिमिस जारी करने का 
अधिकार है । जिसे घधारा-सभा के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है।६ 
महोने के लिए वह इन्हें जारी कर सकता है श्रोर फिर श्रगले ६ महीने के लिये 
बढ़ा सकता है | 

घारा-समा द्वारा पास किये गये कानूनों को गवनर रद्द कर सकता है। 
यह अधिकार उसे १६१६ ई० से दिया गया दे। नये शासन विधान में यह 
गौर भी सग्ल बना दिया गया दै। बिना किसी रोक-टोक के वह ऐसे 
कानूनों को रह कर सकता है। श्राथिक क्षेत्र में उसे बहुत से अश्रधकार 
दिये गये हैं | ति व श्राय-व्यय का चिट्ठा प्रास्तीय घारा-सभा के सामने 
पेश किया जाता है | धार सभा को खर्चा के घटाने बढ़ाने का अधिकार 
तभी तक है जब तक गवनर शान्त रहता है। यदि वह चाहे तो धारा सभा 
द्वारा इनकार को गई रकम को भी स्वीकार कर सकता है। किसी मद के 
लिये तब तक इमदाद नहीं मौँगी जा सकती जब तक गवनर की स्वीकृति प्राप्त 
नकर ली जाय। बजेट में कुछ ऐसे मद रकक्‍खे गये हैं जिन पर धारा-सभा 
को वोट देने का ग्रधिकार नहीं है। वह श्रपने प्रान्त में गवनंर की आज्ञा 
के बिना कोई नया टेक्स नहीं लगा सकती | पद्ले के टेक्सों को बढ़ाने का भी 
उसे श्रधिकार नहीं है | कोई प्रान्त गवर्नर की श्राज्ञा के बिना कज़े नहीं 
ले सकता । 

गबनरों को अपने प्रान्त में कुछु सरकारी कमंचारियों को नियुक्त करने 
का अधिकार दिया गया है। वह अपने प्रान्त में एक ऐडब्रोकेट जनरल नियुक्त 
करता है। इसकी योग्यता इतनी ज़हूर द्वोनी चाहिये कि वह द्वाईकोट 
का न्यायाधीश बनाया जा सके। यह अपने पद पर तब तक काम कर 
सकता है ज़ब तक गवनर की इच्छा द्वोती है। हसका वेतन भी बही निश्चित 
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काता है। गउने! जब चाह इसे निकाल सकता है। ऐडवोवेट जनरल का 
काम कानूनी मामलों में प्रान्तीय सरकार को सलाह देना है। प्रान्तीय घारा+ 
सभा में बैठने तथा बहस में भाग लेने का इसे पूरा अ्धकार है। परन्तु 
वह धारा-सभा में किसी विषय पर वोट नहीं दे सकता । वेन्द्र तथा 
प्रान्त दोनों में किसी ऐसे पदाधिक्रारी की श्रावश्यक् ता हे जो शासन सम्बन्धी 
कानूनों में निपुण द्वो। इसके कामों को गबनर स्त्रयं निश्चित करता है। 
ब्रिटेन में जो स्थान अटानों जनरल का है वही प्रान्त में ऐडब्रोशेट जनरल 
का | मंत्रि मंडल से इसका कोई राजनोतिक सम्बन्ध नहीं है। ऐदवोकेट 
जनरल को अधिकार है कि वह प्रान्त की दोनों थारा-सभाओं में भाषण 
दे सके । मी 


अपने प्रान्त में शान्ति की व्यवस्था के लिये गतनर अरने विशेष अधि- 
कार। का प्रयोग करता है। यदि वह आवश्यक समझे तो सरकारी पदाधिकारी 
को अधिकार दे सकता है कि वह प्रास्तीय धारा-समाग्रों तथा इनकी किसी 
कमेटियों में भाग ले सके | लेकिन उसे वोट देने का अधिकार न होगा | यदि 
कोई व्यक्ति क्रान्त द्वारा अथवा किसी दूमरे तरकृ से प्रान्तीय सरकार के 
अस्तित्व को मिटाना चाहे तो उससे बचने की कारंवाई करने का श्रघिकार 
गवन को है। वह पुलिस विभाग के अफसरों को यह सूचित कर सकता है 
कि यह समाचार किसी से न कहे । केवल इन्सपेक्टर जनरल या पुलिस 
कमिश्नर या कोई दूसरा पदाधिकारी जिसे गवनर-जनरल आज्ञा दे, ऐसा कर 
सकता दे | ऐसे अधिकार यद्द सूचित करते हैं कि सरकार जनता में कितना 
कम विश्वास रखती है। ब्रपने दफ़र के कमचारियों को नियुक्त करने का 
अविकार गवन९ को दिया गया है । उनका वेतन वद्दी निश्चित करता है| 
प्रान्तीय घारा-सभा इस ख़र्च पर वोट नहीं दे सकती | 


इन अ्रधिकारों से स्पष्ट है कि गवनर का स्थान नये शासन-विधान में 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन बनाने वालों का उसूल यह . भली भाँति 
व्यक्त है कि वे कार्यकारिणी विभाग को पूर्ण स्वतन्त्र रखना चाहते थे। 
इसोलिये गवनर को इतने अधिक अधिकार दिये गये हैं | शासन 
की पूरी वागढोर इसके हाथ में रक्खी गई है। झ्राथिक, कानूनी तथा शासन 
सम्बन्धी सभी विषयों में बह द्वाथ डाल सकता है। मंत्रियों के द्वोते 
हुए भी वद अपने विशेष अ्रधिकारों द्वारा पूर्ण स्वतन्त्र है। उसके इन 
अधिकारों के सामने प्रान्तीय स्वराज कोई अथ नहीं रखता। क ग्रेत ने जब 
मन्त्रिदद ग्ररण किया तो उसे यह आशा थी कि गवनर इन श्रधिकारों 
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का प्रयोग जल्दी नहीं करंगे | योरप की लड़ाई छिहुते ही केन्द्रीय सरकार 
के हुक्म गवनरों को अ्रपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य करने 
लगे । ऐसी दशा में कांग्रेस ने उचित समझ कर त्यागपन्र दे दिया। गवर्नर 
श्ौर गवर्नर-जनरल के स्थान श्रयने अ्रपने क्षेत्र में एक से हैं। दोनों विशेषा- 
घिकार से सुसज्जत हैं। वेन्द्रीय सरकार में एक सु'ज्षित विभाग बनाया गया 
है जिस पर एकमात्र अधिकार गवरनर-जनरल का है। प्रान्तीय सरकार में 
पिछड़े हुए विभागों ( (१20घ१०१ 43०४8 ) को छोड़ कर ऐसा कोई भी 
विभाग नहीं है। प्रान्तों में गवनंर को धन सम्पन्धी मामले में वे विशेष 
अधिकार नहीं दिये गये हैं, जो केन्द्र में गवनर-जनरल को हैं। इन थोड़े 
से अ्रन्तर को छोड़ कर शेष कार्यों में दोनों कार्पर एक सा है। दोनों ही 
प्रजा के अधिकारों से ऊपर रकखे गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों भयने 
स्रतन्त्र विचार से शासन का काय चलाते हैं| 





अध्याय १२ 
प्रान्तय मंत्रि मं छू 


यद्यपि गवनर अपने प्रान्त का स्वप्रधान शासक है, फिर भी उसे सलाह 

देने के लिये मंत्रियों की एक सभा बनाई गई है। शासन 

मंत्रियों की को चलाने के लिये केत्ल एक व्यक्ति सम नहीं दो 
आझाषश्यकता सकता | केन्द्रीय श्रोर प्रान्तीय शासन में केवल दर्ज का 
ऋन्तर है सिद्धान्त दोनों के एक हैं। जो श्रावश्यकता 

गवनर-जनरल को श्रपने सलाइकारों की है वही आवश्यकता गवनर को 
मंत्रियों की है | शासन में कोई सरकार जनता के विचारों को बहुत दिनों 
तक नहीं ठुकरा सकती | कुछु समय तक वह इसकी अ्रवह्देलना भले ही कर 
ले ; लेकिन यह शासन स्वत्रिय तभी बन सकता है जब जनता के प्रतिनिधियों 
की राय मान ली जाय | यद्याप यह अवस्था बृटिश-प्रान्तीय जनता को शअ्रभी 
तक प्राप्त नहीं है परन्तु शासन के ऐतिहासिक विकास को देखते हुए इसकी 
उन्नति क्रमशः इसी मार्ग पर हुई हे। नये शासन विधान में प्रान्तीय स्वराज 
श्रभी श्रधूरा है, फिर भी इसकी असलियत में किसी, को सन्देद्द नहीं होना 
चाहिये। जब दम वतंमान प्रान्तीय शासन की तुलना १६९०६ श्रथवा १६१६ 
के शासन-विधानों से करते हैं तो हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जनता 
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के अधिकार किस प्रकार क्रमशः बढ़ते गये हैं। हस वृद्धि का मापदंड 
धारा-सभाश्रों में जनता के प्रतिनिधियों की संख्या है। दो प्रकार से हम यह 
कद सकते हैं कि प्रान्तीय शासन में कहाँ तक हमें अधिकार दिये गये हैं। 
एक तो यह कि धारा-समाश्रों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की- संख्या 
कितनी है | दुसरे यद्द कि इन प्रतिनिधियों को शासन में कहाँ तक द्वाथ ढालने 
का अधिकार है | 

प्रान्तीय शासन की उपयोगिता वहीं तक है जहाँ तक वह स्थानीय 
समस्यात्रों को दुर कर सके | इसके लिये यद आवश्यक है कि स्थानीय जनता 
की पूरी पूरी राय ली जाय | प्रान्तीय शासन को चलाने के लिये गवनरों को 
एक एक मंत्रि-मंडल दिये गये हैं। कुछ तो शासन-प्रबन्ध में उसे सद्दायता 
पहुँचाने के लिये और कुछ जनता के अ्रधित्तारों की रक्षा के लिये ऐसा किया 
गया है । मंत्री घारा-सभाश्रों के सदस्य द्वोते हैं। प्रजा का उनमें पूर्ण विश्वास 
होता है।वे अपने कार्यों के लिये सरकार तथा जनता दोनों के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं। जिश्न देश की प्रान्तीय कार्यकारिणी सभा धारा-सभा 
के प्रति जिम्मेबार नहीं होती वह प्रजा-तन्त्रवादी दोने का दावा नहीं कर 
सकता | यदि मन्त्री न हैं। तो एक्तन्त्रवाद की स्थापना हुये बिना नहीं रह 
सकती । गवर्नर के स्वतन्त्र कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ सकती । मम्त्री 
शासन का पूरा भार श्रपने ऊपर लेकर जनता की भलाई की चिन्ता करते हैं। 
एक और वे गवरनंर की निरंकुशता को रोकते हैं ओर दूधरी ओर उत्तरदायी 
शान को दृढ़ करते हैं। यदि प्रान्तीय घारा-तमाश्रों के सदध्य जनता के 
प्रतनिधि हों किन्तु कार्य-कारिणी सभा से उनका कोई सम्बन्ध न हो तो जनता 
का निर्वाचन अधिकार निरथक सिद्ध होगा। इन्हीं कारणों से हरेक प्रान्त में 
एक ऐसे मं,त्रमंडल की भावश्यक्रता पड़त' है जो सभी प्रकार से शासन-प्र+न्ध 
के लिये ज़िम्मेवार हो । 
१६१६ के पहले वृटिश भारत !१४ प्रान्तों में विभक्त था। बगाल, 
मद्रास और बम्बई अहातों के गवनरों को तोन तीन 
मं त्रयों की सदस्यों की एक कॉतिल उनकी सहायता के लिये दी 
सभा गई थी | ये सदस्य सरकारी कमंचारियों में से चुन 
0०घातलं| ० लिये जाते थे | शासन के प्रत्येक काम में गवनर इनसे 
शांयांड९०83३ सलाद लेता था, लेकिन श्रावश्यक्ता पड़ने पर वह 
मनमानी भी कर सकता था। इन तीन प्रान्तों के 
अतिरिक्त ४ प्रान्तों के प्रधान लेटिनेंट गवनर कहलाते थे । ये अपने सूबे का 
प्रबाध बिना कॉसिल के भी कर सकते थे। तीन प्रान्त ऐसे ये जिनका प्रधान 
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कमिश्नर कदलाता था | ये पूर्णतया भारत सरकार के श्रधीन काय करते थे । 
शेष प्रान्तों का प्रबन्ध मारत सरकार की देख-रेख में दोता था। इनमें जनता 
के अधिकार शूस्य के बराबर थे। १६१६ ई० के शासन-विधान के अनुतार 
गवनेर के प्रान्तों की संख्या ६ कर दी गई । शेष प्रान्तों का दर्जा वही बना 
रहा | इस शासन विधान में प्रास्तों में दोदरे शासन ( /0907/0॥9 ) की 
नींव डाली गई | प्रान्तीय विषय दो श्रेणयों में विभाजित करके 
कुछु विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिये और शेष गव्रनर और उसकी कोंतिल 
के द्वाथों में छोड़ दिये गये | गवनर की कॉसिल में ४ सदस्य होते थे। इनकी 
नियुक्ति सप्नाट द्वारा द्वोती थी। इसके श्राधे सदस्‍ध्य भारतीय होते थे | इनमें 
एक ऐसे सद॒ध्य का होना श्रावश्यक था जो बम से कम ११ वष तक सर- 
काती नौफरी में रहा दो | कॉंतेल की बैठक में गवनंर सभापति का झोसन 
प्र<्ण करता था। श्रामतीर से उप्ते बहुमत का फैज्ञा मानन' पड़ता था। 
परन्तु वोट बराबर द्वोने पर अथवा किसी विशेष परिस्थिति में वह इसके विरुद्ध 
भी कर सकता था | ु 

बॉसिल के सदस्यों के श्रतिरिक्त गबनर के प्रान्तों में एक मन्त्रमएडल 
द्ोता था | जो विषय जनता की ज़िम्मेवारी पर दिये ये थे। उनका प्रवन्ध 
इन्हीं मन्‍्जियों के जिग्मे था। मन्त्रो गर्भनर द्वारा चुने जाते थे। ये प्रान्तीय 
घारा-सभा के चुने हुए सदस्यों में से होते थे । यद्यत्रि ये मन्त्री कार्यकारिणी 
सभा ( ॥४९८८पध४७० 0५ण्माथ। ) के सदस्य नहीं होते थे परन्तु शातन को 
सुविधा के लिये कुछ विषयों में कातिल के तदस्यों के साथ बैठकर विचार 
करते ये | मन्त्रियों तथा कौंतित के तद॒स्यों की तमिमलित जैठक में गन: 
घतापति होता पा। तम्मिलित मैदक का प्रौतला बौं तल तथा मजरमंहल 
दोनों को मानता पता था। होनों विषयों के प्रन्‍नंध के लिये एक सम्मिलित 
रकम रक्वी गई थी परन्दु सुरक्षित विषयों पर श्रधिक ध्यःन दिया जीता था। 
गवनंर को यह अ्रधिकार था कि वह मंत्रियों की सलाह को माने या दुछूरा 
दे। मन्त्री उसकी इच्छानुपार कार्य करने के लिये बंच्य थे। वह जब 
चाहता उन्हें दा सकता था। उनका वेतन धारा-सभा द्वारा निश्चित 
किया जाता था | कॉसिल के सदस्य घारा-सभा के सदस्य नहीं होते थे, लेकिन 
उन्हें यह श्रधिकार था कि वे उसकी बैठक में शरीक द्वोरके। ये ४ वष के 
लिये नियुक्त किये जाते थे। उनका वेतना सभी प्रान्तों में एक सा नहीं होता 
था। बंगाल, मद्रात, बम्बई तथा संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक रूदधय को ६४००० 
रुपया तालाना; पंजाब, बर्मा, बिद्वार उड़ीवा, में ६०००० रुपये सालाना; तथा 
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ब्रन्य प्रान्तों में ४९००० रुपये सालाना दिपा जाता था। मन्त्रियों का वेतन 
निश्चित नहीं था। . 


प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार की मातहती में काम करती थी। कछु 
विषयों में प्रत्यक्ष रूप से श्रोर कलछु में श्र-प्रत्यक्ष रूप से वह हाथ डाल सकती 
थी। प्रान्तीय कार्यकारिणी के दो हिस्से करने से शासन प्रबन्ध की जिम्मेवारी 
दो जगह बैठ गईं थी । श्रर्थात्‌ कों सल के सदस्य और मन्स्री किसी को भी पूरा 
उत्तरदायित्व प्राप्त न था। साथ ही एक की ज़िम्मेवारी घारा-सभा के प्रति और 
दूधरे को गवनर के प्रति थो | यह दोहरा प्रबन्ध सवंधा दूषत था। १६ वर्ष 
तक किसी तरद्द यह शासन प्रबन्ध चलता रदह्दा। जिन मन्त्रियों को कछ विषयों 
की जिम्मेवारी दी गई थी उन्हें निकालने श्रौर भर्ती करने का अधिकार गवनर 
को था | ऐसी दशा में वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काय नहीं कर सकते 
थे। यही वजह है कि १६१६ के शासन-विधान से भारतोय समाज का कोई 
वर्ग सन्तुष्ट न था | शातन-विधान में यद्द बात स्पष्ट कर दी गई थी ४उक्‍ऊ १० 
बष बाद अर्थात्‌ १६२६ ई० में शासन की सफलता और श्रसफलता पर 
विचार किया जायेगा | किसी तरह ८ वर्ष व्यतीत हुए थे कि १६२७ ई* में 
इसकी जाँच पड़ताल आरम्म दो गई। इसके पश्चात्‌ १६३५ ई० में एक 
संघ-शासन को योजना बनाई गई | प्रान्तों की संख्या में उलय-फेर क्रिया गया 
और उन्हें प्रान्तीय स्वराज अंश कर दिया गया । यह प्रान्तीय स्वराज कहाँ 
तक भारतीय जनता को राजनी तिक श्रधिकार प्रदान करता है, इसका वर्णन 
अगले भध्याय में किया गया है। प्रान्तों से दोहरा शासन तोड़ कर एक मत्रि- 
मंडल की स्थापना की गई है । 


१६३५४ का शासन-विधान इमारे देश के लिये एक नई देन है। जिस 
संघ-शासन की योजना पर हम वर्षा से विचार कर रहे थे 
१६३४ के वह हमें दी गई हे । इसके गुण दोषों पर हम पिछले 
शासन-विधान अध्याय में विचार कर चुके हैं प्रान्तीय शासन में इसका 
में प्रान्वीय क्या प्रभाव हे इस पर विचार करना है। नये संघ शासन- 
मंत्रिमंडल विधान में प्रजातंत्रवाद की नक़ल की गई है। प्रान्तीय 
स्वराज इसका पहिला कृदम है। श्रथ प्रश्न यह है कि 
क्या प्रान्तों में एक निर्वाचित घारा-सभा बनाई गई है तथा प्रान्तीय मंत्रेमंडल 
इस सभा के प्रति उत्तरदायी हे ! यदि ये दोनों बाते ठीक हैं तो इमें प्रान्तीय 
स्वराज की अ्रसलियत में कोई सन्देह नहीं है। प्रान्तीय मन्त्रिमंडल का 
अध्ययन करने पर ये दोनों प्रश्न इल दो जायेंगे । 
ऋण भा० शा०--२१ 
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नये शासन विधान में गवर्नर को सलाद देने के लिये मन्त्रियों की एंक 
सभा बनाई गई है। दोहरा शासन दूर कर दिया गया दै। कुछ विषयों में 
उसकी इच्छा स्वप्रधान है, परन्तु बाक़ी के लिये वह मन्न्रियों से सलाह 
ले सकता हे। परन्तु उस सलाह से वद्द बाध्य नहीं है। प्रान्त की रक्षा ओर 
शासन को चलाने की ज़िम्मेवारी के नाते वद सब कुछ करने का श्रधिकारी 
है | दोनों विषय एक दूधरे से सबंथा अलग कर दिये गये हैं कि किन विषयों 
में मन्‍्त्री सलाह दे सकते हैं ओर किन में नहीं । दूसरे प्रकार के विषयों में वह 
जो वसूल चाहेगा बतेंगा | इसलिए मन्त्रियों की सलाह का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता । 


नये शासन-विध!न में मन्त्रियों को चुनने का अधिकार गवनर को दिया 
गया हे | कार्य रूप में वह छोटी घारा-समभा ( [,6ह8|/ए९ /ैछ९शए ) 
की बहुमत पार्टी के नेता को बुलाता है। एक जिम्मेवार शासन की दृष्टि से 
यह प्रथा सराहनीय हे। लगभग सभी प्रजातन्त्रवादी देश इस छिद्धान्त को 
काम में लाते हैं| धारा-सभा में ग्रनेक राजनीतिक दल हैं। सबके श्रलग 
अलग वूल और कार्य क्रम रहते हैं । इस उलभन को दूर करने का सरल 
मार्ग यही है कि प्रधान राजनीतिक दल के हाथों में सरकार का काय दिया 
जाय। यदि ग्रह दल श्रन्य दलों के साथ सहयोग प्राप्त करके शासन को 
चलाये तो ओर भी अच्छा दै। गवनर प्रधान दल के नेता को छुलाकर 
यह आशा देता है कि वह कुछ सदस्यों का एक मत्रिमंडल बना हे। नेता 
ग्रामतौर से श्रधिक से अधिक मन्त्री अपने दल से चुनता है। मन्स्रियों के 
लिये यह आवश्यक है कि वे छोटी या बड़ी धारा-सभा के सदस्य हैं।। यदि 
नेता चादे तो अन्य दलों को सन्तुष्ट रखने के लिये उनमें से भी एक या 
दो मन्‍्त्री चुन सकता दै। मन्न्रियों की संख्या निश्चित नहीं है। केन्द्रीय 
संद्र कायकारिणी सभा में तो श्रधिक से श्रधिक १० मंत्री हो सकते हैं, परन्तु 
ध्रान्तों में इनकी संख्या पर कोई रोक नहीं दे। नेता द्वारा इस प्रकार जो 
सदस्य चुने नाते हैं उनसे जो सभा बनती है उसे मन्त्रिमंडल कहते हैं। 
शटिश प्रान्तों में आज़ इसी प्रकार के मंत्रिमंडल शासन का काये 
चला रहे हैं । 

मन्त्रियों के चुनाव में नेता को अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति 
को मंत्रि-मंडल में शामिल करे जो धारा-सभा का सदस्य नहीं दे । 
परन्तु ६ महीने के अ्रन्दर उसे प्रान्तीय धारा-सभा का सदध्य बन जाना 
झावश्यक है ।ये मंत्री ऐसे होने चाहिये जिनमें घार[-सभा का पूर्ण विश्वास 
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हो | गवनर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अल्पसंझयक दल को 
मंत्र-मंडल में उचित स्थान प्राप्त दो |यद्द हो सकता है कि मंत्रि-मंडल में 
उप्ते कोई स्थान न दिया जाय | ऐसी दशा में यह सम्भव नहीं है कि गवर्नर 
प्रधान दल की इच्छा के विरुद्ध अ्रल्प-संज्यक वर्ग के किसी सदस्य को 
मन्त्रिमंडल में शामिल कर सके । ऐसा करने से वह अश्रनेक कठिनाइयों में 
पड़ सकता है। जो दल शासन को चला रहा है उसके विरुद्ध कोई काये 
करके वह शान्तिपृवंक शासन नहीं कर सकता। इतनी छोटी-सी बात के 
लिये वह अपने विशेष श्रधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा | यदि किसी दल का 
बहुमत इतना प्रभावशाली नहीं है कि वह उसे प्रपतन्न रखने को चिन्ता करे 
तो एक सम्मिलित मंत्रि-मंडल बनाया जा सकता है । २ या ३ दलों के सदस्य 
मन्त्रिमणडल में शरीक किये जा सकते हैं। यहाँ पर गवनर अ्रपने प्रभाव 
का उपयोग कर सकता है । कोई भी एक दल उसका विरोध नहीं कर सकता | 
अल्प संख्यक वर्गों की सद्दायता से वह साधारण बहुमत दल के विरोध से 
बच सकता है । 

शासन विधान में मन्त्रियों की योग्यता का कोई विधान नहीं बनाया गया 
है। इतनी शत ज़रूर है कि उन्हें प्रान्तीय घारा-सभा का सदस्य होना चाहिये। 
ये मंत्री धारा-सभा के चुने हुए श्रथवा नामज़द सदस्यों में से हैं। यह भी स्पष्ट 
नहीं किया गया है । प्रान्तीय घारा-सभा की छोटी श्रथवा बड़ी सभा से ये चुने 
जाते हैं | इनका व्यक्तित्व साधारण सदस्यों से ऊँचा समभा जाता है। 
भनता पर प्रभाव डालने के लिये यह आ्रवश्यक दे कि वे प्रसिद्ध राजनीतिश 
और अ्रपने दल के प्रमुख नेताश्रों में से हें।। चरित्र और बुद्धि दोनों में उन्हें 
ऊँचा होना श्रावश्यक है | तभी वे अपनी ज़िम्मेवारी को निबाद सकते हैं। 
केवल पुध्तकीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति इस पद पर सफल नहीं हो सकते | 
पुस्तक से बढ़कर सामाजिक विषयों का शान आवश्यक है। इंगलेंड की कैबि- 
नेट में कितने ही मंत्रियों का वणन मिलता है जो कालेज तथा यूनिवर्तिटी 
का मंद भी नहीं देखे हुए थे। परन्तु उन्हें अपने समय को राजनीतिक 
परिस्थिति का इतना अ्रधिक ज्ञान था कि वे बड़ी योग्यतापूवंक अपने काय 
को संभालते रहे | मन्‍्त्री को किसी विषय का बिशेष ज्ञान भले द्वी न हो किन्तु 
उसकी बुद्धि सवंव्यापी ओर विस्तृत होनी चाहिये। उसका दृष्टिकोण इतना 
व्यापक हो कि वह विषयों को तुरन्त समझ जाय। उप्में विचार करने के 
प्रचुर शक्ति होनी श्रावश्यक्र है | 

प्रान्तों में मन्त्रियों की संख्या निश्चित नहीं है। उन्हें अपनी सुविधानुसार 
मे जी नियुक्त करने का अ्रधिकार हे । श्रामतौर से बड़े सूत्रों में इनकी संझया 
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७ ओर १० के बीच में तथा छोटे सूत्रों में १ और ६ के बीच में रक्ली गई 
है। जब तक प्रजा के प्रतिनि।धयों का उनमें विश्वास है तब तक वे अपने 
पद पर काय करंगे | इनका समय निश्चित नहीं है। वे तब तक श्रपने पद 
पर काय कर सकते हैं जब तक प्रान्तीय धारा समा उनके दल में विश्वास 
करती रहेगी | यदि छोटी सभा भंग न की गई तो मन्त्री ५ वर्ष तक अपने 
स्‍थान पर बने रहेंगे। १६१६ के शासन-विधान में इनके वेतन का नियम 
वतमान तरीकृ से भिन्‍न था। जब साज्ञाना आय-ब्यय का बचि6ट्ठा प्रान्तों में 
पास किया जाता तो प्रत्येक मन्त्री का वेतन भी निश्चित कर दिया जाता था | 
प्रान्तीय घारा सभा को यद्द अधिकार था कि वह इसे चटा-बढ़ा सके। यहाँ 
तक कि वह उसे बिलकुल बन्द कर सकती थी | धारा-सभा और मं्रमंडल 
में भेदभाव उत्पन्न होने पर मंत्रियों के वेतन पर आधात किया जाता था। एक 
प्रकार से धारा सभा के सदस्य मंत्रियों को जब चाहें हटा सकते थे; क्योंकि 
कोई मन्त्री अ्रपना वेतन बन्द होने पर काय नहीं कर सकता था। नये शासन- 
विधान में वेतन का ढग बदल दिया गया हे। अब वह प्रान्तीय धारा-सभा 
के ऐक्ट के श्रनुसार निश्चित किया जाता है। जनता के प्रतिनिधियों को 
अधिकार है कि वे जब चाहें इस ऐक्ट में संशोधन करे | इससे जनता को 
प्रान्त के सबसे बड़े पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करने का अधिकार 
प्राप्त है । 

नये शासन विधान के श्रनुसार मन्त्रियों का वेतन प्रति वर्ष निश्चित नहीं 
किया जाता । धारा-सभा उनके पूरे समय के लिये एक बार इसे निश्चित 
कर देती हे । जब तक मन्त्री अ्रपने पद पर काय करते हैं तब तद्न उन्हें 
यह वेतन एकसा मिलता रहता है | यद्यपि प्रति वष धारा-सभा के सामने 
यह ख़् पेश किया जाता है लेकिन इस पर किसी प्रकार का बोट नहीं लिया 
जाता । घारा-सभा मन्त्रियों के वेतन को घटाने-बढ़ाने पर विचार नहीं कर 
पकती | उसे यह अधिकार नहीं है कि वह उसका वेतन कम करके 
उन्हें अपने पद से हटा दे | यदि वह मन्त्रिमण्डल में विश्वास नहीं करती तो 
अ्रविश्वास का प्रध्ताव करके उसे जब चाहे हटा दे | इस प्रस्ताव के पास होने 
पर मन्त्रियों को स्वयं श्रपने पद से हट जाना पड़ता है। यद्द नियम सभी 
प्रजातनन्‍्त्रवादी देशों में एक सा पाया जाता है।यह इसीलिये बनाया गया 
है कि जनता अपनी इच्छानुतार अ्रपना राजनीतिक प्रबन्ध करे। नये शातन- 
विधान में प्रान्तीय जनता यद्द इतराज़ नहीं कर सकती कि सरकार उनकी 
इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रही है | साधारण परिस्थिति में उसे यह कहने का 
अवसर नहीं दिया गया दे । 
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प्रान्तीय शासन के कार्य कई विभागों में बाँट दिये जाते हैं। प्रत्येक मंत्री 
| एक या दो विभाग का प्रधान होता है। गवनर को यद्द 
मंत्रिमगड॒ल की अश्रधिफ्रार है कि वह मन्त्रियों का कार्य विभाजन कर 
कांयें- पद्धति सके | मंत्रिमंडल की सभा का सभापति गवनर-जनरल 
होता है | उसे यद्द भ्रधिकार है कि वह इसकी काय': 
प्रणाली को जैसा चाददे बनाये। श्रामतौर से वह मन्त्रियों की सलाह को मान 
लेता है, परन्तु उसे स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे श्रपने व्यक्तिगत श्रधिकारों 
का प्रयोग करे | उसकी श्रनुपस्थिति में प्रधान मन्त्री ( 476 'ीगांध।९' ) 
सभापति का आसन ग्रहण करता है। साधारणतया कायपद्धति श्रादि यही 
निश्चित करता है। मन्त्री अपने विभाग का प्रबन्ध श्रपनी इच्छानुसार करते 
रहते हैं | कोई गम्भीर बात थ्रा जाने पर पूरे मन्त्रिमणडल से सलाह लेनी 
पड़ती हे । जहाँ तक शासन की नीति का सम्बन्ध है, कोई भी मन्हत्री पूरे 
मन्त्रिमएडल की सलाह के बिना मनमानी नहीं कर सकता। सभी विभागों की 
नीति मन्त्रिमंडल की बैठक में अ्रच्छी तरद विचार की जातो है। उसी के 
अनुसार विभागों का प्रबन्ध करना पड़ता है। इससे शासन की नीति एक 
समान बनी रद्दती हे । किसी एक विभाग का मन्त्री इस बात के लिये दोषी 
नहीं ठहराया जा सकता कि उसकी नौति हानिकर छिद्ध हुई।| पूरा मन्त्रिमंडल 
इसके लिये उत्तरदायी द्ोता दै। प्रधान मन्त्री इस बात का ध्यान रखता है 
कि सभी विभागों में एक ऐसी नीति बर्तो जाय जिससे प्रान्तीय शासन की 
एकता दृढ़ बनी रहे | विभागों का उत्तरदायित्व देते समय मन्त्रियों को योग्यता 
का ध्यान रक्खा जाता है| जिस विभाग को चलाने की योग्यता जो सबसे 
अधिक रखता है उसे वही सुपुद किया जाता है। यदि प्रधान मन्त्री इस 
बात का ध्यान न रक्खे तो शासन का कार्य ठीक तरह नहीं चल सकता । 
तालय यह है कि प्रान्तीय भन्त्रमंडल की काय पद्धति वहीं है जो केन्द्रीय 
कायक्रारिणी की है| इसकी तुलना ब्ृटिश केबिनेट से भी की जा सकती है । 
अन्तर इतना ही हे कि बृटिश केबिनेट को जो शक्ति प्राप्त है वह प्रान्तीय 
मन्त्रिमंडल को नहीं है । 
मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता इसका सम्मिलित उत्तरदायित्व है। 
यदि प्रत्येक मन्‍्त्री अपने विभाग का शासन प्रबन्ध किसी ऐसे ढंग से करे 
जो और मन्लन्रियों को पतन्द न हो तो यह निश्चित है कि मन्त्रिमंइल में 
एकता नहीं रह सकती | इसके साथ ही शासन प्रबन्ध ढीला पड़ जायेगा। 
इतीलिये प्रजातन्त्रवादी देशों में सम्मिलित उत्तरदायित्व की प्रथा प्रचलित 
है। तभी अन्त्री एक दुसरे के काय के लिये उत्तरदायी समझे जाते हैं। 
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बूटेन की केबिनेट में २१ के लगभग मन्त्री हैं | इनमें से यदि एक कोई भूल 
करता है तो इसकी ज़िम्मेवारी पूरे मन्त्रिमंडल पर रक्खी जाती है | एक की 
ग़लती के कारण सारा मन्त्रिमएडल बर्ख़ाध्त कर दिया जाता है। ऐसा 
इसलिये किया गया है कि सारा मन्त्रिमंडल सरकार को एक इकाई मानकर 
शासन का काये करे | मन्त्रियों की एकता से शात्तन के सभी विभाग एक 
दूसरे से मिले हुए काय करते हैं । इससे जनता को श्रधिक लाभ पहुँचता है । 
किसी देश की सरकार कई नीति नहीं रख सकती | यही बात सूबों में भी पाई 
जाती है | यदि सभी मन्त्री मनमानी करने लगें और मन्त्रमंडल की नीति 
एक न हो तो प्रान्तीय व्यवस्था शान्तियूबंक नहीं चल सकती । मन्त्रि-मंडल 
के सदस्य घारा-सभा को बहुमत पार्टो से इस:लिये नियुक्त किये जाते हैं कि 
उनकी नीति को दूसरे दल वाले विफल न कर सके। लेकिन इसका यह्द 
तात्पय नहीं है कि मन्त्री श्रपने कार्यों के लिये चारों श्रोर से बँधा रहता है। 
इतनी रुकाव2 होने पर भी उसे काफ़ी स्वतन्न्नता प्राप्त है। कभी कभी मंत्रियों 
में भेदभाव उत्पन्न हो जाने पर वह शआ्रासानी से दूर कर दिया जाता है | य्रदि 
कोई मन्त्री मन्त्रि मंडल की नीति से सहमत नहीं है तो वह त्याग-पत्र देकर 
उससे श्रलग हो जाता है। 

साधारणतया मन्त्री श्रपने स्थान से तभी पदच्युत किये जाते हैं जब 
घारा-सभा उनमें अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है। परन्तु गवनर का 
अधिकार है कि वह जब चाहे मन्त्रिमएइल को तोड़ दे | साधारण परिस्थिति 
में वह ऐसा नहीं करता | जब प्रान्तीय शासन प्रजातन्त्रवाद के तिद्वान्त पर 
बनाया गया है तो यह ग्रावश्यक हे कि मन्त्र-मएण्डल अ्रपने कार्यो के लिये 
घारा-सभा के प्रति ज़िम्मेबार हो। जब धारा सम्ना पूरे मन्त्रिमएडल अथवा 
किसी एक मनत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है और वे 
अपने स्थान पर बने रहना चाहते हैं तो गवनर विवश होकर उस मंत्रि-मंडल 
ग्रथवा मन्त्री को श्रलग कर देता है। मध्य प्रान्त और बरार में हसी प्रकार 
की एक घटना काँग्रेस मन्त्रिमएडल के समय घटी थी | डाक्टर खरे इस प्रान्त 
के प्रधान मन्त्री थे | उन्होंने अपने सहकारी मन्त्रियों की यह सलाह दी कि वे 
मन्त्रि-मशडल से त्यागपत्र दे दं। साथ ही वे स्वयं त्याग-पत्र दे देना चाहते 
थे | उनका विचार एक दूधरा मन्त्र मंडल बनाने का था। दं मन्न्रियों ने 
व्याग-पत्र देने से इनकार कर दिया। उनका कद्दना था कि काँग्रेत के जिन 
महाप्रभुप्रों ने उन्हें यह स्थान दिया है उनकी श्राशा के बिना वे त्याग-पत्र नहीं 
दे सकते। डाक्टर खरे ने त्याग-पन्र दे दिया | ऐसी परिध्थिति उपस्थित 
होने पर गवनर ने इन दोनों मन्त्रियों को बर्ख़ास्त कर दिया और डाक्टर 
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खरे को यह अधिकार दिया कि वे दूसरा मन्त्रि-मंडल बना लें। इ पर 
काँग्रेत का रुख़ कुछ अ्रच्छा न रहा | डाक्टर खरे के विरुद्ध काँग्रेत ने 
अनुशासन भंग करने का दोष लगा कर उन्हें मन्त्रि मंडल से निकाल 
दिया। साथ ही उन्हें यह भी आज्ञा दी गई कि वे३ वर्ष तक काँग्रेस 
के सदस्य नहीं बन सकते । वहाँ के गवर्नर को भी इस मामले में काँग्रेस ने 
दोषी ठहराया । 

यदि शासन की दृष्टि से “खरे की फ्टना” ( ९॥४7९ 7१)5०0० ) का 
श्रवलोकन करे तो हम गवनंर को दोषी नहीं ठहरा सकते। जब कि मन्त्रि- 
मंडल के सभी सदस्य त्याग-पन्र दे देते हैँ तो एक या दो सदस्य प्रधान मन्‍्त्री 
की इच्छा के विरुद्ध अपने स्थान पर कैसे बने रह सकते हैं। गवर्नर का यह 
कत्तंब्य था कि वह उन्हें हटा दे | वह बहुमत पार्टी को, चाहे वह काँग्रेत 
हे। या कोई और, अपने ध्यान में रखते हुए मन्त्रि-मढल के कार्यो' को देखता 
है| डाक्टर खरे के काँग्रेत पार्ट का लीडर होने में कोई भी सन्देह नहीं कर 
सकता | यदि गवनर ने उन्हें ऐसा मान कर दोबारा मन्त्रि-मंडल बनाने का 
अधिकार दिया तो कोई बुरा नहीं किया। इसमें उसने शासन की अत्रहेलना 
न की | जहाँ तक ड।क्टर खरे के कामों का सम्बन्ध है उन्हें भी हम दोषी 
नहीं ठहरा सकते | शासन का काय और अ्रच्छी तरह चलाने के लिये यदि वे 
कोई नया मन्त्र-मडल बनाना चाहते थे तो उनका ऐसा करना सवंधा उचित 
था। श्रपनी पार्टो के एक नेता की हेसियत से मन्त्रि मंडल बनाने का उन्हें 
पूरा अधिकार था। परन्तु उन्हें यह काय काँग्रेत की श्राज्ञा से करना चाहिये 
था। काँग्रेत के सभी मन्त्रि-मं डल उसकी एक कमीटी ( (0727658 ?878- 
पस्‍60087ए ७570 (0०णगणां।(०९ ) के अधिकार में रकक्‍्खे गये थे। उन्हें यह 
मुनासिब था कि उस कमीटी की राय से सब कुछ करें। डाक्टर खरे ने इस 
आशा का पालन नहीं किया इसलिये उनके ऊपर लगाया गया दोष सवधथा 
उचित था। 

इसी प्रकार की एक दूधरी घटना बंगाल में हुईं। व्दां के प्रधान-मंत्री 
मिस्टर फज़लुलहक़ ने मिध्टर नवशेर अली को श्राज्ञा दी कि वे मंत्रि.मंडल 
से इस्तीफ़ा दे द॑ | प्रधान-मंत्री की श्राशा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। 
गवनर ने भी इस मामले में द्वाथ डालना मुनासिब न समझा | इस पर 
प्रधान मन्त्री ने पूरे मन्न्रिमं इल का त्यागपन्र पेश कर दिया। धारा-सभा को 
बहुमत पार्टो का फजलुक्ञदक में विश्वास था। उसने उन्हें दुसरा मन्त्रि-मंडल 
बनाने की श्राशा दे दी। नये मन्त्रि-मंडल में मिस्टर नवशेर अली शामिल 
नहीं किये गये । 
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द दे सकता है कि धारा-सभा मन्त्रि मंडल में विश्वास करे, लेकिन 
गबनर का उससे मतभेद दे।। ऐसी दशा में वह मन्त्रि-मंडल को भंग कर 
सकता है। संयुक्तप्रान्त और बिहार में राजनीतिक क़ेदियों के छोड़ने के 
विषय में उसमें तथा मंत्रियों में कुछ मतभेद हुआ । मन्‍्तन्नी यह चाहते थे कि 
सभी राजनीतिक क़ेदी एक साथ छोड़ दिये जायें परन्तु वे ऐसा नहीं करना 
चाहते थे | काँग्रेस के मन्त्रियों ने इस पर त्यागपत्र दे दिया | श्रन्त में सुलद्द 
का एक रास्ता निकाला गया। गबनरों ने यह वादा किया कि धीरे धीरे 
राजनीतिक क़ेदी छोड़ दिये जायेंगे 

मन्त्रियों के अधिकार और कत्तंव्य का बहुत कुछ आभास उपरोक्त 
उद्रणों से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी इसका विस्तृत वर्णन 'प्रान्तीय 
स्वराज' नामक अध्याय में किया गया है। यदि काँग्रेत्ती मंत्रियों को सूबों में 
कुछु दिन श्रोर शासन करने का अवसर मिलता तो यह बात ओर स्पष्ट 
दो जाती कि उनके अधिकारों की सीमा क्‍या है। यह बात निर्विवाद है कि 
गवनर मंत्रियों के कार्मो में जल्दी दज़न नहीं डाल सकते मंत्री अ्रपने ज्षेत्र में 
काफ़ी श्रंश तक स्वतन्त्र रक्खे गये हैं। लेकिन इस कमी को पूर्ति उसके 
विशेषाधिकारों से कर दी गई है । बड़े होसले के साथ कांग्रेस ने मन्त्रियद 
स्वीकार किया था, परन्तु अन्त में उसे निराश होकर इससे त्यागपत्र देना 
पढ़ा। उसे यद्द भी श्रनुभत् हुआ कि उनके पद और अधिकार तभी तक 
सुरक्षित हैं जब तक तेली के बैल की तरह वे शाप्तन के छोटे छोटे कामों में 
जुते हुए हैं । श्रपनी चाल को कम करते ही तथा कोई लम्बा क़दम बढ़ाते दी 
उन्हें रोकने की व्यवस्था बनी हुई है। यही सोच-विचार कर गत मद्दायुद्ध 
के आरम्भ द्वोने पर काँग्रेत ने शासन से अपने को अलग कर लिया था। 
युद्ध के बाद श्राज फिर काँग्रेस प्राग्तीय शासन चला रही हे । 
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ऊपर कहा गया है कि बृट्श सरकार की नीति आरम्भ से दी शासन 
को केन्द्रीमूत करने की रही है। प्रान्तीय गवर्नंरों तथा 
पेतिदास्तक धारा सभाओं को बहुत थोड़े से अ्रधिक्रार दिये गये 
पिकास थे | हर मामले में उन्हें केन्द्रीय सरकार से श्राज्ञा प्राप्त 
करनी पड़ती थी। प्रान्तीय धारा-समभाश्रों के पिछुले 
इतिद्वास से यह ज़ाहिर द्वोता है कि वे केबल बड़े बड़े लोगों की एक दल 
विशेष रही हैँ | १८०७ ई० के पद्दिले प्रान्तीय सरकार को क़ानून बनाने का 
अधिकार न था | किती भरी प्रान्त में घारा सभा न थी | १८०७ ई&७ में मद्रास 
तथा बम्बई श्रद्दातों के गवनं' श्र उसकी कों.सल को यह श्रधिकार दिया 
गया कि वे अबने शासन की सुविधा के लिये छोटे-मोटे कानून बना सकते 
हैं। १८२३ ई० में यह अधिकार उनसे छीन लिया गया। जब 
गबनेरों को किसी क़ानून की ज़रूरत मदपूस होती तो वे गवर्नर-जनरल और 
उसकी कोंसिल को इसकी सूचना देते थे | केन्द्रीय सरकार उसके लिये क़ानून 
बना कर भेज देती थी | इसके उपरान्त ३० वष तक प्रान्तीय सरकारों को 
कानून बनाने का किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया | १८६१ ई«» 
में इंडिया बॉंठिल ऐक्ट के श्रनुत्तार मद्रास तथा बम्पई प्रान्तों को क़ानून 
बनाने का अधिकार फिर दे दिया गया | क्लेकिन यह शत लगाई गई कि इसकी 
आशा वे गवनर-जनरल से ज़हर ले हों। श्रव भी उपरोक्त प्रान्तों में 
घारा-सभाओ्रों की स्थापना नहीं को गई थी। प्रान्तीय कार्यकारिणी सभायें 
( [7०रांग्रतंबों. 4६०९८प५४ए९ 0०पण०। ) क़ानून बनाने का कार्य करती 
थीं। इन्हीं में कुछ सदस्यों की संड्या बढ़ा कर उनसे यह काय ले लिया 
जाता था। 

१८६२ ई० में इं डया कों,घल्स ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा समभाएँ. 
कुछ भोर बढ़ा दी गई । परन्तु सरकारी सद॒त््यों का बहुमत रक्वा गया । 
मालें मिंगो-सुधार के अनुसार १६०९ ई७ में प्रान्तीय घारा-सभाश्रों में धद॒स्यों 
की संख्या ओर बढ़ाई गई। यद्द निश्वित किया गया कि बड़े प्रान्तों में 
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१० तथा छोटे प्रान्तों में ३० सदस्प और बढ़ा दिये ज "ये। ग़ेर सरकारी 
सदस्यों का बहुमत रक्‍्ला गया। श्रमी तक धारा-सभाओञ्न पें के सदस्यों का 
चुनाव नहीं होता था | प्रान्तों के गबनं' जिन्हें चाहते ना+उज़द कर देते। 
माले-मिंटो-सुधार में श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। ' साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व पहिले पहल जारी किया गया | प्रान्तों के गवर्नर इन? धारा: 
समभाश्रों के सभापति होते थे। क़ानून बनाने में इनका विशेष प्रभाव पढ़ेत गे 
था । गवनर तथा उसकी काययकारिणी की सलाद से द्वी कोई क़ानून बन सकता 
था। एक प्रकार से कायऊक्ारिणी द्वी क़ानून बनाने का काय करती थी। 
हस प्रकार का शाहन विधान बहुत दिन तक नहीं चल सकता था। एछऋ दी 
सभा क़ानून बनाने भर उसे कार्यान्वित करने का काम बहुत समय तक नहीं 
कर सकती थी देश में राष्ट्रीय भावना का प्रचार इतने ज़ोरों से हो रह था 
कि जनता पर किये गये इस राजनीतिक कुठाराधात की योजना आगे को नहीं 
चल सकती थी। 

१६१८ ई० में माम्टेग्यू चेम्तफ़ो्ड रिपोट में यह बात स्वीकार कौ गई कि 
प्रान्तीय कों सिल अपने दिमाग़ को खाली कर चुकी है | श्रब. उनसे लाम की 
अ्र।शा रत्ती भर नहीं है | १६१६ ई० में दिन्दोस्तान के लिये एक नया शासन 
विधान बनाया गया । प्रान्तीय घारा-सभाश्रों की बनावट तथा उनके ककत्तंब्यों 
में महान्‌ परिवर्तन किये गये । सम्पूर्ण बृटिश भारत १७ प्रान्तरों में बाँदा गया । 
मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त-प्रान्त, पंजाब, ब्रह्मा, बिहार और उड़ीसा, 
बरार तथा मध्य प्रान्त बड़े बड़े सूबे ठहराये गये | इन सूत्रों को गवर्नर का 
सूबा कह्दा गया | १६१६ के शासन-विधान के अनुसार बर्मा प्रान्त गबनरों 
के यूबों में शामिल नहीं किया गया था | लेकन २ जनवरी सन्‌ १६२३ ई० 
से वह एक गवनंर का यूबा मान लिया गया। उपरोक्त ६ गवरनरों के यूबों के 
अतिरिक्त बृटिश बिलोचिध्तान, दिल्‍ली, श्रजमेर-मेरवाड़ा, कुगं, मानपुर का 
परगना, पन्‍त पिपलौदा, अभ्रदन तथा अ्रंडमन और नीकोबरार ८ चीफ़ 
कमिश्नरों के सूबे ठहराये गये । प्रत्येक गवनर के सूबे में एक धारा-सभा 
( [,९ट्टां४४४ए९ 0007० ) बनाई गई । प्रान्तीय कार्य-कारिणी सभा के 
सभी सदस्य कोंसिल् के सदस्य होते थे। प्रान्त का गवनर वहाँ की धारा सभा 
का सदस्य नहों बन सकता था | लेकिन उसे यह अधिकार था. कि वह इसमें 
उपस्थित हो और व्याख्यान दे सके। घारा सभा के सदध्य स्वयं अपना 
सभाव॑ति चुनते थे परन्तु उसे स्वीकार करने का श्रधिकार गवनंर को था। 
७० प्रतिशत सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते थे | सरकारी सदस्यों की संख्या 
२० प्रतिशत से अ्रधिक नहीं हो सकती थी। संयुक्त प्रान्त में धारा-सभा के 
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सदस्यों की संख्या ११३ ठद्दराई गई। इनमें (१०० सदध्य जनता द्वारा चुने 
हुए होते थे और २३ गवनर द्वारा नामज़द किये जाते थे। प्रान्तीय घारा-सभा 
की श्रवधि ३ दब रक्‍खी गई लेकिन गवनर को यह अधिकार था कि वह 
इसकी अवधि घटा-बढ़ा सके | मताधिकार बढ़ा दिया गया। साम्प्रदायेक 
निर्वाचन भी पहिले से श्रधिक कर दिया गया था। मांटेग्यू चेम्पफ़ोड रिपोर्ट 
में साम्प्रदायिक निर्वाचन दुषित ठहराया गया था। उनका कहना था ऋ्नि 
राष्ट्रीयता में बाधा पड़ेगी और विभिन्न सम्प्रदाय एक दुसरे को अप . शत्र 
समभने लगेंगे। किन्तु रिपोट में पजाब प्रान्त में सिक्‍खों के लिये ग्रलग निर्वा 
चन दिया गया था । 

१६१६ के शासन-विधान के भ्रनुसार सभी प्रान्तों में निर्वाचन क्षेत्र हिन्दू 
आर मुसलमान दो भागों में बाद दिये गये । कुछ वर्गों के लिये घारा सभाश्रों 
में स्थान सुरकद्धित कर दिये गये। अ्रछ्ृृतों को यह अधिकार दिया गया कि वे 
मुसलमान निब्रचन क्षेत्र के अति रिक्त दूसरे ्षेत्र में वोट दे सकते हैं। उनके 
अधिकारों को रक्षा के लिये गवनर उन्हें नामज़द भी कर सकता था। मजदूरों 
को नामज़द करने का विधान बनाया गया । इनके अ्रतिरिक्त कुछ अन्य वर्गा' 
तथा संध्थाओं को प्रथक निर्वाचन के अधिकार दिये गये। प्रान्तीय धारा- 
सभाश्रों के अधिकार पहिले से श्रधिक कर दिये गये। श्रपने प्रान्त की रक्षा 
तथा उसमें शा-न्त रखने के लिये उन्हें बहुत से अधिकार प्रदान किये गये । 
परन्तु चन्द विषयों की ए% ऐसी सूची बनाई गई जिनमें गव्नेर-जनरल की 
श्राशा के बिना वे हाथ नहीं डाल सकते थे। इनके विषय में क़ानून बनाने 
का उन्हें कोई अधिकार न था। प्रान्तीय धारा-सभाएँ जो बिल पास करतीं 
उस झ्ली स्त्रीकृति गवर्नर तथा गवनेर-जनरल दोनों से लेनी पड़ती थी। जो 
बिल धमे, भूमि कर आदि से सम्बन्ध रखते थे उन्हें गवनर-जनरल को विचार 
करने के लिये रोका जा सकता था | गवनर को किती क़ानून के रद्द करने का 
पूरा अधिकार था | यदि धारा-समभा क़ानून के बनाने से इनकार कर देती 
तो वह अपने अधिकार से उत्ते पातत कर सकता था | इस प्रकार के क़ानूने। 
सथा धारा-समा द्वारा पास किये कानूनों का प्रभाव एक सा हाता था। 
सम्पूर्ण प्रान्तीयः व्यय मतदायक और मतनिषेष ( १४०४४०)९ बाते 
पा एणा806 ) दो भागों में बॉँद दिया गया था। ७३४ प्रतिशत व्यय 
पर प्रान्तीय धारा-सभा को मत देने का अ्रधिकार न था। केवल २४ प्रति- 
शत व्यय उसके अधिकार में रक्खा गया था। इसमें भी गवनर जब चाहे 
हस्तत्षेप कर सकता था। प्रान्त की रक्षा ओर शान्ति आदि के लिये वह 
मनमाना धन व्यय कर सकता था | इससे यह्द स्पष्ट हे कि गवनर के प्रान्तों में 
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धारा सभाएँ तो ज़रूर थीं लेकिन उनके अ्रधिकार नहीं के बराबर थे। उन्हें 
गवर्नर की इच्छानुसार चलना पड़ता था। 


चीफ़ कमिश्नरों के आठों यूत्रों में केवल कुर्ग में घाराःसभा बनाई गई थी | 
इसमें कुल २० सदस्य रबखे गये | १५ सदस्य जनता द्वारा चुने गये थे श्रौर 
बाकी ५ के चीफ़ कमिश्नरों ने नामज़द किया था। चीफ़ कमिश्नर गवनंर- 
जनरल की मातद्वती में इन प्रान्तों का शासन करते थये। १६१६ ई*० के 
शासन-विधान से इन्हें कोई लाभ नयों हुआ। 


१६१४५ के शासन विधान में प्रान्तीय धारा-सभाओं में कुछ परिवतंन 
किया गया। कुछ प्रान्तों में छोटी बड़ी दो धारा- 

१६३५ के शासन- सभाएं बनाई गई हैं। मद्रास, बम्पई, बंगाल, संयुक्त- 
विधान में प्रान्तीय प्रान्त, बिद्दार तथा आसाम में दो धारा सभाएं हैं। 
धारा-सभाये उपरोक्त प्रत्येक प्रान्त में- बड़ी धारा सभा का नाम 


लेजिस्लेयिव कोंसिल औ्रोर छोटी का लेजिस्लेटिव-अपेम्बली 
रकक्‍खा गया है। पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश, उड़ीसा 
तथा घिन्ध इनमें केबल एक एक धारा-तभा बनाई गई है। इसका नाम 
लेजिस्लेटिव असेम्बली रक्खा गया है। 


१६२५ के पहिले प्रान्तों में दो सभाएँ नद्दीं थीं। केवल वेन्द्रोय तरकार 
में दो सभाझ्रों का विधान था | संघशातन-विधान में ६ प्रान्तों को छोटी श्रोर 
बड़ी दो धारा-सभाएँ दी गई हैं । १६१६ ई*० में मान्टेग्यू और चेम्सफोड ने 
प्रान्तों में दो घारा-सभाश्रों की योजना पर विचार किया था। उनकी सम 
में इसकी कोई श्रावश्यकता न थी | लेकिन संघ-शासतन में इसकी उपयोगिता 
मान ली गई है। यह कहा गया दे कि नये शासन-विधान में प्रान्तीय धारा- 
सभाओ्रों के अधिकार बढ़ जाने से एक सभा काफ़ी न होगी । इसमें भाम जनता 
के अधिकार बढ़ा दिये ग्ये हैं। इसलिये यद्द आवश्यक है कि एक बड़ी धारा- 
सभा का निर्माण करके विशेष वर्गों के अधिकार सुरक्षित रक्‍्खे जायें। यह 
भी सम्भव है कि बड़ी-धारा सभा के न होने से छोटी सभा जल्‍दी में कानूनी 
महत्व को न समके । जो कुछ भी हो, शातन-विधान के बनाने वालों ने 
यंह स्वीकार किया हे कि बड़ी धारा-सभा के जो जो गुण हैं उन सब को 
ग्रावश्यकता कुछ बड़े बृटेश प्रान्तों को है। भारतीय जनता की 
आवाज़ प्रान्तों की दो धारा-सभाश्रों के पक्ष में नहीं है। लोगों का कहना 
है कि गवनर के विशेषाधिकारों के सामने इसका कोई महत्व नहीं हे। 
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सम्नवत, बड़ी घारा-सभा प्रान्तीय स्वराज में रोड़े श्रटकाने के लिये बन'ई 
गई है | लाड देलिफेक्स ने इसे निरंथक सावित किया है। बढ़े बड़े 
ज़मींदारों तथा सेठ ताहूकारों के ्वितों की रक्षा के लिये इसका निर्माण क्रिया 
गया है । 


कुछु भारतीय राजनीतिशों का अनुमान है कि बूटिश सरकार को यद्द भय 
था कि एक धारा-पभा रहने से क्राग्रेत को बहुमत प्राप्त करने का श्रवसर 
असानी से मित्र जायेगा। यह मय बहुत कुछ ठीक था। श्राठ प्रान्तों को 
छोटी धारा-सभा में काँग्रेस ने जो बहुमत प्राप्त किया है उसे देखते हुए यह 
बात स्पष्ट द्वो जाती है | सर तेजबद्ादुर सप्र-ने बृटिश राजनी तिज्ञों का ध्यान 
इस श्रोर दिलाया था कि प्रान्तों में दो घारा सभाग्रों की कोई ज़रूरत नहीं है । 
पालियामेंठ के कितने द्वी सदस्यों ने दो धारा सभाझ्ों की योजना का विरोध 
किया था | लाड स्ट्रेगोगी ( [.0त 80७४0०02] ) का कहना है कि ईिन्दो- 
स्‍तान की वतंमान परिस्थिति को देखते हुए इसे एक ऐसी नीति की ज़रूरत 
है जोशंकित श्रोर दब्बू न हो। भारतीय राज-नीतिश भी इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि बृटिश प्रान्तों में बड़ी चारा-सभा से द्वानि के बदले कोई 
लाभ नहीं है। श्रमी तक दोनों घारा-सभाश्रों में कोई गद्दरा भेदभाव उत्पन्न 
नहीं हुग्रा | फिर भी दोनें को बनावट को देखते हुए यह बटुत सम्भव है कि 
दॉनें सभाएँ एक दूसरे की विशेधी बन जायें , छोटी घारा-सभाये श्राम जनता 
के प्रतिनिधियें से बनी हुई हैं| इसके विपरीत बढ़ी धघारा-सभाये घनी मानी 
लोगों की रद्चा के लिये बनाई गई हैं। पिछुले चुनाव में ८ प्रान्तों में छोटी 
घारा-सभाओ्रों में काँग्रेस का परन्तु बड़ी धारा-सभाओं में ग़ेर कॉँग्रेसी सदस्यें 
का बहुमत रहा | कचहरियें की फ्रीध में सुधार होने वाले ऐक्ट में संयुक्तप्रान्त 
को धारा सभाओं में भेदभाव उत्पन्न हुआ था | संयोगवश बात आ्रागे को नहीं 
बढ़ सकी | प्रान्तों को बड़ी घारा-सभा की कोई ज़हूरत नहीं है। धनीमानी 
सदस्य सामाजिक सुधार के पत्षपाती नहीं हो सकते। ऐसा करने से उनके 
सवा में बद्दा पड़ेगा । 
ऊपर कट्दा गया है कि केवल ६ प्रान्तों में दो घधारा-सभाश्रों का विधान 
बनाया गया है | बड़ी घारा-सभा का नाम लेनजिस्लेटिव 
लेजिस्केंटिव. कॉविल है। इसके सदस्यें की संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
कोसितज़ में अलग श्रलग है :-- 
संयुक्तप्रान्तः--कम से कम ४८ श्रोर अधिक से अधिक ६० | 
बरबई ०) 9 $ रे 3  $ 9 35) है०। 
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मदरास :-कम से कम ५४ और अधिक से अधिक ४६ । 
बंगाल ४-- ॥) $) 9१ ६३ ,, ११ ११ ११ ६५ | 
बिहार -;--, » 9 रेहे ., ,) 9 3) ३०। 
आसाम :;--; ५ 9 २१ ,. »+ ४ » २ेर। 


ये सदस्य प्रजा के प्रतिनिधि होते हैं | नये शासन विधान में मताधिकार 
का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। १६१६ के शाहन-विधान में प्रान्तीय घारा- 
सभाओ्रों के प्रतिनिधियें के लिये बोग देने का अधिकार ८७४४००० व्यक्तियों 
को था | ६८००० र्त्रियाँ थीं। श्र्थात्‌ केत्ल ३ प्रतिशत त्लियाँ मताधि- 
कारिणी थीं । सम्पत्ति श्रोर शिक्ष| की रुकावट लगाकर मताधिकार बहुत थोड़े 
से लोगों को दिया गया था | साशमन कमीशन ने यह तिफ़ारिश क थी के 
मताधिकारियें की संख्या रूम से कम १७ प्रतिशत रक्‍्खी जाय । पहली गोल- 
मेज़ सभा का फ़ेतला था कि २५ प्रतिशत लोगों को बोट देने का श्रधिकार 
मिलना चाहिए। दूतरी गोलमेज़ सभा ने इस प्रश्न पर विचार करने के 
लिये एक कमीटी नियुक्त किया जिसने वतंमान मताधिकार को निश्चित किया 
है| १४ प्रतिशत जनता को--२८,०००,००० पुरुष और ६,०००,००० 
झ्लियाँ-वोट देने का अधिफ्वार दिया गया है। 


लेजिघ्लेटिव बोंसिल में और भी सदस्य भर्ती किये जा सऊते हैं। गवनर 
को यह अर घकार है कि वह किसी वर्ग विशेष की रघ्षा के लिये, ख़ासकर 
ज्यों के जिये, कुछु तदस्यें को नामज़द कर सके। निम्नलिखित संख्पा में 
वह इन्हें नामज़द कर सकता है। ऐसा इसलिये किया गया हे कि प्रतिनिधित्व 
में विधषमता उत्पन्न न हो और सब्र वर्गों के अधिकार बड़ी सभा में सुरक्षित 
रहें | बड़ी सभा में नामज़दगी दस प्रकार होती है ।-- 


सु्युक्तप्रान्त :--कम से कम ६ और अ्रधिक से अधिक ८। 


बम्बरे ४-- 9 $+ ११ है ॥ १9१. 98 १9१ ड। 
मद्रास ४-०), १) १ >+ 99 हे १9१. ११ १० | 
बंगाल ४5). 9 9) ९ ७ 3)) )) $) छः 
बिद्दार ४-) 8$ ११ रे १9 ९१ १9 ९8 ४] 
आसाम ३४-9५ 9 9 है 9 ४9 $ ४9 ४] 


संघ घारा-सभा में बढ़ो सभा को तरह प्रान्तीय बड़ी धारा-सभा 
( .०28|0ए7९ (0प्रात ) कभी बरज्ास्त नहीं की जा सकती । एक 
तिद्ाई सदस्य हर तीसरे साल निऋलते रहेंगे। जिन निर्वाचन-क्तेत्रों के सदध्य 
निकलेंगे उन्हीं में से नये सदस्य चुन लिये जायेंगे। इस प्रकार कोसिल 
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स्थायी रूप से काम करती रहेगी । लाड सभा की तरह इसके सदत्य स्थायी 
नहीं हैं | हस व्यवप्था को दोषपूर्ण माना गया है। वर्तमान युग में इतनी 
तेज़ी के साथ लोगों के विचार बदलज्न रहे हैं कि क्रिसो संगठन वा समाज 
के। स्थायी करार देना उचित नहीं हे। जनता श्रपने प्रतिनिधियों में तब तक 
विश्वास करती है जब तक वे उसके विच.र को कार्या न्‍्वत करते हैं। प्रति- 
निधियों का चुनाव जल्दी होने से जनता अ्रपनी श्रावश्यकता को बदल सकती 
है । आज वद किसी प्रकार के विचार वालों में विश्वास करती है, कल 
किसी और में विश्वास करेगी । इस अवर से लाभ उठाने का उसे पूरा 
मोक़ा मिलना चाहिये। निर्वाचन को भार समझ कर धारा-सभाश्रों के 
प्रतिनिधि सदैव के लिये चुन लिये जायें तो राजन तिक अधिकारों का 
महत्व कम दो जाता है। प्रजातंत्रवाद का तात्पय है कि जनता श्रपनी 
इच्छानुसार सरकारो नति को बदलती रहे | जब धारा-स्भा के प्रतिनिधियों 
को ६ व तक कोई निकाल नहीं सत्ता तो वे नवीन विचारों को ग्रहदय 
ने कर अपने पुराने विचारों से जनता के ऊपर शासन करने को कोशिश 
करेंगे | लेजिस्लेटितव कॉपिल में सदस्यों का कोरम १० रक्‍खा गया है। 
बंगाल ओर बिहार में इसके कुछ सदध्य असेम्बली के प्र तेनिधियों द्वारा चुने 
जाते हैं । 
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ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इनमे एक भी सदस्य नामज़द 
नहीं किया जाता । प्रध्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये चुने जाते हैं। भिर्वाचन क्ेत्र 
साम्प्रदायिक आधार पर बनाये जाते हैं | एक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र 
में किसी दूसरी सम्प्रदाय वालों को वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक 
सम्पदाय अपना अलग अलग प्रतिनिधि चुनती है। स्त्रियों को श्रलग 
सम्प्रदाय मान लिया गया है। ४ अगरत सन्‌ १६३२ ई० को बृटिश 
सरकार ने साम्प्रदायिक निर्वाचन को जो घोषणा की थी उसमें पूना पैक्ट 
में कुछ परिवतन किग गया । उसी शआआघार पर मौजूदा निर्वाचन 
विधान बनाया गया है। पूना पैक्ट में अछूतों को भी धारा-सभाश्रों में अपने 
प्रतनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। उनके लिये धारा-समभाश्रों में 
कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। यह काम इतनी कुशलता-पू्वंक किया 
गया है कि हिन्दू समाज में कोई कमज़ोरी नहीं आने पाई है। कई 
प्रान्तों में स्लवियों को घारा-सभाश्रों में स्थान दिया गया है। बच्धाल में ख़ास 
तौर से एक अ्रंगरेज़ो ईसाई महिला के लिये. पंजाब में एक सिख स्त्री के 
लिये और मदरास में एक ईसाई ज्ली के लिए श्रसेम्बली में स्थान सुर- 
क्षित रक्खे गये हैं | असेम्बली का कोरम कुल सदस्यों को संख्या का $ 
रक्‍्खा गया है | 


लेजितकेटिव असेम्बली की अवधि ४५ वर्ष रकक्‍खी गई है| इस श्रवद्ति 
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के समाप्त होने पर यह सभा अपने आप बर्ख़ास्त हो जायगी । गवर्नर 
चाहे तो इसकी कारवाहयों को श्रनिश्चित काल तक स्थगत अथवा 2 वर्ष 
पहले इसे ब्ख़ास्त कर सकता हद । लेकिन किसी भो दशा में वह इसकी 
आयु बढ़ा नहीं सकता । ४ वध की अवधि सभी प्रकार से ठीक है। ग्रसेम्बली 
का सभापति स्पीकर कहलाता है । यद्द श्रसेम्बली के सदस्यों द्वारा चुना जाता 
है| इसको अनुपस्थिति में डिप्टी स्रोकर सभापति का काम करता है। स्पीकर 
का पद स्थायी है | यदि किसी कारणुत्रश असेम्बली ५ वर्ष से पहले बर्वास्त 
कर दी जाती है तो वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूसरों नई 
असेम्बती की बैठक में दूसरा स्पीकर चुन न लिया जाय। धारा-सभा इनका 
वेतन निश्चित करती है | प्रान्तीय मन्त्रियों को ५००० रुपया मद्दीना वेतन 
देने का आम रवाज़ है। लगभग यही वेतन स्पीकर को भी दिया जाता है । 
काँग्रेत मन्त्रियों ने केवल ४०० रुपया महीना वेतन लेना स्वीकार किया 
था और स्पीकर भी इतना द्वी वेतन लेते थे | इसके अ्रतिरिक्त उन्हें मुफ्त 
मकान और एक एक मोटर दिये गये थे | इस वार यह वेतन कुछ बढ़ा दिया 
गया हे । 
प्रत्येक देश में घारा सभाओ्रों का सदस्य बनने के लिये कुछ शर्ते लगाई 
गई हैं। जो व्यक्ति इन शर्ता को पूरा कर सकते है वे 
प्राग्तीय धारा दही इनके सदस्य बन सकते हैं | यदि कोई धोखा देकर 
समभाझ्रों में किसी घारा-सभा का सदस्य बन जाता है तो उसे एक 
प्रतिनिधियों. बहुत बड़ी रकम जुमने के रूप में देनी पढ़ेती है। जो 
की ये ग्पतायं लोग शर्तों को पूरा करते हैं ओर धारा सभाश्रों 
के लिये उम्मीठवार खड़े होते हू उन्हें कुछ रुपया बतोर 
ज़मानत के सरकारी दज़ाने में जमा करना पड़ता है। यदि एक निश्चित 
फीसदी से कम मतदाता उन्हें बोट देते हैं तो उनका रुपया सरकार जब्त 
कर लेती है। ऐसा इसलिये किया गया हे क#िवे द्वी व्यक्ति उम्मीदवार 
खड़े हों जिनका जनता में विश्वास ओर प्रभाव द्ो। उम्मीदवारों को यह 
ख़ास हिदायत कर दी जाती है कि वे एक निश्चित रकम से अ्रधिक बरचार 
काय में ख़च नहीं कर सकते | चुनाव हो जाने के बाद सफज्न सदस्यों को 
अपने चुनाव का पूरा ख़ं लिख कर सरकार को दे देना पड़ता है | यदि 
किसी सदस्य का ख़ब अ्रधिक है तो वह अपने पद से हटा दिया जाता है। 
सभी व्यक्ति धारा-सभाश्रों के सदस्य नं बन सकते। उनके लिये निम्न: 
लिखित शर्तें लगाई गई है :--- 
१- प्रत्वेक सदस्य या तो बृटिश प्रजा हो श्रथवा देशी नरेश हो। रिया- 
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सतों की प्रजा भी धारा-सभाग्रों में शामिल की जा सकती है, परन्तु इसकी 
व्यवस्था सरकार को विशेष रूप से करनी पड़ती है | 


२-१७ वर्ष से कम झ्रायु का कोई व्यक्ति लेज6लेटिव कॉमिल का 
सदस्य नहीं हो सकता | इसी तरह २४ वर्ष से कम आयु का लेजिल्लेडिव 
अतेम्पली का सदस्य नहीं बन सकता । 


३--सदस्य को शअ्रपने निर्गचन क्षेत्र में मताधिकारी होना आब- 
श्यक है। 

४-कोई व्यक्ति प्रान्तीय और संघ दोनों घारा-सभाओं का सदस्य 
नहीं रह सक्ृता। प्रान्तीय घारा-सभाओ्रों में भी दोनों का सदध्य रहना 


अवेध है| ह 


। 
५--यदि घारा-सभा का कोई सदस्य बिना किसी सूचना के ६० दिन तक 
लगातार इसकी ब्रैठक से गेरहाज़िर रहे तो वह अपने स्थान से इटा दिया 
जाता है। 


६--धारा-पभा का सदस्य कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकृता। 

७--यदि कोई ग्रेर व्यक्ति घारा-सभा की बैठक में हिस्सा लेता है तो पता 
चलने पर उसे ५०० रुपया रोज़ के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। यह 
रकम प्रास्त॑य सरकार की आमदनी समभी जाती हे। 


८- वैतनिक सरकारी कर्मवारी सरकारी श्राज्ञा के बिना धारा सभाओं 
के लिये उम्मीदवार नहीं खड़े हो सकते | 


६--पागल और दिवालिये घारा-सभाओं के सदस्य नहीं बन सकते । 


१०--जो फ़ोज़दारी के जुमे में सज़ा काट चुहा है श्रथत्रा जिसे 
अ।जन्म काले पानी की सज़ा दी गई है, वह घारा-सभा का सदस्य नहीं बन 
सकता । 


११--प्रान्तीय स्वराज की स्थापना के पहले जिन्हें दो व की जेल 
की सज़ा दी गई है अथवा जो काले पानी की सज़ा भोग चुके हैं वे 
अपनी रिहाई के ४ वध बाद तक प्रान्तीय घारा-सभाओं के सदत्य नहीं बस 
सकते | 


१२- प्रत्येक सदस्य के चुनाव के पश्चात्‌ अपने निर्वाचन का व्यय 
सम्बन्धी ब्योरा सरकार को देना पढ़ता है ।जो ऐसा नहीं करता वह धारा- 
सभा का सदस्य नहीं रह सकता | 
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जैसे धारा-सभाश्रों के लिये सभी व्यक्ति उम्मीदवार नहीं द्वो सकते, 
वैसे ही सभी नागरिकों को वोट देने का भधिकार नहीं 
लेनिसतलेटिव है। केन्द्रीय ओर प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में सदस्यों के 
कॉधिल के चुनाव में वोट देने की शर्तें भिन्न भिन्न हैं। प्रान्तीय 
सदस्ये| के जिये घारा-ठमभाश्रों में भी छोटी श्रौर बढ़ी सभा के लिये वोट 
वेट देने का देने वालों में भेद किया गया है। जो व्यक्ति कौंतिल के 
धपधिरझारोी सदत्पों को वोट देने के श्रघकारी हैं उनकी योग्यता 
कौन है? सभी प्रान्तों में एक-सौ नहीं है। संयुक्तप्रास्त में उनकी 
योग्यता निम्नलिखित है :-- 
१--मतदाता को श्रपने निर्वाचन क्षेत्र में निवास करना श्रावश्यक है। 
या तो वह निश्चित रूप से वहाँ रद्दता हो श्रथवा कभी 
निवास सम्बन्धी कभी निवास करता द्ो। वहाँ उसका निजी मकान होना 
येग्यतायें.. ज़रूरी है। 
२--साधारण योग्यताय :--- 
श्र--जिसने पिछुले व ४००० रुपये या इससे अधिक भाय पर सरकार 
को टैक्स दिया हो | 
ब--जिसे राय बहादुर, खो बहादुर, दोवान बहादुर, सरदार बहादुर या 
इसी तरह का कोई ओर ख़िताब मिला हो | 
स-- जो २५० रुपया मासिक सरकारी पेंशन पाता दो । 
द--जो बृटिश भारत की किसी धारा-सभा के सदस्य हों श्रथवा रहे हों। 
जो बूटिश भारत की किसी इक्ज़ीक्यूटिव कॉसिल के सदस्य अथवा मन्त्री हों। 
जो किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांवलर, चांवलर, फेलो, प्रो० वाइस 
घांसलर कोट या सीनेट के सदस्य हों श्रथवा रहे हों। जो संघ न्यायालय, 
हाईकोट, चीफ़ कोट श्रथवा जुडीशियल कमिश्नर की कोट के न्यायाधीश हों 
या रहे हों । जो कलकत्ता, बम्पर और मदरास कारपोरेशन के मेयर और 
शरीफ हों या रहे हों। जो संयुक्तप्रान्त की किसी म्युनित्तिपिलिटी या डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के ग्रेर सरकारी सभापति दों या रहे हों। जो किसी सेन्ट्रल कोश्नापरेटिव 
सोसाइटी के गेर सरकारी सभापति हों या रहे हो। 
य-जो १००० रुपया या इससे अधिक सालाना मालगुज्षारी 
देते द्ों। 
र-जो १००० रुपया सालाना तक की ज्ञमीन माफ़ी में जोतते दों। 
ल--जो कम से कम १५१०० रुपया सालाना तक के काश्तकार हों | 
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३-बवोट देने कै लिये ल्लिय्ों को कुछ विशेष सुविधाये दी गई हैं। जिन॑ 
त्रियों के पतियों में निम्मलिखित योग्यताय पाई जाती 
स्श्रियों की हें वे वोट दे सकती- हैं :--- 
बिशेष येग्यवाये' 
ग्र--जों गत वष १०००० रुयये या इतसे अधिक श्राय पर इनकम 
टैक्स दिये हों । | 


ब-जो ५००० रुपया सालाना स (कारी मालगुज़ारी देते हों । 
स--जो ४००० रुपये सालाना मालगुज़ारी की ज़मीन माफ़ो में 
रखते हों । 


द्‌ --जिसे राय बहादुर, ज़ाँ बहादुर, सरदार बद्ादुर, दीवान बद्ादुर या 
इसो तरह की कोई पदवी मिली हो । 
य--जो २६० रुपया या इससे अ्रधिक सरकारी पंशन पाता द्ो। 
४-दरिजनों के लिये भी कुछ विशेष योग्वताये निश्वित की गई हैं। 
हरिजने की वे निम्नलिखित हैं :-- 
पिशेष येग्यताये 
अ्र--जिसने गत वष २००० रुपये या इससे अधिक आमदनी पर इनूऋम 
टैक्‍स दिया हो । 
ब-जो २००० दपये सालाना मातगुज़ारो को ज़मोन माफ़ी में रखता 
हो । 
स--जो ४०० रुपये या इससे अधिक का काश्तकार हो | 
द्‌-- जिसे गवनर की ओर से कोई उपाधि मिली दो | 
प्रान्तीय. कॉसिल की तरद अस्ेम्बली के निर्वाबक्कों की योग्यतायें 
विभिन्‍न प्रान्तों में अलग अलग ठहराई गए; हैं। निर्वा- 
क्षेज्िसलकलेटिक चन के पहले एक सूची बनाई जाती है। जिनका नाम 
झसेज्वताी के इस बूची में रहता दे वे ही वोट दे सकते हैं। सूची में 
सदस्यों के लिये उन्हीं का नाम शरीक क्रिया जाता है जो चन्द शर्तों 
बेर देने का को पूरा कर सकते हैं। वोटरों की बूची में शामिल होने 
झधिकारी के लिये ६ प्रकार की शर्तें बनाई गई हैं। इनमें से 
कोन है? किसी एक शर्त को अवश्य पूरी करनी पड़ती है। यदि 
ऐसा न द्वो तो अयोग्य व्यक्ति निर्वाचक्त बन जायेंगे। वे 
अपने सच्चे प्रतिनिधियों को नहीं पहचान सकते | शर्तों की मात्रा उतनी ही 
रकखी गई है जिससे निर्वावक भले श्रोर बुरे को पहचान सके। लगभग 
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सभी प्रान्तों में ये शर्तें किसी न किसी रूप में लगाई गई हैं। ये शर्तें 
निम्नलिखित हैं ;-- 
'. ?---निवास सम्बन्धी योग्यता । 

२--टैक्स सम्बन्धी योग्यता | 

३--सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता । 

४--शिक्षा सम्बन्धी योग्यता | 

१--सरकारी नौकर सम्बन्धी योग्यता । 

६--स्त्रियों की विशेष योग्यताये | 

संयुक्तप्रान्त में इन योग्यताओों का माप क्या है हसका वशान नीचे किया 
गया हे जा 


ञ्र-- प्रत्येक निर्वाचक के लिये यह ग्रावश्यक है झि वह श्रपने निर्वाचन 
क्षेत्र में निवास करता हो | अर्थात्‌ वहाँ उसका निजी घर हो जिसमें वह 
स्थायी रूप से रहता द्वो । 

ब-अथवा जो म्युनिसिपैलिटी को कम से कम १४० रुपया सालाना 
अ्रामदनी पर टेक्स देता हो। 

स-अथवा जो सरकार को इनकम टेक्स देता द्वो। यानी उनकी श्राम- 
दनी २००० रुपया सालाना से ऊपर हो । 

द--अथवा जो २४ रुपया सालाना किराये के मकान में रहता हो या 
ऐसा उसका निजी मकान हो । 

य---श्रथवा जो कम से कमर ५ रुपये का सरकारी मालगुज़ार या १० 
रुपये का काश्तकार हो । 


र--अथवा जो कम से कम दर्जा ४ या इसी के बराबर कोई दूसरी 
परीक्षा पास हो । 

ल--श्रथवा जो सम्राट की स्थायी (]0०९४०)४० ) सेना से 
अवकाश गणद्दीत हों, या पेशन पाते हों, या बिना कमीशन के श्रफ़सर या 
विपाही हों। 

ऊपर क॒द्दी गई ७ योग्यताओों में कम से कम एक की पूर्ति किये 
बिना कोई श्रसेम्बली के लिये निर्वाचक्त नहीं बन सकता | ऋ्त्रियों को 
कुछ ख़ास सुविधाये दी गई हैं। यदि ऊपर लिखी योग्यताओ्ं को कोई 
स्‍त्री पूरा करती हे तो वह निर्वाचक्त बन सकती है। इनके श्रतिरिक्त कुछ 
और भी योग्यताये' उनकी सुविधा के लिये निश्चित की गई हैं। वे निम्न- 
लिखित है :-... 
आा० भा० श[०--२४ 
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श्र--जो सम्राट की स्थायी (]॥627४/ ) सेना के अफ़सर या 
बिना कमीशन के अफ़सर या सैनिक की विधवाये' अ्रथवा माताय हों। 
ब--जो निर्मारित सीमा तक साक्षर हों। 
स--जो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियाँ हों जिनमें निम्नलिखित योग्यताये' 
हों :--- 
१-- जो अपने निर्वाचन क्षेत्र मं कम से कम ३६ रुपया सलाना मकान- 
किराया देता हो या ऐसा एक नित्री मकान रखता हो | 
२--जो २०० रुपये सालाना श्रामदनी पर म्युनिस्पिलिटी को टैक्स या 
सरकारी इनकम टेक्स देता हो | 
३--जो कम से कम २४ रुपया सालाना सरकारी मालमुज्ञारी 
देता हो | 
इ४--जो कम से कम ५० रुपये का काश्तकार हो। 
५---जो सप्राद की स्थायी सेना से अवकाश प्राप्त किये द्वो या पेशन 
पाता हो | या बिना कमीशन का अ्फ़सर या सिपाही हो | 
ऊपर कहद्दा गया है कि लेजिस्लेटिव कॉसिल की कोई निश्चित श्रवधि 
नहीं है। यह सभा स्थायी रूपसे काय करती है। 
प्रान्तीय धारा- असेम्बली की श्रवधि ५ वर्ष रक्‍खी गई है। यदि गवन 
समभाझों के चाहे तो इससे पहले ही बर्रास्त कर सकता है। 
सभापति दोनों घारा सभाश्रों की सालाना बैठक आवश्यक है । 
प्रत्येक घारा-सभा की बैठक ३ महीने से अधिक के 
लिये स्थगित नहीं की जा सकती | गवनेर जब चाहे दोनों धारा समाश्रों में 
व्याख्या दे सकता है। कोंसिल का सभापति प्रेतीडेन्ट कहलाता है। इसकी 
्रनुपस्थिति में सहायक-प्रेसीडेन्ट सभापति का आसन ग्रहण करता है। असे- 
म्बली का सभापति स्पीकर कद्दलाता है । इसकी अ्रनुपस्थिति में सहायक -सपीकर 
सभापति का श्रासन ग्रहण करता है | ये चारों पदाधिकारी क्रमश: अपनी- 
अपनी धारा-सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जब कभी प्रेस्तीडेन्ट का 
स्थान खाली द्वोता है तो कोंसतिल के सदस्य अपने में से किसी को प्रेसीडेन्ट 
चुन लेते हैं । स्पीकर तथा सद्दायक स्पीकर अपने पद पर तब तक कार कर 
सकते हैं जब तक वे असेम्बली के सदस्य हैँ | वे किसी भी समय अपने पदों से 
इध्तीफ़ा दे सकते हैं| इसकी सूचना गवनर को देनी पड़ती है। यदि श्रसेम्बली 
के सदस्य स्पीकर से सन्तुष्ठ नहीं हैं, तो वे बहुमत से इसे हटाकर इसकी जगह 
दूसरा स्पीकर चुन लेते हैं ; असेम्बली बख़ोस्त होने पर भी स्तीकर अपने पद 
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पर बना रद्दता है। वह अपने पद पर तब तक आइरूढ़ रहता है जब तक नई 
अ्रसेम्बली की पहली बैठक न हो जाय | स्पीकर और प्रेवीडेन्ट दोनों पदा- 
धिकारियों को वेतन दिया जाता है | इनका वेतन मन्दत्रियों 'के बराबर होता 
है। प्रान्तीय घारा-सभा इसे निश्चित करती है। स्पीकर के लिये यह 
आवश्यक है कि वह अपने पद पर श्राते ही किसी पार्टी से सम्बन्ध न रक्खे । 
उसे निष्पक्ष भाव से काय करना पड़ता है । 
संघ शासन-विधान में सभी विषय ३ कोटि में बाँट दिये गये हैं। कुछ 
विषयों में कानून बनाने का श्रघधिकार केवल संघ 
प्रान्तीय धारा- धारा-सभा को है। प्रान्तीय धारा-सभायें उनमें हाथ 
सभाझओों के. नहों डाल सकतीं | कुछ विषय प्रान्तीय सरकारों की 
घधिकार भोर मातदहती में दिये गये हैं। उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
कक्तंब्य कानून प्रान्तीय धारा-सभाओ्रों में बनते हैं। तीसरी 
कोटि में वे विषय हैं जिन पर दोनों सरकार अपना 
विचार प्रकट करती हैं । दोनों घारा-सभाय इनके लिये क़ानून बना सकती 
है। संघ सरकार जब चाहे प्रान्तीय घारा-सभाश्रों की कारवाहयों में दग़ल 
दे सकती है। जब कभी संघ और प्रान्तीय कानूनों में कोई मतभेद उत्पन्न 
दो जाय तो संघ धारा-सभा के क़ानून को मानना होगा। प्रान्तों में क़ानून 
बनाने का अधिकार प्रान्तीय धारा-सभाश्रों को है। लेकिन झ्रावश्यकता 
पड़ने पर संघ घारा-सभा भी इनके लिये कानून बना सकती है। साधारण 
परिस्थिति में वह प्रान्तीय घारा-सभाश्रों की कारवाइयों में हाथ नहीं डाल 
सकती परन्तु यदि गवनर-जनरल को किसी श्रशान्ति या कुब्यवस्था का भय 
हो तो वह संघ धारा-सभा को प्रान्तों के लिये क़ानून बनाने की शआ्ाज्ञा दे 
सकता है । 
प्रान्तीय धारा-सभाये श्रनेक बन्धनों से बँधी हुई हैं। उन्हें बह स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं हे जो स्विटज़रलेंड के कैन्टन्स तथा संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका की रिया- 
स्तों को प्राप्त है। गवनर के विशेष अधिकारों के सामने उनकी एक नहीं 
चलती । जो कुछ भी सोमित ज्षेत्र उन्हें कानून बनाने के लिये दिये गये हैं 
उनमें भी गवनेर को दख़ल देने का अ्रधिकार है। कुछ मामलों में प्रान्तीय 
धारा-सभाश्रों को विचार करने की मुमानियत हे । कोई भी प्रान्तीय धारा- 
सभा फेडरल कोट श्रथव्रा दवईकोट के जज के चरित्र पर वादविवाद नहीं कर 
सकती । यदि कोई बिल प्रान्तीय घारा-सभा में पेश है श्रोर उस पर विचार 
हो रद्दा है तो गवनर अ्रपने अधिकार से उस बादविवाद को रोक सकता 
है | धारा-सभा के सदस्यों को विवश होकर सारी कारवाई उसी जगह रोक 
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देनो पड़ती हे | गवनर के विशेष अ्रधिकारों पर विचार करने का अधिकार 
प्रान्तीय घारा सभाश्रों को प्राप्त नहीं दे। पालियामेंट द्वारा पास किये गये 
कानूनों पर तथा गवनर-जनरल के कानूनों पर कोई भी प्रान्तीय धारा-सभा 
गवनेर-जनरल की श॥राशा के ब्रिना विचार नहीं कर सकती। गवनंर-जनरल 
द्वारा जारी किये गये फ़रमानों (()।.070॥068) पर प्रान्तीय धारा-समाश्रों 
को विचार करने का अधिकार नहीं है | इसी तरह गवनर के फ़रमान भी 
उनके हाथ से बाहर रक्‍खे गये हैं। पुलीस सम्बन्धी किसी कानून को बदलने 
का ग्रधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं है। गवनेर की अ्रनुमति के बिना प्रान्तीय 
धारा-सभाश्रों में किसी नये कर लगाने की चर्चा नहीं उठ सकती। यदि कोई 
नवीन कर-सम्बन्धी विल् पेश करना है तो पहल्ले गवनर की आज्ञा लेनी 
पड़ती दे | प्रान्तीय सरकार को क़ज़ लेने का अधिकार तब तक नहीं है 
जब तक गवनर इसकी आशा न दे दे। आमदनी और ख़च सम्बन्धी 
सभी बिल गवनर की अ्रनुमति से प्रान्तीय धारा-सभाश्रों में पेश किये 
नाते हैं। 

जब कोई बिल दोनों प्रान्तीय धारा-सभाश्रों द्वारा पास द्वो जाता है तो 
इसका श्रन्तिम निर्णय गवनर के द्वाथ में रहता है। वह चाहे तो बिल पर 
दस्तग़त करने से इनकार कर सकता है | ऐसी हालत में वह बिल नामंजूर 
सममभा जाता दै ओर धारा-सभाओ्रों का परिश्रम व्यथ हो जाता है। किसी 
बिल को वह इस बात के लिये अपने पास रोक सकता है कि उस पर 
गवनर-जनरल की राय ज़रूरी है। पार्लियामेंट जब चाहे प्रान्तों के लिये 
कानून बना सकती है या किसी प्रान्तीय क़ानून को हटा सकती है । 
प्रान्तीय घारा-सभाश्रों को संघ धारा-सभा की तरह कोई ऐसा क़ानून बनाने 
का श्रधिकार नहीं है जिसका प्रभाव सम्नाटू, पालियामेंट श्रथवा ग्रह सरकार 
के किसी उच्च पदाधिकारी पर पड़ता है। फ़्रोक्ष, सेना, जद्दाज़ी बेड़ा, वेदेशिक 
विभाग आदि से सम्बन्ध रखने वाले क़ानून प्रान्तीय घारा-सभाश्रों में नहीं 
बन सकते | प्रान्तीय घारा-सभा ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जिसमे 
श्रेग्रेज़ी तिजारत को धक्का लगे | इससे स्पष्ट है कि प्रान्तीय घारा-समाश्रों के 
अधिकार बहुत ही संकुचित हैं । प्रान्तीय ध्वराज नामक अ्रध्याय में इस विषय 
पर प्रकाश डाला गया दे कि जनता को कदाँ तक श्रपने लिये कानून बनाने 
का भधिकार है । 

प्रान्तीय धारा-सभायें अपनी कारय-पद्धति स्वयं बनाती हैं । जब कभी गवर्नर 
के निजी अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर विचार करने को 
झावश्यकता दोती दे तो गवर्नर स्वयं स्पीकर की सलाद से इसकी काय-पद्धति 
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का निर्माण करता है | प्रान्तीय घारा सभाय किसी देशी रियासत के मसत्ते 
पर तब तक विचार नहीं कर सकतीं जब तक गवनंर की राय में इसकी 
आवश्यकता न हो | भारत-सरकार तथा गरह-सरकार के सम्बन्ध श्रथवा किसी 
देशी राजा के चरित्र के विषय में ये विचार नहीं कर सकतों ४ प्रान्तों के जो 
विभाग पिछुड़े हुये ( ॥१९९प्रतेश्व क॥ क्ानाभोए पिहलोततेएते ाएएथ8 ) 
करार दिये गये हईं उन पर एकमात्र अधिकार गवनेर का है। प्रान्तीय धारा- 
सभाओ्रों द्वारा पास किये गये कानून इन क्षेत्रों में तमी लागू होते हैं जब वह 
इसकी श्आवश्यकता समभता है | प्रान्तीय घारा-सभाश्रों की कार्य-पद्धति को 
कोई कचहरी दोषपूर्ण नहीं ठदरा सकती। इसके सदरस्थों को १६३७ ई० 
तक बेतन न देकर रोज़ाना क़े द्विसाब से भत्ता दिया जाता था। धारा-सभा 
स्वयं इसे निश्चित करती थी। धारा-सभा के स्थान तक जाने का रेल का 
किराया भी सदस्यों को दिया जाता था। काँग्रेस मन्त्रि-मण्डलों ने भत्ते की 
रकम घटा कर प्रत्येक सदस्य को २०० रुपया मासिक वेतन देना निश्चित 
किया है। नियम की पावत्दी करते हुये प्रान्तीय धारा-समाश्रों में प्रत्येक 
सदस्य को बोलने की पूरी इजाज़त दी गई है। इसके लिये उन पर कोई 
कानूनी कारदाई नहीं की जा सकती | इसके अतिरिक्त सदस्यों को और भी 
थोड़ी बहुत सुविधायें दी गई हैं । 
प्रान्तीय धारा-सभा की सभी कारवाई अंग्रेज़ी भाषा में की जाती है। 
परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे तो अपनी मातृ-भाषा में 
प्रान्तीय चारा अपना विचार प्रकट कर सकता है। श्राथिक बिल को 
सभा की छोड़कर कोई बिल छोटो या बड़ी धारा-समभा, में पेश 
का रधाई किया जा सकता है। जब तक कोई बिल दोनों धारा- 
समाश्रों द्वारा पास नहीं हो जाता तब तक बह पास नहीं 
समभा जाता | यदि कोई बिल किसी धारा-सभा में पेश है और उस पर 
वादविवाद हो रहे हैं; परन्तु किसी कारणवश बीच में ही बह सभा बख़ांस्त 
कर दी जाती है तो वह बिज्ञ ख्ब्तम नदीीं समझा जाता । जब कभी इस धारा- 
सभा की बैठक होती है तो इस पर विचार किया जाता है | मान लीजिये कोई 
बिल लेजिउलेटिव कॉसिल में पड़ा हुआ है श्रौर अ्रभी तक वह लेजिसलेटिव 
असेग्बली में पेश नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच में अश्रसेम्बली बर्ख़ास्त दो 
जाती है, तो वद्द बिल वहीं ख़तम नहीं हो सकता | जब कभी असेम्बली की 
बैठक द्वोगी तो उस बिल पर विचार किया जायगा | यदि कोई बिल प्रान्तीय 
असेम्बली में पेश है या यद्ााँ से पास द्वोकर प्रास्तीय कोंतिल में भेज दिया 
गया है परन्तु इसी बीच में श्रसेम्बली बर्ज़ास्त कर दी जाती है तो बह बिल 
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उसी जगह ख़तम हो जाता है | किर उस पर विचार नहीं किया जाता। यदि 
कोई बिल गवनंर के विशेष अधिकारों से सम्बन्ध रखता है तो गवनर दोनों 
प्रान्तीय धारा-सभाश्रों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है। बहुमत का निणंय 
मान्य समझा ज़ाता है। धारा-समभा द्वारा पास किये गये क़ानून को गवनर 
फिर उसे विचार करने के लिये घारा-सभा में भेज सकता है। धारा-सभा को 
उस पर विचार करना पड़ता है | गवनर-जनरल को यह अधिकार है कि वह 
गवनर को इस बात की श्राज्ञा दे कि अ्रमुके बिल प्रान्तीय धारा सभा में पुनः 
विचार करने के लिये वापिस कर दिया जाय । यदि बिल धारा-समभा द्वारा 
फिर उसी रूप में पास कर दिया जाता है तो वह गवनर जनरल के पास 
विचार करने के लिये भेज दिया जाता है। वह उसे सम्राद की अश्रनुमति के 
लिये भेज देता है| इन सीढ़ियों से गुज़रने में बिल को वर्षो बीत जाते हैं । 
प्रान्तीय धारा-सभाओं द्वारा पास होने पर यदि बिल गवर्नर जनरल के हाथों से 
बच गया तब भी सप्राट_ उसे नामंजूर कर सकता है। परन्तु गवर्नर या गवनेर- 
जनरल की मंजूरी से १२ मद्दीने के श्रन्दर सम्राट को अपना निणय देना 
पढ़ता दे । 

आर्थिक बिल केवल लेजिसलेटिव श्रसेम्बली में पेश किये जाते हैं । 
प्रतिवष प्रान्तीय घारा-सभा श्रथवा सभाझश्रों के सामने अगले वर्ष के आय- 
व्यय का व्योरा ( 302०४ ) पेश किया जाता है। असेम्बली के सदस्यों 
को अधिकार है कि वे हसके हर एक मंद पर विचार करं। परन्तु ब्योरे 
में कुछ ऐसी भी मर्द शामिल रहती हैं जिन पर उन्हें श्रपना मत देने का 
अधिकार नहीं है | वे इन्हें घटा बढ़ा नहीं सकते । वे मद निम्न- 
लिखित हैं :-- 

१--गवनर का बेतन तथा इसके आफ़िस का ख़्च । 

२--क़ज़ की सूद, जिसे प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को देना लाज़मी है। 

३--मन्त्रियों तथा ऐडवोकेट जनरल का वेतन शोर इनका भत्ता | 

४--द्व ईकोट के जजों का वेतन और इनका भत्ता । 

४- पिछड़े हुये विभागों का ख़च । 

६--किसी न्यायालय के निणुय के श्रनुसार दी जाने वाली रक़म | 

७--कोई श्रोर ख़बं जो शासन-विधान ओर प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा 
घोषित किया गया हो । 

ऊपर की सात मदों पर प्रान्तीय घारा-सभाये ( [,८28४|७॥ए6 6 85807]- 
0!०४8 ) विचार कर सकती हैं ; लेकिन इन पर अपना मत प्रकट नद्ीं कर 
सकतीं । थे इनके लिये वोट नहीं दे सकतीं। बाक़ी श्रामदनी अ्रसेम्बली की 
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इच्छानुतार ख़च की जाती है। यदि ये सभायें किसी ख़च को घटा बढ़ा दें 
तो उसे नामंजूर करने का भ्रधिकार गबनर को है | घारा-सभा की इच्छा के 
विरुद्ध वह जो रक़म चाहे ख़च कर छकता है। यदि प्रान्तीयू धारा सभाश्रों में 
कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो वह केन्द्रीय धारा-सभाश्रों की तरह दूर किया 
जाता है । 
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प्रान्तीय स्व॒रात्त 
( 0णालंव (प्रएणाणा५ ) 


प्रान्तीय स्वराज का ठीक अ्रर्थ बहुतों की समझ में नहीं आता। 

यदि सभी सूबों को पूरी श्राज़ादी दे दी जाय तो पूर्ण 

परिभाषा स्वतन्त्रता का कुछ श्रथ द्वी नहीं रह जाता । यहाँ पर 
प्रान्तीय स्वराज और पूर्ण स्वराज का तात्यय एक हे | 

साधारण तौर पर प्रान्तीय स्वराज के दो श्रर्थ लगाये जाते हैं | दोनों में इतना 
कम फ़रक है कि कोई बात साफ़ ज़ाहिर नद्दीं होती। एक श्रथ तो यह है 
कि प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार का कुछ द्वाथ न ही, तभी उन्हें स्वतन्त्र कहा जा 
सकता है। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय विपयों में तब तक दखल न दे जब 
तक प्रान्तीय सरकार किसी ऐसी नीति का आश्रय न ले जा राष्ट्रीय दृष्टि से 
हानिकारक हो। जब इतनी स्वतन्ञ्ता प्रान्तों की मिल जाय तब हम कह 
सकते हैं कि दमारे देश में प्रान्तीय स्वराज की स्थापना की “गई है। प्रान्तीय 
स्व॒राज का यह श्रर्थ बहुत कुछ ठीक है, परन्तु इसमे एक कमी है | यदि 
भारतीय प्रतिनिधियों के। कोई अ्रधिकार न दिया जाय और प्रान्तीय शासन गैर 
जिम्मेवारी के वपूल पर काम करता रहे तो केन्द्रीय सरकार के हाथ खींचने 
पर भी जनता को कोई लाम नहीं द्वो सकता । प्रान्तीय स्वराज का दूसरा अर्थ 
है 'एक ज़िम्मेवार शासन ।' अ्रथांत्‌ प्रान्तीय मन्त्रिमंडल प्रान्तीय धारा-सभा के 
प्रति ज़िम्मेवार हो। धारा-सभाओ्ं में जनता के प्रतिनिधि द्वोते हैं यदि 
शासन की बागडोर उनके द्वाथ में रहे, तो एक ज़िम्मेवार शासन की 
स्थापना होगी | जनता को यह कद्दने का अधिकार नहीं रह जाता क्रि प्रान्तों 
में उसकी इच्छा के विरुद्ध काय हो रहा है । ज्वायंट पालियारमेंटरी कमीटी 
की रिपोट के अनुसार प्रान्तीय स्वराज का अथ यह है, “प्रान्तीय स्वराज 
का तात्यय शासन-विघान की उस शकल से है जिसके अन्दर गवनरों के 
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सू्ों में कायकारिणी तथा धारा-सभा केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र होकर श्रपनी 
सीमा के अन्दर शासन का कार्य चलायेंगी |?* यह परिभाषा इतनी अस्पष्ट 
है कि कोई साफ़ बात दिमाग़ में नहीं बैठती | मालूम नहीं प्रांतीय सरकार की 
निहित सीमा क्या है ! इतके अन्दर कहीं भी एक ज़िम्मेबार शासन की चर्चा 
नहीं की गई है | 


प्रान्तीय स्वराज का ठीक अ्थ एक ज़्षिम्मेवार शासन से है। प्रांतीय 
जनता स्त्रयं श्रपना राजनीतिक प्रबन्ध करे ओर अ्रपने प्रतिनिधियों द्वारा सर- 
कारी अफ़परों पर ग्रधिकार रक्खे--इसका नाम प्रांतीय स्वराज है। कार 
कारिणी सभा के सदस्य धारा-समा के प्रति ज़िम्मेवार हों। श्रतएव प्रान्तीय 
स्वराज का दोहरा अर्थ ठीक नहीं है | एक का तात्पय केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकार के सम्बन्ध से है और दूसरे का तात्पय एक स्व॒तन्त्र शासन ( 80॥ 
(70५४670॥0 ) है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रान्तों में एक ज़िम्मेवार 
शाप्तन तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक केन्द्रीय सरकार का दबाव कम 
न दो जाय। यदि केन्द्रोय सरकार प्रान्तीय मामलों में हाथ डालती रहे तो 
स्व॒तन्त्र शासन का कोई अ्रथ ही नहीं है । यह हो सकता है कि शासन की 
कोई कड़ी मशीन बनाकर केन्द्रीय सरकार श्रपने दख़ल् को कम कर दे श्र 
इसी का नाम प्रान्तीय स्वराज रख दिया जाय | जनता के प्रति कोई ज्िम्मेवार 
शासन न बनाकर केवल केन्द्रोय सरकार के दख़ल को कम कर दिया जाय। 
शाब्दिक श्रर्थों में इसे काई प्रान्तीय स्वराज कह ले, परन्तु स्वराज तो वह्दी 
है जिसके अन्दर प्रजा स्वय अपना शासन करे। यदि प्रान्तों में एक ज़िम्मेवार 
शासन स्थावित कर दिया जाय ओर केन्द्रोय सरकार दख़ल देती रहे तो एक 
ऐसा समय आा सकता है जब सरकारी मशीन फ़ेनज्न कर जाय | या तो सरकार 
प्रान्तीय स्वराज को ख़तम कर दे या अपने दख़ल को कम करे। वतमान 
८ प्रान्तों में शासन के फ़ेल होने का यही कारण है। ऊपर से दिखलाने 
के लिये प्रान्तीय स्वराज की स्थापना कर दी गई, परन्तु भीतर से केन्द्रीय 
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सरकार की शक्ति वेछी ही थी | २७ महीने के काँग्रेस मंत्रिमंडलों से यह बात 
साफ़ हो गई थी । 
जब काँग्रेस की स्थापना की गई थी तो लोगों का यह अनुमान था कि 
वूटिश सरकार घीरे धीरे हमारी राष्ट्रीय माँगों को पूरा 
प्रान्तःय स्घराज़् कर देगी। पूर्ण स्वराज की कल्पना किसी को भी न 
की माँग थी | कुछु समय व्यतीत होने पर बृटेन की साप्राज्य- 
वादी नीति का पता चलने लगा। वे हिन्दोघ्तानियों को 
कोई अधिकार देने पर राज़ी न थे। उनके श्रार्थिक लाभ की अभिलाषा 
इतनी अधिक थी कि किसी भौ क्षेत्र में दिन्दोस्तानियों को श्राज़ाद करके वे 
अपने स्वाथ पर धक्का नहीं पहुँचा सकते थे। इधर हिन्दोस्तान में राष्ट्रीय 
भावनाओं की वृद्धि दो रही थी। १६०४ ई#० में काँग्रेत ने इस श्राशय का 
एक प्रस्ताव पास किया कि शासन की मशीन में भारतीय कायकर्ताश्रों की 
अधिक से अभ्रधिक हिस्सा लेना चाहिये। १६०५ ई० में फिर यह प्रस्ताव 
दोहराया गया । इसका तात्पय यद्द था कि बड़ी-बढ़ी सरकारी नौकरियों तथा 
धारा-समाओ्रों में काम करने का मौका हिन्दोल्तानियों को भी मिले। १६०६ 
ई७ में काँग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका उद्देश्य बृटिश साम्राज्य के 
श्रन्तगंत हिन्दोध्तान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाना है। वंग-भंग के प्रश्न ने 
आग में घी का काम किया । सारे ईिन्दोस्‍्तान में स्वतन्त्रता की लद्दर फैल 
गई | काँग्रेस अपनी नीति पर डटी रही। उसकी माँग उपयुक्त थी। देश 
की राजनीतिक पार्टियों ने यह स्वीकार किया कि मुल्क़ की बेहतरी के लिए 
आज़ादी से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं है। इस समय काँग्रेस दल में दो 
बड़ी कमज़ोरियाँ उत्पन्न होगई थीं। सूरत की काँग्रेस के बाद वह दो दलों 
में विभाजित होगई । दूसरे मुसलमान अभी तक उससे अलग थे। १६१० 
ईं० में इलादाबाद काँग्रेस में सर विलियम वेडरवन ने इस बात का प्रयक्ष 
किया कि काँग्रेस के आपसी भेदभाव मिटा दिये जाये और मुसलमान भी 
इसके उद्देश्य में शामिल हों । १६३४ ई० तक इपमें सफल्ता प्राप्त न दो 
सको | परन्तु इसके कुछ द्वी दिन बाद लीग श्र काँग्रेस दोनों ने अ्रपना 
उद्देश्य एक बना लिया कि उन्हें बृटिश साम्राज्य के अन्दर हिन्दोस्‍्तान में एक 
स्वतन्त्र सरकार स्थापित करना है। तब से बराबर दोनों की यह माँग जारी 
है कि हिन्दोध्तान को पूरी आजादी मिलनी चाहिये। किसी कारणवश दोनों 
दलों में कुछ मतभेद ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक भाज्ादी का प्रश्न है, 
दोनों एक हैं । श्रव यह माँग कुछ औ्रोर स्पष्ट कर दी गई है। श्राज़ादी 
दे लिये यद् ज़रूरी नहीं दे कि हम बूटिश साम्राज्य की छुत्र॒छाया में बने रहें | 
सात भा० श[०१०० २५४ 
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पूरी श्राज़ादी मिल जाने के बाद हम इस बात का फैसला करंगे कि हमारा 
सम्बन्ध विदेशों से क्या हो । इसके लिये हम पहले से कोई वादा नहीं कर 
सकते | १६१६ ई० से ब्ृटिश सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है कि 
हिन्दोस्‍्तान को क्रमश: श्राज़ाद किया जायगा। पहले नीचे से हमें अधिकार 
मिलेंगे, फर बढ़ते बढ़ते सरकार की पूरी मशीन इसमारे द्वाथों में सौंप दी 
जायेगी | यह दिन कब आयेगा इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। इस 
अध्याय में यह विचार किया जायेगा कि कहाँ तक हमें राजनीतिक अधिकार 
प्रदान किये गये हैं ।' 
१६३० ई० तक हिन्दोस्तान की आज़ादी का सवाल एक था। इस पर 
दो विचार पैदा नहीं हुये थे। लेकिन गोलमेज़ सभा के 
प्रान्तीय स्वराज बाद प्रान्तीय स्वराज पर दो विभिन्न मत वाले दल्ल उठ 
पर विभिन्न मत खड़े हुये | यद्द भेदभाव लन्दन में ही उत्तनन हो गया 
था| एक दलज्ञ का कहना था कि केन्द्रीय सरकार को 
शक्ति कमज़ोर नहीं होनी चाहिये प्रान्तों पर इसका प्रभाव वैसे दी ढृढ़ रहना 
चाहिये जेसे श्राज है | इस दल के नेताओं ने दक्षिणी अफ्रीका तथा श्रमेरिका 
का उदाहरण देकर यद्द सिद्ध किया कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति दृढ़ रखते 
हुये भी प्रान्तीय स्वराज की स्थायना हो सकती है। इस दल वालों को यह 
सन्देद्द था कि यदि प्रान्तों को घ्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, श्रोर केन्द्रीय 
प्रकार का द्वाथ उनके ऊपर से जाता रहा तो बहुत मुमकिन है कि हिन्दोस्तान 
की राष्ट्रीय एकता नष्ट हो जाय | इससे स्पष्ट होता हे कि यह दल बृटिश सर- 
कार की ' शक्ति एकोकर णु” ( (/८॥079]8९त ए0एछ८० ) में विश्वास करता 
था | इसका कहना था कि बृटिश सरकार इस बात का ध्यान न रकक्‍खेगी तो 
हिन्दोस्तानियों की लगभग एक सदी की कमाई मिट्टी में मिल जायेगी। 
हिन्दोस्तान में मोजूदा मतभेद का दवाला दे देकर यह साबित किया 
गया कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम करने से आपसी भगगड़ों 
में वृद्धि दोगी और तरह तरह के निफ़ाक पैदा होंगे । उपरोक्त विचार 
से यह साफ़ ज़ाहिर है कि इस दल को इिन्दोस्तानियों की राजनीतिक 
कुशलता में विश्वास नहीं हे। इस डर से कि कहीं आपस में कुछ 
भेद उत्पन्न न द्वो जायें, हमेशा गुलामी की जंज़ीर में बँघे रहना उन्हें 
श्रच्छा दे । 
दूसरे दल ने इस केन्द्रीय शक्ति के संचय पर प्रकाश डालते हुये यह 
साबित किया कि जब तक वेन्द्रीय सरकार की शक्ति कम न द्ोगी तब तक 
प्रान्तीय स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती । यह सम्भव नहीं हे कि बृटिश 
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सरकार की सारी शक्ति अपने हाथों में रक्खे और साथ ही सूत्रों को श्राज़ादी 
भी दे दे | ऐतिहासिक उद्धरणों से यह बात साबित की गई कि शासन की 
बागडोर को एक सूत्र में बाँधने से जो देश को द्वानि पहुँची है वह जल्दी पूरी 
नहीं हो सकती | इससे जनता के अधिकार का अ्रस्तित्व मिटा दिया गया 
है| वह भीगी बिल्ली को तरह कूपमंडूक हुये बैठी है। उसे इतना भी 
ज्ञान नहीं है कि उसके नमक की अपतली क़ीमत क्‍या है। प्रान्तीय सरकारों 
को कठपुतली की तरह नचाने से जनता का आत्म-विश्वास जाता रह्दया और 
अब वह दरगिज़ पसन्द नहीं कर सकती कि उसे श्रन्धे की तरह कोई लाठी 
पकड़ा कर ले चले | प्रजा के व्यक्तित्व पर इत नीति से बड़ा आधात पहुँचा 
हैे। जब तक मशीन के पुर्ज श्राज़ादी के साथ श्रपनी जगद्ट पर काम नहीं 
करते, तब तक वद्द ठीक तोर पर काम नहीं कर सकती । केन्द्रीय सरकार ने 
सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेकर हमारे पिछुले परिश्रम को 
व्यथं कर दिया | जो भारतीय जनता किसी समय अपना शासन स्वयं करती 
थी ओर बढ़ा से बड़ा अफ़तर उसके कामों में दख़ल नहीं दे सकता था, 
वह आज कोंसिल में थोड़े से प्रतिनिधि भेजने के लिये तरस रही है। जो 
अपनी सारी कमाई अपनी इच्छानुसार ख़े कर सकती थी वही आज छोटे 
छुटे कामों के लिये केन्द्रीय सरकार की इमदाद पर मुंद्द ताकती हे। यद्द दल 
चाहता था क्रि प्रान्तीय सरकार एक ज़िम्मेवार सरकार क़रार दी जाय। 
गवर्नर केवल नाम-मात्र के लिये कायकारिणी का प्रधान रहे। प्रान्तीय विषय 
दिन्दोस्तानी मंत्रियों को दे दिये जायेँ। श्रामदनी श्रौर ख़्च की पूरी ज़िम्मे- 
वारी उन्हें दे दी जाय | प्रान्तों में प्रत्येक सरकारी कमचारी प्रान्तीय सरकार 
की मर्जी से भरती किये जाय | उन्हें इटाने का भी अधिकार इसी को हो 
तात्पर्य यह है कि इस दल की माँग एक सच्चा प्रान्तीय स्वराज स्थापित करने 
की थी। 

प्रान्तीय स्वराज के हिमायती उपरोक्त दोनों दल अपनी श्रपनी माँग 
की पूरी कोशिश करते रहे। केन्द्रीय शासन की शक्ति को दृढ़ रखने के 
पक्षपातियों को यदि बृटिश सरकार का सहायक कहें तो कोई अ्रनुचित न 
होगा | अब इन दोनों दल वालों कौ बातों पर बृटिश सरकार को विचार 
करना था | पालियामेंट यह नहीं चाहती कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति 
कम हो। उसे संघ-शासन-विधान बनाने की उतनी चिन्ता न थी जितनी 
केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों के विभाजन की | इसी पर उसकी राजसत्ता का 
सारा दारोमदार था । वह अपने ही हाथों से अपना श्रद्चित केसे कर सकती 
थी | साथ ही वह दिन्दोस्तानियों को सन्तुष्ट भी करना चाहती थी। इस 
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उधेड़बुन में ३ वष बीत गये । अ्रन्त में तमाम विषयों की एक सूची बनी 
श्रोर वह केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में बाँद दी गई। बहुत से आवश्यक 
अधिकार जो प्रान्तीय सरकारों को मिलने चाहिये थे, केन्द्रांय सरकार को दे 
दिये गये | फ़ोज और ख़ज़ाने पर हर देश का भाग्य निभर रह्दता है । वे केन्द्रीय 
विषयों को सूची में शामिल कर दिये गये | यदि पालियामेंट चाहती तो बृटिश 
राजनीतिशों की इस भावना को बदल सकती थी, परन्तु उसने ऐसा करना 
मुनासिब न समकका | प्रत्येक अंग्रेज़ स्वभाव से ही हिन्दोस्तान में एक दृढ़ 
केन्द्रीय शासन को पसन्द करता है | पालियामेंट ने अपने जीवनकाल में कुछ 
देशों को स्वतन्त्रता प्रदान की है । इसी तरह वह हमारे देश को भी उसी 
दिशा में ले जा सकती थी | 

कनाडा कई सूबों से मिलकर बना हे | स्वयं कनाडा एक प्रान्त भी है। 
श्८४० ई० में उसे श्रकेले स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। धीरे धीरे अन्य प्रान्तों 
को भी स्वतन्त्रता दे दी गई। श्रर्थात्‌ समूचे कनाडा में कई स्वतन्त्र सरकार 
कायम हो गई । सबको ज़िम्मेवार शासन दे दिया गया। परन्तु बहुत दिनों 
तक यह व्यवस्था कायम न रह सकी। अग्रेज़ श्रोर फ्रांसीसी दोनों जातियों के 
लोग इसमें निवास करते थे | घरेलू भूगड़ों के कारण वे श्रापस में मिलकर 
न रह सके | सभी प्रान्तों में ये दोनों जातियाँ आपस में लड़ने लगीं। दोनों 
अपने को विभिन्न राध्ट्रवादी समभने लगीं | इस बुराई को दूर करने के लिये 
१८८७ ई० में समूचे कनाडा के लिये एक संघ शासन-विधान बनाया गया | 
इस उद्धरण से हमारे दो तात्प हैं; एक तो यद्द कि दो या दो से अधिक 
राष्ट्रवादी किसी संघ-शासन की स्थापना कर सकते हैं | शासन-विधान की 
खुराइयों के कारण वे थोड़े समय तक आपस में भले ही लड़ते रहें, परन्तु 
अन्त में दोनों एक द्वो सकते हैं | दूसरा यह है कि संघ-शासन के लिये यह 
आवश्यक दे कि इसकी इकाइयाँ पूरी तरद्द स्वतन्त्र कर दी जायें। यदि हमारे 
देश में सच्चे संघ-शासन की स्थापना करनी है तो प्रान्तीय स्वराज निद्दायत 
ज़रूरी है | हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि विभिन्‍न सम्प्रदाय इसमें 
बाधक नहीं हो सकते । 

आस्ट्रेलिया में भी अलग अलग यूबे आ्राबाद होते गये। ज्यों ज्यों उनकी 
आावादी बढ़ती गई और उनके निवारत्तियों की योग्यता का परिचय मिलता 
गया, त्यों त्यों उन्हें आज़ादी मिलती गई। १८२५ से श्८६६ ई० तक यह 
सिलसिला जारी रद्दा | इसके पश्चात्‌ स्वार्थ और सम्पर्क में मतभेद द्वोने के 
कारण उनमें श्रापतती झगड़े आरम्भ हुए। सबने फैसला किया कि एक संघ 
सरकार बनाई जाय जो सबको एक सूत्र में बाँधकर चलावे। १८६६ ई« में 
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सभी प्रान्तों के नुमाइन्दों ने इकट्टुं होकर एक टछंघ-शासन-विधान का निर्माण 
किया | बृटिश पालियामेंट ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया | बृटिश 
साम्राज्य का एक अंग होते हुये भी यह देश श्राज पूरी तरद्द श्राज़ाद है । एन 
दोनों देशों पर नज़र डालते हुये यह स्पष्ट ए कि संसार में कोई संध-शासन- 
विधान ऐसा नहीं है ज्ञितकी इकाहयाँ परतन्त्र हों श्रोर केन्द्रीय सरकार की कड़ी 
देख-रेख में रक्खी गई हों | 

भारतीय राजनीतिज्ञों में चाहे जितना भी मतभेद हो, परन्तु दर एक 
इस बात से सहमत दे कि हिन्दोस्तान को झ्रधिक से अधिक स्वतन्त्रता मिलनी 
चाहिये। जब बृटिश सरकार ने इस बात का वादा किया कि वह प्रान्तीय 
क्षेत्रों में उसे तजुरबा करेगी तो फिर इसमें गोलमाल की बातें ठीक नहीं हैं । 
प्रान्तीय स्वराज की शक्ल का उतना महत्त्व नहीं है जितना शासकों की 
सच्चाई और नेक नीयती का |* कांग्रेस का चुनाव में दिस्सा लेने का भुख्य 
उद्देश्य यही था कि प्रान्तीय सरकार को अच्छी तरह चलाया जाय। वह 
शासन में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती थी। मन्त्रिपद ग्रहण करने 
के बाद भी जब जब श्रड्नचनें भ्राई', उसने उन्हें बड़ी खूबी के साथ निबाहय । 
जिन प्रास्तों में कांग्रेस का बहुमत नहीं था वहाँ की भी सरकारों ने काँग्रेस 
की नीति का अनुसरण किया। तालय यह है कि सभी बृठिश प्रास्तों में 
नया प्रान्तीय स्वराज बड़ी तत्परता से चालू किया गया। हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई सभी मिलकर इसे चलाने की सच्ची नीयत रखते थे । लेकिन हर समय 
उन्हें यह भय रहता था कि गवनर तथा गवनर-जनरल से उनकी मंठभेड़ न 
हो जाय। 


१६२७ ई० में संघ शासन-विधान प्रान्तों में कार्यान्वित किया गया। 
चुनाव में काँग्रेस ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। 

प्रान्तीय स्घराज नतीजा यह हुआ कि ६ प्रान्तों में काँग्रेत का बहुमत 
का क्रियात्मक रहा | संयुक्त प्रांत की छोटी घारा-सभा के लिये काँग्रेस 
रूप के १३८ सदस्य चुने गये। कुल जगहें २२८ थीं | इसी 

प्रकार शेष पाँचों यूब्रों में काँग्रेस के सदस्यों की संख्या 

बहुमत से कहीं ज्यादा थी। संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रांत और बरार, बम्बई, 
मदरास, बिहार भौर उड़ीसा--इन सूबों में छोटी सभा में काँग्रेत का बहुमत 
रहा | पंजाब, बंगाल, सिध, श्रासाम, और पश्चिमोत्तर प्रदेश, इनमें इसका 
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बहुमत न हो सका | कुछु समय बाद आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी 
काँग्रेत का मन्त्रिमंडल स्थापित हो गया | 

चुनाव फ़रवरी में समाप्त हो गया। अब प्रश्न यह उठा कि मन्त्रिमंडल 
बनाये जायें | काँग्रेस ने चुनाव में विजय तो प्राप्त की परन्तु अभी तक उसने 
यह ते नहीं किया था कि मन्त्रिपद ग्रदण करे या नहीं । काँग्रेंत में इस विषय 
में दो रायें थीं। कुछ लोग मन्त्रिपद ग्रहण करने के पक्ष में थे और दूसरे 
इसका विरोध करते थे। उनका कद्दना था कि जो संस्था बृटिश सरकार से 
लड़ने के ज्ञिये बनाई गई है, ओर जो शुरू में उतका विरोध करती श्रा रही 
है, वह सरकार की मातहती में काम नहों कर सकती | साथ ही उसे शासन- 
विधान की कमज़ोरियों दिखलाई पड़ रही थीं। उसका कहना था कि 
प्रान्तीय स्वराज एक निरा ढोंग है और काँग्रेत उसे चला कर कोई लाभ 
नहीं उठा सकती। परन्तु पक्तपाती दल इन तमाम दलीलों के बावजूद 
मन्त्रिपद ग्रहण करने के पक्ष में था। उप्तकी यह दलील थी कि यदि 
सरकार को चलाने की नीयत न थी तो चुनाव में हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत 
थी | शासन को चलाकर उसे यह तजुरबा करना था कि कहाँ तक इसके 
अन्दर आज़ादो की दम दे। यदि दूसरी पार्टियाँ घारा-सभा में बहुमत प्राप्त 
कर लेतीं और श्रपनी इच्छानुसार शासन को चलातीं, तो मुमकिन है प्रजा 
की ग्रौँख बहुत दिनों तक बन्द रक्खी जाती। सरकार को चलाने में एक 
ग्रौर भी लाभ था | प्रान्तीय जनता के दिलों में यह भाव उत्पन्न करना 
था कि यदि राष्ट्रीय सरकार हो जाय तो वह विदेशी सरकार से किन मामलों 
में भिन्न हो सकती है | २७ महीने तक, अ्रर्थात्‌ जब तक काँग्रेस ने प्रान्तीय 
सरकार को चज्ञाया, जनता के दिमाग़ से विदेशी राज का पर्दा हट गया 
था । चारों ओर प्रेम ओर सद्दानुभूति के भाव दिखलाई पड़ने लगे थे। जिन 
कार्मो को बृटिश सरकार अपने १५० वर के जीवन में नहीं कर पाई थी, उसे 
काँग्रेस ने २ वर्षों में कर दिखाया । परन्तु शासन की कमज़ोरियों को वह केसे 
दूर कर सकती थी | 

मन्त्रिपद ग्रहण करने में एक और कठिनाई थी। संघ-शाप्तन को काँग्रेस 
पहले द्वी इनकार कर चुकी थी। कड़े से कड़े शब्दों म॑ं उसने इसे बंकार और 
दोषपूर्ण ठहराया था। इतनी बुराई करने के बाद यदि वह उसी शासन को 
कार्यान्वित करती तो इससे बढ़कर शम की बात कोई दूसरी न थी | राजनीति 
उलट फेर का घर है| इसलिये इसे कूटनीति का दूसरा भाई कद्दा गया है। 
काँग्रेस को श्रकूल उस जगह पर आफर रुक जाती थी कि गवनर के विशेष 
अधिकारों के सामने वद्द कर द्वी क्‍या सकती है। इधर कांग्रेस का एक 
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धर्ग इस बात के लिये लालायित था कि कुछ समय तक प्रान्तीय शासन को 
चलाना चाहिये | पद का लोभ सबसे बड़ा होता दे। श्रन्त में काँग्रेस ने एक 
राजनीतिक बहाना ढूँढ़ निकाला | चन्द शर्तों के साथ उसने मन्त्रिपद ग्रहण 
करना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही उसने यह भो एलान किया कि वह 
शासन को चलाने नहीं बल्कि उसे तोड़ने जा रही है |* पक्तपात छोड़कर 
आज दम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि काँग्रेस शासन को चलाने के 
लिये गई थी, तोड़ने के लिये नहीं। जो कुछु भी हो, वह इस बात 
पर कमर बाँध चुकी थी कि प्रान्तीय सरकार को चलाना चादिये। १४ 
माच सन्‌ १६३७ ई० को दिल्ली में काँग्रेत कौ वकिंग कमीटी को बैठक 
हुई | महात्मा गाँधी के विचारों के अनुसार यद्द तै किया गया कि कॉँग्रस 
प्रान्तीय सरकार को इस शत पर चलावे कि गवनंर उसके कार्यो में अ्रपने 
विशेषा धिकारों का प्रयोग तब तक न कर जब तक मन्त्री अपनी सीमा के अ्रन्द्र 
कार्य करते रहें। श्रर्थात्‌ गवनर इस बात का श्राश्वासन दें कि वे मन्त्रियों के 
कामों में अ्रनायास इस्तक्षेप न कर गे | वे अपने व्यक्तिगत अ्रधिकारों को तभी 
काम में लाय जब कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाय | इस ग्राश्वासन 
से प्रान्तीय स्वराज की सीमा नहीं बढ़ी, परन्तु रुकावट को बहुत बड़ी शंका 
जाती रही | 

संघ-शासन का प्रधान, गवर्नर-जनपल, काँग्रेत को अ्रसंतुष्ट नहीं करना 
चाहता था। उसने अपने एक व्याख्यान में यद्द ज़ाहिर किया कि नये शासन- 
विधान की रचना भारतीय प्रजा की भलाई के लिये की गई है। किसी के दिल 
में इस बात की शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिये कि कोई कमंचारी 
मंत्रियों के कामों में दख़ल देगा। कारण यद्द है कि बृटिश सरकार अपनी 
सहयोग वाली नीति से भ्रलग नद्ीीं रह सकती । 


जिन प्रान्तों में कोंग्रेत् का बहुमत था वहाँ के गवनरों ने कोंग्रेस 
के नेताओं को निमन्त्रित किया | शासन की नीति के अ्रनुसार बे इन्हें बुलाने 
के लिये बाध्य थे। नेताश्रों ने आश्वासन की माँग पेश की। इस प्रकार को 
सुलदनामा संसार के किसी भी देश में अ्रब तक नहीं हुआ था | गवनरों को 
ऐसा करने का कोई अधिकार न था। अतएव अपना कत्तव्य समझकर 
उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि इस प्रकार का आश्वासन देने में वे 
सवंधा असमथ हैं | संयुक्तप्रान्त के गवनर की भर से एक घोषणा प्रकाशित 
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की गई कि, 'मारतीय शासन-विधान तथा आश्रादेश' पत्रों से गबनर कौ 
ज़िम्मेवारियाँ बहुत ही स्पष्ट हैं। इस प्रकार की माँग पूरा करने का 
अधिकार उसे कतई नहीं है।”* श्रन्य प्रान्तों के गवनरों ने भी इसी 
प्रकार की मज़बूरियों ज़ाहिर कीं | नतीजा यद्द हुश्रा कि काँग्रेस ने 
मन्त्रिपद ग्रहण करने से इनकार कर दिया | ३० मार्च सन्‌ १६३६ ई० को 
मद्गात्मा गाँधी ने भ्रपने एक वक्तव्य में कहा कि श्राश्वासन का सूत्र उन्हीं 
का बनाया हुआ था | उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट क्रिया कि इतनी छोटी- 
सी बात को मानने से गवर्नरों ने इनकार कर दिया। इधर गवनरों को सीधे 
भारत मंत्री और पालियामेंट से सलाहें मिल रही थों। भारत मंत्री, लाड 
ज़टलेंड, ने लाड सभा में भाषण देते हुये अपने ख़याल का इज़हार किया 
था कि 'पालियामेंट ने गवनरों को जो ज़िम्मेवारियाँ दी हैं उन्हें वे बिना 
उसकी मर्ज़ी के दूर नहीं कर सकते।!” काँग्रेल भी अपनी माँग पर डटी 
रही । उसे पार्टी की बहुमत शक्ति का भरोसा था। शाहन के भ्रोगणेश में 
ही यह कस्साकसी बड़े जोरों के साथ चलने लगी। श्रभी यह शुरू भी नहीं 
हुआ था कि इसकी कमज़ोरियों के श्रासार दिखाई पड़ने लगे। जिस शासन- 
विधान के बनाने में वर्षों व्यतीत हुये थे, और लाखों रुपया ख़च हुआ था, 
उ3 बिना किसी जाँच पड़ताल के बदल देना ठीक न था । 

१६३५ का शासन-विधान फेल न कर जाय, ऐसा सोचकर गवनरों 
को यह आशा दी गई कि वे शअ्रल्प-संखयक दल से एक मत्रिमडल 
बना ले | गवनरों ने अपने प्रान्तों में इस प्रकार का मत्रिमंडल बनाकर शासन 
को चलाना श्रारम्म कर दिया। & प्रान्तों में मंत्रिमंडल की स्थापना हो 
गई ओर सब काम सुचारु रूप से चलने लगा । श्रल्पसंख्यक दल की सरकार 
( 0४ 'ैणांशान०४ ) बहुमत पार्टी के सहयोग के बिना नहीं चल 
सकती थी। पत्र-पत्रिकाश्रों में इस विषय पर टीका-टिप्पणी होने लगी 
कि गुड़िया मन्त्रिमंडल ( [708४॥॥ 'यंड0४९४ ) नियम के विरुद्ध है। 
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हसमे कोई सन्रेह नहीं कि गवनेरों को आदेश पत्रों (80'प्रागश्यां ०0 
[ञ87प८४०॥5५ ) के अ्रनुसार ऐसा करने का अधिकार दिया गया था, परन्तु 
प्रान्तीय स्वराज और प्रजातंत्रवाद की दृष्टि से यह कार्य सवंधा निन्दनीय 
था । यदि गुड़िया-मन्त्रिमंडलों की स्थापना के बाद प्रान्तीय श्रसेम्बली कौ 
बैठक बुला ली जाती तो सरकार का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। काँग्रेस 
बहुमत से उनके विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव पास करती श्रौर मन्त्रियों को 
हटना पड़ता | परन्तु शासन-विधान के अनुसार गवनंरों ने इसे रोकने का 
प्रयत्न किया | ६ महीने तक प्रान्तीय धारा सभाओं की बैठक नहीं बुलाई 
गई | इससे काँग्रेस को अविश्वास का प्रध्ताव पास करने का श्रवसर न मिन्न 
सका | ६ माह व्यतीत होने पर घारा-सभा को बुलाना ज़रूरी था, श्रन्यथा 
शासन-विधान फ़ेल कर जाता । 

२६ मार्च सन्‌ १६३७ ई० को लंदन में रेडियो पर भाषण देते हुये लाड्ड 
लोथियन ने काँग्रेत को यह सलाद दी कि वह ब्रिना किसी श्राश्वासन के 
मन्त्रिद अहण कर ले | इधर ८ श्रप्रेल सन्‌ १६३७ को भारत-मन्त्री लर्ड 
ज़ेटलेंड ने लाडे सभा में एक वक्तव्य देते हुये गुड़िया मन्त्रिमंडल की खूब 
तारीफ़ की | १० श्रप्रेल सन्‌ १६३७ को महात्मा गाँधी ने सुलह का एक 
रास्ता बृटिश सरकार के सामने रकखा | उनका कहना था कि इस बात के 
लिये ३ न्यायाधीश नियुक्त कर दिये जायें कि गवनेर इस प्रकार का श्राश्वासन 
दे सकते हैं श्रयवा नहीं। पालियामेंट में एक वक्तव्य देते हुये बय्लर ने 
इस सलाह को ठुकरा दिया | ६ मई सन्‌ १६३७ ई७० को लाई ज़ेटलेंड ने 
इस बात की घोषणा की कि नये शासन-विधान की मनशा प्रान्तीय शासन 
का सूत्र भारतीय मन्न्रियों के हाथों में देना हे । इससे काँग्रेत को कुछ ततलल्‍ली 
हुई ओर उसने यद्द स्वीकार किया कि यदि मन्त्रियों और गवनंर में हृद 
दर्जे का मतभेद उत्पन्न हो जाय तो गवनेर उन्हें निकाल दें। महात्मा 
गाँधी ने भी यही माँग पेश की । २५ जून सन १६३७ को वाइसराय का जो 
वक्तव्य प्रकाशित हुआ उससे छुलइ का रास्ता काफ़ी साफ़ दो गया । जुलाई 
के पहिले सप्ताह में काँग्रेत वर्किद्ञ कमीटी ने यह ते किया कि काँग्रेस अब 
मन्त्रिदर स्वीकार कर ले। इसके फल स्वरूप ६ प्रान्तों में काँग्रेत मन्त्रिमंडल 
की स्थापना हुई । 

गुड़िया मन्त्रिमंडल बऱ्ास्त कर दीगई। कोंग्रेठ शासन का कार्य 
चलाने लगी | दकावट की पहली सीढ़ी किसी तरह समाप्त हुई। यद्यपि 
काँग्रेस की माँग पूरी नहीं हुई थी, फिर भी गवरनेर मन्स्रियों की कारवाइयों 
में जल्दी दख़ल नहीं दे सकते थे। इससे प्रान्तीय स्वराज की सीमा कुछ 
खझ्[० भ[० श[०७२६ 
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और विस्तृत मालूम पड़ने लगी | कद्दा जाता है कि गंवर्नरों के श्राश्वासन 
से काँग्रेस ने प्रान्तीय स्वराज के अर्थ को एकदम बदल दिया।* कांग्रेस 
और गबनर दोनों को एक दूसरे के प्रति अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। 
शासन फी बागडोर काँग्रेत के हाथ में श्राते ही हिन्दोस्तान का राज- 
नीतिक वातावरण बदल गया। जो कॉमेिस आरम्भ से ही बृटिश सरकार 
का विरोध करती ञ्रा रही थी वही अ्रब शासन को कारयान्वित करने 
लगी। उसके लिये यह ज़रूरी था कि वह सभी सूबों में एक प्रकार की 
नीति को चलाती । विभिन्‍न प्रान्तों के मंत्रिमंडल मनमानी न करके उसके 
उद्देश्य को सामने रक्खे -- इसकी देख-रेख के लिये सरदार वल्लभ भाई 
पटेल, मौलाना श्रवुलकृलाम श्राज़ा4द और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, इन तीन 
आदमियों की एक कमीटी ( [॥॥6 "]शा6॥00"ए हप0-0097766) 
बना दी गई | शासन को चलाने में काँग्रेत ने अ्रपने सामने ३ उद्देश्य 
रकला :-- 


3१--शासन का ख़च घटाना और नोकरशाही की बेजा हरकतें दुर 
करना | 


२--दीन-दुखियों को आ्रार्थिक सहायता देना; हरिजनों श्रोर गिरी हुई 
जातियों को उठाना । 


३- जनता को श्रधिक से श्रधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करना 
ग्रौर उसके दिमाग में स्वदेशी सरकार का नकशा खींचना | 


उपरोक्त उद्द श्यों की पूर्ति के लिये नये नये कार्य-क्रम बनाये गये | इनमें 
अधिक से श्रधिक २क़ृम लगाने के लिये काँग्रेसी मन्त्रियों ने श्रपना वेतन 
केवल ९०० रुपया मासिक निश्चित किया | हमें याद रखना चाहिये कि इसके 
पदिले मन्त्रियों को लगभग ४००० रुपया वेतन दिया जाता था | यदि काँग्रेत् 
के मनन्‍्त्री चाइते तो इतना ही वेतन ले सकते थे, परन्तु श्राम जनता की 
भलाई का ध्यान रखते हुये उन्होंने केवल ५०० रुपया मासिक लेना स्वीकार 
किया । ईहिन्दोस्तान के सभी सूत्रों की समस्या एक है| सबके सामने एक ही 
प्रकार के प्रश्न उपस्थित थे | श्र्थात्‌ किसानों की उन्नति, बेकारी को दूर 
करना, परेलू कारोबार की वृद्धि, साक्षरता का प्रचार, ग्रामसुधार, मद्य-निषेध, 
दलितोद्वार, स्वायत्त शासन का सुधार आ्रादि विषयों की श्रोर सबका ध्यान 
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ग्राकषित था। परस्तु काँग्रेस सरकार जल्दी से जल्दी इन्हें आरम्भ करना 
चाहती थी । 

काँप्रेस सरकारों ने राजनीतिक क़ेदियों को छोड़ने का प्रस्ताव पा6 किया । 
कितने द्दी केदी जेलों से बाहर निकाले गये। जो शेष रहे उन्हें भी धीरे धीरे 
छोड़ने की व्यवस्था को गईं | ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना की गई । इससे 
गाँवों की उन्नति पर विचार किया जाने लगा। घरेलु कारोबार की वृद्धि की 
गई | तरह तरह के काम-घन्घों की खोज हुई । कितने ही बेकार झ्रादमियों 
को काम दिया गया । हरिजनों की भलाई के लिये अ्रलग स्कूल और कारख़ाने 
खोले गये। उनके लड़कों को सरकारी वजीफे दिये गये। कालेजों भोर 
विश्वविद्यालयों में उनकी फ़ोस माफ़ कर दी गई | किसानों की उन्नति के 
लिये दर ज़िले में बीज गोदाम खोले गये | उनकी खेती के लिये सरकार की 
ओर से ग्रघधिक से अधिक इमदाद दी जाने लगी । उनके लिये तरह तरह 
के क़ानून पास किये गये | लगान में कमी कर दी गई, कज्ष अदा करने का 
तरीका बदल दिया गया और पिछले क़॒र्ज़ें माफ़ कर दिये गये | ज़र्मीदारों 
को द्विदायत की गईं कि वे रिआया पर किसी प्रकार का बेजा दबाव न 
डालें | हरी, बेगार, इथियावन आदि सब बन्द कर दिये गये। सरकारी 
अफ़सरों को चेतावनी दी गई कि वे दावत और डालियाँ न लें। 
सरकारी मद्दकर्मों में घूसखेरी के। रोकने का प्रयत्ष किया गया। पुलीस की 
बेजा हरकृतों को दर तरइ से कम किया गया। शिक्षा-प्रचार के लिये 
तरद तरह की योजना काम में लाई गई | सतानों को साक्षर करने का विधान 
बनाया गया । गाँवों में स्कूल, रात्रि पाठशालाये, तथा लाइब्ररियाँ खोली 
गई । बेसिक शिक्षा का प्रचार, पुरानी शिक्षा-प्रणाली में सुधार तथा नशीली 
चीज़ों को दूर करने का प्रयज्ञ किया गया । मज़दूरों की उचित मजदूरी का 
विधान बनाया गया। साम्प्रदायिकता का भाव कम किया गया | तात्पये यह 
है कि काँग्रेत सरकार ने जनता की भलाई के लिये कोई कसर बाकी न रक्खी | 
जहाँ तक उसकी शक्ति थी और जितनी अधिक रकम वे इन कार्यो में खच 
कर सकते थे वहाँ तक करने का प्रयज्ञ किया | इतनी माथापच्ची करने पर भी 
जनता में असनन्‍्तोष की मात्रा कम न हुई | इसका कारण कग्रेत की कमी नहीं 
है, बक्षक कुछ ऐसे कारण पदले से द्दी उपस्थित कर दिये गये थे जो जनता के 
दिमाग़ से नहीं निकल सकते थे | 

काँग्रेठ जनता की भलाई के लिये जितना कर सकती थी उससे कहीं 
अधिक किया | शासन-विधान के श्रन्दर जितनी गुंजाइश थी और उसके 
पास जितना रुपया था, सब भली भाँते प्रयोग में लाये गये। थोड़े समय 
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तक लोगों का विचार बदल गया था | जिन सरकारी कमंचारियों को लोग 
काटू समभते थे, वे. द्वी उन्हें कुककर सलाम करने लगे | जिन व्यक्तियों को 
जेल की दवा खानी पड़ी थी और जिनके ऊपर इंडों की चोट पड़ी थी, उन्हीं 
की आवाज़ पर प्रान्तीय सरकार का क।म होने लगा । जिन दफ़्तरों में लोगों 
को जाने की आज्ञा मुश्कल से मिलती थी वे शञ्राम जनता के लिये खोल 
दिये गये। प्रान्तीय घारा-सभा की कारवाइयें का व्यौरा सुनने के लिये 
धारा-सभा के बाहर कितने द्वी सूत्रों में लाउड स्पीकर लगा दिये गये । 
इक्केवान और मजदूर भी थोड़ी देर विश्राम करके “अपनी सरकार” की 
कारवाहयों सुन॒ सकते थे | लोगों के मंह से विदेशी सरकार की श्रावाज 
बन्द द्वो गई थी और अपनी सरकार! तथा 'हमारी सरकार” इस प्रकार के 
शब्द सुनाई पड़ने लगे थे। कांग्रेस श्रान्दोलन सरकार को भत्ते ही खटके; परर 
उसके नेताओ्रों तथा कमंचारियों से सलाह मशविरा लेना पड़ता था। इसमें 
थोड़ा भी सन्देद्द नहीं कि सरकारी ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को 
गवनर तथा मन्त्री चलाते थे, लेकिन कार्यरूप में यद्द बात नहीं थी। ऊपर 
से काँग्रेस इन सरकारों को चलाती रही । वर्किड्र कमीटी का फ़ेसला कोंग्रेत 
मन्त्रियों को मानना पड़ता था । स'कारी ऐशक्ट में काँग्रेस का नाम भले ही 
न हो परन्तु २०७ महीने तक उसी की तूती बोलती रही। लोगों को यह 
विश्वास हुआ कि कॉग्रेस कोई हुल्लड़बाज़ी की संस्था नहीं है, बल्कि इसके 
अन्दर शासन चलाने का पूरा माद्दा मोजूद है। मन्‍त्रयों ने जिस योग्यता 
का परिचय दिया उसकी प्रशंता पालियामेंट तक में की गई। १६ श्रप्रेल 
सन्‌ १६३८ ई० के पेशावर में भाषण देते हुये हिन्दोस्तान के वाइसराय 
ने यद्द कहा कि, “प्रान्तीय स्वराज का पहला वर्ष निह्ायत अच्छाई के साथ 
व्यतीत हुश्रा है । प्रान्तीय घारा-सभाओ्रों ने अपनी योग्यता का आश्चयजनक 
परिचय दिया है ।”'# न्‍ 


इन सारी नेकनीयती के बावजूद काँग्रेस सरकार की टीका-टिप्पणी 
होती रही । इसकी वजह यह थी कि उसका एक दल सरकार चलाने के 
पक्ष में नहीं था। जगह जगद्द पर सभाश्रों तथा मीटिंगों में उसके मुंह से ये 
शब्द निकलते रहे कि को ग्रेस श्रपने आदश से नीचे गिर गई | पालियामेंट 
की मातदती में काम करना उनके लिये एक बहुत बड़ा अपमान था। 


नमन की नी नील नल नऊ-+ “तल नल अल डिनआल-++ ४ 
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लेकिन जो दल शासन को चला रह्दा था उसने भी कुछ ऐसी ग़लतियाँ की 
थीं जिनका परिणाम उसी के लिये घातक सिद्ध हुआा। जिस समय भसे- 
म्बली के सदस्यों के चुनाव द्वो रहे थे उस समय काँग्रेस सदस्य श्रपनी पूरी 
ताकृत से विन्नय प्राप्त करना चाहते थे। कितने ही अनुचित तरीके काम 
में लाये गये | ग़लत बातों का प्रचार किया गया। नागरिकों को ब्यथथ के 
आश्वासन दिये गये | कुछ काँग्रेत उम्मीदवारों ने तो यहाँ तक कद्द डाला 
की चुनाव से एक व के अन्दर जनता के पूण स्वराज प्राप्त हो जायगा | 
साथ ही उनकी सारी श्राथिक कठिनाइयाँ दूर द्वो जायेगी । किसानों की सभी 
तकलीफ़ों की दुर करने का मानों काँग्रेस ने ठीका सा ले लिया था। उसे यह 
सझ्याल न था कि शासन की मशीन कहाँ तक उन्हें इन वादों को पूरा करने 
का मोक़ा देगी | बड़ी बड़ी आशायें लेकर लोगों ने कॉँग्रेंस को वोट दिया 
और चुपचाप उनकी पूर्ति की कैट जोहते रहे । 


जब चुनाव समाप्त हो गया और कॉँग्रेत को शासन का भार चलाना 
पड़ा तो उन्हें मालुम हुआ कि उनकी प्रतिशायें भूठी थीं। उनके द्वाथों में 
इतनी रक़म न थी कि मालगुज़ारी और लगान को वह एक दम माफ कर 
देती। कई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती । थोड़े समय के श्रन्दर 
बेकारी और ग्रशिक्षा दूर नहीं की जा सकती थी | शान्ति को स्थापना के 
लिये सरकार को सभी तरह के उपायों का आश्रय लेना पड़ा। जगह जगह 
पर गोलियाँ चलाई गईं और लोगों को सज़ायें दी गई । लोग भोचकके से 
रह गये | उन्हें यह उम्मीद थी कि उनका क़ज़ एक दम माफ़ कर दिया 
जायगा; साथ ही वे कुछ भी करे लेकिन कांग्रेत सरकार चुपचाप देखती 
रहेगी | ये दोनों बातें श्रसम्भव थीं। न तो जनता को ऐसी उम्मीद करनी 
चाहिये थी ओर न काँग्रेस को इस प्रकार की आशा।यें दिलानी चाहिये थी । 
तात्पय यह है कि लोग काँग्रेस सरकार को स्वर्ग का फ़रिश्ता समझ 
बैठे थे। उनका अनुमान था कि सरकार की बागडोर हाथ में लेत ही 
वह सभी प्रकार की तकलं'फ़ा को छू मन्‍्तर से इृटा देगी। कितनी ग़ज्ञत 
धारणा थी | लेकिन इसकी ज़िम्मेवारी स्वयं काँग्रेत पर है। उसने विजय 
प्राप्त करने के लिये प्रान्तीय स्वराज को स्वर्ग की र्सढ़ी करार दिया था। 
यही वजह है हि कोंग्रेस के साधारण उम्मीदवारों के सामने बड़े बड़े ज़र्मीदारों 
और राजनीतिज्ञों को मुँह की खानी पड़ी | 


काँग्रेस सरकार के समय में लड़ाई-भंगढड़ों की एक हवा बह चलो थी । 
इसका कारण यह नहीं था कि सरकार की नीति भयंकर थी, बिक स्वतन्त्रता 
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की भावना का यह एक जीता जागता नमूना था। श्रब॒ तक लोग आआशाहीन 
होकर सरकारी कमंचारियों की धोंस को बर्दास्‍्त करते रहे। बेचारे किसान 
श्र मज़दूर निराश दोकर क्षमीदारों और मिल मालिकों के सामने चूँ 
तक नहीं कर सकते थे | उनकी आवाज़ सरकारी दफ़्तरों तक नहीं पहुँच सकती 
थी | लेकिन काँग्रेत सरकार के आते ही उनके दिलों में श्राशा का संचार 
हुआ | वर्षो' से सोई हुईं भावना पुनः जागत हो उठी । इसलिये यह स्वाभाविक 
था कि वे श्रपने अधिकारों की माँग पेश करते। बेत्रा हरकतों से लाभ 
उठाते रहने के कारण उनके विरोधी दल हस श्रपमान को नहीं सहन कर 
सकते थे । उन्हें यह ख़याल न था कि दलित जातियाँ भी किसी समय 
अधिकार शोर समानता की माँग पेश करेंगी। ऐसी दशा में यदि कांग्रेस 
को एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो कोई श्राश्चयं की 
बात नहीं हे। विदेशी सरकार की धाक कुछ पमय के लिये दूर द्वो गई थी । 
इसलिये वह किसी के अत्यांचार को अब सहन नहीं कर सकती थी। रही 
बात हिन्दू ओर मुसलमानों के साम्प्रदायिक भगड़ें को। दोनों सम्प्रदायों में 
बैर विरोध की भावना बढ़ने लगी। जगह जगह पर साम्प्रदायिक दंगे उढ 
खड़े हुये | इसके लिये भी काँग्रेत सरकारे' ज़िम्मेवार नहीं ठद्राई जा सकतीं | 
इसके मूल में अधिकारों ओर श्राशाश्रों की वद्दी भावना छिपी हुई थी जो 
ग्न्य बर्गा' में थी | मुसलिम लीग गलत बातों से कांग्रेस को दोषी ठहराना 
चाहती थी, परन्तु उसे इस बात का मोक़ा नहीं मिला | काँग्रेस सरकारों को 
नीयत शुरू से आराख़ीर तक सच्चाई ओर ईमानदारो की रही। 

प्रान्तीय स्वराज में अनेक अड़चनें उपस्थित हुई | मध्यप्रान्त में डाक्टर 
खरे (९॥॥7४ 0]॥६040०) की चन्द गलतियों से काँग्रेत मन्त्रियों को इस्तीफा 
दे देना पड़ा | यह प्रश्न इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान में सनसनी सी 
फेल गई | खैर किसी तरद मामला बाल बाल बच गया और कॉँग्रेत सरकारों 
को इस्तीफ़ा देने को नोबत न आई । इसी प्रकार राजनीतिक कैदियों को 
छोड़ने के विषय में गवनरों और मन्त्रियों में मतभेद उपस्थित हुआ । मालूम 
पड़ा कि अब काँग्रेत सरकारी ज़िम्मेवारो से द्वाथ खींब लेगी, परन्तु यह प्रश्न 
भी किसो तरह टज्ञ गया । अन्त में योरप की लड़ाई श्रारम्भ होते ही कांग्रेस 
सरकारों के सामने कुछ ऐसे मसले पेश हुये कि उन्हें विवश होकर त्यागपत्र 
देना पड़ा | प्रान्तों के गवनर अपने निजी अधिकारों द्वारा शासन को चलाते 
रहे | कुछ थोड़े से सलाहकार उनकी सहायता के लिये नियुक्त कर दिये गये | 
लड़ाई के बाद आ्राज फिर काँग्रेस प्रान्तीय शासन को चला रही है। उसकी 
पिछुली सब योजनाय काम में लाई जा रही हैं । 
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॥ 
१६३५ के संघ शातन-विधान में प्रान्तीय स्वराज की ब्यवस्था तो की 
गई है परन्तु इसका महत्व दूतरी ओर से कम कर दिया 
प्रन्तीय स्व॒राज़ञ गया है। गवनरों को इतने विशेधाधिक्रार प्रदान किये 
कोर गधर्नरों गये हैं कि उनके सामने मन्सत्रियीं के अ्रधिकार सूर्य के 
के सामने दीपक की तरह हैं। गवनर जब चाहें उनके 
विशेषाधिकार कामों में दस्तज्षेग कर सकेंगे ! यहाँ पर उनके विशेषा- 
धिकारों की चर्चा विस्तृत रूप से नहीं की जा सकती । 
पिछले अ्रध्याय में इसका वर्णन किया गया है। ये अधिकार इतने श्रधिक हैं 
कि आवश्यकता पड़ने पर वह अ्रकेले ही शासन को अ्रपनी इच्छानुसखार चला 
सकता है | यदि मन्त्री निकाल दिये जायें ओर धारा सभाये बर्खाश्त कर दी 
जायें तो उसकी शकल किती तानाशाद्द से कम न होगी |# उन्हें जो श्रादेश 
पत्र ( [080"प7070 0६ [#%ए"727078 ) दिये गये हैं उनकी सहायता से 
वे प्रान्तीय शासन को चलाने के लिये ए5-मात्र जिम्मेवार हैं। मन्त्रियों की 
कार्य-कुशलता पर उतना विश्वाप्त नहीं किया गया है जितना उसकी शझ्रकेली 
इच्छा पर। मन्त्रो अपने कार्मों के लिये घारा-समभा के प्रति जिम्मेबार ज़रूर 
दोंगे, परन्तु गबनर की ज़िम्मेवारी केन्द्रीय सरकार तथा पालियामेंट के प्रति 
होगी । जिस प्रान्त का प्रधान शासक अपने कार्यों के लिये धारा-पभा के प्रति 
ज़िम्मेवार नहीं है वह स्वराज प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता | जब तक 
जनता की श्रावाज का शासन में मूल्य नहों हे तत्र तक एक जिम्मेवार सरकार 
की स्थापना नहीं द्ो सकती | मौजूदा प्रान्तीय स्वराज शर्तों श्रौर रुकावटों 
से घिरा हुआ है। शासन-विधान को देखते हुए "प्रजा के अ्रघकार नहीं 
के बराबर है। जब कभी प्रान्तीय सरकार किसी बड़ी योजना को कार्यान्वित 
करना चाहेंगी तो उनके द्वाथ पैर बाँध दिये जा सकते हैं। के० टी० शाद 
लिखते हैं “शासन की मदत्वपूर्ण बातें भारतीय मन्त्रियों के द्वाथों से छीन ली 


गई हैं ।?'+ ___ 
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प्रान्तीय सरकार की मातहती में काम करने वाले अफ़सर मन्श्रियों के 
अधिकार से बाहर रकखे गये हैं। यदि मन्त्री किसी अ्फ़सर के विरुद्ध कोई 
कारंवाई करें तो वह गवर्नर के पास इसकी फ़रियाद कर सकता है। ऐसी 
नाजुक परिस्थिति में मन्श्री श्रपने ही आधीन कमेच।रियों को इस बात के लिये 
प्रेरित नहीं कर सकते कि वे श्रतुक तरीके पर काम कर। प्रान्तीय विभाग 
की बड़ी बड़ी नोकरियाँ केन्द्रीय सरकार की मुट्ठी में रक्खी गई हैं। ख़च के 
सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को पूरी आज़ादी हासिल नहीं हे । यहाँ तक कि 
सामाजिक सुधारों तक में गवर्नर दखल दे सकता है। मन-त्रियों की सलाहें वह 
जब चाहे टुकरा सकता है। किसी भी दृष्टि से प्रान्तीय स्वराज की योजना पूर्ण 
नहीं दे । 


ऊपर कद्दा गया है कि बृटिश भारत दो प्रकार के सूबों में विभाजित 
किया गया है | गवनर के सूबों की संख्या ११ है ओर 

चीफ कमिश्नरों बाक़ी ६ चीफ़ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। बृटिश 
के सूबे भ्रौोर बिलोचिस्तान, दिल्‍ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुगं, श्रंडमन, 
प्रान्तीय स्वराज नीकोबार और पंथ पिपलोदा चीफ़ कमिश्नर के सूबे 
कहलाते हैं । और इनका प्रधान नीफ़ कमिश्नर कहलाता 

है। वह सीधे गवर्नर-जनरल के प्रति ज़िम्मेवार है। प्रत्येक प्रान्त में एक 
चीफ़ कमिश्नर रहता दे जो श्रपनी इच्छानुसार शासन करता है। शासन 
सम्बन्धी सलाहूँ उसे गवनर-जनरल से लेनी पड़ती हैं। कु्ग को छोड़कर 
अन्य च फ़ कमिश्नरों के सूबां में कोई घारा-सभा नहीं बनाई गई है। सारी 
ज़िम्मेवारी चीफ़ कमिश्नर को दी गई है। इन सूत्रों में प्रान्तीय स्वराज कौ 
कोई चर्चा ही नहीं हे। संघ-कार्यकारिणी तथा संघ धारा-सभा द्वारा जितनी 
आशाय प्राप्त होंगी वे सब चीफ़ कमिश्नरों के यूबों में लागू की जायंगी। 
केवल बृटिश बिलोचिस्तान में गवनर-जनरल की निजी आआराजश्ञा के बिना 
वे लागू न हो सकंगी। दिबली ओर अजमेर मेरवाड़ा को केन्द्रीय घारा- 
सभा मं प्रतिनिधित्व दिया गया | कुर्ग की लेजिस्लेटिव कोसिल को 
अधिकार दिया गया है कि वह केन्द्रीय धारा-सभाश्रों में दो सदस्य चुन कर 
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भेज सके | अंदमन और नीकोबार को एक भी प्रतिनिधि भेजने का अ्रधिकार 
नहीं दे । 
चीफ़ कमिश्नरों के यूबों को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं 
दी गई है। दिन्दोध्तान पद्ले से द्दी दो भागों में विभाजित किया गया है | 
बृटिश भारत और देशी रियात्षतों में जो राजनीतिक भेदभाव किया गया है 
उसके दुष्परिणाम हमारी नजरों के सामने मौजूद हैं | रियाततों में ज़िम्मेवार 
शासन का नाम भी नहीं है | वहाँ की प्रज्ञा राजनीतिक अ्रधिकार को नहीं 
जानती | बृटश सरकार उनके मामलों में दखल देने से इसलिये इनकार 
करती है कि उसके सुलइनामों मे फरक पड़ेगा। बृटेश सूबों को तो उसने 
थोड़ी बहुत आज़ादी दी है, लेकिन रियासतों के मामलों में हाथ डालकर वह 
अपनी शर्तों को भंग करना नहीं चाहती। देशी रियासतों की बात तो छोड़ 
दीजिये, स्वयं बृटिश प्रान्तों को सरकार ने दो श्रेणियों में बाँ८ रक्‍ज़ा है। 
गवनरों के सूत्रों में जनता को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन चीफ़ कमिश्नरों 
के सूबे श्रभी तक केन्द्रोय सरकार की मर्ज़ो पर चलाये जाते हँँ। उनमें रहने 
वाले निवासी राजनीतिक स्वतंत्रता के उतने ही प्यासे हैं जितने गवनंरों के 
सूर्बो में । उनकी संख्या भले ही कम हो, परन्तु उनकी आज़ादी की भावना को 
कुचला नहीं जा सकता । 
इसी तरद्द दिन्दोस्तान के कुछ हिस्से ' पिछड़े हुए” ( छकएफत 
87८४8 ) करार दिये गये हैं। ये हिस्ते मदरास, बंगाल, 
पिछड़े हुए. पंजाब, आसाम, पश्विमोत्तर प्रदेश, संयुक्तप्रान्त, ब्िद्दार, 
भाग शोर. मध्यप्रान्त व बरार, तथा उड़ीसा प्रान्तों में पाये जाते 
प्रान्तीय हैं। इनका शासन प्रबन्ध गवर्नर अपने श्रधिकारों द्वारा 
स्पराज्ञ करते हैं । इन विभागों में निवास करने वाली जनता को 
कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है । यद्यप ये भाग किती 
न किसी प्रान्तीय सरकार की मातहती में रक्खे गये हैं, फिर भी प्रान्तीय मंत्रि- 
मंडल इनके कामों में द्ाथ नहीं ढाल सकते | इनमें रहने वाले व्यक्तियों की 
श्राज़ादी का लेश मात्र भी नहीं दिया गया है। यदि इन विभागों के निवासी 
अनपढ़ श्रौर अ्रसभ्य हैं तो बृटिश सरकार अरने १४० वष के जीवन में इन्हें 
सभ्य बना सकती थो | इनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की ज़िम्मेवारी बृटिश 
सरकार के ऊपर है । 
यदि कोई विदेशों इस देश का भ्रमण करे श्रौर उसे यद मालूम न द्दो 
कि सभी सूबे बूटेश सरकार के अधिकार में है तो उसे 
परिशिष्ट यह सन्देह होगा कि बृटिश भारत में दो विदेशी सरकारों 
अआ[० भा० शा०--२७ 
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का राज्य है। एक का अधिकार गवनर के सूत्रों पर है और दूसरी कां 
चोफ़ कमिश्नर के सूब्ों पर | यह दलील बहुत द्वी नाजुक है कि श्रन्य प्रान्तों 
की सहानुभूति उनके साथ हे । हमारी रुद्दानुभूति, इटली, इंगलेंड, 
अ्रबोसोनियाँ , स्पेन श्रादि सभी देशों से है। जब तक वे हमारी बराबरी 
में खड़े नहीं द्ोते तब तक उन्हें हम अ्रपना भाई नहीं समझ सकते। 
प्रान्तीय स्वराज को चलाकर इस बात की काफ़ी परीक्षा कर ली गई कि इससे 
हिन्दोस्तान अपने मन्जिले मक़ृसूद पर नहीं पहुँच सहृता। प्रान्तीय सरकारों 
तथा लोकमत की परवाह न कर इस देश को विश्वव्यापी युद्ध में शामिल कर 
देना प्रान्तीय स्वराज्य के सबथा प्रतिकूल था। इन बातों को भुलाकर भावी 
शासन-विधान को श्राशा से काँग्रेत फिर शासन को चलाने लगी है। विधान 
सम्मेलन की सफलता पर सब की दृष्ट लगी हुई है। 





चोथा खंड 


स्वायत्त-शासन 
( ।,00%, 50,7-50एएफ४४ ॥ एप ) 


भधयाय २४ 
प्रान्तीय विभाग 


( /0एश0।) ॥)ए790 ) 

प्रत्येक प्रान्त कमिश्नरियों में बाँठा गया है। शासन की सुविधा के लिये 
इसका विभाजन नितान्त श्रावश्यक है। भारतीय सूबे 
प्रान्तों का. इतने बड़े हैं कि इनका शासन-प्रवन्ध इन्हें एक इकाई 
विभाजन मान कर नहीं किया जा सकता। कुछ प्रान्त तो यूरोप 
के कितने द्वी देशों से कई गुने बड़े हँ। बंगाल का 
क्षेत्रफल फ्रान्स के बराबर है। प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग २००००० वर्ग 
मील है। मद्रास का ज्षेत्रफल ग्रेट बटेन तथा आयर ड से ६ गुना बडा है। 
दोनों १४०००० वर्ग मील में फेले हुये हें । पश्चिमोत्तर प्रदेश श्रोर अवध का 
क्षेत्रफल फ्रान्स से आधा है। पंजाब की जनसंख्या जरमेनी तथा बम्बई श्र 
सिन्ध प्रान्त की स्पेन के बराबर है। प्रत्येक प्रान्त लगभग ८ या ६ कमिश्नरियों 

में और कमिश्नरियाँ ज़िलों में विभाजित की गई हैं। 


प्रान्तीय विभाग २११ 


हिन्दोस्तान में कुल २६६ जिले हैं। इनका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या 
श्रलग अलग है | कुछ ज़िले बहुत ह्वी बड़े श्रोर कुछु बहुत छोटे हैं। बंगाल 
प्रान्त के मेमनसिंद ज़िले में स्विटज़रलेंड से अधिक आदमो रहते हैं। विज- 
गापट्टम ज़िले का क्षेत्रफल ओर श्रावादो डेन्माक से अ्रधिक है। संयुक्त प्रान्त 
के कुछ ज़िले न्यूज़ीलेंड से बड़े हैं| तिरहुत कमिश्नरी की जनसंख्या कनाडा 
से अधिक है । दिन्दोध्तान में सबसे बड़ा ज़िला विजगापट्टम है। इसका 
क्षेत्रफल १७१६८ वगमील है | दूसरा नम्बर थारपारकर ( बम्बई ) ज़िले का 
है। सम्पूणं ज़िलों का औसत क्षेत्रपल ४०७५ वर्गमील और औ्ौसत जन-संख्या 
१०००००० है | बहुत कम ज़िले ऐसे हैँ जिनका क्षेत्रफल १४०० वर्गमील 
से कम है। शायद किसी ज़िले की श्राबादी ५००००० से कम है। इन ज़िलों 
की जलवायु तथा पैदावार एक सी नहीं है। एक किले में कुछु भाग 
उपजाऊ और कुछ ऊसर हैं। दर ज़िले में शहर और देहात की बोलचाल में 
फरक मिलेगा । आर्थिक दृष्टि से कुछ ज़िले सम्पन्न भौर कुछु ग़रीब हैं। कुछ 
ज़िले इतने घने बसे हूँ कि हर व्यक्ति को २ एकड़ तक भूमि खेती के लिये 
नहीं मिलती । 
ज़िले का प्रधान जिलाधोश कदलाता है। कुछ प्रान्तों में यह कलक्टर 
और कुछ में डिप्टी कमिश्नर कहलाता दै। अपने 
कल्तेक्टर या. ज़िले में वह बूटिश सरकार का प्रतिनिधि है। श्राम 
जिजल्ञाधीस तौर से वह इन्डियन विविल सरविस के सदस्य का 
एक सदस्य होता है। प्रान्तीय सिविल सरविस के 
सदस्य भी इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। वेतन की दृष्टि से कलेक्टर 
का स्थान अपने ज़िले में सबसे बड़ा नहीं है, परन्तु अधिकार की दृष्टि 
से इससे बढ़ कर कोई दूसरा पदाधिकारी नद्दीं होता। इसे दोहरे अ्रधिकार 
प्राप्त हैं। कलक्टर की दहेसियत से उप्ते अ्रपने ज़िले में मालगुज़ारी वयूल 
करने का श्रघधिकार दिया गया है, परन्तु वह भूमिकर को घटा-बढ़ा नहीं 
सकता | भूचाल, श्राकाल, मद्दामारी आदि विपत्तियों के समय मालगुज़ारी 
घटाने को सिफ़ारिस वह प्रान्तीय सरकार से कर सकता है। मजिस्ट्रेट के नाते 
वह ज़िले की छीटी कचहरियों का निरीक्षक होता है। पुलीस।के कामों कौ देख- 
रेख तथा उन्हें सलाह श्रादि देने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। अ्रपने 
ज़िले की सम्पूर्ण भूमि से वद परिचित द्वोता है। मालगुज़ारी वसूल करते समय 
उसे छोटे-बड़े सभी लोगों से मिलने का अ्रवसर मिलता है। ज़िले में शान्ति 
रखने की एकमान्र ज़िम्मेवारी इसी पर है। इसीलिये साल के कई महीने वह 
अपने ज़िले का दोड़ा करता है। हृ॒त दोड़ान में वह ज़िले की हर तहरील में 
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लोगों से मिलता है, उनकी हालतें पूछुता है श्रोर वहाँ से सब प्रकार की जान- 
कारी द्वासल करता है। 

ज़िले में शासन के लिये कई विभाग बनाये गये हैं। उनका सम्बन्ध 
प्रन्तीय सरकार से है | पुलीस, श्राबपाशी, सड़के तथा इमारतें, खेती, व्यब- 
साय, अस्पताल, तथा फेक्टरी आदि विभिन्न पदाधिकारियों की मातदहती में 
रक्खी गई है, लेकिन इसके प्रधान कलेक्टर की राय से अपना काय करते 
हैं। अपने अपने कार्यो की यूचना ये उसे देते रहते हैं। यदि ऐसा न 
हो तो वह इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी को नहीं नित्राह सकता | प्रत्येक विभाग का 
प्रधान अपने कार्यों के लिये स्त॒तंत्र द्वोते हुये भी अपने आपको कलेक्टर 
से नीचे समभता है। कलेक्टर की मातहती में काम करने वाले पदाधिकारी 
सीचे जनता के सम्पक में रहते हैं। इनकी देख-रेख के लिये उसे बहुत ही 
सचेत रहना पडता है। कुछ तो इनके दार्यों की देख-रेख के लिये और 
कुछ अपने ज़िले का अध्ययन करने के लिये वद्द एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
घूमता रहता है। यद्यपि उसका निश्चित निवास-स्थान शद्टर में होता है, 
फिर भी वह ग्रामीण बातों से श्रनमिज्ञ नहीं रहता । साल के ६ महीने उसे 
इन्हीं देद्दातों में बिताने पड़ते हैं। ज़िले के रस्म-रवाज वहाँ की बोली, उसकी 
ब्रार्थिक १(रस्थिति तथा लोगों को स्थ्यता--इन सब से वह भली भाँति परि- 
चित होता है | पालांडे के कथनानुसार वह प्रान्तीय सरकार रूपी शरीर का 
विभिन्न अंग है |% 


कलेक्टर का रुतबा श्रपने ज़िले में इतना बड़ा होता है कि साधारण लोग 
इसे सरकार के नाम से सूचित करते हँ। उनका यह ख़याल है कि वह्दी 
इनका एक मात्र शासन करता है। किसी तरद्द को रुद्दायता या छूट को 
आवश्यकता पड़ती है तो वे इसी का ग्राश्रय लेते हैं | किसी ज़िले में सरकार 
छूट अथवा सहायता वहाँ के कलेक्टर की बिना सिफ़ारिस के नहीं दे सकती । 
किसानों की म्यलगुज़ारी में कठिन से कठिन परिस्थिति में तब तक कोई छूट 
नहीं दी जा सकती जब तक वह इसको तिफ़ारिस न करे। विभागों की बृद्धि 
के कारण तथा श्रावागमन की सुविधा होने से उसके कत्तंव्य श्राजकल और 
भी बढ़ गये है । कागज़ी कारवाहयाँ इतनी अधिक बढ़ गई हैँ कि उसे बाहर 
जाने का मौक़ा बड़ी कठिनाई से मिलता है। इससे उसके अधिकारों पर कुछ 
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अआधात पहुँचा है । कहा जाता हे कि कलेक्टर के श्रच्छे दिन अब चले गये |# 
लेकिन अ्रतर भी वह अपने जिले का सप्राद है। श्रधिकारों से बढ़कर उसका 
प्रभाव अपने जिले पर कहीं ग्रधिक पड़ता है| ज़िले का बड़ा से बड़ा ज़मींदार 
अथया सेठ साहुकार उसकी श्राज्ञा नहीं टाल सकता | यदि कलेक्टर का ध्यक्तित्व 
बड़ा है श्रोर वह अपने चरित्र तथा भ्रान्तरिक गुणों से पूण हे तो अपने जिले 
में किसी देवता से कम नहीं माना जाता । कुछ कलेक्टर के नाम जनता में 
इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि लोग उनकी श्रनुपस्थिति को श्रभी तक महसूस 
करते हैं | गाँव में अभी तक यह कहावत प्रचलित है कि 'क्या तुम कलेक्टर 
हो ?? इतका तालय यद्द है कि ग्रामीण जनता के लिये कलेक्टर से बढ़कर 
कोई दूभरा पदाधिकारी नहीं जान पड़ता | 

सरकारी विभाग में यही एक ऐ,ता पदाधिकारी है जिसे जनता और 
बड़े अफ़सर दोनों के सम्पक में श्राने का अवसर मिलता है। अपने जिले की 
गसलियत से यह भमली भाँति परिचित रहता है। जिले की उन्नति के लिये 
इसे सब कुछ करने का अधिकार है | यदि यह शासक श्रद्वधितीय योग्यता का 
हुआ तो अपने जिले की अद्भुत उन्नति कर सकता है। श्राजमगढ़ जिले 
में एन० सी मेदता का नाम तब तक अ्रमर रहेगा जब्र तक मेहता पुस्तकालय 
की एक एक इंट बाकी रहेगी । इससे भी बढ़कर उनकी प्रखर बुद्धि से जो 
लाभ वहाँ के किसानों को पहुँचा वह सवंदा स्मरणीय है। कुछ अ्रंगरेज़ 
कलेक्टरों ने भी इसी प्रकार की श्रमर कीर्ति से अपने जिलों को लाभ पहुँचाया 
है। उसके क्षेत्र बहुमुखी हैं| श्रपने जिले में भूमि वरिभ जन, कृज़ किसानों 
की छूट, झगड़े का निपटारा, श्रकाल पीड़ितों की सेवा, इत्यादि हत्यादि 
काय उसे करने पड़ते हैं ।ग्रामीण जीवन में उसका व्यक्तित्व सबसे 
महत्वपूर्ण माना जाता है| पुलीस, जेल, म्युनित्तिपलटीज़, सड़के, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सफ़ाई, दवा, टेकत, इत्यादि इत्यादि कार्यों को देख-रेख उसे 
करनी पड़ती है । इन कार्यो' के देखते हुये उसे कई प्रकार की जानकारी 
रबनी द्वोती [| केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चल सकता । एक श्रोर 
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उसे लोगों की जानमाल की रक्षा के लिये शान्ति की व्यवस्था करनी पड़ती 
है, ओर दूसरी ओर ध्यापार, शासन, न्याय तथा धनधान्य की दृद्धि का उपाय 
सोचना पड़ता है | 


१६१६ ई० तक कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सभापति होता था | परन्तु 
अब ऐसा नहीं दोता | स्वायत्त शासन (,0%०7 5७|(-60ए९/४॥7९॥/) की 
स्थापना के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का श्रधिकार जनता को दे दिया गया। 
इससे कलेक्टर को बहुत-सती छोटी-छोटी बातों से अवकाश मिल गया। अब 
उसे इन कार्यो' की ओर एक साधारण नज़र रखनी पढ़ती है। जब कभी 
प्रान्तीय सरकार डिस्ट्रिक्ट बोड अथवा म्युनित्िपल बोड के कार्यो से अ्रसंतुषट 
होती है तो इनका भार कलेक्टर को सुपुदं॑ कर दिया जाता है। इन बोडों 
की मीटिंगों में वद्द जब चादे बैठ सकता है। इसके लिये उसे किसी की आ्राशञा 
लेने की आवश्यकता नहीं है | यदि वद्द उनके कार्यों से अ्रसंतुष्ट हे और 
उसकी समझ में इनकी कारवाहयों से जिले की शान्ति तथा उन्नति में बाघा 
पढ़ती है, तो वह इसकी सूचना प्रान्तीय सरकार को दे सकता है। यदि 
कलेक्टर का काय अपने जिले में श्रत्यन्त सरादनीय हे ओर उसे शासन के 
अनेक अनुभव प्रास हैं, तो वह कमिश्नर श्रथवा गवनंर का पद प्राप्त कर 
सकता है | 


ज़िले का कलेक्टर अपने द॒ृद में किसी बादशाह से कम नहीं है| उसकी 
प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान का जिसने अध्ययन किया दे वह इसे शअ्रच्छी 
तरह समझ सकता है । यदि उसकी योग्यता श्रद्धितीय हुई तो वह श्रपने 
जिले की दालत में काफ़ी सुधार कर सकता है। उसके सरकारी श्रधिकार 
भले द्वी सीमित हों; परन्तु ज़िले की जनता उसके साथ रहती है। बड़े 
बड़े घनीमानी लोग उसकी मुट्ठी में होते हैं। किसानों की हालत वह 
भली-भाँति श्रध्ययन कर उसमें काफ़ी उन्नति कर सकता है। छोटे छोटे 
ग्राम-व्यवसाय को वह उन्नति, दिला सकता है। अपने रचनात्मक विचारों 
को कार्यानितत करने के लिये वह सामग्री एऊश कर सकता है| लेकिन साथ 
ही यदि वह आराम-तलब हुआ, श्रौर रात दिन अपने बंगले में पड़ा 
रद्द, तो उसके विचारों से ज़िले को कोई लाभ नहीं द्वो सकता। उसे 
अत्यन्त परिश्रमी और इढ॒ विचार वाला होना पढ़ता दे । काग्रज़ी कारवाशयाँ 
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उतनी महत्व-पूण नहीं हैं जितनी बाहरी देख-रेख | उसे हर समय इस बात 
पर नज़र रखनी पड़ती है कि ब्िले में कोई खास दलबन्दी अथवा बैर-भाव 
तो नहीं पैदा हो रदे हैं । विशेष कर वतमान राष्ट्रीय-उत्थान के युग में उसे 
गौर भी सचेत रहना पड़ता है। एक श्रोर तो उसे जनता की सेवा 
का ध्यान द्ोता हे ओर दूसरी ओर श्रपने बड़े श्रफ़्सरों के हुकुम 
तामील करनी पड़ती है। उप्ते दर प्रकार के लोगों से मिलने का श्रवसर 
पड़ता है | सबके मानसिक श्रध्ययन की छाप उसके मस्तिष्क पर गहरी 
पड़ती है । 
राजनीतिक संगठन को मशीन उसके हाथ से बादर है | ज़िले की सीमा 
में वह कम्ती-बेशी नहीं कर सकता । शासन-प्रबन्ध के ठाँचे को बदलने का 
उसे अधिकार नहीं है । फिर भी श्रपने प्रभाव से वद् जिले में बहुत कुछु रूर 
सकता दे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर उसके व्यक्तिस्त्र का 
गहरा भाव पड़ता है । इन दोनों के सहयोग से किले की शिक्षा, सफाई, 
सड़कें तथा शान्ति में विशेष रूप से वृद्धि की जा सकती है ; ज़िले के सभी 
सरकारी कमचारियों पर अधिकार होने से वद्द जिस प्रकार की व्यवस्था 
चाहे कर सकता है। इंजीनियर, डाक्टर, पुलीस सुपरिन्टेन्डेन्ट खजानची 
इत्यांद सब उसको सलाह से काम करते हैं।यदि वह किसी वस्तु 
में खास रुचि रखता दे तो उसके प्रचार के लिये वह बहुत कुछ कर सकता 
है। भ्रगर उसके दिमाग में कोई लाभदायक योजना आवे तो बड़ी श्रासानी 
से वह काम में लाई जा सकती है। 
अपने जिले में प्रधान कायकारिणी के अतिरिक्त उसे न्याय विभाग का 
भी कुछ काय करना पढ़ता है। वह पहिले दजे का 
कलेक्टर के. मजिस्ट्रेट कहलाता है। जिले में जितने मजिस्ट्रेट हैं वे सब 
न्याय सम्बन्धी इसकी मातदती में काय करते हैं । मजिस्ट्रेट की दैसियत 
झधिकार से उसे यह अ्रधिकार है कि किसी अपराधी को दो वर्ष 
जेल और १००० रुपया जुर्माना कर सके । ऐसा इसलिये 
किया गया है कि अपनी सीमा के श्रन्दर वह पूर्ण शान्ति रख सके। 
यदि लोगों को इसका भय न हो, तो कोई इससे प्रभावित नहीं हो 
सकता | किले की सारी पुलीस इसके श्रधिकार में है। वह जिसे चाहे 
गिरफ्तार कर उस पर कोई अभियोग लगाकर मुक़दमें चला सकता है। 
पुलीत सुपरिन्टेन्डेन्ट उसे इस बात की सूचना देता रहता है कि ज्लिले 
में शान्ति की क्‍या व्यवस्था है,या अपराधियों की मात्रा कितनी है। 
थानों की मदद से गाँव गाँव की रिपोर्ट उसे दर समय मिलती रहती है | 
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यदि पुलीस किसी व्यक्ति को गुनाहगार ठहराये तो कलेक्टर तुरभ्त उस पर 
मुकदमा चलाकर बड़ो श्रासानी से उसे जेल में डाल सकता है | ऊपर कहा 
गया है कि कलेक्टर की हेसियत से उसका काम सारे ज़िले की मालगुज़ारी 
वघूल करना है| लेकिन इसके अलावे उसे प्रान्तीय सरकार को भूमि तथा 
खेती सम्बन्धी और भी सलाहें समय समय पर देनी पड़ती हैं। किसानों को 
समस्या वृटिश भारत को समस्थयाश्रों को ६ है। इसी से हम अ्रनुमान कर 
सकते हैं कि दिन्दोध्तान की बेहतरी में कलेक्टर का कितना द्वाथ है। किसानों 
और ज़मीदारों के बीच में जितने झगड़े पेदा होते हैं उनका निपटारा यही 
करता है । 

पुलीत श्रौर जेज् दोनों उसके हाथ में रकखे गये हैं) उसके न्याय 
सम्बन्धी अधिकारों को रक्षा अन्य न्यायाधीशों से अधिक हो सकती है। 
गाँवों के लोग पुलीस को सरकार का दादिना द्वाथ समभते हैं।लाल 
पगड़ी उनके लिये काल के समान है। राष्ट्रीय भावना के कारण यह भय 
बहुत कुछु कम हो चला है, लेकिन फिर भी इस विभाग की सखुतयों से 
दर श्रादमी डर्ता रहता है। जहाँ तक जेल की बात है, राजनीतिक कूं.देयों 
को छोड़कर बाकी सभी लोग इसे नरक समभते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा न 
होग। जो खुशी खुशी जेल का जोवन पतन्द करे। अपराध करने पर 
भी लोग जेलों में जाने से डरते हैंँ। कल्लेक्टर इन दोनों कुंजियों को अपने 
हाथ में रखता है | किसी की द्विम्मत नहीं है जो उसकी आशाओं का 
उलंबन करे | 

कलेक्टर को न्याय सम्बन्धी अधिकार पहले पहल लाड कानंब्रालिप्त के 
समय में दिये गये। उसने पहले इसे बंगाल प्रान्त में आरम्भ किया श्रोर 
फिर बाद में इसकी नक़ल औ्रौर यूत्रों में की गई | न्यायार्धश अआओ९ कलेक्टर 
के पद एक में जोड़ दिये गये | कलेक्टर का पद वारेन द्वेध्टिग्ज़ के समय से 
आरम्भ किया गया है। जब कम्पनी ने बंगाल की दीवानी अपने द्वाथ में ली 
तो उसे इस पद की आवश्यकता मदसून हुई। बहुत दिनों तक मजिस्ट्रेट 
और कलेक्टर के स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कलेक्टर को आरम्भ में 
कोई मुक़दमा फ़ेतहल करने का अधिकार न था। अपने जिले में उसका 
पद मजिस्ट्रेट से बड़ा द्ोता था। उसकी तनख्वाद् भी अ्रधिक थी। मजिस्ट्रेट 
तरकी करके कलेक्टर हो जाया करते थे। मजिस्ट्रेट को उतना श्रनुभव 
नहीं होता था जितना कलेक्टर को। हससे राम में असुविध। होती थी। 
इस कमी को दूर करने के लिये दोनों का पद एक में शामिल कर दिया गया। 
तब से बराबर ये दोनों पद एक के द्वाथों में चले श्रा रहे हैं | कद्दा जाता है 
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कार्य रूप में वंद मुंकंदर्में फैलैेल करने का काम कम करता है, उसका 
कार्य श्रन्य मजिस्ट्रेटों की कारवाइयों को देखभाल करना है। सारांश यह है 
कि कलेक्टर स्वयं किसी सरकार से कम नहीं है |# 

ज़िले में सरकारी ख़ज़्ाने पर उसका अधिकार होता है। भूमिकर 
सम्बन्धी रुपये-पेसे को अपील उसके पास की जाती है । यद्यपि उसे अव्वल दर्ने 
के मजिस्ट्रेट का श्रधिकार दिया गया है, परन्तु उसकी इजलास में बहुत कम नये 
मुक़दमें पेश किये जाते हैं। कारण यह है कि उसके पास इतने अधिक काम 
हैं कि वद दफ़्तर में बेठऊर उन्हें पूरा नहीं कर सकता । अकसर श्रपने ज़िले में 
उसे इधर उधर जाने की श्रावश्यकताय पड़ती हैं | उसके इजलास में श्रपील 
के मुकृदमें अधिक आते हैं | तहसीलदारों तथा अन्य मजिस्ट्रेटों के फ़ेशलों की 
अपील इसके यहाँ की जाती है। 


कल्षेक्टर की ज़िम्मेवारियों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती | ज़िले 

की मालगुनज्ञारी और न्याय के अतिरिक्त उसे और भी 

कल्लेक्टर की काम करने पढ़ते हैं। चीज़ों का भाव उसे समझना पढ़ता 
ध्य है ओर इसी हिसाब से वह खेती की श्रामदनी का श्रनुमान 
ज़िम्मेवारियाँ करता हे | प्रान्तीय सरकार को अच्छे श्रौर बुरे मौप्तमों 
की उसे खूचना देनी पड़ती है। खेती के लिये किसानों 

को वह क॒ज़ देता है । श्रपने जिले की एक एक बात उसे प्रास्तीय सरकार 
को बतानी पढ़ती हे || किसी किसी ज़िले में उसे छोटी छोटी रियासतों का 
भी प्रतरन्ध करना पड़ता दे | वदि किसी ताल्लुकेदार की देसियत नाबालिश 
के हाथ में है तो कक्षेक्टर को उसे समालना पड़ता है। बड़े बड़े विशेषश 
अ्रपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिये उससे सलाहें लेते हैं। जिले में श्रनेर 
सभाये तथा संगठन बनते रहते हैं। वह इनकी कारवाइयों में शरीक हो 
सकता है। फिर भी किसी न किसी प्रकार से इनके कामों की भोर उसे नज़र 
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रखनी पड़ती है | उसे यह अ्रधिकार है कि वह किसी भी सभा-सोसाइटी में 
हिस्से के सके | कोई संगठन उसे निमंत्रित भले हवी न करे, परन्तु वह शअ्रपने 
अधिकार से उसकी पूरी जानकरी हासिल कर सकता है | जब कोई विशेष 
व्यक्ति किसी ज़िले में पदापंण करता है तो उसकी सूचना सबसे पहले 
कलेक्टर को दी जाती है। उसका स्वागत करने का अ्रधिकार उसे पूरा पूरा 
दिया गया है | यदि वह ख़ाली नहीं है तो अपनी इच्छा से इस काये को 
किसी और को सुपुदं कर सकता है। ज़िले में जो कुछ भी आपत्तियाँ श्रायें 
उन सबके उसे निवारण करना पढ़ता है। रोम-निवासियों की एक कहावत 
के अश्रनुसार सरकार की सारी ज़िम्मेवारी उसके ऊपर रक्‍्खी गई हे ।* वह 
कार्मों को भले ही कुछ सहायकों में विभाजित कर दे, परन्तु श्रपनी ज़िम्मेबारी 
को वह नहीं बाँट सकता | 
रजिस्ट्रार की हेसियत से कलेक्टर को शादी के लिये बुलाया जा सकता 
है।कोई स्री या पुरुष विवाह करने पर रराज़ी हैं तो वे उसके बंगले पर 
जाकर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। एक श्रोर उसे फ़ोजो पोशाक में चोर 
झौर डाकुझों का पीछा करना पड़ता है, लड़ाई श्रौर दंगों को शान्त करना 
पड़ता है, श्रोर दूतरी श्रोर किसानों की बेहतरी सोचनी पड़ती हे, ज़िले के सभी 
समुदायों की भलाई का ध्यान रखना पड़ता है, श्रकाल और मद्दामारी में उन्हें 
सहायता पहुँचानी पड़ती हे तथा शान्त और गम्भीर भाव से बड़े से बड़े लोगों 
की खुशी में शरीक होना पड़ता दे | हर श्रदना आला से उसे तरद् तरद्द को 
बातें दरियाफ्त करनी पड़ती हे । 
प्रात:काल वह लोगों से मिलने जुलने में अपना समय व्यतीय करता है । 
भयदि अवसर मिला तो कुछ बाहरी जाँच पड़ताल भी करता है। रोज़ वह 
कचहरी जाता है, लेकिन न्याय विभाग के श्रन्‍्य कमचारियों की तरह वह 
१० से ४ तक वहाँ नहीं बैठ सकता। अधिक से अ्रधिक ३ या ४ घंटे वह 
कचहरी में मुक़ृदमों को कारवाई सुनता है। कचदरी के बाद वह् डाक पर 
नज़र डालता है | जितनी चिट्टियाँ आई रहती हैं उन सबके जवाब की 
व्यवस्था करता है। वह स्वयं उनका जवाब भले ह्वोन लिखे, परन्तु उन्हें 
समभने की क्षिम्मेवारी उसे दी गई है। इनके अलावा उसे स्वयं कुछ 
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अपनी निजी चिट्टियाँ भेजनी पड़ती हैं| जब इससे फुरखत मिली तो निमंत्रण- 
पन्नों की ओर उसकी नज़र जाती हे । कई जगहों से सभा-सुसाइटियों में शरीक 
होने के लिए निमंत्रण पत्र आ्राये रहते हैं | यदि उसे आवश्यकता महसूस होती 
है तो सब काम बन्द करके एक दो जलसों में शरीक द्ोता हे । कलेक्टर के 
लिये यह अ्रसम्भव है कि वद्द सब में शरीक द्वो सके। सरकारी फ़रमानों के 
अतिरिक्त, जनता की इत्तल्ा पर भी उसे नज़र रखनी पड़ती है। उसका 
टेलीफ़ोन सबेरे से ११ बजे रात तक फंसा रद्दता है। उसकी चिट्टियों की 
टोकरियाँ भरी रहती हैं | कानूनों में रद्दोवदल की सूचनायें इतनी श्रधिक 
आती हैं कि उस पर उसे घंटों विचार करना पड़ता है। ज़िले भें हर समय 
सरकार की ओरोर से कोई न कोई नई योजनायें कार्यान्वित होती रहती हैं। 
इन सब में उते अपनी सलाह देनी पड़ती है। धारा-सभाश्रों में जितने प्रश्न 
पूछे जाते हैं अथवा प्रस्ताव पास किये जाते हैं उनमें बहुतों का जवाब उसे 
देना पड़ता है। 


इन तमाम बातों से स्पष्ट है कि कलेक्टर को कागज़ी कारवाइयाँ 
अधिक करनी पढ़ती हैं । ज़िले को दोड़ान में भी चिट्ठियों का पुलिन्दा 
उसका पीछा नहीं छोड़ता | इससे शान में मदद भले ही मिले, लेकिन 
जनता की वास्तविक भलाई में बाधा पढ़ती है । श्रपनी दौड़ान में दी 
उसे जनता से सम्पक प्राप्त करने का अव्तर मिलता है। वहीं उसे 
अपने मातद्दत कमंचारियों की देख-रेख करनी पड़ती है। श्रब्छा होता कि 
उसका अधिकतर समय जनता को भलाई और सरकारी कमंचारियों की कार्य 
कुशलता में व्यतीत होता | परन्तु सरकारी कागज़ात वहाँ भी उसका पीछा 
नहीं छोड़ते । उसका ध्यान गाँवों की श्रोर कम जाने पाता है। यदि उसकी 
दोड़ान में काग्रजी कारवाइथाँ किसो और को सुपुर्द कर दी जाये तो 
वह ज़िले को अधिक लाभ पहुँचा सकता है। दौोड़ान में ही उसे हर प्रकार 
की स्वतन्त्रता रहती है |# एक बार किसी कलेक्टर ने एक फ़ौज़ी पेन्शनर 
से पूछा, 'तुम्दारे पड़ोस में शान्ति तो है ।! पेन्शनर ने जवाब दिया, 
“चारों श्रोर अशान्ति है। श्राप समझते हैं कि ज़िला आपकी बपोती है, 
लेकिन श्रापफो मालूम द्दोना चाहिणे कि आजकल दरिद्र नारायण का राज्य 
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है ।”? इस जवाब से कलेक्टर भौचक्का सा रद्द गया और पेन्शनर को साथ 
लेकर दोड़ा आरम्भ कर दिया । 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पहले यह आवश्यक हे कि कलेक्टर 
के दोहरे अधिकार पर एक दृष्टि डाली जाय | श्राज 
कक्षेक्टर के. लगभग ८० बर्षो से इस विषय पर वादविवाद हो रहे 
दोहरे हाथधि- हैं, परन्तु अभी तक इसका अ्रन्तिम नि नहीं हुआ । 
कारों को यह कहा जाता है कि कलेक्टर ओर मजिस्ट्रेट के पद 
मीमाता एक व्यक्ति को नहीं मिलने चाहिये। इससे प्रजा की 
स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, साथ दी उसके अ्रधिकारों 
पर आधात होता है। जो व्यक्ति कार्यकारिणी त्रिभाग का प्रधान हो 
बही अन्तिम फ़ेसला भी दे यह बात कुछ समझ में नहीं झ्राती। भारतीय 
और श्रंगरेज़् दोनों इस बात से सद्दमत हैँ कि ये दोनों पर्द एक दूधरे से 
ग्लग होने चाहिये। १८६९ ई*» में बृटेन के कुछ प्रतिद्ध राजनीतिशों 
ने, जिनमे लाड हावहाउस, सर रीचड गाय, सर चाल्स सारजेन्ट के नाम 
उल्लेखनीय हैं, भारतमन्त्री से यह प्राथना की थी कि कलेक्टर और 
मजिस्ट्रेट पद एक दूसरे से अलग कर दिये जाये। इन दोनों प्रकार 
के कत्तव्यों को एक के द्वाथ में रहने से जो हानियाँ हो सकती हैं उनका' 
वर्णन किया गया था । कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था| तबसे 
बराबर इस पर वादविवाद होते रहते हैँ श्रोर जितनी बातें पक्ष भोर विपक्ष में 
कही जा सकती हैं, लगभग सभी कही जा चुकी हैं। उन सबके उल्लेख की 
यहाँ आवश्यकता नहीं है | जो लोग इसके पकछपाती हैं वे कहते हैं कि इन 
दोनों पदों को एक के हाथ में रहने देना चाहिये । इससे न्याय में सुविधा होती 
है और ज़िले का शासन भधिक मज़बूती और कुशलता-पूवंक किया जाता है। 
कलेक्टर की शक्ति इससे दूनी बढ़ जाती हे। यदि ये दोनों प्रकार के काय 
अ्रल्नग कर दिये जायें तो बेकार का ख़च बढ़ेगा। लेकिन ये दलीलें ग़लत 
ठददराई गई हैं और बहुमत से यह बात निश्चित की गई है कि ये दोनों पद 
दो ध्यक्तियों को मिलने चाहिये । 
किसी राजनीतिश का कहना है कि थोड़े समय तक एक सीमित त्षेत्र में 
इन दोनों पदों को अ्रलग करके यद्द अनुभव कर लिपा जाय कि कद्ाँ तक 
इस प्रश्न में जान है। १६०८ ई० में सर हारवे एडमसन ने वाश्यराय की 
कॉसिल में यह घोषित किया था कि सरकार इन पदों को श्रलग करने पर 
विचार करेगी । कुछ गेरसरकारी सदस्यों ने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि 
सरकार इन्हें अला कर दे | परन्तु सरकार की नीति में कोई फ़रक न पढ़ा | 
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२४ फ़रवरी सन्‌ १६३६ ई७ को संयुक्तप्रान्त के न्याय विभाग के मंत्री डाक्टर 
कैलाशनाथ काटज्‌ ने प्रान्तीय अ्रसेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि ये 
दोनों पद एक दूसरे से अलग दोने चाहिये। असेम्बली के कुछ सदस्यों ने 
इसका काफी विरोध किया | एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह ढाला कि 'यह 
योजना एक खिचड़ी है।”# परन्तु काँग्रेत के सदस्यों ने इसका पूरा पूरा 
समर्थन किया | वे हस बात पर ज़ोर देते रहे कि “न्याय और हुकूमत का 
प्रबन्ध अलग कर दिया जाय |” सदत्यों का यह भी कहना था कि “जिस 
तरीक पर अदालत में फ़ैसले किये जाते हैं उनमें हर द्वालत में ग़ेर इन्साफी 
होती हे। पुलीम के चालानी मुक़दमों में मजिस्ट्रेट को श्राजादी के साथ 
फ़ैतला करना कठिन द्वो जाता है | एक कान्स्‍्टेबुल की बात रखने के लिये 
मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीख तक इन्साफ का गला घोंटने के लिए 
तैयार हो जाते हैं। न्याय सम्बन्धी मामलों का फ़ेसला मुन्सफी की अ्रदालतों 
द्वारा कराया जाय | क्योंकि थे कलेक्टर के अ्रसर से बाहर रहते हैं। जो 
अदालत वारंट जारी करती है, और जिसके जरिये से गिरफ़्तारियाँ होती हैं, 
उसे फ़ेसले का अधिकार नहीं मिलना चाहिये ।”! 


सच्ची बात यह है कि एक्णौक्यूटिव ओर न्याय को एक में शामल करने 
से एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी की गई है | बृूटिश सरकार की नीति अधिकार को 
एक सूत्र में बाँधने की रही हे। कलेक्टर को यह श्रधिकार देझर यह बात 
आसान कर दी गई है कि जब जिसे ज़रूरत समभी जाय क़ानून के शिकंजे 
में फंसा लिया जाय । एक ओर तो कलेक्टर पुलिस से गिरफ़्तारी करवाता हे 
और दूसरी श्र खुद उसका फ़ेसला करता है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति मुक़दमा 
चलाता है वही स्वयं जज बन कर उसे फ़ेसला भी करता है। श्ससे पुलीस 
के अधिकारों की वृद्धि होती है ओर इंसाफ में फ़रक पड़ता है। कलेक्टर के 
सभी मुकृदमें ईश्वर के वाक्य समझे जाते हैं। काँग्रेत ग्रारम्भ से ही इस बात 
की माँग पेश करती रही है कि ये दोनों पद एक दूसरे से अलग कर दिये 
जायें। १६२२ ई« में स्टुञ्नट कमीटी इसी कार्य के लिये नियुक्त की गई थी 
कि वह इस पर गददराई के साथ विचार करे। कमीटी ने यह फ़ेसला किया 
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कि इन दोनों प्रकार के अ्रधिकारों को अलग करना निद्यायत ज़रूरी है। 
कमीटी के कथनानुसार सरकार का ख़च इससे ३ या ३६ लाख रुपया सालाना 
बढ़ जाता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार इतने ख़च को बर्दाश्त कर सकती है। 
जब यह बात सबंसम्मति से मान ली गई है कि सरकार के तीनों विभाग--- 
कायकारिणी, ब्यवस्थापिका और न्‍्याय--श्रत़्ग श्रलग रहने चाहिये तो फिर 
उन्हें एक में मिलाने की क्या श्रावश्यकता हे ? संयुक्तप्रान्त की छोटी घारा-सभा 
में किसी सदस्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा था छि “बृटिश गवनंमेंट और 
काँग्रेत गवनमेंट के तज़े में ज़मीनव आसमान का फ़रक है। अरब तक 
जो कानून बने हैं वे सब के सब बृटिश गवर्नमेंट के बनाये हुये 
हैं श्रोर उनमें ख़ास तोर से इस बात का खयाल रक्‍खा गया है 
कि वे कोन कोन से जरिये अथवा कानून हो सकते हैं, जिनसे हम श्रपनी 
रिश्राया को कानूनी शिकजों में जकड़ कर उनको किसी क्रिस्म की श्राज़ादी 
नदे।! 

स्वयं बृटिश सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि अ्रव हिन्दो- 
स्तानियों को सभी प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिये। वतंमान प्रान्तीय 
स्वराज उसका पहला क़ृदम है। इसलिये उन तमाम कानूनों में संशोधन 
होने चाहिये जिनसे हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता में वाधायें पड़ती हैं। देश 
और विदेश के प्रमुख राजनीतिशों का यद्द मत है कि 'ज़िले का शासन-प्रबन्ध 
सम्पूर्ण मारतवष के शासन प्रबन्ध को बुनियाद हे ।'# इतना स्वीकार करते 
हुये भी यदि ज़िले के प्रधान शासक के अधिकारों में सुधार नहीं किया जाता 
तो यद्द हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती हे। श्थर कुछ वर्षों से कागृज़ी 
कारवाइयों की वृद्धि के कारण जक्षिले का शासन और भी लापरवाही से किया 
जाता है | कलेक्टर को दौड़ा लगाने की कुरतत कम मिज्ञती है। इससे 
वह जनता की असली दशा से अनभिज् रहता है। ग्रतएव उसके पद में 
दो प्रकार के सुधारों की आवश्यकता दहै। एक तो उसे मजिस्ट्रे. का काम न 
दिया जाय | मुकदमे फेसल करने के लिये दूसरे पदाधिकारी नियुक्त किये 
जायें । दुसरे प्रकार का सुधार यह होना चाहिये कि उससे कागज़ी काम कम 
कराया जाय । उसे जिले, का दौड़ा करने का अ्रधिक से श्रधिक मोक़ा मिलना 
चाहिये, ताकि वह जनता के सुख-दुख की द्ालत से परिचित हो सके | इन 
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सुधारों के अतिरिक्त ज़िक्षे का प्रधान शासक केवल दिन्दोस्तानियों को बनाना 
चाहिये। विदेशी हमारे रध्म-रवाज़ों को उतना नहीं समझ सकते जितना एक 
हिन्दोस्तानी | कलेक्टर को अकसर श्रंग्रेज़ी भाषा से श्रनभिश किसानों और 
ज्ञमोंदारों से मिलने का मोक़ा मिलता है। वह किसी तरह अपना काम भक्त 
ही चला ले, परन्तु रस्म-रवाज़ , रहन-सदन, संस्कृति, धर्म, जाती भाषा संगठन 
आदि से श्रनभिश रह कर कोई पदाधिकारी जनता की सच्ची भलाई नहीं 
कर सकता । ह 
प्रत्येक जिले में इ से ८ तक तहसीलें होती हैं। इनकी ज़िम्मेवारी 
तहसीलदार को रद्दती है। उसे सहायक मजिस्ट्रेट भी 
जिले का विभा- कहते हैं | इनका काम मालगुजारी वसूल करके कलेक्टर 
जन तथा शभ्रन्य के पास मेजना द्ोता है। इसके अ्रलावे ये मुक़दमें भी 
कमंयारी. फेसल करते हैं। हर तरह से ये कलेक्टर की मातद्वती 
में काम करते हैं। कुछ मुकदमों को फैसल करने का 
अधिकार अ्रवेतनिक मजिस्ट्रेट को है जो दर तहशील में चारहोते हैं। 
तहसील को परगना भी कहते हैं | तहसीलदार परगना द्वाक्रिम भी कहलाता 
है। तहसील का विभाजन थानों में किया गया है। थाने का मालिक थानेदार 
कदलाता है | दर गाँव की ख़बर थानेदार को रखनी पड़ती है। गाँवों के 
प्रबन्ध के लिये हर गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है | इसमें ५ या ७ सदस्य 
होते हैं| गाँव का मुखिया इसका प्रधान होता है । रात में गाँव की रखवाली 
करने के लिये चोकीदार रकखे गये हैं। एक चोकीदार ५ या ६ गाँवों की 
रखवाली करता है | इसका पद पेत्रिक होता है। सरकारी विभाग में काम 
करने वाले कमंचारियों में यही एक ऐसा कमंचारी है जिसका पद पैशत्रिक 
( त्०८ता(४7ए ) है । गाँवों की खेती का ब्यौरा रखने तथा खेतों की 
पड़ताल आदि करने के लिये पटवारी होता है। इसका पद कभी कभी पैत्रिक 
होता है। एक पटवारी के मर जाने पर उसके लड़के को श्रामतौर से यह पद 
दे दिया जाता है | पटवारी को गाँव का ख़जानची (५४॥||828 ४९०००ए४7( गा) 
भी कहते हैं। किसी समय में यद्द दर गाँव की आमदनी और ख़च का 
हिसाब रखता था, परन्तु अरब ऐसा नहीं हे | आरम्भ में इसे वेतन नहीं दिया 
जाता था | गाँव के प्रत्येक घर से इसे श्रग्न और कुछ पेसे दिये जाते थे | 
लेकिन भव इसे १२ या १३ रु० मासिक वेतन दिया जाता है। हस प्रकार 
गाँव से लेकर ज़िले का शासनै-प्रबन्ध किया जाता है | इन विभिन्न पदाधिका- 
रियों का धृद्टम वर्णन इसलिये किया गया है कि यथास्थान फिर इनका विस्तृत 
बर्णंन किया जायगा। लिप जल 
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स्थानीय स््राज 
( ,0०॥ 506६-00ए९/४॥९॥६ ) 


स्थानीय स्वराज अथवा स्वायत्त-शासन का स्वरूप सभी देशों में एक 
सा नहीं मिलता । कद्दीं कहाँ तो एक ह्वी देश में स्थानीय 
स्थ नोय स्वराज संस्थाश्रों को सभी जगद्द एक से श्रधिकार नहीं दिये गये 
की हैं। प्रत्येक व्यक्ति वा संगठन की श्राज़ादी उसकी 
ध्राधश्यकता योग्यतानुधार दी जाती है। साथ ही यद्द भी निश्चित है 
कि जब तक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जाती तब तक कोई 
संस्था अपने श्रापफो उन्नतिशील नदीीं बना सकती। रन्‍दीं दोनों कारणों से 
स्थानीय स्वराज की व्यवस्था की गई है। यदि सभी कार्य सरकारी कमंचारी 
करते रहें, ओर जनता को किसी प्रकार को जिम्मेवारी न दी जाय, तो शासन 
में अनेक बुराहयाँ पेदा हो जायंगी | नौोकरशाही से दमें काफ़ी हानियाँ उठानी 
पड़ती हैं | जनता जितनी ही कूप-मंड्क द्ोती है उतनी ही नौकरशादी उसके 
लिये घातक सिद्ध द्वोती है। कोई सरकार, चाहे वह जनता की ही क्‍यों 
न हो, श्रपने आपको इससे वंचित नहीं रख सकती। राज्य का विस्तार 
काफ़ी बड़ा होता हे | ज़ास कर बतंमान युग में राज्यों की सीमा इतनी बड़ी 
है कि नौकरशाही की धोंठ से बचना मुश्किल है। कुछ तो इसकी बुराइयों 
से बचने के लिये और कुछ राज्य की उन्नति के लिये स्थानीय स्वराज 
की व्यवस्था की गई है। यदि ज़िले का शासन प्रबन्ध कलेक्टर श्रोर तहसील- 
दारों को सॉप दिया जाय तो सरकार की शक्ति कमऩोर नहीं दो सकती लेकिन 
जनता को इस बात का अवसर नहीं मिल सकता कि वह अपनी घरेलू बातों 
को अपने भाप देखे। 
राज्य को सीमा बड़ी होने से सरकार एक स्थान से उसका प्रबन्ध भ्च्छी 
तरह नहीं कर सकती | दर समय सतक रहने के श्रतिरिक्त उसे व्यय भी 
अधिक करना पड़ेगा | इतने पर भी जनता तब तक सनन्‍्तुष्ट नहीं रह सकती 
जब तक उसे शान सम्बन्धी कुछु अधिकार न दिये जायेँ। अधिकारों 
के प्रयोग के लिये उसे एक ऐशा क्षेत्र मिलना चाहिये जिसमें वह उन्हें 
कार्यान्वित कर सके। उदाइरणतः डिप्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्ड का 
प्रबन्ध जनता को इसलिये दिया गया दे कि वह इन्हें अपने अधिकारों का 


स्थानीय स्वराज २२५ 


क्षेत्र बनाये | साथ द्वी सरकार को भी कुछ आपतानी दो। जिन कामों के लिये 
सरकार को पैसे ख़्च करने पड़ते, और सैकड़ों नौकर रखने पढ़ते, उन्हीं कामों 
को इन बोर्डा' के अन्दर लोग अपने शोक से करने के लिये तैयार रहते हैं। 
मुहकलों तथा गाँवों की सफाई रखना सरकार के लिये उतना जरूरी नहीं है 
जितना वहाँ के निवासियों के लिये। यदि लोग सफ़ाई के महत्व को समझ 
जायें तो वे अपने आप गनदगी से परदेज करने लगेंगे | सफ़ाई-इन्तपेक्टर 
की कोई खास जरूरत न द्वोगी। यदि लोग गन्दगी के दास हों तो खेकड़ों 
इन्स्पेक्टर उन्हें साफ़ नहीं रख सकते | स्थानीय स्वराज इसी आत्म-निर्भर्ता 
की शिक्षा देता है। देनिक जीवन की आवश्यकतायें सबको मालूम हैं। 
आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में इतनी जिम्मेवारी श्रा जाये कि वे 
बिना किसी डर भय से उन्हें पूरा करने लगें। इस प्रकार के भाव तभी 
पैदा होंगे जब जनता को धीरे धीरे सभी राजनीतिक जिम्मेवारियाँ सौंप दी 
जायें | जहाँ तक स्थानीय विषयों का सम्बन्ध है, यह बात निर्विवाद है कि 
जनता इनका प्रतन्ध श्रच्छी तरद्द कर सकती है। अ्रपनी शिक्षा, सफ़ाई, दवा, 
तथा इस तरद की छोटी छोटी चौज़ों के लिये उसे पूरी आजादी मिलनी 
चाहिये। सरकार स्थानीय संस्थाश्रों को इतनी रकम दे कि वे अपने क्षेत्र को 
एक सुसंगठित राष्ट्र के मानिन्द बना सके । यदि राज्य का कोना कोना हृठी 
प्रकार के शासन के अन्तगंत श्रा जाय तो सरकार की चिन्तायें बहुत कुछ दूर 
दो जाये । 

सरकार .को सबसे बढ़ी चिन्ता आनन्‍्तरिक व्यवस्था और वाह्य श्राकमण 
की द्वोती है । पहली चिन्ता को दूर करने के लिये उसे तरद् तरह के क्रानून 
बनाने पड़ते हैं, कचहरियों की स्थापना करनी पढ़ती है श्रोर अ्रनेक कमंचारी 
नियुक्त करने पड़ते हैं। वाह्म श्राक्मण तो कभी कभी होते हैं, ओर इसके 
लिये उसका फ़ोजी विभाग काफ़ी होता है। किसी असाधारण परिस्थिति में 
जनता की मदद लेनी पढ़ती है, परन्तु ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। राज्य 
की नींव झ्ान्तरिक व्यवस्था पर कायम है। यह व्यवस्था तब तक नहीं की जा 
सकती जब तक जनता और सरकार दोनों का सहयोग प्राप्त न हो। कुछ 
कामों को सरकार अश्रपने कमंचारियों से कराये और इसके लिये वह प्रजा से 
टैक्स बघूल करे | लेकिन स्थानीय कार्मों को वह वहीं के निवाधियों को सुपुद 
कर दे | इसके लिये जितने पैसे की जरूरत हो सरकार उतने की व्यवस्था 
करे | इसमें कोई सन्देद् नहीं कि बहुत कुछ काम बिना पैसे के द्वी हो सकता 
है| सरकार को इसके लिये बेगार कराने की आवश्यकता न होगी। लोग 
अपनी खुशी से इन कामों को करंगे। क्लन लीजिये गाँवों के मामूली 
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भेंगड़ों को फैसल करने के लिये पञ्चायतें बना दी जाती हैं। इसके श्रलावे 
पंचायत को गाँव की सफ़ाई तथा पूरे प्रबन्ध की जिम्मेबारी सौंप दी जाती 
है। उसे उचित साधन भी प्रदान कर दिये जाते हैं। ऐसा करने से 
कचहरियों की श्रावश्यक्ता कम होगो । ५४० प्रतिशत मुक्रदमें गाँवों में ही ते 
हो जाया करंगे । वकील, मुख्तार, मुहर्रिर तथा न्यायालयों के अ्रन्य कम चारी 
को जो पैसे मिलते हैं वे जनता की द्वी जेब में रहेंगे। इससे बढ़ कर शासन 
की उपयोगिता हो द्वी कया सकतीं हे । इसी तरह की ओर भी जिम्मेवारियाँ 
स्थानीय संस्थाश्रों को सॉंप कर सरकार अ्रान्तरिक प्रबन्ध से बहुत कुछ 
निश्चिन्त रद्द सकती है । 

स्थानीय स्वराज सुसंगठित राष्ट्र की पदचान है। जिस मान्ना में सरकर 
जनता का विश्वास करेगी उसी हृद तक वह उसे शासन प्रबन्ध में आजादी 
प्रदान करेगी । जो सरकार जनता की भलाई से उदासीन है वह शासन की 
उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे सकती । स्थानीय स्वराज की स्थापना से सरकार 
का ख़च घटाया जा सकृता है। कम से कम खच करके वह अधिक से 
अधिक लोकप्रिय बन सकती है | बहुत से टैक्स जो प्रजा से वसूल किये जाते 
माफ़ कर देने होंगे | एक पन्थ दो काज दह्ोगा। प्रजा का धन बचेगा ओर 
उसकी जिम्मेवारी बढ़ेगी। तीसरे, देश की श्रान्तरिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी । 
जनता को इस बात का श्रवप्तर मिलेगा कि वह अपने विचारों का प्रदशन 
करे | शासन का भार संभालने से उसे श्रनेक प्रकार की ट्रेनिंग हासिल 
होगी | छोटी छोटी बातों से हटकर उसका ध्यान बड़ी बातों की ओर श्राकषित 
होगा | जनता के अन्दर आत्मनिरभरता और स्वावलम्बन के भाव पैदा होंगे । 
तात्पय यद्द है कि जनता और सरकार के बीच में सहयोग की एक ऐशसी 
दीवार खड़ी द्वोगी जिससे श्रशान्ति ओर कृव्यवस्था का प्रश्न जाता रहेगा। 
स्थानीय स्वथज का क्षेत्र कम है ; लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। 
बड़ी से बड़ी बातों को जनता अ्रपने सहयोग से सुलझा सकती है। स्थानीय 
संस्थाश्रों का जाल देश के कोने कोने में फैला हुआ है। सच्चे प्रजातन्त्रवाद 
की उन्‍नति तभी हो सकती है। जब सरकार के आन्तरिक प्रबन्ध इन्हीं 
संस्थाश्रों द्वारा कराये जाये | वद्द केवल इस बात की देख-रेख रक्‍ख कि ये 
झापस में मिल कर काम करती रहें | जब कभी इनमें मतभेद उत्पन्न द्वो जाय 
तो वह इसे दूर कर दे | इससे यद्द स्पष्ट है कि सरकार का कार्य जनता की 
ज़िम्मेवारी के रूप में परिणत हो नायगा। सरकार स्वयं गौण हो जायगी। 
चारों और स्थानीय संस्थ।यें दिखाई पड़ेगी | 

स्थानीय स्वराज सरकार को परीशानियाँ कम करने के अश्रतिरिक्त जनता 
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के अन्दर स्वाभिमान और लोक लज्जा का भाव पैदा करता है। हर काम 
में लोगों की यद्द श्राम शिकायत रहती है कि यह ओर अच्छी तरह किया जा 
सकता है। जब वही काम उन्हें सुपुदं कर दिया जाता है तो फिर उन्हें ठौका- 
व्प्पिणी का अग्रवसर नहीं रह जाता। जनता को सामाजिक तथा राजनीतिक 
कार्यो में दचि दिलाने के लिये स्थानीय स्वराज निहायत ज़रूरी है। उदा- 
सीनता पतन की जड़ है। जहाँ को सरकार जनता की इस मनोवैज्ञानिक 
चित्तवृत्ति का ध्यान नहीं रखती, वह सदेव श्रसफल्न रद्दती हे । किसी त्षेत्र के 
निवासी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा-सभाश्रों से उतना सम्पक नहीं रखते 
जितना श्रपनी स्थानीय संस्थाश्रों से। स्थानीय बातों का प्रभाव उनके जीवन 
पर तत्काल पड़ता है | हर बात उनकी नजरों के सामने रहती है | कोई क्रिसी 
को घोका नहीं दे सकता। प्रत्येक ज़िले के निवासी आर्थिक, धार्मिक, सामा- 
जिक तथा व्यावद्यारिक सम्बन्ध के कारण श्रापस में मिले जुले रहते हैं। 
सबकी रहन सहन का पता चलता रद्दता है | सरकार उन बातों 
को सेकड़ों रुपये ख़च करके नहीं जान सकती, जिन्हें वहाँ के निवासी रोज 
देखते रहते हैं। अ्रतएव न्याय की दृष्टि से भी स्थानीय स्वराज नितान्‍्त 
गअ्रवश्यक है | किसी स्थानीय घटना का अध्ययन सरकार उतनी अच्छाई के 
साथ नहीं कर सकती, जैसे ग्राम पंचायतें अथवा ज़िला व म्युनित्तिपिल बोर्ड 
कर सकते हैं| सरकारी महकृमें में कभी कभी घूसख़ोरों का क्षिक्र आता दे | 
छोटो छेटी बातों में सरकारी कमचारी घूम लेकर बातों को इधर से उधर 
कर देते हैं | लेकिन ग्राम संस्थाओं के अ्रधिकारों की इद्धि करने से इस तरह 
की बुराइयाँ पेदा नहीं हो सकतीं। यदि किसी म्युनिश्चिपलियी के श्रन्दर कोई 
सदस्य घूस लेकर काम करता है तो वह शीघ्र निन्‍्दा का पात्र समझा जाता 
है, ओर उसे सावंजनिक कामों में स्थान नद्ठीं दिया जाता। दुश्चरित्र ओर 
अन्यायी व्यक्ति स्थानीय कार्यों के लिये आयोग्य समझे जाते हैं। सरकार उन्हें 
इतनी बारीकी से नहीं पहचान सकती जितनी जनता उन्हें पहदचानती है। 
इसीलिये कद्दा जाता है कि सरकारी कामों को शुद्ध रखने का एकमात्र इलाज 
स्थानीय स्वराज है। 
स्थानीय स्वराज एक ऐसा विषय है जिस पर कोई निश्चित राय नहीं दी 
जा सकती | कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस 
स्थानीय स्वराज शब्द का कुछ श्र नहीं हे। जिस भाग को पूर्ण 
का तात्पर्य स्वतन्त्र कर दिया जाय उसे स्थानीय और प्रान्तीय कहने 
की क्याग्रावश्यकता है ओर यदि उसका सम्बन्ध ऊपर 
की शक्ति से हे तो फिर उसे स्वराज केसे कहा जाय। इसीलिये कहद्दा नाता 
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है कि किसी स्थानीय संस्था को पूर्ण स्वराज नहीं दिया जा सकता । लेकिन 
ऐसा हो सकता है कि ऊपरी शक्ति उन स्थानीय बातों में द्ाथ न डाले जिन्हें 
स्थानीय संस्‍्थायें करने की योग्यता रखती हैं। जो संस्था व संगठन जिस 
काय को अधिक कुशलता-पूवंक कर सकता है उसे उसका शासन-प्रबन्ध 
मिलना चाहिये। इससे काय सुगम द्वो जाता है और जनता को अ्रपनी बुद्धि 
लगाने का अ्रवसर मिलता है । कसी देश में स्थानीय संस्थाओं का क्षेत्रफल 
निश्चित नहीं किया जा सकता | भोगोलिक परिस्यिति इसका फेसला करती 
है। फ्रांस मे ८००० के लगभग स्थानीय संध्यायें ( 0०॥॥ाप्रा९४ ) हैं | 
ओ स्थान म्युनित्तिपल बोड और डिस्ट्रिक्ट बोर को प्राप्त हैं वही इन्हें भी 
मिला हुआ्रा हे। सब का त्षेत्रल अलग अलग है। कुछ संध्याश्रों 
( 0०ण्ग्प्रप68 ) का क्षेत्रल फेवबल १० एकड़ है और कुछ ४०० वर्ग 
मील के घेरे में फेली हुई हैं | हमारे देश में भी इसी तरह का फ़रक दिखाई 
पड़ेगा | सभी शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड हैँ। कुछ की आबादी लाखों में हे 
और कुछ हज़ार तक हीं सीमित हैं । 

स्थानीय स्वराज की परिभाषा करते हुये एक राजनीतिश लिखता है, 
'स्थानीय स्वराज का तात्पय उस सरकार से है जिसके अन्दर सारी जनता 
को प्रतिनिधित्व द्वारा शासन में भाग लेने का अ्रवसर प्राप्त द्वा।” यह 
परिभाषा बहुत ही व्यापक है। जब सभी स्थानीय विषयों में जनता को पूरी 
अ्राज़ादी मिल जायगी तो पूर्ण स्वतन्त्रता इससे कोई श्रलग चीज नहीं रह 
जाती | स्थानीय स्वराज की दूसरी परिभाषा इस प्रकार की गई हे, “कुछ 
विषयों में स्थानीय संस्थाओं को श्रपनी हच्छानुसार शासन करने का श्रधिकार 
प्रदान कर दिया जाता है | इस सीमित क्षेत्र के अन्दर जनता स्वयं अपना 
प्रबन्ध करती हे । इसी का नाम स्थानीय स्वराज है ।” वास्तव में स्थानीय 
स्वराज का तातय घरेलू स्वतन्त्रता से है। जेसे दर श्रादमी अपने घर में 
खाने, पीने, पहनने के लिये स्वतंत्र है, उसी तरह स्थानीय विषयों में भी उसे 
कुछ सुविधाये दे दी जाती हैं। जिस क्षेत्र में कुछ व्यक्ति निवास करते हैं वह - 
उनका एक वृहत्‌ कुटुम्ब बन जाता है। वहाँ को छोटी छेटो बातों से वे 
अच्छी तरह परिचित रहते हैं । इसीलिये प्रजा की हितेष्री सरकार उन्हें यह 
अधिकार दे देती है कि वे चन्द विषयों का प्रबन्ध अपने आप कर 
लें। केन्द्रीय सरकार भी उन्हें कर सकती है, परन्तु वह एक विदेशी 
मशीन की तरद्द करेगी | बहुत सम्भव है उसक्षेत्र के लोग उससे स्ंथा 
ख्तम्तुष्ट रहें । 

इतसे भी बढ़कर ध्थानीय स्वतज एक बहुत बड़े मग़सद को पूरा करता 
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है । जनता की यह प्रशतल इच्छा रहती है कि अभ्रधिक से श्रधिक राजनीतिक 
अधिकार उसे प्राप्त हों। वतमान प्रजातन्त्रवाद के श्रन्दर चाहे जितनी भी 
कमज़ोरियोँ मौजूद द्वों, परन्तु इसका श्रन्तिम उद्देश्य यद्दी है । लेकिन कोई भी 
सरकार प्रजा को वहीं तक ज़िम्मेवारी दे सकती है जद्दाँ तक वह हसे नियाहने 
की क्षमता रखती है | स्थानीय स्वराज इसकी पहली सीढ़ी है। इसी से प्रजा 
की ज़िम्मेवारो तथा काय-कुशलता की परी्षा द्तोती है ) जो व्यक्ति १० रुपये 
को श्रच्छी तरद ख़च कर सकता है उसे ५० झाये ख़्च करने का अवसर 
मिल सकता है, परन्तु जिसके अन्दर ४ पैसे संभालने की ताक़त नहीं हे वह 
किसी बड़ी रक़म की ज्षिम्मेवारी कैसे ले सकता है | यदि वह चादे तत्र भी उसे 
कोई नहीं दे सकता | इसी तरद्द जब स्थानीय विषयों क'" अ्रधिकार जनता को 
दिया जाता है तो यह शआ्राशा की जाती है कि वह इन्हें श्रच््मी तरह चलायेगी। 
कुछ दिन व्यतीत होने पर इसके कार्य अपने आप ज़ादिर होने लगते हैं। 
जनता को स्वयं इस बात का पता चल जाता है कि शासन के काय में कितनी 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं भौर उन्हें दूर करने की कहाँ तक योग्यता 
उसके अन्दर मोजूद है । 

स्थानीय घ्वराज का तात्यय जनता को अधिक से अधिक संतुष्ट करना 
है| दूसरे लोग हमारी आवश्यकताओं को उतना नहीं समझ सकते जितना 
हम स्वयं समभते हैं | इसलिये यह श्रच्छा होगा कि हम अ्रपने पड़ोसियों की 
सलाह से अपना प्रबन्ध स्वयं करें | घरेलू बातें छोटी होती हैं, लेकिन वे बड़ी 
बड़ी बातों से कम महत्व नहीं रख्तीं। यदि किसी कुटुम्ब का संगठन बिगड़ 
जाय और सब लोग अलग अलग द्वोकर मनमानी करने लगें तो सम्भव है 
अन्य कुटुम्बों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़े | गाँव के गाँव इस उदाहरण से 
बुरे बन सकते हैं। यह बात सरकार के वश से बाहर हे कि जनता की इच्छा 
के विरुद्ध वह उसे बाँध कर रकक्‍खे। हसीलिये स्थानीय संगठनों का महत्व 
किसी बड़े राजनीतिक संगठन से कम नहीं है। धारा-ए_भा के बख़ांध्त दो 
जाने से, तथा किसी फ़रमान के जारी कर देने से हमारे जीवन पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता जितना घरेलू कगढ़ों तथा स्थानीय घटनाओ्रों से। हिन्दों- 
सतान के प्राचीन सामाजिक अथवा राजनीतिक संगठन की ओर आँख उठाकर 
देख तो पता चलेगा कि सभी बातें स्थानीय समभी जाती थीं । जब कभी कोई 
फेसला होता तो स्थानीय रसम-रवाजक्ष का ध्यान रक्‍्खा जाता था। लेकिन 
आज ऐसा नहीं होता | इसकी व्यवस्था आ्राज दूसरे ढंग पर की गई हे | यहद्दी 
बजद्द है कि न्याय और सच्चाई की अनेक व्यवस्था करने पर भी जनता 
असन्तुष्ट रहती है | स्थानीय जनता को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि 
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बद्द अ्रपनी शिक्षा का उचित प्रबन्ध कर सके, अपनी सुविधा के श्रनुसार सड़क 
बना सके, तथा भ्रपनी उन्नति के लिये तरद्द तरह के काय कर सके। इन 
कामों में लगे रहने के कारण शातन में अ्रधिक से अ्रधिक व्यक्तियों का सहयोग 
प्राप्त होगा । राजा और प्रजा का भेद भाव नाम मात्र को बाक़ी रहेगा। 
स्थानीय स्त्रराज ही पंचायती राज कहलाता है | इस प्रकार को सरकार अधिक 
हढ़ और स्थायो समझी जाती है। 
डिस्ट्रिक बोड तथा म्युनित्िपल बोड के अ्रन्दर बहुत सी बुराइयाँ मोजूद 
हैं।पिछुले वर्षा में इनका इतिहास बड़ा दी द्वदय 
स्थानीय स्व॒राज्ञ विदारक रहा है। १६३७ ई० में जब काँग्रेत ने प्रान्तीय 
में सुधार शासन को अपने द्वार्थों में लिया तो उसका ध्यान इन 
बुराइयों की श्रोर आकर्षित हुआ। सुधार की अनेक 
योजनाय पेश की गई' | सबने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्थानीय सस्थाश्रों 
का संगठन बदलना चादिये। मध्यप्रान्त के स्वायत्त शासन-विभाग के मन्‍्त्री 
भ्रीयुत्‌ डी० पी० मिश्र ने जो योजना पेश की वह विचार करने योग्य है। 
खेद दे हि काँग्रेस श्रभी उसे कार्यानित्रत न कर सकी थी कि उसे इस्तीकफ़ा दे 
देना पड़ा | संयुक्तप्रान्त, बम्बई तथा अन्य प्रान्तों में भी सुधार की नई नई 
योजनाय पेश की गई थीं | सब में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि जब 
तक स्थानोय संस्थाओ्रों का रूप न बदल दिया जायगा तब तक जनता श्रपने 
अधिकार से लाभ नहीं उठा सकती । श्रीयुत डी० पी० भिश्र लिखते हैं, 
“सारे हिन्दोस्तान में स्थानीय संस्थाञ्रों की दशा श्रत्यन्त शोचनीय है। कुछ 
इने गिने दो चार बोर्डों को छोड़कर बाक़ो सब की श्राथिक दशा बढ़ी ही 
ढावाँडोल है । स्थानीय संत्थायें ताने को निशान बन गई हैं। व्यक्तिगत 
लड़ाई-भगढ़े इनमें ग्रामतोर से पाये जाते हैं। सदस्यगण जनता के पैसे का 
दुरुपयोग करने के साथ द्वी साथ भ्रपना श्रमुल्य समय व्य्थं की बातों में खोते 
हैं| दलबन्दियों में पड़कर योग्य से योग्य कमंचारी निकाल बाहर कर दिये 
जाते हैं। परिणाम यद्द है कि स्थानीय संस्थाय बड़ी दी ग्रेर जिम्मेवारी के 
ताथ काम कर रही हैं |” काँग्रेत सरकार का विचार है कि स्थानीय बोर्डों' 
में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति जारी कर दी जाय, जिससे साम्प्रदायिक्र कढुता 
दूर दो । 
संयुक्तप्रान्त में स्वायत्त शासन के सुधार के लिये जो कमीटी बनाई गई 
थी उसने वतमान संगठन पर शोझ प्रकट किया | कमीटी की राय में स्थानीय 
संस्थाओं की दशा, विशेषकर गाँवों और छोटे करबों में, बहुत ही निराशा- 
जनक है | जे मशीन इन्हें चला रही हे उससे जनता की सावंजनिक उद्नति 
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नहीं हो सकती | इसके विपरीत लोगों की रहन-सद्दन में उन्नति करने के 
लिये यह सभी प्रकार से श्रसफल रही है ।” स्थानीय संस्थाश्रों ने जितनी 
लापरवाही भौर गोर ज़िम्मेवारी से काम किया है उसका बुरा प्रभाव आराम 
जनता पर साफ़ दिखाई पड़ता है। लोग क्रमचारियों के ब्यबह्ार से श्रत्यन्त 
असन्तुष्ठ हैं | किपती भी ज़िले में चेयरमैन तथा बोड के मेम्बरों की दवालत 
दरियाफ्रत की जाय तो पता चलेगा कि सभी लोग उनसे असम्तुष्ट हैं। जो 
संध्यायें जनता की अधिक भलाई के लिये बनाई गई थीं, और जिनके 
प्रबन्ध की पूरी शक्ति उन्हीं के दृथों में सॉप दी गई थी, उन्हीं के कारण 
आपस में बेर विरोध की वृद्धि दवा. यह बात कुछु उलटी सी नान पड़ती हे । 
कमोटी ने यहाँ तक कहां था कि “जिला और म्युनिष्पल बोड की 
कारवाइयों में रत्ती भर भी दम नहीं हे | दोनों ही श्रकमंण्य तथा भागड़े के 
धर हैं।” 

बम्बई में जो कमीटी इस काय के लिये बनाई गई थी, उसकी आवाज़ 
कुछ नप्न रही | उपने यह जाहिर किया कि संसार के सभी देशों में स्वायत्त 
शान की दशा शोचनीय हे | दिन्दोस्तान भी उसी लहर में बह रहा है। 
ऐसा एक भी देश दिखाई नहीं पड़ता जिसकी स्थानीय संस्थायें पाक साफ़ हों, 
ओर जिनकी कारवाहयों से जनता सन्तुष्ट हो। कमीटी का यह विचार है कि 
स्थानीय संस्याश्रों में पेसे की कमी के कारण अ्रनेक बुराइयाँ अ्रपना घर कर 
गई हैं | यदि आज इनकी आ्रार्थिक दशा ठीक कर दी जाय तो इनका कार्य 
सुचारु रूप से चलने लगेगा । 


इन तमाम योजनाश्रों शोर कमीटियों के विचारों से यद्द साफ़ ज़ाहिर है 
कि कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता नितान्त ज़रूरी है। इन सबका 
लुब्बे लवाब यह है कि ;-- 


१--मोजूदा स्थानीय संस्थाश्रों की मशीन दोषयूण दै। इसका पुनसंगढठन 
द्वोना चाहिये । 

२--इन संस्थाश्रों के कमंचारी श्रयोग्य और श्रनभिज्ञ हैं। इनकी उचित 
ट्रेनिंग होनी चाहिये । 

३-हनकी आर्थिक सुधार होना चाहिये। 

यदि ये तीनों बुहाश्याँ दूर कर दी जायें तो स्वायत्त शासन अपने उद्देश्य 
को पूरा कर सकता है। श्रत्र प्रश्न यह है कि क्‍या स्थानीय संसख्थाये इस 
कमी को दूर करने की शक्ति रखती है ? क्या उन्हें यह अ्रथिकार प्राप्त है कि 
वे झपने संगठन को जेसा चाहें बना लें ! क्‍या अपने कमंचारियों को नियुक्त 
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करने तथा निकालने के अधिकार उन्हें प्राप्त हे? क्‍या वे श्रपनी आर्थिक 
परिध्यिति को ठीक करने के लिये मनमाना टैक्स लगा सकती हैं, अथवा कज़ं 
ले सकती हैं ? ये प्रश्न जब तक हल न होंगे तब तक यह कद्दना अत्यन्त 
कठिन है कि स्थानीय स्वराज की मौजुदा बुराइयों के लिये दोषी कोन है। 
इन्हें जानने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाश्रों की ताकृत और 
उनके श्रधिकार पर दृष्टि डाली जाय | 
स्थानीय संस्थाश्रों के श्रधिकार सीमित हैं। वे अपनी परिस्थिति ठीक 
करने तथा अपने को अ्रधिक कार्यकुशल बनाने के लिये 
स्वायश्त शासन भाज़ाद नहीं हैं। उन्हें कृज़ लेने का श्रघिकार नहीं 
की सीमा हे | नहाँ तक संगठन की बात है, वे रत्ती भर भी 
इसमें परिवतन नहीं कर सकतीं। जनता की यह श्राम 
शिकायत ररती है कि इिस्ट्रिक्ट बोड़ अ्रथवा म्युनिसिपल बो्ड उनके लिये 
स्कूल नहीं खोलते | दर गाँव को यह आशा रहती हे कि वहाँ कोई न कोई 
स्कूल खोल दिया जाय । छोटे छोटे कस्बों के लिये बिजली और सीमेंट की 
सड़क चाहिये । सड़कों के दोनों किनारों पर पेड़ होना जरूरी है । ये आशाये 
बुरी नहीं हैं, ओर जनता की माँग के लिये बहुत कुछ यथाथ हैं । इस्से पता 
चलता है कि वद्द श्रपने जीवन को उठाना चाहती हे। श्रव वह दब्बू ओर 
अपने अ्रधिकारों से अनभिश नहीं दे | लेकिन प्रश्न तो यह है कि स्थानीय 
संस्थायें क्दाँ तक इन माँगों को पूरा कर सकती हैं | जब तक हम उनकी शक्ति 
का अन्दाज़ न करले तब तक हम उन्हें दोषी नहीं ठह_रा सकते। काँग्रेत 
सरकारों ने इसे स्वीकार किया था कि इन संस्थ।ञओ्र| के अधिकार इतने कम हैं 
कि ये जनता की मॉग को पूरा नहीं कर सकतीं। वरतमान समय में जनता में 
जे असन्‍्तोष इनको श्रोर से फेले हुये हैं उन्हें दूर करने की शक्ति इनमें नहीं 
है। यही सोचकर कॉग्रेत ने यद्द विचार प्रकट किया था कि स्थानीय प्रबन्ध 
की सारी बाते इन संस्थाश्रों को दे दी जायें। जब तक ऐसा न होगा तब 
तक इनकी जिम्मेवारी बँटी रहेगी | ग्रेर ज्रिम्मेवार रद्द कर कोई संगठन श्रपने 
उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता | 
स्थानीय स्वराज का त्षेन्र भत्यन्त संकीण है। शिक्षा, सफ़ाई भोर 
आवागमन इन तीनों बातों को छोड़कर उनके हाथ-ैर बँघे हुये हैं। पणिइत 
मिश्र का कहना है कि जिस प्रकार प्रान्तों के विषय २९१ विभागों में बोँटे 
गये हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ज़िले का काय २१ विभागों में बाँद दिया जाय | 
जिले की एक कोंसिल इन विभागों का प्रबघ प्रान्तीय सरकार की देख-रेख में 
करे । इससे काय में सुविधा होगी और उंस्थायें अपनी ज़िम्मेवारी को अधिक 
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महसूस करेंगी। प्रान्तीय घारा-सभा स्थानीय संत्थाश्रीं के लिये कोई क़ानून 
पास करने का कष्ट न करे | इन मामलों में वे श्रपना व्यथ का समय और 
रुपया बर्बाद न करें। स्थानीय कौंसिल ( िंकछ्रापंट। 00एाथो ) अपनी 
सुविधानुसार इन नियमों को बना लें। मंत्रिमंडल तथा धारा-सभा काजेा 
स्थान प्रान्त में हे वह्दी जिले की कॉतिल, कार्यकारिणी कर्मंटी तथा इसके 
सभापति को हो | संयुक्तप्रान्त की कमीटी ने भो इस योजना की सराहना की 
थी | उसने इत बात की छ्िफ़ारिश की थी कि यदि स्थानीय संदुथाओ्ं को 
सफल बनाना है तो उनका संगठन प्रान्तीय सरकार के ढंग पर होना चाद्दिये । 
ज़िल्े की कोंसिल छोटे पैमाने पर उन तमाम कामों को करने के लिये श्राज़ाद 
हो जे। प्रान्तीय सरकार आज कर रही है । 

१६१६ से लेकर १६३७ ई० तक धघ्थानीय संस्थाशत्रों की श्रतफलता पर 
दृष्टिपात करते हुये पंडित मिश्र लिखते हैं कि संस्थाओं की श्राजादी के 
बावजूद इन्हें चन्द बातों से इत कदर दुर रक्खा गया कि हर कदम पर इन्हें 
मुंह की खानी पढ़ीं | ये संस्थायं किसी योग्य व्यक्ति की मातइती में नथी। 
प्रान्तीय सरकार का दोहरा शासन उन्हें इस बात का अवसर नहीं देता था 
कि वे श्रपने अन्दर से योग्य व्यक्तियों को खोज निकाले | जिले में इस प्रकार 
के विभाजन को कोई ज़रूरत नहीं है | यह ठिद्धान्त ग्रलत है कि कुछ मामलों 
में सरकारी कमचारी श्रपना द्वाथ रक्खें और बाक़ी जनता के द्वाथों में रहें । 
इस दो श्रमली हुकूमत से प्रजा की जे हानि हुई है उसका जीता जागता 
उदाहरण प्रजा के असन्‍्तोष रूप में हमारे सामने मोजूद दे। सारे अधिकार 
जिले की कोंसिल को हों | वही योग्य से योग्य कमंचारियों को खोज कर 
अपना काय कराये । 


स्थानीय स्वराज अभी तक पूण नहीं हे | नागरिक शिक्षा के अ्रभाव के 
कारण स्थानीय जनता में उन बातों की कमी हैं जे! शापन को चलाने के 
लिये ग्रावश्यक हैं। यही वजह दे कि डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोड 
की कारंवाइयों से लोग अ्रसन्तुष्ट रहते हैं। इनकी मीतरी कमजे॥रियों की बहुत 
कुछ जिम्मेवारी सरकार के ऊपर है। उसका यह फ़न है कि वह जनता को 
अधिक योग्य ओर कार्य-कुशल बनाये। स्थानीय संस्थाओ्रों के सुधार के 
लिये चन्द बातें निहायत जरूरी हैं | पदली चीज तो यह हैं कि सरकार सबके 
लिये नागरिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध करे | छोटी कक्षा से ही नागरिकता 
की शिक्षा दी जाय । कोरे किताबी ज्ञान से भोले भाले बच्चे अच्छे नागरिक 
तथा योग्य शासक नहीं बन सकते । इर गाँव में श्रनेक प्रकार की पश्चायत् 
स्थापित की जायें। ग्राम के सभी तजुरबेकार ओर योग्य व्यक्तियों को एक 
झ[० भा० श[००-३० 
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कॉसिल बनाई जाय | वही इन कमीटियों के कार्मों की देख-भाल करे ्रौर 
मुक़दर्मों का फेतला करे। सरकारी कमंचारी स्थानीय संस्थाओं की आज्ञा 
फे बिना किसी काय में दख़ल न दे'। यदि संस्थायं किसी काम में 
लापरवाही करे तो सरकार उन्हें चेतावनी दे सकती है। सरकार पैसे से 
इनकी पूरी मदद करे । दर ज़िले का शासन वहीं के निवासियों को सुपुर्द 
कर दिया जाय । थोड़े से सरकारी कमंचारी उनकी देख-रेख के लिये 
रख दिये जाय। जिन विषयों में सरकार कुछ सुधार करना चाहे उन्हें 
वह सलाह के रूप में स्थानीय संस्थाओं को दे सकती है। योग्य और विशेष 
जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को वह इस काय के लिये नियुक्त कर 
सकती दे कि वे स्थानीय वातों की खोज करके शासन के अधिक सुविधा- 
जनक तथा सरल बनावे। स्थानीय संस्‍्थायें सरकार के इस काय में 
काफ़ो मदद दे सकती हैं। इससे ग्राम-व्यवसायों तथा अ्रनेक ऐशवी बातों में 
उन्नति हो सकती है जिनकी झोर सरकार के ध्यान देने का श्रवत्तर 
नदीं मिलता | साथ दी इन संध्थाओं में सम्मिलित निर्वाचन पद्धति भी 
अ[वश्यक हे | 
स्थानीय ध्वराज के लिये हिन्दोस्तान प्रसिद्ध है| बृटिश राज्य से पहिले 
हिन्दू और मुछ्लमान दोनों कालों में यहाँ पश्चायती राज 
प्राचीन भारत की व्यवस्था थी। इसका विध्तृत बणुन उन्नौसवें श्रध्याय 
धयोर में किया गया है।आम और शहर दोनों के लिये दो 
स्थानीय प्रकार की संस्थायें थीं। शहरों के प्रबन्ध के लिये कई 
स्थराज कर्मीटियाँ द्वेती थीं। सबके ऊपर एक प्रधान कमीणी होती 
थी। महेनजेदारों ओर हरप्पा नामक शहरों की खुदाई से 
पता चलता है कि शहरों का प्रबन्ध कितनी उत्तमता-पू्वक किया जाता 
था। उनमें सफ़ाई, रोशनी, सड़कों आदि की व्यवस्था आजकल से 
च्छी थो। शहर एक ख़ास नकृशे के अ्रनुसार बसाये जाते थे। घरों की 
बनावट में इस बात का ध्यान रकक्‍्खा जाता था कि दर प्रकार की सुविधायें 
इनमें मोजूद हों । दूकानों की व्यवस्था एक निमम के अनुसार की 
जाती थी । एक प्रकार को चीज एक ही जगह बिक्र सकती थी। चारों 
झोर ऊँची ओर मजक्षबूत दीवारे थीं। पाटलिपुत्र के वर्णन में इस प्रकार 
को दीवारों का ज़िक़र किया गया है | शहर में प्रवेश करने के लिये एक या 
दो फाटक होते थे | हन पर पहरे की व्यवस्था रद्दती थी | रात में पहरेदार 
इनकी रखबाली करते थे। आधुनिक वैशानिक साधनों के न होते हुये भी 
यह व्यवस्था आजकल से कहीं अ्रच्छी थी। शहर विभिन्न प्रकार फे बग्ीचों 
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ओर बाटिकाओं से भरे होते थे। केई ग्आादमी बिना प्रयोजन शहरों में 
नहीं रह सकता था | हर नये यात्री का नाम और पूरा पता लिख लिया 
जाता था । शहरी लोगों का जीवन नियमित था। रात और दिन दोनों 
समय घंटे बजाये जाते थे। विशेष ख़तरे के समय एक खास घंटे से लोगों 
को इसको सूचना दी जाती थी। चीजों का भाव ठीक करने के लिये 
अलग अलग कमीटियाँ होती थीं। सड़ी गली चीज़ बेचने की सख्त 
मुमानियत थी। दुकानदार अपनी चीक्लें उचित भाव से महँगा नहीं बेच 
सकता था। दर शहर में एक कातवाल और कुछ सिपाही रहते थये। 
प्रबन्ध का सारा काम शहर के निवात्तियों के सुपु्द किया गया था। श्राम 
तौर से शद्दर नदियों के किनारे हुश्रा करते थे | इससे व्यापार में सुविधा 
द्दोती थी । 

गाँवों के प्रबन्ध के लिये स्थानीय पज्चायतें बनी हुई थीं। दर गाँव में 
एक बड़ी पश्चायत होती थी । इसके नीचे कमीटियाँ होती थीं। इन्हीं के 
सब काम सुपुर्द किया गया था। प्रत्येक गाँव में एक क्‍्लक, एक मुखिया, 
दो पहरेदार, तथा तरह तरह के पेशे बाले रहते थे | सबको अपने अपने 
काम की जिम्मेबारी दी गई थी। गाँवों का जीवन सामूहिक था । नाई, धोबी, 
दर्जो, बढ़ई, सुनार आदि पेशे बाले सबकी भलाई के लिये काम करते थे | 
ग्राम पश्चायतें इनकी देख-रेख करती थी। प्रत्येक गाँव स््रावलम्बी और सुखी 
था । बादशाह तक को गाँव के मामलों में हाथ डालने की इजाजत न थी। 
सरकारी कमचारी ग्राम-पश्चायतों की इज्जत करते थे। सरकारी महकमें 
में इन पश्चायतों को बात बड़े ग्रेर से सुनी जाती थी। पुलीस के यह 
अधिकार न था कि वह गाँव के किसी निवासी पर मुक़दमें अथवा जुर्माना 
कर सके | जब तक ग्राम पत्चायत श्राश्ञा न देती, तब तक गाँव के मामलों 
में किसी के दखल देने का अधिकार न था। उनके प्रबन्ध के लिये पंचायतों 
का घेरा नीचे से ऊपर तक फेला हुआ था। द्वर गाँव के अ्रतिरिक्त १०, २० 
५०, १००, २००, ४६००, तथा १००० गाँवों की श्रलग भलग पश्चायतें थीं। 
जब केाई बढ़ा मामला पेश होता तो ककड़ों गाँवों की पश्चायतों से राय ली 
जाती थी | राज्य परिवततन के समय भी इन पश्चायतों का ढाँचा एक-सा बना 
रद्दता है । ह 

बूटिश राज्य के पहले हमारे देश में शासन की नीति भिन्न थी। 
शासक प्रजा के सन्तुष्ट और सुखी रखना चादते थे। प्रजा के अधिकारों 
की रक्षा के लिये तरह तरह की व्यवस्थायं बनाई गई थीं। यह कहना 
ग़लत है कि आवागमन की सुविधा की कमी के कारण शासन की बागढ़ोर 
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एकत्र नहीं की जा सकती थी। अशोक, शेरशाह् श्रोर श्रकबर के 
शासन प्रत्नन्ध को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
आवागमन की सुविधायें कम थीं | हर गाँव की रिपो:० बादशाह के कान तक 
पहुँचाई जाती थी | यहाँ तक कि वे गाँव के मुखियों के पहचान सकते थे 
आर किसी किसी का नाम तक याद रखते थे । शासन की देख- 
रेख के लिये सरकारी कमंचारी घोड़े पर चढ़कर गाँवों का दोड़ा करते 
थे | उनका उद्देश्य श्राण कल की पुलीस की तरह गाँव वालों को 
डरवाना न था। वे चुपचाप मुखिया के दरवाजे पर जाते और गाँव को 
सारी बातें दरियाफ्त कर बादशाह के इसको ख़बर देते थे | आम निवाधियों 
को यह पता भी नहीं चलता था कि पदञ्ञायतों से ऊपर उनका कोई दूसरा 
भी शासक है। बादशाहों के इत बात का अभिमान था कि उनको 
प्रजा अपने श्राप अपना शासन-प्रबन्ध कर सकती है। परन्तु बृूटिश राज्य . 
की नीति कुछु ओर है| इसके अन्दर प्रजा के श्रधिकार कम होते गये 
और स्थानीय संध्थाये नष्ट हो गई | सारा दारोमदार इनेगिने सरकारी 
करमंवारियों पर छोड़ दिया गया है । यदि एक मामूली सिपाद्दी क्िले के 
ग्रफ़सर से कुछ फ़रियाद करे तो उप्तका मूल्य सारे गाँव वालों की फ़रियाद से 
अधिक समझा जाता है। 
मुग़ल साम्राज्य के अन्दर स्थानीय स्वराज को महिमा कम न थी। 
यह कहना गलत है कि अंग्रेज़ी राज के पहले 
बर्तमान स्थानीय स्थानीय संस्थायें दोषपू्ण थीं। साइमन कमीशन ने 
संस्थाओं का अ्रपनी रिपो् में यह ज़ाहिर किया है कि “प्राचीन 
विकास आमीण संस्थाओं की रचना संकुचित दृष्टिकोण से को 
गई थी | इनका कतंव्य बहुत द्वी साधारण था और 
इनके श्रन्दर जातीयता की प्रधानता थी । इनका काम प्रजा से टेक्स वसूल 
करना, और जानमाल की रक्षा करना था। इससे नागरिक शिक्षा में 
कुछ भी सहायता नहीं मिलतो थी श्रोर न शासन का ही भार हलका 
होता था।” 
इस प्रकार के कथन में कोई दम नहों है। प्राचीन स्थानीय संस्थाओं की 
प्रशंता विदेशियों तक ने की है। जे। संगठन हज़ारों वर्षो से चला झा रहा 
था, और जिसे तोड़ने की हिम्मत शेरशाह श्रोर अकबर ऐसे येग्य शासकों ने 
नहीं की, उसे संकृचित ओर बेकार कहना एक घोर अन्याय है। में यह 
मानता हूँ कि बृटिश राज्य के अन्दर स्थानीय संस्थात्रों का संगठन किठी औ्ौर 
तरह का है, लेकिन इसका तात्पयं यह नहीं है कि मौजूदा सभी चीज़ें पहले से 
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अच्छी हैं| राजनीतिक स्वतन्त्रता की आवाज़ झाज काफ़ी बुलन्द है, लेकिन 
इसका यह अथ नहीं है कि बृटिश राज्य के पहिले हिन्दोस्तान में गुलाम बसते 
थे श्रीर उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त न थे | इस तरह की धारणायें ग़लत 
हैं श्रोर जो लोग प्राचीन भारतीय इतिद्दास से परिचत नहद्दीं है उन्हें सभी चीज़े 
बूटिस राज्य की देन मालुम पढ़ती हैं। 

ऊपर कह्दा गया है कि बृटिश राज्य की नीति कुछ और रही है। हर 
मामले में विदेशीपन की बू हमारे देश में मौजूद है । यहद्द स्वाभाविक है कि 
"यथा राजा तथा प्रजा”। अ्रंग्रज़ों का आगमन समुद्री मार्गों से हुआ । 
व्यापार की सुविधा के लिये उनका ध्यान शहरों को ओर आकर्षित हुआ। 
१६८७ ई०» में कोट श्राफ़ डाइरेक्ट्स ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को यह आज्ञा 
दी कि वह मदरास शहर में एक कारपोरेशन की स्थापना करे | इस कार- 
पोरेंशन के सभी सदस्य नामज़द ऊिये गये थे । | इसमें हिन्दोस्‍्तानी और अग्रेज़ 
दोनों थे । इसके बाद १७२६ ई० में कलकत्ता, मदरास और बम्बई में मेयस 
कोट की स्थापना की गई | इनका काम शासन प्रबन्ध करना न था, बल्कि 
न्याय करने के लिये इनकी रचना की गई थी । १७७२ ई« में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
के अनुसार स्थानीय अफ़मरों तथा संत्थाओं को यह अधिकार दिया गया कि 
वे अपने अधीन हिस्सों से टेक्‍्स वसून कर सकते हैं| १७१२१ ई» में गवर्नर- 
जनरल को यद्द अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता बम्बई तथा मदरास 
में शान्ति जज (तं प्र८028 06 (७ ९४८९) की स्थापना करे | इनका काम 
शदर की सफ़ाई, सड़कों की रक्षा तथा इसी तरह की स्थानीय बातों की देख- 
रेख करना था । 

१८४६ ई० में बम्पई की म्युनिसिपलिटी में कुछु तवदौलियाँ की गई । 
श्८६२ ई० में फिर इसमें कुछ परिवतन किये गये | पहिले के श्रनुसार शह्दर 
के प्रबन्ध का भार शान्ति जज और एक बैत नक कमिश्नर के दिया गया 
था। परन्तु दूसरे ऐक्ट में दो निर्वाचित सभाद्नों को शासन का भार साँप 
दिया गया | पहिली सभा में ६४ सदस्य थे। ग्राधे जनता &ारा निर्वाचित 
किये गये और बाक़ी शान्ति जज तथा सरकार ने नामज़द किया था। 
एक सभा का नाम कारपोरेशन और दूसरी का शदर कॉमतिल (0छ7॥ 
(०णण्टं ) था। इसमें कुल १२ सदस्य थे। इसमें ८ कारपोरेशन द्वारा 
चुने गये थे और बाकी को सरकार ने नामज़द किया था। म्युनिसिपल 
कमिश्नर के अधिकार पहले की तरह बने रहे । आर्थिक विषयों मे शहर 
कॉसिल प्रधान ठद्दराई गई थी | १८१५० तथा १८५६ ई& में गवर्नर-नजनरल 
की कॉसिल ने दो ऐसे कानून पास किये जिनका सम्पन्ध अन्य शहरों की 
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म्युनित्तिपलिटियों से था | लार्ड मेयो के समय में स्थानीय संस्थाओं पर श्रधिक 
ध्यान दिया गया। उसका विचार था कि इन्हें अपना प्रबन्ध करने की पूरी 
अ्राजादी मिलनी चाहिये। 

स्थानीय स्वराज की स्थापना लाड रिपन के समय से मानी जाती है। 
श्८८र ई० में उसके एक प्रध्ताव के फलस्वरूप म्युनिसिपलिटियों का ढाँचा 
ग्रोर उनका कतंव्य बदल दिया गया । उसने अपना उद्दृश्य ज़ाहिर 
करते हुये यद्द कहां कि, “स्थानीय संस्थाओं का उद्दंश्य जनता को 
राजनीतिक शिक्षा देना है| इससे योग्य व्यक्ति अपने श्राप आगे बढ़कर 
शासन में हाथ बंठायेंगे /” यहाँ तक तो म्युनित्तिपलियी की बात रहदी। 
रिपन का ध्यान ग्राम पश्चायतों तथा जिला बोर्डो' की तरक भी गया। 
१८७० ई० तक डिस्ट्रिस्ट बोड की स्थापना नहीं हुई थी । शहरों में म्युनि- 
सितलिटियाँ काम करती थीं, परन्तु गाँवों के प्रबन्ध की कोई स्थानीय व्यवस्था 
न की | पद्मायते तो थीं, लेकिन बृटिश सरकार उन्हें पुनः जीवित करने 
के पक्ष में न थी। उसका दर काम शहर से ही आरम्भ होता है। 
कमोडियाँ, दफ्तर, कचदरियाँ, स्कूल, लाइब्रेरी श्रादि सब कुछ शहर में ही 
होने चाहिये । यही वजह हे कि गाँव की पंचायते' बृटिश राज्य में टूटती गई । 
१८७० ई०» में लाड मेयो के सम? में यद्द प्रस्ताव पास किया गया कि 
विभिन्‍न प्रान्तों में स्थानीय संस्थात्रों को कुछ शातन प्रवन्ध के श्रधिकार दे 
दिये जायें। श्राथिक ज्षेत्र में उन्हें छोटे मोटे अधिकार दिये गये थे | परन्तु 
अभी तक इनका केई ठीक रूप नहीं बना था। लाड रिपन के समय में 
सबका पुनसगठन किया गया | सारे इहिन्दोस्‍्यान में ज़िला बोर्डो' की स्थापना 
की गई । समय समय पर नये नये क़ानून पास किये गये और इन बोडों की 
बनावट में सुधार होते गये | 

ज़िला बोर्डो। में ग्ेर सरकारी सदस्यों को संख्या क्रमशः बढ़ती गई और 
इनके अधिफार और कतंड्य भी धीरे धीरे बदलते गये। निर्वाचन की प्रथा 
चलाई गई । उन्हें श्राथंक मामलों की कुछ स्वतन्त्रता देकर स्वावलम्बी बनने 
का अवसर दिया गया । कुछु विभागों के टैक्स उन्हीं की मज़ीं पर छोड़ दिये 
गये । उन्हें ख़ब करने का अधिकार इन्हीं बोर्डों को दिया गया। प्रान्तीय 
सरकारों ने अपने अ्रपने प्रान्तों में इनको स्थापना और वृद्धि की। भारत 
सरकार इसमें हाथ नहीं डालती थी | इसीलिये विभिन्न प्रान्तों की स्थानीय 
संस्थाश्रों का स्वरूप अलग अलग दिखाई पड़ता है। उनके अ्रधिकार और 
करतेब्यों में भो फरक दिखाई पड़ते हैं। १६१६ ई० तक इतने कानून पास 
करने पर भी इन संस्थाशत्रों का संगठन सन्तोष-जनक न था। १६७०६ ई« में 


स्थानीय स्वरांज २३६ 


इनको जाँच के लिये एक कमीशन ([062९0|74320७0॥ (/णाा॥४७07) 
नियुक्त किया गया। उसकी रिपोट में यह बात ज़ाहिर की गई कि स्थानीय 
संस्थाश्रों की शक्ति कम है श्रोर इन्हें श्रधिकर स्वतन्त्र रखने की ग्रावश्यकता 
है। भारतीय शासन का विकास इतना धीरे घीरे हुआ है कि छेटे छोटे श्रधि- 
कारों को प्राप्त करने भ॑ जनता को वर्षो' इन्तजार करना पड़ा है। जिला बोडों 
की हालत १६१६ ई० तक पहले की तरह बनी रही | 


१६१८ ई० में भारत सरकार की श्रोर से एक विश्त प्रकाशित की गई 
जिसका उद्देश्य यह था कि ज़िला बोर्डा से सरकारी श्रफ़्सरों का दाथ 
हटा दिया जाय । अ्रव तक ज़िले का कलेक्टर बोड का सभापति होता था श्रोर 
हर मामले में जनता को दबना पड़ता था । टेक्स लगाने तथा सफ़ई रखने 
में भी सरकारी कमंचारियों की मर्ज़ी पर निभर रहना पड़ता था। कहने के 
लिये जिला बो्ड की स्थापना की गई थी, लेकिन हर मामले में सरकारो 
कमंचारियों की बाते' माननी पड़ती थीं। उनकी मर्जी के खिलाफ चलने का 
साइस जनता को नहीं होता था। १६१८ ई० के सुधार में इस बात की 
सिफ़ारिस की गई कि बोर्डों के कुछु और अश्रघिकार प्रदान किये जायें। 
निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी जाय और सरकारी श्रफ़तरों की घोंत दूर कर 
दी जाय | श्रव तक बोर्डों के चेयरमेन सरकार द्वारा नामजद किये जाते थे, 
(जो श्रामतोर से कलेक्टर होता था ) लेकिन अरब यह सिफारिश कौ गई कि 
बोड के सदस्य स्वयं इन्हें, निर्वाचित करें| इसी के फलस्वरूप १६१३ ई० 
के शासन सुधार में स्वायत्त शासन का विभाग प्रान्तीय सरकार की म्ातदवती 
में एक मन्त्री को सौंप दिया गया | कलेक्टर का हाथ बोड के कामों से दृटा 
दिया गया । 


प्रान्तीय सरकारे स्वायत्त शासन में श्रधिक रुचि लेने लगीं। 
जब से यह विभाग भारतीय मन्त्रियों को सौंप दिया गया तब से इसकी उन्नति 
बराबर होती गई है । १६४२२ ई०» में संयुक्त प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बो्ड बिल 
पास किया गया | इसके अनुसार बो्डों के टैक्स लगाने की भ्रधिक शक्ति 
प्रदान की गई। पंजाब प्रान्त में ग्राम पंचायत या इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट कायम 
किये गये। बिहार तथा उड़ीता में भी इसी तरह के सुधार किये गये । 
मध्यप्रान्त, असाम, बगाल, बम्बई श्रादि प्रान्तों में स्थानीय संध्याश्रों में 
श्रनेक सुधार हुये। 


अध्याय ९१७ 
स्थानीय संस्थाएँ 


स्थानीय संघ्थाये' दो प्रकार को हैं। कुछ तो शहरों के लिये और कछ 
ग्रामों के लिये। चूँकि दोनों की समध्याये' ओर भौगोलिक 
स्थानीय. परिस्थिति भिन्न भिन्‍न है इसलिये इनके संगठन, काय तथा 
संस्थाय.,.. दृष्टिकोण में भी भेद है । पग्रा्मों में काय करने वाली 
संस्थाओं का नाम सभी सूत्रों में एकसा नहीं है | बृटिश 
प्रान्तों में दर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट बोड़ स्थापित किये गये हैं, परन्तु आरसाम में 
इसका नाम तालुका बोड है। सयुक्तप्रान्त में ग्रा्मों के लिये दो प्रकार की 
स्थानीय संस्थाये' बनाई गई हैं ;-. 
१--डिस्ट्रिक्ट बोड शोर 
२--पग्राम पं चायतें 


इसी प्रकार शहरों के प्रबन्ध के लिये ४ प्रकार की स्थानीय संध्याये 
हैं ;-- 

१--का रपोरेशन 

२--ग्यु निसपै लिटी 

३--हम्प्र भेंट ट्रस्ट और 

४--पोर्ट ट्रध्ट 


जहाँ तक इन संस्थाश्रों की 6ख्या का प्रश्न है इनमें किसी प्रकार के उलट 
फेर की ज़रूरत नहीं है श्रोर न गाँवों तथा शहरों में दस बीस श्रन्य संस्थाश्रों 
की आवश्यकता है। यदि इन्द्दीं ६ संकधाओ्रों का संगठन और इनके काये 
ठीक द्वो जायें तो स्थानीय जनता को इनसे काफ़ी भलाई हो सकती है। 
श्रभी तक इन संस्थाओं में श्रनेक कमज़ोरियाँ हें | जब तक दम इन्हें दुूरन 
करेंगे तब तक इनके महत्व के समझना कठिन है। हमारे ही माई और 
पड़ोसी इनमें काम करते हैं।वे हमारी समस्याञत्रों से #ली भाँति परिचित 
हैं। उनकी ओर दमारी दोनों की समस्याये एक हैं । फिर भी उनसे हमें 
लाभ नहीं पहुँचता । इसका कोई न कोई कारण क्रूर है। व्यक्तियों को हम 
दोषी इसलिये नहीं ठहदरा सकते कि बारी बारी से सबको इनमें काम करने 
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फे अवसर मिलते हैं। यदे दो चार व्यक्ति बुरे हुये तो यह सम्भव हों सकता 
है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन संघ्थाओ्ं में श्राते ही लोगों की 
दृष्टि बदल जाती है । सबसे बड़ी कमज़ोरी मशीन की होती है। जैमा संगठन 
होगा वैसी ही काय-पद्धति होगी। इन संस्थाश्रों के संगठन में कुछ ऐसे 
सुधार होने चाहिये जिससे इनमें थाने वाले व्यक्तियों को सच्चाई और 
ईमानदारी से काम करने का अवसर मिले । आरम्भ में इनमें काम करने 
बाले कमंचारी सरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे। उनका काम प्रान्तीय 
सरकार के हुक्मों को तामील करना था | परन्तु श्रव यह बुराई दुर कर दी 
गई है। लगभग सभी सदह्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक संस्था का 
अलग-श्रलग वर्णन करने से इनके संगठन और कार्य-पद्धति की ठोक ठीक 
जानकारी द्वो सकती है | पहले ग्राम संध्याञ्रों पर विचार किया जायगा। 


डिस्ट्रिक्ट बोढों की स्थापना १८७० ई० के बाद हुई है। पहले गाँवों 

का शासन १०्चायतों द्वारा दोता था | शासन की बागडोर 

डिस्ट्रिक््ठ बेर्ड को एकत्र करने के लिये, दर ज़िले में गाँवों के प्रबन्ध के 

की स्थापना लिये एक संस्था बनाई गई | इसी का नाम डिस्ट्रिक्ट बेड 

है। बार्ड शब्द से तीन बे।डों का श्राभास होता हे। किसी 

भी संगठन का नाम बाड़ रकखा जा सकता है, परन्तु यदाँ पर ज़िले में जो 
बेड स्थापित किये गये हैं वे तीन प्रकार के हैं :-.. 


१- प्रत्येक जिले में गाँवों का प्रबन्ध करने वाली सबसे बड़ी संस्था जिला 
बेड कहलाती है | जिला बेड को मध्यप्रान्त में जिला- 
ज़िला बार्ड या कॉंसिल कहते हैं । 
डिस्ट्रिक्ट बेड 


२--इसे सब-डिबीजनल बे।ड भी कहते हैं। इसका दर्जा जिला बोड से 
छोटा होता हे | ताल्‍लुका बे!'ड सभी प्रान्तों में नहीं पाये 
तादल्ुका बार्ड जाते हैं । ५० या १०० गाँवों के संगठन से इनकी उश्पत्ति 
द्दोती दे । 
३--प्रत्येक गाँव अ्रथवा दो चार गाँवों के देख-रेख के लिये लोकल 
बेड बनाये जाते हैं। वास्तव में इन्हें आम पञ्चायत कद्दा 
कलेकतल बेड जाय तो कोई ग़लती न द्ोगी। 
संयुक्तप्रान्त में जिला बेड और ग्राम पद्चायतें पाई जाती हैं। इनके 
अतिरिक्त कोई दूसरा संगठन गाँवों के शासन-प्रबन्ध के लिये नहीं बनाया 
गया है। हिन्दोस्तान गाँवों का देश कद्दा जाता है। लगभग ७ लाख गाँव 
खा ० भा० शा[० +- ३ १ 
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बृटिश भारत में पाये जाते हैं| ६० प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में निवास करते हैं। 
केवल नोकरी पेशे वाले तथा व्यापारी शहरों में रहते हँँ। यदि पता लगाया 
जाय तो उनका भी स्थान थोड़े दिन पद्त्ते किमी न किसी गाँव में मिलेगा। 
इमारे देशवापियों का मुख्य पेशा खेती है। ७३ प्रतिशत जनता खेती करके 
अपना गुज़र करती हे । खेती की सुविधा गाँवों में दी हे, क्योंकि खेत शहरों 
में, नहीं लाये जा सकते । शररों में तो रहने तक को ज़मीन नहीं मिलती 
खेती करना तो दूर रहा | इसीलिये लोगों को गाँवों में रहना पड़ता है। 
कोई भी भारतीय सरकार गाँवों की अवहेलना नहीं कर सकती| उसकी 
आमदनी का मुख्प ज़रिया मालगुल़ारी हे | किसानों की ही श्राय पर सरकार 
का ख़च निभर है । इन्हीं की देख-रेख तथा भलाई के लिये ज़िला बोडे' 
की स्थापना की गई है । 
बृटिश भारत में कुल २०७ डिस्ट्रिक्‍्ट बोर्ड है। इनमें ४८५ केवल 
संयुक्तप्रान्त में हैँ | संयुक्तप्रान्त को छोड़ कर कुछ प्रान्तों 
डिस्ट्रिक्ट बे।र्ड में डिस्ट्रिस्ट बेड के नीचे ताल्लुका बे।र्ड स्थारित किये गये 
का संगठन हें। इनकी संख्या ४८४ दे | मदरास प्रान्त में इन दोनों 
बेडे।' के अलावे यूनियन बे।ड बनाये गये हैं, जिनकी संझया 
४५५ है । जिला बे।ड स्थापित करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार को हे। 
बिना उसको आशा के कोई डिस्ट्रिक्ट बेड अपना काम बन्द नहीं कर सकता | 
१६१६ ई० के शासन खुधार में स्वायत्त शासन (,0८4) 50-(090एप- 
70९70) का महकमा प्रान्तीय सरकार के एक भारतीय मन्त्री को दे दिया 
गया | तब से इसके संगठ। में ओर भी सुधार होते गये | वततमान समय में 
इसका संगठभ निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। प्रान्तीय स्वराज के 
स्थापित होने से जिला बाड्ड में नामजदगी का तरीक़ा दूर कर दिया गया 
है। केवल ११ प्रतिशत सरकारी कमचारी इसमें शामिल किये जाते हैं। 
शहरों को छोड़कर प्रत्येक जिला कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बाँद दिया जाता है। 
दर क्षेत्र से दो या तीन सदस्य चुन लिये नाते हैं। इस प्रकार ४० या ४५ 
के लगभग जो चुने हुए सदस्य शआाते हैं उन्हीं को डिस्ट्रिक्ट बेड का सदस्य 
कहते हैं | इन्हीं को कमीटी डिस्ट्रिक्ट बेड कहलाती है। सदस्य अपने में से 
किसी को बेड का सभापति चुन लेते हैं जिसे चेयरमैन कददते हें। यदि 
बे चाहें तो जिले के किसी अन्य प्रतिष्ठित तथा योग्य अ्यक्ति को चेयरमैन 
चुन सकते हैं। चेयरमैन के श्रतिरिक्त एक सद्दायक चेयरमैन भी चुना 
जाता है। वे अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास करके इन्हें अपने पद से दृटा 
सकते हैं। जिला बोर्ड का चुनाव ३ वर्ष के लिये द्वोता है, परन्तु प्रान्तीय 
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सरकार इसकी अवधि को बढ़ा सकती है। वतंमान समय में प्रान्तीय स्वराज 
की विफलता तथा युद्ध के कारण बेडे' की अ्रवचि बढ़ा दी गई दै । 
डिस्ट्रिक्‍्ट बेड के सदस्यों का चुनाव साम्प्रदायिक्रता के ब्याधार पर 
किया जाता है। हिन्दू श्रोर मुसलमानों के लिये निर्वाचकों की संख्पा भिन्न 
भिन्न होती है | संयुक्तप्रान्त, आसाम तथा बम्वई में मुसलमान सदस्यों के 
लिये कुछ स्थान निश्चित कर दिये गये हैं| इन्हें चुनने का श्रधिकार केवल 
मुसलमान निर्वाचकों को है। किसी हिन्दू के लिये इन्हें वोद देने का अधिकार 
नहीं है। श्रन्य प्रान्तों में उनके निर्वाचकों की संज्या अलग नहीं है। केवल 
सदस्यों के लिये कुछ स्थान निश्चित कर दिये गये हैं कि इतने हिन्दू और 
इतने मुसलमान होंगे। बम्बई प्रान्त में मुसलमान निर्वाचकों का यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि वे चाहें तो सम्मिलित रूप से सदस्यों का निर्वाचन कर 
सकते हैं | त्रियों, श्रक्ुतों तथा मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित रक्‍्खे जाते 
हैँ | साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रथा सवंथा दूषित है । डिस्ट्रिक्ट 
बाड गाँवों के प्रबन्ध के लिये बनाये गये हैं। श्रमी तक गाँवों में साम्प्रदायिक 
भावनायें नहीं हैं | हिन्दू और मुसलमान दोनों श्रापस में मिलकर रहते 
हैँ | उन्हें यइ् ख़याल नहीं होता कि ये क्योंकर आपस में लड़ सकते हैं। 
यद्द समध्या केवल शहरी है | गाँवों में तो हिन्दू ओर मुसलमान दोनों एक 
दूसरे के त्योहारों में शरीक द्वोते हैं श्रोर सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी 
होते हैं । ऐसी दशा में साम्प्रदायिक निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं है। 
सच्चा ओर ईमानदार मनुष्य चाहे वह दिन्दू हो श्रथवा मुसलमान, सबके 
बहुमत से चुना जा सकता है। कितने ही हिन्दुश्रों के गाँवों के मुखिये मुतलमान 
हैं श्रोर मुसलमानों के गाँत्ों के हिन्दू हैं । किसी को हसमें इतराज नहीं होता । 
डिस्ट्रिक्ट बोड अपना सब काम कमीटियों द्वारा करता हे। जब बोड 
की पहली बैठक होती है तो विभिन्न कार्यों के लिये श्रलग अलग कमीटियाँ 
बना दी जाती हैं | दर कमीटी में ३ या ४ सदस्य रख दिये जाते हैं। बाड़ 
के सभी सदस्य ब्रैठकर कमीटियों का निर्माण करते हैं। दर कमीटी अपना 
एक सभापति रखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई, सड़क, पानी इत्यादि इत्यादि 
कमीटियाँ होती हैं। इन सबमें शिक्षा कमीटी बड़ी समकी जाती है । इसका 
सभापति शिक्षा विभाग का चेयरमैन कददलाता है। जिले भर के श्रपर तथा 
मिडिल स्कूल इसी की देखरेख में काय करते हैं। प्रतिवर्ष कितने द्वी नये नये 
स्कूल ओर सैकड़ों अध्यापक इसकी मर्ज़ों से खोले तथा भर्ती किये जाते हैं। 
इसीलिये शिक्षा घिभाग का चेयरमैन जिले के कामों में बहुत बड़ा हाथ रखता 
है। यदि यह योग्य और भनुभवी दो तो अपने जिले की काफ़ी उन्नति कर 
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सकता है | इसी तरह हर विभाग की देखरेख के लिये एक कमीटी होती 
हे। चेयरमैन इन सबका प्रधान द्ीोता है। बेड के सदस्यों की बैठक 
महीने में एक बार होती है | श्रावश्यकता पड़ने पर यह किसी भी समय 
बुलाई जा सकती है । 

प्रत्येक बोड का एक मन्त्री होता है। वास्तव में सब कामों की देख- 
रेख यही करता है। बोड के कमंचारी इसकी अ्रध्यक्षता में कार्य करते 
हैं| इसका स्थान वेतनिक होता है | इसके " अतिरिक्त एक इंजीनियर, एक 
डाक्टर और एक स्वास्थ्य निरीक्षक इत्यादि कमचारी बाड द्वारा नियुक्त किये 
जाते हैं | बोड के दफ़्तर में अनेक क्ताक ओर चपरासी भी भर्ती किये जाते 
हैं। चेयरमैन श्रोर सदस्यों को छोड़कर बाक़ी सभी वैतनिक द्वोते हैं । जिले में 
दौड़ा करने के लिये इन्हें वेतन के श्रतिरिक्त भत्ते भी दिये जाते हैं। यद्यपि 
चेयरमैन को वेतन नहीं दिया जाता फिर भी दोड़े के समय इसे प्रति मील के 
हिताब से भत्ता दिया जाता है| जो भी व्यक्ति इस पद पर शझाते हैं उनकी 
इच्छा धन की नहीं द्ोती है | केवल पद के लोम से ग्रथवा काम करने की 
इच्छा से लोग चेयरमेन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके चुनाव के समय 
बोड में काफ़ी चहल पहल रहती है | कभी कभी तो इसके लिये झगड़े फ़ताद 
तक द्वो जाया करते हैं। दल्तबन्दियों का होना तो एक साधारण सी बात 
है। वास्तव में हन पदों पर पहुँच कर योग्य व्यक्ति किले की काफ़ी सेवा कर 
सकते हैं, परन्तु कुछ लोग हृतसे अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वहाँ 
जाते हैं। उनका उद्देश्य अपने मित्रों ग्रथवा सम्बन्धियों को नौकरी तथा 
ठेकेदारी दिलाना द्वोता हे | हर साल बोड में लाखों रुपये के ठीके दिये 
जाते हैं। इनमें काफ़ी मुनाफ़े श्रोर बचत की गजाइश रहती है। यद्यपि 
बोड का यह नियम दे कि कोई सदस्य स्वयं ठीका नहीं ले सकता, फिर 
भी दूसरों के नाम पर लोग इपसे श्रनुचित लाभ उठाते हैं। चेयरमैन 
को अपने पद की रक्षा के लिये सदस्यों को खुश रखना पड़ता दहे। इन्हीं 
कारणों से बोर्डो' के काम बड़ी ग़र ज़िम्मेबारी से किये जाते हैं। कभी कभी 
तो प्रान्तीय सरकार को इन्हें सचेत करना पड़ता है। फिर भी यदि कोई 
सुधार न हुआ्मा तो वह इसे जिले के कलेक्टर की मातद्टती में दे देती है। 

डिस्ट्रिक्ट बोड का सदस्य बनने के लिये दर उम्मीदवार को कुछ शर्तें 
पूरी करनी पड़ती हैं| उसके लिये अपने निर्वाचनक्षेत्र में निर्वाचक होना 
श्रावश्यक हे | कुछ ऐसी भी शर्ते रकक्‍्खी गई हैं जिनसे कुछ व्यक्ति अयोग्य 
ठहराये गये हैँ | बोर्ड के सदस्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें ठदद्दराई गई हैं; -- 

१--प्रत्येक निरवांचक के लिये बृटिश प्रजा का होना आवश्यक है। 
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२--उसकी ग्रायु कम से कम ११ वर्ष द्दोनी चाहिये । 
३--उसे श्रपने जिले का स्थायी निवासी दोना चाहिये । 
४--वह कम से कम २५ रुपये का मालशुजार हो | या 
४--५४० रुपये का काश्तकार हो । या 
६--जो सरकार को इनकम टेक्स देता हो । या 
७-जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स देता हो। या 
प्य-जो हिन्दी या उदू की मिडिल परीक्षा श्रथवा अंग्रेजी की इस्ट्रेन्स 
परीक्षा पास दो । 
आमतौर से सदस्यों के लिये जो निषेव बनाये गये हैं वे निर्वाचकों 
पर भी लागू द्वोते हैं। पागल और दिवालिये इतके चुनाव में बोद 
नहीं दे सकते | जो पिछुल्ले साल का जिले का टेक्त न दिया दो वह बोट नहीं 
दे सकता । जिन्हें ६ महीने से अ्रधिक की सजा मिली हो श्रथवा देश निकाल 
दिया गया हो वे वोट नहीं दे सकते । जिन्हें नम्बर १० के जुम में श्रपराधी 
टददराया गया है वे वोट नहीं दे सकते । प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार 
है कि वद्द इन प्रतिब्रन्धों को हटा कर ऊिसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार 
प्रदान कर सके । निर्वाचित सदश्यों के अतिरिक्त बोड में कुछ विशेष वर्गों" 
के लोग नामज़द भी किये जाते हैं। काँग्रेस सरकार चुनाव के मामले में 
श्रनेक परिवतन करना चाहती थी | उसका यह विचार था कि जिले की 
जनता जेसे बोड' के सदस्यों को चुनती है वैसे ही वह चेयरमैन को भी चुने । 
इसी प्रकार के अन्य सुधारों पर विचार हो रहा था | इसीलिये बोर्डों का चुनाव 
कुछु समय के लिये रोक दिया गया था | परन्तु मन्न्रियों के इस्तीफ़ा दे देने 
के कारण वे सारे सुधार जददँ के तदाँ पड़े रह गये। 
कोई संस्था अ्रपने काय में तमी सफल हो सकती है जब उसके पास 
काफ़ी पैसे हों | ख़ास कर वह संस्था जिसे सभी काम पैसे 
डिस्ट्रक्ट बेड से करने हैं, गरीब रह कर जनता की सेवा नहीं कर सकती। 
का ध्राय डिस्ट्रिक्ट बोड की ज़िम्मेवारी का क्षेत्र बहुत बढ़ा है। 
झोर व्यय ज़िले में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों की उन्नति की 
उसे ध्यान रखना पड़ता है। सबके स्वाघध्य्य और शिक्षा 
का प्रबन्ध करना पड़ता है | ऐसी दशा में वोड के पास एक लम्बी आय 
होनी चाहिये | उतंमान समय में इसकी आय के निम्नलिखित ज़रिये हैँ ;-- 
१-- सरकारी इमदाद-प्रान्तीय सरकार जितना रुपया भूमिकर के रूप 
में ज्ञिलि से वसूल करती हे उस पर फी रुपया एक आना के हिसाब से यह 
डिस्ट्रिक्ट बोड को दे देती हे । मालगुज्ारी के साथ ही यह रकम वधूल कर 
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ली जाती है भोर बाद में सरकार इसे बोढ के पास भेज देती है | संयुक्तप्रान्त 
के ज़िला बोड अपनी आमदनी का ४६-४८ भाग सरकारी सद्दयायता से 
पाते हैं । 


२--कभी कभी प्रान्तीय सरकार किसी विशेष योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये ज़िला बोर्डों को कुछ रकम दे दिया करती है। इस तरह की 
सहायता स्थायी नहीं हे।ती | 


३-डिस्ट्रिक्ट बोड जिले के ज़मींदारों अ्रथवा काश्तकारों पर कर लगा 
सकते हैं| कुछ निश्चित रकम से ऊपर जिनकी आय होती है उनसे बोढ 
सालाना कुछ टेकक्‍्स वसूल करती है । 

४--देह्ात के बाजारों तथा नुमायशों पर कुछ टेक्ट लगाया जाता है। 

९ -देह्दातों में चलने वाली सवारियों पर टैक्‍स लगाये जाते हैं। मोटर 
गाड़ी, इका तथा अ्रन्य सवारियों पर कुछु निश्चित दर से टेकक्‍्स लगा दिया 
जाता है। 

६--न दी, तालाब, घाट आदि की आमदनी बोड की श्राय समझी 
जाती है । 

७--ज़िले भर के स्कूलों से जो फ़ीस श्राती है वह बोड की श्रामदनी 
समभी जाती है । 

८--सड़ कों के किनारे जो पेड़ होते हैं उनसे जो आमदनी होती है वह 
बोड की आ्राय समभी जाती है। 


६--इन श्रामदनियों के श्रतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोड की जिले से कुछ और 
भी थोड़ी बहुत श्रामदनी द्वो जाया करती है| इर सूबे में तथा दर ज़िले में 
इस प्रकार के ज्ञरिये भिन्न भिन्न होते हैं । 


इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोडों को अपने आधे खर्चे के लिये प्रान्तीय 
सरकार पर निर्भर करना पड़ता है ओर बाक़ी के लिये जिले की ग्राम ण जनता 
पर । प्रकृति भी इन बे्डों की आमदनी में काफ़ी सहायक हो सकती है। 
यदि जिले में बहुत सी नदियाँ, तालाब अ्रथत्रा जंगल हैं तो इनसे उसको 
आमदनी बढ़ सकती है। बृटिश भारत में डिस्ट्रिस्ट बो्डो' के श्रन्दर रहने 
वाले व्यक्तियों की संडया २२ करोड़ से कुछ अधिक है| परन्तु इन बोडो' की 
कुल वार्षिक आमदनी केवल १७ करोड़ रुपये हैं। भर्थात्‌ ज़िला बोड को 
प्रत्येक व्यक्ति लगभग १३ आना पैसे प्रति वष देता है। ख़र्च को देखते हुये 
यह श्रामदनी बहुत थोड़ी है। वैते तो लोगों ने बोड की श्रामदनी बढ़ाने के 
लिये तरह तरह के ज़रिये सोचा है, लेकिन हर मामक्षे में जनता की ज़ेब ख़ाली 
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करना ठीक नहीं है। कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से आमीशों पर टैक्स लगाकर 
बोड की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह सिद्धान्त ग़लत है ।। गाँवों में 
रदने वाले किसान और मज़दूरों की हालत आ्राज ऐसी नहीं है कि श्रप्रत्यक्ष 
टैक्‍त लगाकर उनसे कछ और लिया जाय । श्रब्छा होगा कि प्रास्तीय 
सरकार ज़िला बोर्डो' का एक आना फ्री रूपया भूमिकर न देकर दो आना 
फ़ी रझयया देवे । इससे बोडे। की आय लगभग ड्थोढ़ी दो जायेगी। इसके 
अलावे जब ज़िला बोड सभी प्रकार की सवारियों पर टेक्प्त लगाती है तो 
रेलवे पर भी एक लम्बी रकम टैक्‍स के रूप में लगाई जा सकती है। जिम 
ज़िले में जितनी कम या बेश रेले है | उसी दिसाब से बोड़ रेलवे कम्पनियों से 
टैक्स बयूल करे | प्रान्तीय सरकार को रेलवे बेड से इस रकम को दिलाने 
का प्रयज्ञ करना चाहिये। बोर्डो' की आमदनी का तीसरा ज़रिया यह 
हो सकता दे कि ज़िले में कछ श्रोौद्योगिक कार्यो' की बृद्धि की जाय । गाँवों में 
व्यवप्ताय की कमी है । डिस्ट्रिक्ट बोडः तरह तरद्द के व्यवस्ताय खोले श्रोर 
उनसे यथा उचित टैकक्‍एत वसूल करें। इन क्षरियों के अलावे बार बार 
किसानों और मज़दूरों की जेब टटोलना इस विकट गरीबी में एक बहुत बड़ा 
अन्याय है | 


डिस्ट्रिक्‍्ट बोडों को निम्नलिखित ख़्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं : -- 
१--ज़्लि में लोअर कक्षा से लेकर मिडित्र स्कूल तक का ख़्च | 


२- कक्ष की उन्नति के लिये पानी का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके 
लिये कुयें श्रोर तालाब बनवाने पड़ते हैं । 


३--बोड के कमचारियों के बेतन देना पड़ता हैं । 


४--स्वास्थ्य तथा बीमारियों के लिये श्रस्पतालों श्रोर डाक्टरों का प्रबन्ध 
करना पड़ता हे। 


५--सफ़ाई की देखरेख के लिये अफ़सर नियुक्त करने पड़ते हैं, तथा 
नुमास्शों और मेलों का विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। 


६--ज़िले में सड़क बनवानी पड़ती हैं श्र उनके किनारे पेड़ तथा फल- 
फूल लगवाने पड़ते हैं। 


७--अकाल तथा महामारी के श्रवषरों पर विशेष रूप से ख़् का प्रबन्ध 
करना पड़ता है | 


८--इनके अतिरिक्त व्यवसाय श्रादि की उन्नति के लिये कछ रुपये ख़च 
करने पढ़ते हैं| 
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स्थानीय संस्थाओं के कतंव्यों का वर्णन करते हुये प्रो० कन्हैया लालजी 
वर्मा लिखते हैं “ स्थानीय स्वराज की संस्थायें तरह 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरह के काम करती हैं। उन सबका अलग अश्रलग 
के कर्तव्य हाल लिखने के लिये बहुत ज्यादा जगह की ज़रूरत 
है | श्रतएव सुविधा के लिये हम उनका वन 

निम्नलिखित ४ 8मूद्दों में करेंगे ;-- 


( १) साव॑जनिक स्वास्थ्य के काम ; 
( २ ) सावंजनिक सुभीते के काम ; 
(३ ) सावंजनिक रक्षा के काम ; श्रोर 
(४ ) साव॑जनिक शिक्षा के काम | 


प्रोफ़ेसर बर्मा के इस कार्य विभाजन से में सवंथा सहमत हूँ । डिस्ट्रिक्ट 
बोड के कतंव्यों की कोई निश्चित सूची नहों बनाई जा सकती | कारण 
यह दे कि जो तंध्था जनता की सेवा के लिये बनाई गई है उसके कतंव्य 
गिने नहीं जा सकते | यह बात बोड की शक्ति और कार्य-कुशलता पर 
निर्भर हे कि वह कहाँ तक अपने ए़िले को उन्नति कर सकता है। यदि कोई 
डिस्ट्रिक्ट बोड चाहे तो अपने उद्योग से ज़िले की श्रनेक प्रहार से उन्नति 
कर सकता है | भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक प्रबन्ध के अनुसार 
इसके कतंव्य भिन्‍न भिन्न हैं। अध्ययन की सुविधा के लिये इसके कतंव्यों को 
हम दो भागों में बाँट सकते हैँ | एक तो आवश्यक श्रोर दूसरे अ्रनावश्यक | 
पहिली कोटि में वे कतव्य हई जिन्हें करने के लिये प्रत्येक ज़िला बोढ 
बाध्य दे | यदि इनके करने की क्षमता उसमें नहों है तो उसकी ध्थिति 
कायम नहीं रद सकती | प्रान्तीवय सरकार को विवश होकर उसका प्रभन्ध 
श्रपने द्वाथों में लेना दोगा | दूसरे प्रकार के कतंव्य वे हैं जिनका करना 
ओर न करना बोड की इच्छा पर है | यदि वह इन्हें करता है तो उससे 
ज़िले की श्रच्छी उन्‍नति हो सकती है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट बोड 
अनावश्यक कतंव्यों में से अधिक से अधिक करने की कोशिश करते 
हैं। कारण यह दे कि * अ्रनावश्यक कतंव्य ? का तात्पये यह नहों है कि 
वे ग्रेर.-ज़रूरी हैं और उन्हें करने की कोई श्र।वश्यकता नहीं हे, बल्कि इसका 
अर्थ यह है कि पहले आवश्यक कतेव्यों की श्रोर ध्यान दिया जाय और फिर 
अनावश्यक कतंब्यों की तरफ़ । पहिले प्रकार के कतंव्यों को ठुकरा कर कोई 
बोढ दूसरे प्रकार के कतंब्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकता । 

आवश्यक कतंब्यों को निम्नलिखित ६ भागों में बाँठ सकेते हैं ; -- 
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(१) आवागमन के साधनों को बनाना | भर्थात्‌ ज़िले में सड़कों की 
व्यवस्था करना । 

(२ ) अ्रस्पताल, श्रोषघालय, बाज़ार, धमंशाला, तथा पझ्रन्य सामाजिक 
जगद्दों को बनाना और इन्हें चलाने की व्यवस्था करना | 

( ३ ) सावजनिक क॒यें, तालाब तथा अन्य स्थानों की मरम्मत करना । 

(४ ) भ्रपर तथा मिडिल कच्चा तक शिक्षा दिलाना । 

( ५ ) स्वास्थ्य, सफ़ाई तथा बीमारियों के टीके दिलवाना । 

(६ ) सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना श्रौर इनकी देख-रेख करना। 

इन आ्रावश्यक कतव्यों के श्रतिरिक्त बोर्ड की कछ औ्रौर भी कार्य लोक 
प्रियता के निमित्त करने पड़ते हैं। उसके पाप्ष यदि पेसे हैं और उसके 
कर्मचारी इन्हें करने की क्षमता रखते हैं तो वद्द इन्हें किये बगरेर नहीं रह 
सकता | बोड के सभी सदस्य अवैतनिक होते हैं | चेयरमैन को छोड़कर उन्हें 
किसी प्रकार का भत्ता भी नहीं मिलता | इसलिये बोड में आने का उनका 
यद्दी मन्तव्य होता है कि जनता की अधिक से अधिक भलाई करें। यह 
स्वाभाविक है कि सावजनिक काय सबके आकर्षित करते हैं। थेाड़ी भी 
गुजाइश हुई तो सदस्य अनावश्यक कार्यो में से किसी के भी अ्रपनाने में 
ग्रपना गोरव समभते हैं। श्रनावश्यक कार्यों की सीमा अनन्त दहै। केवल 
समभने की सुविधा के लिये दम उन्हें ४ केटि में रख सकते हैं। परन्तु 
इनके अ्रतिरिक्त मी बहुत से कार्य जिले को भलाई के लिये किये जा सकते 
हैं| भ्रनावश्यक कतंब्यों की ४ कोटियाँ :--- 

१--श्रकाल तथा मद्दामारी क॑ समय जनता की सेवा करना। प्रत्येक 
बोड अपनी शक्ति के अनुसार इत कार्य को कर सकता है। स्थानीय संध्या के 
नाते वह अ्रपने पड़े।ती को भूखे, नंगे तथा बीमार नहीं देख सकता | 

२-यदि किसी ज़िले में बिजली श्रोर सड़कें का अच्छा प्रबन्ध है तो 
वद्दाँ का डिस्ट्रिस्ट बोड ट्रमगाड़ी, टेलीफोन, छोटी मोदी रेलबे तथा रेडिये। 
आ्रादि का प्रबन्ध कर सकता है। हु 

३--बोड चादे तो श्रपने ज़िल्ले में श्रच्छे प्रकार के श्रग्न के बीज,जानवर, 
घोड़े तथा तरह तरह की उन्नति के कार्य कर सकता है। कृषि की उन्नति के 
(लये बह देद्दातों में खेती को नुमायश लगवा सकता है। किसानों को 
भलाई के लिये वह नमूने की खेती का प्रबन्ध कर सकता है। 

४-जनता के सुब और उसकी उन्नति के ज़िये वद भ्रन्य कार्यों के 
अपने हाथों में ले सकता हे । 

कृतंब्यों के इस विभाजन में डिस्ट्रिक्ट बोड के सभी काय आरा जाते हैं। 

भ[० भां० श[० ३ २ 
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श्रपने के लेकप्रिय बनाने के लिये यह जितने कतंव्यें के चादे कर सकता 
है | इसी अ्रध्याय के अन्त में इस बात पर थोड़ा विचार किया गया है 
कि कहाँ तक मोजूदा बोह' इन्हें कर रदे हैं श्रोर क्‍या कारण है कि ये 
श्रभी तक ले।कप्रिय नहीं हैँ | इन कतंव्यें को पूरा करने के लिये श्रच्छे 
कमचारियें तथा एक लम्बी आय की श्रावश्यकता है। मौजूदा बोर्डों में इन 
दोनें की कमी है | प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार के कानों में जो बातें देर 
से पहुँच सकती हैं उन्हें तुरन्त करने का अवसर इन्हीं बोर्ड के कमंचारियों 
वे। मिलता है | दर समय जनता के घनिष्ठ सम्पक में रहने के कारण 
केई भी श्रपनी तकलीफ़ों के इसके सामने पेश कर सकता है। याड़ी भी 
असावधानी हुई कि बोड के इसकी इत्तला पहुँचा दी जाती है। इसलिये 
बो्ढों' को जनता के सन्‍्तोष के लिये बहुत द्दी सतक और तत्पर रहना पढ़ता 
है| सरकार का जो विभाग जनता के जितने दी निकट होता है वह उतना 
दी बदनाम होता है, परन्तु साथ ही उसे यह भी अवसर रहता है कि वह 
जनता का सबसे श्रधिक प्रोतिभाजन बन सके। इसके लिये उसे साफ़ दिल 
श्रौर नेकनीयत रहना पड़ता है। 
ग्राम की स्थानीय संस्थाश्रों में दूतरा दा ग्राम पंचायतों का है। इनका 
मदित्व ज़िला बोड से कम नहीं है। भारतीय इतिहास 
ग्राम पंचायतें में इन पंचायतों का वणुन काफ़ी किया गया है। यदि 
इस देश की प्राचीन राजनीति को ग्रामीण क॒टद्दा जाय 
तो कोई श्रनुचित न होगा कारण यह है कि ग्राम पंचायतों पर ह्दी हिन्दू 
श्र मुसलमान बादशाह श्रपने शासन के लिये निर्भर थे। जो स्थान आज 
ज़िला बोड को प्राप्त है उससे कहीं बड़ा स्थान पंचायतों को किसी समय 
प्रात था। बृटिश राज्य में इनका महत्व कम हो जाने से हम अपनी पुरानी 
राजनीति को नहीं भूल सकते। वतमान धारा-सभाश्रों की चइल-पहल 
तथा दफ़्तरों की बढ़ती की चकार्चोंष में प्राचीन ग्राम पंचायतें हमारी नज़रों 
से ओमल नैदों हो सकतीं। केवल चुनाव और मताधिकार के देखकर हम 
एकता ओर समानता के सच्चे श्र को नहीं भूल सकते। जिस समय इन 
ग्राम पंचायतों का बेलब्राला था, श्रोर शासन की बांगडार सीधे जनता के 
हाथ में दी गई थी, उस समय मौजूदा राजनीतिक विकारों का कहीं पता 
भी न था। प्रजातन्त्रसाद के नाम पर आ्राज साम्राज्यशाही की स्थापना की 
जाती हे श्र श्रघधिकार का बहाना लेकर जनता की बची खुची हृस्ती पर 
भी आघात किया जाता है, परन्तु पंचायती राज्य में इस तरद्द के ढोंग 
की गु जाइश न थी । प्रजा अपनी इच्छानुसार अपना शासन करती थी। 
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प्र्येक गाँव एक छोटे से राष्ट्र के मानिन्द था। वहीं के निवासी अपनी 
राजनीतिक, आशिक, सामाजिक तथा धार्मिक कठिनाइयों के सुलभाते थे। 
देश की सरकार इनसे श्रलग न थी | राना हर तरह से इनकी सहायता 
करते थे | जिस प्रजातन्त्रवाद की खोज में पाश्चात्य प्रदेश निवासी आज़ 
सदियों से दीवाने हो रहे हैँ उसकी स्थापना हमारे देश में आज हज़ारों वर्ष 
पहले द्वो चुकी है। दमारी कमज़ोरी से यदि वे संस्थायें श्राज नष्ट द्वो गई हैं 
तो दम फिर उन्हें स्थापित कर सकते हैं | ये ग्राम पंचायत क्‍या हैं ओर इनके 
क्या क्‍या कतंव्य हैं, इसका पूरा वन अ्रगले श्रध्याय में किया गया दे | 
शहरो शहरों के प्रबन्ध के लिये चार स्थानीय संस्थाये बनाई 
स्थानीय संस्थायें गई हैं :-- 
कारपोरं शन, म्युनिसिपल बोड, इम्प्रभमेंट ट्रस्ट और पोर्ट ट्रस्ट। कुछ 
शहरों में कारपोरंशन स्थापित किये गये हैं ; कद्दीं पर म्युनिसिपल बोड हैं , 
कुछ शहरों में म्युनिसपल बोढ और इम्प्रभमेंट ट्रस्ट दोनों हैं। लेकिन कोई 
ऐसा शदर नहीं हे जहाँ इम्प्रभमेंट हो किस्तु म्युनसिपल बोड न दहो। 
म्युनिसिपल बोड ओर कारपोरंशन के श्र्तावे कुछ बड़े बड़े व्यापारी शहरों 
में पोट ट्रस्ट बनाये गये हैं। पोट ट्रस्ट श्रामतौर से उन्हीं शहरों में बनाये 
जाते हैं जो समुद्र के किनारे हैं श्रोर जहाँ विदेशों से माल आते जाते हैं। 
इन चारों प्रकार की संस्थाश्रों की स्थापना शद्दर को समस्याश्रों को हत् 
करने के लिये की गई है | इसलिये इनके संगठन ओर कतंब्यों की चर्चा 
करने के पहिले हम शहरी जीवन की ओर थोड़ा दृश्पित करे'। तभी हमें 
यह बात समर में श्रा सकती है कि कहाँ तक ये संस्थायें अपने कतंब्य का 
पालन कर रही हैं । 
दिन्दोस्तान की श्रधिकतर जनता गाँवों में रहती हे । कुछ थोड़े से लोग 
नोकरी तथा व्यापार के लिये शइ्दरों में निवास करते 
शहरों की वृद्धि हें। संसार के अ्रन्य देशों में ऐती बात नहीं दे। केवल 
छोर उनकी चौोन एक ऐसा देश है जहाँ की ८० प्रतिशत जनता 
समस्याएं खेती का काम करती हे। बाक़ी मुल्क व्यापारों हैं। 
उनका काम विदेशों के लिये चीज़ें बनाना है | यदि वे 
ऐसा न करे तो भूखों मर जायें। उनके यहाँ खेती के लिये क्षमीन नहीं 
है। सर्दी भर पहाड़ी प्रान्त होने के कारण वहाँ खेती नहीं हो सकती। 
इसीलिये वे मुल्क नवीन वेज्ञानिक साधनों का सहद्दारा लेकर तरह तरद्द की 
चौज़ें बनाते ईं श्रोर उन्हीं के! बेच कर श्रपना गुल्र करते हैँ | यद्दी वजह है 
कि उन्हें विश द्वोकर विजज्ञी तथा श्रत्य साथनतों के लिये शररों में ही 
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रहना पड़ता है। फ्राँस में लगभग ५० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं । 
इगलह को ८७ प्रतिशत जनता शद्दरों में निवास करती है | इसी तरह 
अन्य योरपीय देशों तथा श्रमेरिका में अ्रधिक से अधिक आदमी शहरों में 
निवास करते हैं। परन्तु हिन्दोस्तान में ऐसी बात नहीं है। यहाँ केवल 
११ प्रतिशत लोग शहरों में रहदे हैं। बाक़ी ८९ प्रतिशत जनता गाँवों में 
निवास करती है। बम्बई प्रान्त में शहरी आयादी दिन्दोस्तान में सबसे श्रधिक 
हैे। २२६ प्रतिशत जनता शहरों में रहती दहे। बिहार व उड़ीसा प्रान्त में 
शहरी जन-संख्या सबसे कम है | वहाँ केवल १७ प्रतिशत लोग शहरों में रहते 
हैं। निम्नलिखित ख़ाके से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी कि बृटिश भारत 
में श्री आबादी कितनी कम है ;-- 


प्रान्त प्रतिशत प्रतेशत 
शहरों की जन संख्या गाँवों की जन-संख्या 
बम्बई «०२२५६ «०७७०४ 
मदरास बढ ५ श्ब्ष्द ०००४६२८-० रे 
पंजाब *शशच्थ **पपर 
संयुक्त प्रान्त ०१००२ *" प्यू8 ०२ 
मध्य प्रदेश *"* दब्पू “६१०५ 
बंगाल *०* ६०५ “६३५ 
गसाम "० शेड “*“*६१*६ 
बिद्दार व उड़ीसा “० १७ “दि८'३ 


दिन्दोस्तान में केवल ७ ऐसे बड़े शद्दर हैं जिनकी आबादी ४ लाख से 
ऊपर है । ३६ शहरों की ग्राबादी १ लाख से श्रधिक है। कलकत्ते की ग्राबादी 
हिन्दोस्‍्तान के सभी शहरों से बड़ी है । इसकी ग्रावादी २१ लाख के लगभग 
है। यह संसार के ० बड़े शहरों में माना जाता है। लंदन में लगभग ८५ लाख 
आदमी रहते हैं। न्‍्यूयाक शहर को आबादी ८२ लाख से कुछ ऊपर है। 
संसार के तोसरे बड़े शहर टोकियो की श्राबादी ६९ लाख ३० दलज़ार है। 
बलिन की जनसंख्या १३ लाख १२ हज़ार हे। पेरिस को जनसंख्या श्८ 
लाख ७७ इज़ार है | मास्केा में र८ लाख आदमी रहते हैं। इन शह्दरों की 
जनसंख्या को देखते हुये यह साफ़ ज़ाहिर है कि हिन्दोस्तान के शद्दर इनके 
सामने मामूली गाँव से हैं| फिर भी शहरों की समस्या हर जगह एक दे। 
कहीं बड़े पेमाने पर और कहीं छोटे पैमाने पर निवासियों की रक्षा और 
उनकी सफ़ाई आदि का प्रवन्ध सबके करना पढ़ता हे | जहाँ थोड़ी सी जगह 
में।बहुत से लोग निवास करते हैं, ओर सभी व्यक्ति व्यापार से ही अपना 
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गुज़र करना चाहते हैं, उनकी सफ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप 
से रखना द्वोगा। पिछुले बीस वर्षो से प्रत्येक देश की आबादी बढ़ती गईं 
है। सबके सामने यद्द बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के 
लिये भोजन तथा रहने की उचित व्यवध्या क्‍या हो) कुछु समय पहिले जापान 
ने एक १० वष की योजना बनाई थी | इसका उद्देश्य यह थाकि १० 
बष के अन्दर प्रत्येक कुटुम्ब में कम से कम ५ बच्चे ज़रूर हो जाने चाहिये। 
जहाँ संसार के मुल्क अपनी आबादी को घटाने की चिन्ता में हैँ, वद्दाँ जापान 
की यह नीति कुछु समर में नहों श्राती । हमारे देश की भी जन संख्या काफ़ी 
बढ़ रह्दी है । १६२१ ई० में हम ३३ करोड़ के लगभग थे; परन्तु १६३१ में 
३६ करोड़ के लगभग तथा गत १६४१ की गणना में दम ४० करोड़ के 
लगभग पहुँच गये । 

जब किसी देश की आबादी बढ़ती है तो गाँव श्रौर शहर दोनों पर 
एकसा प्रभाव पड़ता है | गाँव में खेतों की सीमा निश्चित है। जब आबादी 
बढ़ेगी तो यद्द स्वामाविक है कि हर किसान को णजोतने की ज़मीन कमर 
मिलेगी। इससे ग़रीबी और बेकारी फेलेगी। ञ्राज भी किसानों के सामने 
यह समस्या मौजुद है।द्र किसान के पास हिन्दोस्तान में अनुपात के 
हिसाब से एक एकड़ भी ज़मीन नहीं है। फिर भी हमें इससे घबड़ाने की 
ज़रूरत नहीं है | जब कि जापान की १ करोड़ ७० लाख एकड़ ज़मीन ५ 
करोड़ ६० लाख आदमियों को भोजन और वच्र दे रद्दी है तो हमारे देश 
को क्या चिन्ता है। शहर की आ्रबादी पर इसका गहरा अ्रसर पड़ा है| 
मौजूदा समय में शहरों की संख्या हमारे देश में बढ़ रही है। इसके कई 
कारण हैं। व्यापार श्रौर व्यवसाय की वृद्धि से श्रधिकतर लोग शहरों 
में रहते हैं। गाँवों में बेकारी ओर ग्ररीबी के कारण लोग शहरों में चले 
आते हैं | वहीं नोकरी श्रथवा तिजारत करके श्रपना गुज़र करते हैं। शिक्षा 
तथा शासन-प्रबन्ध की सभी संस्थाये' शहरों में स्थापित की गई हैं। उदाइरण 
के लिणे इलाद्ाबाद ज़िले के ले लीजिये। समूचे ज़िले में ५ द्वाई स्कुल 
झ्रोर एक या दो छोटे मेटे कारज़ाने द्वोंगे | परन्तु श्रकेले इलाहाबाद शहर 
में १२ हाई स्कूल, ६ कालेज श्रौर एक यूनीवसिटी है। इनके श्रतिरिक्त 
कचदहरियों श्रौर कारख़ानों की तो कोई बात ही नहीं है। सभी तरह की 
सुविधाये' शहरों में बनाई गई हैं। बृटिश सरकार गाँवों से उदासीन रही 
है। उसकी नीति शहरी है | इसोलिये गाँवों की ओर कम ध्यान दिया गया 
है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि लोग शहरों का ही श्राभ्रय ले | इस 
समय शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। रेल श्रादि के चलने से नये नये 
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व्यापारी शहर बढ़ते जा रहे हैं । इनके प्रबन्ध के लिये सरकार को चिन्ता 
करनी पढ़ती है । ह 

शहरों में अनेक समस्याये' हैं | लाखों की तादाद में जहाँ एक ही जगह 
लोग रहते हैं वहाँ तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे 
पहले तो उनके रहने के लिये उचित घर चाहिये | श्रगर वे गन्दे मकानों 
तथा गन्दी गलियों में रहते हैँ तो नाना प्रकार की बीमारियाँ फेलेगी। इसके 
बाद श्क्के, गाड़ी, मोटर श्रादि के लिये अ्रच्छी अश्रच्छी सड़के चाहिये | यदि 
सड़के धूल से भरी हुई दवों तो यात्रियों को अ्रनेक श्रसुविधाये' द्वोंगी। गाँवों 
में तो ठेढ़े मेढ़े रास्तों से भी काम चल जाता है, क्योंकि न तो वहाँ मोटरे' 
चलती हैं श्रोर न॒ तिजारती सामानों का श्रायात और निर्यात होता है, 
लेकिन शहरों में तो २४ घटे इक्के, ताँगे, मोटर, ठेले आ्रादि इधर से उधर 
दोड़ते रहते हैं। रोशनी श्रोर दवा के लिये ख़ास तौर से प्रबन्ध करना 
पड़ता है | याद रोशनी न हो तो रात में डॉके पड़ सकते हैं। शहर की 
दुकानों में दज़ारो लाखों रुपये के सामान बन्द रहते हैं। इसकी रक्षा के 
लिये प्रकाश का पूरा प्रबन्ध करना पड़ता है। दवा न मिलने से तरह तरह 
के रोग फेलेंगे | लोगों का स्वास्थ्य ख़राब द्ोगा | इसलिये चौड़ी सड़कों 
भर पाक श्रादि की व्यवस्था करनी पड़ती है। लोगों की रक्षा के लिये 
पुलीस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। इतनी बड़ी आबादी के लिये 
कुये' से पानी देना भुश्किल है । यदि किसी कुये' का पानी ख़राब हुआ ओर 
पंने वालों में बीमारी फैली तो सारा शहर उसका शिकार बनेगा। इसलिये 
साफ़ और स्वास्थ्य-वधक्र जल की व्यवस्था निहायत ज़रूरी है । दूकानों के 
प्रबन्ध के लिये कुछ नियम उपनियम जब तक न बनाये जाये तब तक सफ़ाई 
और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकती है| इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि सड़ोगली चीज़े न बिकने पाये' और एक प्रकार की दूकाने' 
एक द्टी कतार में हों | 

कुछ दिनों से हिन्दोस्तान में साम्प्रदायिक भूंगड़े ज़ोर पकड़ते जा रहे 
हैं। यह समस्‍या देहातों में उतनी नहीं हे जितनी शहरों में | शहरों में कभी 
कभी त्यौहार अथवा उत्सव पर दंगे फ़साद है| जाने का डर रहता है। शद्दर 
की दूकाने' दफ्तों बन्द दो जाती हैं, जगह जगद पर श्राग लगा दी ज्ञाती है, 
एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय वालों पर नाता प्रकार से प्रह्मार करते 
हैं, लोगों को अपने घरों से निकलने की मनाद्दी कर दी जाती है, श्त्यादि 
इ्यादि कठिनाइयाँ शहर निवातियों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। शहरों में 
श्रपराध को संख्या अधिक होती हे। धनी और ग्र॒रीब में ज़मीन श्रासमान 
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की अन्तर द्वोता है। एक ओर टूटी फूटी भोपड़ियाँ द्वोती हैं, लोग जानवर 
की तरह ठेले खींच कर और सड़के' कूट कर अपना गुज़र करते हैं, लेकिन 
दूसरी ओर आलीशान इमारते द्ोती हैं, ओर लोग आराम से क्षिन्दगी 
बसर करते हैं। धनी वर्ग की मनोवृत्ति अधिक रुपये कमाने की होती है । 
अपने स्वार्थ के लिये ग़नत बातों का प्रचार किया जाता है। इसलिये मज़दूरों 
आर घनियों की समस्याये भी शद्दरों में कम नहीं हैं। सरकारी कमचारियों को 
इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्ररीबों श्रोौर श्रनाथों का उचित प्रबन्ध 
हो और व्यापारी बेजा तरीके पर रुपये न बमाये । इन्हीं तमस्याश्रों के श्रन्तर्गंत 
शहरों की कुछ श्रोर भी छोटी मोटी समस्याये' हैं। इन्हें घखुलभाये बिना 
नागरिक सुख और शान्ति से नहीं रह सकते । 

इन्हीं समस्याश्रों को इल करने के लिये कलकत्ता, कराची, बम्बई शोर 
मदरास शहरों में कारपोरेशन की स्थापना की गई है | हिन्दोस्तान में कुल ४ 
कारपोरेशन और ७६१ म्युनिसिपल बोड हैं| संयुक्त प्रान्त में म्युनिसिपलिटियों 
की संख्या ८५ हे | दिगदोस्तान की म्युनिसिपपालिटियों के श्रन्दर कुल २ करोड़ 
१० लाख श्रादमी रहते हैं | छोटे छोटे क़स्बों में टाउन एरिया की स्थापना 
की गई है । छोटे पैमाने पर ये भी वही काम करती हैं जो म्युनिसिपल बोड 
करते हैं। कुछ बड़े शद्दरों में म्युनिसिपल बोर्ड के श्रलावे इम्प्रभमेंट ट्र॒ध्ट भी 
स्थापित किये गये हैं | कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून, कराँची, चटर्गाँव तथा 
अदन में इस प्रकार के पोट ट्रस्‍्ट ई। ये संस्थाये' अ्रपनी श्रपनी सीमा के अश्रन्दर 
शहरों का प्रबन्ध करती हैं। यद्यपे इनके प्रयज्ञ से शदर की सारी समम्याये' 
हल नहीं हो जातीं फिर भी यदि ये अपना काम बन्द कर दे' तो शहर की 
जनता एक दिन भी नहीं रह सकती | € माच सन्‌ १६४१ ई० को इलादाबाद 
में बिजली घर में आ्राग लग गई | पानी और रोशनी दोनों लगभग २४ घंटे 
के लिये बन्द हो गये थे | मालूम पड़ता था मानों लोग पागल से हो रहे हैं । 
कलकत्ता, बम्बई, मदरास और कराँची में कारपोरेशन स्थापित किये गये 

हैं| इन शहरों में म्युनिसिपजिटियाँ नद्टीं हैं। कारपोरेशन 

कारपेरेशन एक प्रकार की म्युनिसिपल बोड़ है। इसके काम वे 
ही हैं जो म्युनिसिपलिटी के। चूँकि बड़े शहरों के 

प्रवन्ध के लिये एक प्रभावशाली श्रथवा मज़बूत सगठन की ज़रूरत है, 
इसलिये वहाँ कारपोरेशन बनाये गये हैं। किसी एक कारपोरेशन के संगठन 
से यह बात साफ़ हो जायेगी कि इनका संगठन कैसे किया गया है। बाकी 
कारपोरेशनों का यूचृम वन कर दिया जायगा | जद्द७ँ तक इनके कतंब्यों 
का सवाल है, यद्ट बात म्युनिसिपल बोड के कतंव्य से स्पष्ट दो जायेगी। शहर 
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चाहे छोटे हों श्रथवा बड़े, सबकी समस्या एक सी है। कारपोरेशन और 
म्युनिसिपलिटी के कतंव्य में कोई भेद नहीं है । इनके अधिकारों में थोड़ा बहुत 
फ़रक ज़रूर है । 
कलकत्ते क्री श्रावबादी २१ लाख के लगभग है। इसके प्रबन्ध के लिये 
यहीं के निवासियों की एक बोर्ड बनाई गई है। जिसका 
कलकसा नाम कारपोरेशन है। कलकत्ता कारपोरेशन में कुल ६२ 
कारपेारेशन सदस्य हैं, जिनमें ७७ जनता द्वारा चुने गये हैं और 
१० को बंगाल की सरकार ने नामज़द किया दैे।इन 
८७ सदस्यों को कोंतिलर कहते हैं | ये ८७ सदस्य एक साथ बैठकर ५ श्रन्य 
अनुभवी श्रादर्मियों को चुनते हैं। इस प्रकार ६२ सदस्य शद्दर का सारा प्रबन्ध 
करते हैँ | सभी सदस्य ३ साल के लिये चुने श्रथवत्रा नामज़द किये जाते हैं। 
कारपोरेशन के सदध्य श्रपना सभापति और उपसभापति स्थयं चुनते हैं। ये 
दोने| पदाधिकारी इसके सदस्यों में से चुने जाते हैँ | इनका चुनाव प्रतिवष 
होता है | सभापति तथा उपसभापति का नाम मेयर और डिप्टी मेयर है। 
इन पदाधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता । कारपोरेशन सारे कामें। की 
देखरेख रखने तथा चलाने के लिये एक वेतनिक पदाधिकारी नियुक्त करता 
है। जिसे एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर कद्दते हैं।इसके अतिरिक्त एक इंजीनियर, 
एक स्वास्थ्य श्रफ़तर, एक मन्त्री श्रोर एक सहायक एक्ज़ीक्यूटिव अ्रफ़सर द्वोते 
हैं। इन सबको कारपोरेशन स्वयं नियुक्त करता है, परन्तु प्रान्तीय सरकार से 
इनको मंजूरी लेनी पड़ती है । प्रति वह अपने सदस्यों की १० कमेटियों 
द्वारा अपना काय करता है । 
कारपोरेशन के सदस्यों का चुनाव उसी प्रकार द्वोता है जैसे म्यु नत्पिलिटी 
के मेम्बरों का । वोट देने का अधिकार श्रघिक से अधिक लोगों को दिया 
गया है। कहा जाता दे कि ' बृटिश साम्राज्य के श्रन्दर दूसरे दज के शहर 
कलकत्ते में स्वराज की स्थापना की गई है।” जो कुछ भी हो अ्रमी तक 
शद्दर के सभी बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं दे। 
मतदाताश्रों के लिये टेक्स, अ्रय, तथा शिक्षा की शत लगाई गई है। मद्रास 
में केवल ५ प्र(तशत निवातियों को वोट देने का श्रधिकार है। बम्बई शहर में 
१० प्रतिशत नगर निवासी वोट दे सकते हैं । 
कलकत्ता कारपोरेशन की श्राय २ करोड़ रुपये सालाना से कुछ भषिक 
है।यह आय विभिन्न मदों से द्वोती हे । इसके पद्ििले मेयर देश बन्धु 
चितरंजन दास थे। तब से बराबर यह संस्था राष्ट्रीय दल वालों के हाथ में 
रही है। अन्य कार्या के श्रतिरिक्त शिक्षा में इसने श्रद्धितीय उन्नति दिखलाई 
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है। श्रांज वहाँ २४० प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें ३०,००० विद्यार्थियों को 
निःशुश्क शिक्षा दी जाती है। 
इस कारपोरेशन की स्थापना सन्‌ श्दू८८ ई७ में की गई थी। इसमें 
कुल ११७ सदस्य हैं | इनमें ११४ प्रजा द्वारा चुने जाते 
बग्बई हैं ओर बाकी ३ सदस्यों को सरकार नामजद करती है। 
क.रपेरेशन  बम्बई पोट ट्रस्ट का चेयरमेन, बम्वई का पुलीस कमिश्नर 
और प्रेसीडेन्ती डिवीज़न का एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर इसके 
नामज़द सदस्यों में होते हैं | सम्मिलित निर्वाचन पद्धति के श्रनुसार सदस्यों 
का चुनाव होता है। किसी सम्प्रदाय के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रक्‍्खा 
गया है | जो आदमी ४ रुपये महीने मकान का किए या देता है वह मता- 
घिकारी समझा जाता है। १६४२ ई० से सभी बालिग़ आदमियों को 
मताधिकार दे दिया । कारपोरेशन की अ्रवधि ४ वष रक्‍खी गई है। सदस्य 
स्वयं अपना सभापति (१8ए००) चुनते हैं | इसका चुनाव प्रति वष होता 
है। एक प्रचलित प्रथा के श्रनुतार इसका चुनाव प्रति बप क्रमश: हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी तथा श्रंग्रेज़ जाति के अनुसार किया जाता है | इसके सदस्य 
कॉसिलर कहलाते हैं । 
कारपोरेशन का एक्ज़ीक्यूटिव अफ़तर म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाता 
है| बम्बई की सरकार स्वयं इसे ३ वष के लिये नियुक्त करती है। यह 
आमतौर से इन्डियन सिविल सबिस का सदस्य होता दै। कारपोरेशन के 
कार्मा की देख रेख के लिये यह आवश्यक है कि एक निष्पक्ष ओर प्रभावशाली 
व्यक्ति इसके ऊपर हो | परन्तु यद भी ठीक नहीं है कि सरकार किसी एक 
व्यक्ति के हाथ में कारपोरेशन की पूरी ज़िम्मेबारे दे दे। इससे नगर 
निवासियों का श्रध्िकार जाता रहेगा। इसीलिये म्युनिसिपल कमिश्नर को 
कारपोरेशन के मातद्वत रकखा गया है। यद्यपि इस अफ़सर की नियुक्ति 
प्रान्तीय सरकार द्वारा की जाती है, परन्तु कारपोरेशन के ७६ सदस्य एक राय 
होकर उसे अपने पद से हटा सकते दें ) म्युनितिपल कमिश्नर की सद्दायता 
के लिये दो सद्दायक कमिश्नर नियुक्त किये जात हैं| कारपारेशन स्वयं इन्हें 
नियुक्त करता है। परन्तु प्रान्तीय सरकार से इनकी मजूरी लेनी पड़ती हे । 
इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के अन्य कमचारी स्वयं कारपारेशन द्वारा नियुक्ति 
किये जाते हैं | कमिश्नर को यह अधिकार हे कि वह ५०० रुपये मांतिक तक 
के कमचारियों को स्वयं नियुक्ति करे। कारपोरेशन का सालाना आय-ब्य4 
वी तैयार करता है। बम्बई कारपोरेशन का सालाना श्रामदनी ३ करोड़ 
रुपये से कुछु अधिक है। म्युनिसिपल कमिश्नर ओर कारपोरेशन के बीच भे 
झा० भा० शा०--३३ 
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१६ सदस्यों की एक कमीटी बना दी जाती है । कारपोरेशंन के सदस्य अ्रपने 
ही में से इन्हें चुनते हैं। इस कमीटी के आधे सदस्य हर साल बर्ख़ास्त कर 
दिये जाते हैं ओर उनकी जगह नये सदस्य चुन लिये जाते हैं। वास्तव में 
कारपोरेरान के कामों को जाँच पढ़ताल तथा कमिश्नर के कामें। की निगरानी 
यडी कमीटी करती है । सोलह सोलह सदस्यों की दो और कमीणियाँ देती हैं । 
इनका नाम इम्प्रुममेंट कमोटी और स्कूल कमीटी है।हन कमीटियों की 
नियुक्ति कारपोरेशन स्वयं करता है। इसके अ्रतिरिक्त अ्रन्य कमीटियाँ भी इसी 
के द्वारा बनाई जाती हैं । 
मदरास कारपोरेशन में कुल ६४ सदस्य हैं जिन्हें कॉतिलर कहते हैं। 
इनमे ४६ सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, एक प्रान्तीय 
मदरास . सरकार द्वारा नामजफ़द किया जाता है, और बाक़ी ५ 
कारपोरेणन सदस्यों को कारपोरेशन के उपयुक्त सदस्य कोआञ्राप्ट करते 
हैं। श्रथात्‌ शहर के श्रनुभवशील व्यक्तियों में से किन्हीं 
५ के। कारपोरेशन का सदस्य चुन लेते हैं।कोआप्ट किये गये सदष्यों में 
एक स्त्री भी रद्दती है । कारपारेशन के सदस्य स्वयं अपना सभापति चुनते 
हैं। चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव अफ़तर म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाता है।बम्पई 
कारपोरेशन के कमिश्नर की तरह इसकीौ नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती 
है| यह इन्डियन तिविल स्विस का सदस्य होता है। अन्य पदाधिकारों 
कारपोरेशन द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इसकी सालाना श्रामदनी ६७ 
लाख रुपये हैं । 
कारपोरशन और म्युनितिपन्न बोड के कार्मा में कोई अ्रन्तर नहीं है । 
केवल दर्ज का फ़रक दे। शदरों के प्रबन्ध की समस्थाये' दोनों के सामने हैं 
इसलिये म्युनिसिपल बोड के कतंव्यों के वर्णन में ही कारपोरेशन के भी कतंव्य 
शामिल हैं। इन्हें श्रलग स्थान देने को कोई आ्रावश्यकता नहीं है । 
बड़े शहरों में जो संस्थाये इसके प्रबन्ध के लिये स्थापित की गई हैं उन्हें 
म्युनिसिपल ब्ोड कहते हैं | छोटे शहरों में, जिन्हें कस्वा 
ग्युनिसिपल कद्दते हैं। म्युनसिपल बोड नहीं होते। हिन्दोस्तान 
बोर्ड झयोर में कुल ७८१ म्युनिसिपल बोड हैं और इनके अ्रन्दर २ 
उनका संग्टन करोड़ १० लाख आ्रादमी रहते हैं। इनकी वाषिक श्रामदनी 
३८ करोड दपये है। यदि सबके अन्दर सदस्यों का जोड़ 
लगाया जाय तो ७ फ़ोसदोी सदस्य अपने पद के कारण (]75-()#0ल0), २४ 
फ़ोसदो नामज़द ओर बाकी ६८ फ़ीसदो जनता द्वारा चुने हुये होते है। ७१ 
म्नुनितिपेलिय्यों को प्रत्येक की आबादी ५० हजार से ऊपर है। प्रान्तीय 
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सरकार शहरों में म्युनिसिपल बोड की स्थापना कर सकती है। यदि किसी 
म्युनिसिपल बोड् का प्रबन्ध ख़राब है, ओर जदता उससे सन्तुष्ट नहीं है, तो 
सरकार उसे अपने द्वाथों में ले सकती है । 


म्युनिसिपल बोड के सदस्यों के चुनाव के लिये शद्वर को कई निर्वाचन 
क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है | प्रत्येक क्षेत्र को वाड कहते हैं | हर वाड़ से 
२ या ३ सदस्य चुने जाते हैं| इन्हीं को बोड का सदस्य कद्दा जाता है। कुछ 
व्यक्ति अपने पद के कारण इसका सदस्य होते हैं श्रौर कुछ को प्रान्तीय 
सरकार नामज़द करती है। सदस्यों का चुनाव ३ वष के लिये द्दोता है, परन्तु 
प्रान्तीय सरकार इसकी झ्रायु बढ़ा सकती है। इस वष म्युनिसिपल बोड का 
चुनाव लग भग ७ वर्ष बाद द्वो रहा है। जब सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो 
ये ग्रपना सभापति और उपसभापति चुनते हैं । इन्हें चेयरमैन और वाइस 
चेयरमैन कहते हैं। चेयरमेन शहर का कोई प्रतिष्ठित और योग्य व्यक्ति होता 
है | उसके लिये बोह का सदस्य होना जरूरी नहीं है | इनके श्रतिरिक्त म्युनि- 
सिपल बोड एग्जीक्यूटिव भाफ़िपर, हेल्‍थ आफ़ितर, म्थुनिसिपल इंजीनियर,वाटर 
वक्‍स सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट तथा सेक्रेटरी श्राद क्मंचारियों को नियुक्त करता है। 
इनकी योग्यताये प्रान्तीय सरकार की ओर से पहले से निर्धारित हैं । श्रन्य 
कमचारियों को बोड स्त्रयं नियुक्त करता है | 


म्युनिष्िपैलियी अपने कार्य की सुविधा के लिये सारा प्रचन्ध कमीटियों 
द्वारा करती है | कमीटियों में श्रम तोर से ६ से १० तक सदस्य होते हैं। 
सब काम कई विभागों में बाँठ दिया जाता है । प्रत्येक विभाग की ज़िम्मेयारी 
किसी न किसी कमीटी को सांप दी जाती हैं। कमीटियों की नियुक्ति बोड़ 
स्वयं करता है। श्रामतोर से निम्नलिखित कमीटियाँ सभी म्युनित्तिपल बो्डों 
में होती हैं :-- 

१--फ्रिनान्स कमीटो 

२- शिक्षा कमीटी 

३- स्वास्थ्य कमीटी 

४-सड़क, मकान श्रादि देख रेख करने वाली कर्म टी 

पू -पानी कमीटो 

६- चें गी कमीटी 

७--सवारी कमीटी 

८--खाद्य पदाथ देख-रेख कमीटी 

जो म्युनिसिपल बोड़ उन्नतिशील हैं, ओर नागरिकों की भलाई का 
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अधिक ध्यान रखते हैं, वे शोर भी तरह तरह की कमीडियाँ बनाते हैं। इन 
सब में शिक्षा कमीटी का दर्जा बढ़ा समभा जाता है | परन्तु कार्य की दृष्टि 
से सबका महत्व एक सा है | कुछ लोगें का विचार है कि कमीटियों को श्रपने 
कार्मा में मदद लेने के लिये अ्रन्य जानकार व्यक्तियों को भी शामिल करने का 
अधिकार मिलना चाहिये। 
म्युनिष्िपल बोड की ज़िम्मेवारी शददर की आधिक, राजनीतिक और 
शारीरिक उन्‍नति करना है। वह शहर में अश्रच्छी से 
स्युनिश्िफ्ल अच्छी सइके बनवाये और उनकी देख-रेख का पूरा 
ये के कतंव्य प्रबन्ध करे | शहर में गन्दी और सड़ीगली चीज़ों को 
आ्राने से रोके । जो दूकानदार गन्दी चीज़ें बेचे उसे 
बोड' उचित दंड दे | इन वतंब्यों का सभी म्युनिसिपल बोड पालन करते 
हैं। इनके अतिरिक्त शहर में पानी और रोशनी का इन्तज़ाम करते हैं। 
शिक्षा के लिये श्रपर और मिडिल स्कूल खोलते हैं। सफ़ाई के लिये कूड़े 
फेंकने के लिये कमंचारी नियुक्त करते हैं | बीमारी की देख-रेख के लिये 
अत्पताल ओर ओषधालय खेले जाते हैं | स्वास्थ्य की जाँच के लिये अ्रफ़सर 
मुकरर किये जाते हैं | कुछ म्युनितिपल बोड अ्जायबघर और नमुने के फाम 
भा रखते हैं । हवा की शद्दरों में सबसे श्रधिक कठिनाई द्वोती है | म्मुनिसि१ल 
बेड इसके लिये पाक औ्रौर बगीचों का प्रबन्ध करते हैं । लोगों की शिक्षा के 
लिये पुरतकालय श्रोर वाचनालय भी खोले जाते हैं । एक बार कानपुर की म्यु- 
निसिपलिटी ने २००० रुपया इसलिये मंजूर किया था कि शहर के सारे बन्दर 
पकड़ कर बाहर भेज दिये जायें। श्राथिक उन्नति के लिये तरह तरह के 
रोज़गार खोले जाते हैं | शहरों में बेकारों और श्रनाथों की संख्या अ्रघिक 
होती है | इनके रहने के लिये सावंजनिक जगहें। तथा काम के लिये कोई प्रबन्ध 
करना पड़ता है | 
शहर में सबसे श्रघिक ध्यान सफ़ाई का ;रना पड़ता है। इज़ारों कौ 
तादाद में एक जगह रहने से बीमारी फैलने का डर अधिक रहता है। 
म्युनिसिपल बोड शौचालय आदि बनवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। 
उचित स्थान से बाहर जो किसी जगह को गन्दा करते हैं उन्हें कड़ा दंड दिया 
जाता है। तात्यय यह है कि शहर के लिये जिन जिन प्रबन्धों की आवश्यकता 
दोती है वे उसे करते हैं | मुदल्लों तथा सड़कें का नाम रखना, घरों का नम्बर 
लगाना, जगह जगह पर घमंशालाये और प्याऊ बनवाना, ञ्राग से रक्षा का 
प्रबन्ध करना, जन्म ओर मृत्यु का हिसाब रखना, कत्र तथा स्मशानघाट की 
व्यवस्था करना, इत्यादि कार्य बोड को करने पढ़ते हैं। इनमें कुछ 
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कतंव्य ऐसे हैं जिन्हें करना उसे लाज़मी है, परन्तु बाक़ी को उसके सामथ 
पर छोड़ दिया गया है। कुछु म्युनिसिपल बोड , जिन्हें श्रपने नगर निव्रासियों 
का अधिक ध्यान है, व्यापार भी करते हैं। इसे म्युनितिपल तिजारत 
(॥पघा0]09)| [78प॥९) कहते हैं | इतसे दो लाभ होते हैं एक तो 
लोगें को अच्छी से श्रच्छी चीज़ें उचित दाम पर मिल सकती हैं। और दूतरे 
बोड की झ्राय भी बढती है। एक बड़ी संस्था के नाते वह चीज़ों को 
ग्रधिक सुविधा पर ख़रीद सकती है । जो कुछ श्रामदनी होती दे वह शिक्षा 
तथा अन्य साबजनिक कार्मा में व्यय की जाती है। परन्तु इससे थोड़ी 
हानि भी है। व्यक्तित व्यापार को इससे धक्का लगता है। जब बोड 
स्वयं व्यापार करती है तो छोटे मोटे तिज्ञार्ती उसके मुक़ाबिले में अपनी चीज़ 
नहीं बेच सकते | जो कुछ भी हो इसके लिये बोड को काफ़ी घन को 
आवश्यकता होतो हे । 
शहर के प्रबन्ध के लिये बोड को काफ़ी रकम ख़्च करनी पढ़ती है। 
सड़कों के बनवाने तथा पार्का की रक्षा के लिये उसे श्रपनी 
म्युनिसिपल अश्रामदनी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता है। शिक्षा 
बड़ का श्राय पर इसका ख़च सबसे अधिक होता है। हसके श्र।तरिक्त 
कोर व्यय सफ़ाई, स्वास्थ्य और अ्स्पताजों पर काफ़ी ध्यान देना 
पड़ता है । हर काम में उसे पैसे ख़च करने पडते हैं। 
ग्रसाधारण परिस्थित में उसके ख़्वें और भी बढ़ जाते हैं। इन ख़र्चा को 
चलाने के लिये इसके पास आय के अनेक ज़रिये हैं। सबसे अधिक आय 
शहर की चुगी और टैक्स से होती है। श्रामदनी के निम्नलिखित ५ 
ज़रिये हैं :-- 
१-चुंगी- शद्वर में आने बाली तमाम चीज़ों पर यह टेक्स लगाया 
जाता है । 
२-टैक्स--प्रत्येक म्युनिसिपल बोड की दो तिहाई श्रामदनी इसी ज़रिये 
से होती है | ये टैक्स पेशे, व्यापार, जानवर, सवारियाँ, पानी, रोशनी तथा 
रुफ़ाई पर लगाये जाते हैं । 
३ - म्युनिसिपल बोड की निन्नी सम्पत्ति | 
४-- प्रान्तीय सरकार की इमदाद | 
५ - म्युनिसिपल व्यापार (पाल )0्े [780789 ) 
इनके अतिरिक्त आवश्यकता पढ़ने पर वे अपनी हेसियत के अनुसार 
कृज़ भी ले सकती है । टैक्स के नये नये ज़रिये भी वह निकाल सकती है। कुछ 
म्युनिसिपलिटियों ने यात्रिये। पर भी टेक्स लगाने की व्यवस्था की है । कभी 
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कभी पुलों से भी कुछ श्रामदनी द्ोती है | यदि शहर किसी नदी के किनारे 
है तो घाट के ठेड्टें मे उसे कुछ सालाना आय होती रहती है। शदर के 
गन्रे पानी से कभी कभी अच्छी आमदनी होती है | यदि पाव में कोई बढ़ा 
खेती का फाम हुआ तो उसके गन्दे थानों का मूल्य काफ़ी बढ़ जाता है । 
हिन्दोस्तान की सभी म्युनिश्तिपलिय्यि। का सालाना ख़च लगभग १८ करोड़ 
रुपये है । इतमें १३ प्रतशत सवताधारण के कामा में, ओर इतना ही पानी 
के प्रबन्ध में, १८ प्रतिशत स्वास्थ्य, और ११ प्रतिशत शिक्षा पर ख़्च होता 
है । संयुक्तप्रान्त की म्युनिसिपलिश्याँ अपने ख़च का ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य 
पर ख़च करती हैं। लेकिन इस प्रान्त में इसका शिक्षा ख़च बहुत हद्वी कम 
है । केवल १६:५८ प्रतिशत आमदनी शिक्षा के ऊपर लगाई जाती है । 
कमचारियों के वेतन पर इस प्रान्त की म्युनिसिपलटियाँ ११-११ प्रतिशत 
ख़च करतो हैं | संयुक्तआन्त की म्युनिसिपलिटियों की कुल आधदनी 
१७५३६२३५ रुपये सालाना है | अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति से ३ रुपया ८ श्राना 
१ पाई वसूल किया जाता है | सरकार से जो सहायता म्युनिसिपल बोर्डा 
को मिलती है वह बहुत ही कम है। १६३४-३६ ई० में संयुक्तप्रान्‍्त की 
म्युनिसिपलिटथियों को कुल ६३३३२६ रुपये प्र'न्तीय सरकार से मिले थे। 
अर्थात्‌ ४ प्रतिशत से भी कम इन्हें दिया गया था। जमनी मे बेन्द्रीय सरकार 
म्युनिसिपलियियों को इनको ग्रामदनी का लगभग ३० प्रतिशत इमदाद के रूप 
मे देती है । 
चन्द बड़े शहरों से म्युनि सपलि टर्यों को प्रबन्च का काय चलाने में काफ़ो 
नहीं समझा गया । इसीलिये सफ़ाई, हवा. रोशनी 
एम्प्रममेंद ट्रस्ट आदि के प्रजन्ध के लिये एक और स्थानीय संस्था बना 
दी गईं है | इसवा नाम इम्प्रभमेंट ट्रस्ट है । कलकत्ता, 
बम्बई, कानपूर, लखनऊ, दिल्‍ली, इलाहाबाद आदि शहरों में इनकी स्थापना 
की गई है। यह संध्या अभ्रभी तक शहरी जनता के हाथ में नहीं है। इसके 
सदस्य कुछ तो पद के कारण शोर कुछ सरकार द्वारा नामज़द किये जाते 
हैं| इलाहाबाद इम्प्रभमेंट ट्रस्ट में कुल ६ सदस्य हैं। इनमें ३ प्रान्तीय 
सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं | नामज़द रुदस्यों में ज़िले का कलेक्टर 
ज़रूर होता है| यह केाई लिखित नियम नहीं दे, बल्कि एक प्रथा सी चली 
आती है| दो सदस्य म्युनिसिपल बोड के प्रतिनिधि होते हैं | बोड के सदस्य 
अपने में से किन्हीं दो सदस्यों को ट्रस्ट में भेज सकते हैं | बाक़ी एक सदस्य 
बोड का चेयरमैन द्वोता है | इससे स्पष्ट है कि ये सदध्य जनता के प्रतिनिधि 
नहीं होते । इम्प्रभमेंट ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति ३ बष के लिये की जाती 
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है | तीन साल के बाद दुसरे नये ट्रस्टी भर्तों किये जाते हैं । ट्रस्ट को बैठक 
आमतोर से महीने में एक बार द्वोती है। सभी सदस्थ अपने में से किसी को 
चेयरमैन चुन लेते हैं । ट्रस्ट एक वेतनिक मन्‍्जी तथा अन्य कमचारियों को 
भी नियुक्त करता है | कलकत्ता इम्प्रभमेट ट्रस्ट में कुल १२ सदस्य हैं 

विज्ञान तथा कला-कोशल की वृद्धि के कारण आजकल लोगों की रहन- 
सहन में काफ़ी परिवतंन द्वो रहे हैँ | घिरे मकानों तथा गन्दी गलियों में रहना 
लोग पसन्द नहीं करते । उनके मकान साफ़ सुथरे, हवादार, तथा किसी 
श्रच्छे बायुमंडल में होने चाहिये | सड़के भी चोड़ी श्रौर सुन्दर होनी चाहिये । 
दर चीज़ में मनुष्य सौन्दर्य ओर सफ़ाई पसन्द करता है। लेकिन हमारे देश 
के शहर पुरानी चाल के बने हैं। उनके रास्ते पतले हैं ओर घरों को बनावट 
बहुत ही सकड़ी है | जो नये भ्क्कान भी इधर बनाये गये उनमें सुवास्थ्य ओर 
रोशनी का ध्यान कम दिया गया है। दिन्दस्तान के कुछु शह्रो की श्राबादी 
लन्दन से भी घनी है | लन्द्न में १२२ प्रतिशत श्रादमी एक कमरे में दी 
अवना गुज़र करते हैं| लेकिन लखनऊ में ५०४ प्रतिशत व्यक्ति एक कमरे 
में ग्रपना ज.बन व्यतीत करते हैं| बम्बईद के ७४ प्रशित परिवार एक कमरे 
के मकानों में रहे हैं | इतनी तंग जगह में रहने से लोगों का स्वास्थ्य खराब 
होता है और इसका प्रभाव उनकी सन्‍्तान पर भी पड़ता है | इसी का परिणाम 
है कि हिन्दोस्तानियों की औस्त आयु अन्य देश वासियों की श्रपेत्षा श्राधी 
होती है। हमारे देश के २० प्रतिशत बच्चे पक वष की आयु मे मृत्यु के 
ग्रास होते हैं | जितने भी आ्रादमी इस देश ने मरते हैं उनमें पाँचवाँ हिस्सा 
दुधमु हे बच्चों का है , 

इम्प्रभमेंट ट्रस्ट को स्थापना इसी लगे की गई है कि वह शहर को नये 
ढंग से बसाने का प्रयज्ञ करे | जो हिस्से नये बसाये जायें वे किसी ज़ास 
नकशे के अनुसार बनाये जायें। घरों की बनावट, इवा तथा रोशनी पर 
काफ़ी ध्यान दिया जाय | शद्दर के जो हिस्से सिकुड़े हुये हैं श्रोर जहाँ सूर्य 
की धूप मुश्किल से पहुँचती है, उन्हें चोड़ा करने का प्रयत्ञ किया जाय | 
इम्प्रभमेंद ट्रस्ट प्रान्तीय सरकार के सामने श्रनेक योजनाये' शहर को सुन्दर 
श्रौर आाकषक बनाने के लिये पेश कर॑ और मंजूरी मिलने पर वह उ 
कार्यान्वित करे | शहर के भगियों तथा गूरोत्रों के रहने के लिये वह्द श्रच्छा 
से अच्छा प्रबन्ध करे | पैसे की कमी और शिक्षा के श्रभाव के कारण इनकी 
रहन-पदन बहुत ही गन्दी होती है। किसी उचित स्थान पर ट्रस्ट इनके 
लिये सा $ खुला हुआ मकान बनाने की योजना बनावे | इलाहाबाद इम्प्रुभमेट 
ट्रस्ट कई इज्ञार रुपये ख़च करके गरीबों के लिये कितने ही अच्छे मकान 
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तैयार कराये हैं | यदि ये ट्रस्ट श्रच्छी तरह काम करते रहें ते कुछ दिनों 
में हिन्दोस्तान के सभी बड़े बड़े. शहर बहुत ही श्राकषक ओर खुले हुये 
दिखाई पड़ने लगेंगे | शहरों को नये ढंग से बसाने में कुछ लोगों को काफ़ी 
हानि उठानी पड़ती है । उनके मकान गिरा दिये जाते हैं श्रोर बहुत थोड़ी 
रकम उन्हें एवज़ में दी जाती . परन्तु ये दोनों बातें नहीं हो सकतीं कि एक 
झ्रोर कुछ हानि भी न हो और दुसरी ओर हमारा घर साफ़ और खुला हुश्रा 
दिखाई पढ़े | इन योजनायों को कार्यान्त्रित करने के लिये इम्प्र भर्मेट ट्रस्टों के 
पास पैसे की कमी है। या तो सरकार इन्हें अपनी श्रामदनी का कुछ हिस्सा दे 
श्रथवा म्युनिसिकल बोड की कुछ भ्रामदनी इनके ज़िम्मे कर दे। श्रव तक इन्हें 
बिकी हुईं ज़मीनों, सरकारी र्द्दायता श्रौर कृज़ पर निर्मर करना पड़ता है | 
उन बड़े बड़े शहरों में जो समुद्र के किनारे हैं कारपोरेशन, म्युसिपलिटी, 
तथा इृम्प्रभमेंट ट्रस्ट के अतिरिक्त पेट ट्रस्ट भी स्थापित 
पोर्ट टत्ट किये गये हैं। कल+त्ता, बम्बई, मदरास, कर्रोंची और 
चटगाँव में द्िन्दोस्‍्तान के प्रदिद्ध पोट द्रध्ट हैं। कलकत्ते 
के श्रतिरिक्त सभी पेट ट्रस्ट में न मज़द सदस्ये। की सख्या निर्वाचित सदस्ये। 
से अधिक होती है | अधिकतर सदस्य योगेपियन हाते हैं । इन्हें भत्ता भी दिया 
जाता है। इनके कामे में सरकारी हस्तक्षेतर अधिक द्वोता है | मद्रास पाट 
ट्रस्ट के लगभग सभी सदस्य योरोपियन होते हैं । ट्रस्ट का मुख्य काम समुद्र के 
किनारे घाट बनवाना, मालगोदाम बनाना तथा व्यापार के सुविधे के लिये 
नाव श्रोर जह्दाज़ों का प्रचन्ध करना है। बन्द्रगाह। मे विदेशों से तरह तरह 
के माल अ्रधिक आते हैं । पोट ट्रस्ट इन्हें उतारने तथा इनकी निगरानी का 
पूरा प्रबन्ध करता है। इसीलिये ट्रस्ट को अ्रपनी श्रलग पुलीत रखने का 
अधिकार दिया है | इसके सदस्य कमिश्नर वा ट्रस्‍्टी कहलाते हैं। ट्रस्ट की 
ग्रामदनी के मुख्य ज़रिये निम्नलिखित हैं :-- 
है--माल की लदाई और उतराई 
२--गोदाम के किराये तथा 
३--जद्दाज़ा के कर । 
ऊपर स्थानीय सध्थाश्रों के संगठन श्रीर उनके कार्यो" पर विचार 
किया गया दै। अत थह देखना हे कि कहाँ तक इन्हें 
स्थानीय अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई है। प्रोफेसर राम 
संस्थाओं पर श्रोर शर्मा के कयनातुसार स्थानीय सरकार के मुख्य ४ 
आल्ेचनात्म रू उद्देश्य हैं :- 
द्र्ष्टि 
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१- स्थानीय विपयों की जानकारी 

२-शासन-प्रबन्ध को कुशलता 

३--योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति 

४--समाज की बढ़ती हुई आ्रावश्यकताओं की पूति । 

स्थानीय संस्थाओं के। अपने उद्देश्य में काफ़ी सरलता प्राप्त हुई है। 
स्थानीय जनता के दिलों से विदेशी सरकार की भावना बहुत कुछ दूर हो 
चली है | कितनी ही स्थानीय संस्थात्रों ने अपनी कार्यकरुशलता का इतना 
अच्छा परिचय दिया है कि साइमन कमीशन ने मुक्त-कंठ से इनको प्रशंसा 
की है| परन्तु साथ दी कुछ ऐसी श्री संस्थाये हैं जिन्होंने श्रपने श्रधिकारों 
का बेजा फ़ायदा उढाया है। इंगलेंड तथा अमेरका श्रादि .प्रजातंत्रवादी 
देशों में भी स्थानीय संस्थाओ्रों में तरह तरह की गन्दी बातें पाई जाती हैं । 
इसका तात्पय यह नहीं है कि गुलाम होने के नाते हम उन सबकी नक़ल 
करे' | स्थानीय संत्याओं ने अपने ज्ेत्र में शिक्षा का जो प्रचार किया है 
उसे दम नहीं भुला सकते | यह सच है कि हमारे देश में शिक्षित आदमियों 
की संडया केवल १० फ्री सदी है परन्तु इस कूपमंड्रकता को ज़िम्मेवारी 
प्रान्तीय सरकार पर है | स्थानीय संस्थाशत्रों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि थे 
दर गाँव में एक स्कूल खेलल सके । आमतोर पे हमारे देश में संध्यायं बहुत 
ही बदनाम हैं। कुछ व्यक्तियों को यहाँ तक कहते सुना गया है कि, 
स्थानीय सस्थाये' बेकार हैं।' जनता के अत्यन्त सम्पक में रहने के कारण 
इनकी टीका-टिप्पणी अनिवाय है। इससे घत्रढ़ा कर इनके फायदों को इसमें 
नहीं भुलाना चाहिये | यदि हमें इसम॑ कुछ कमी दिखलाई पड़े तो दम उसे 
बार बार सुधारने को कोशिश करे। जिस स्वराज के लिये श्राज हम कितने 
वर्षो से चिल्ला रहे हैं, उसके मूल को ही सम्दालने को क्षमता इम नहीं रखते 
तो इससे बढ़ कर हमारा अभाग्य और क्या होगा | €यानीय स्वराज पूर्ण 
स्वराज को जड़ है | 

स्थानीय संस्थाशत्रों के पिछले कारनामें। से स्पष्ट है कि उनकी असफलता 
के मुख्य दो कारण हैँ -वाह्य श्रोर आन्तरिक।| इन संस्थाश्रों पर कुछ 
ऐसे सरकारी दबाव पड़ते हैं जिनके कारण इनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती 
है । प्रान्तीय. सरकार, कमिश्नर ओर ज़िले के कलेक्टर इनके कामों में जब 
चाहें दबवल दे सकते हैं | कलक्टर को यह अधिकार है कि वह इनके हुक्में। 
को इस बूते पर रोक दे कि इससे सावजनिक शान्ति में बाधा पड़ती है| इनका 
सारा हिसाब-किताब कमिश्नर की मुद्ठो में रहता है। वह इन्हें श्रपना ख़्च 
घटाने का हुब॒म दे सकता है। इन दोनों सरकारी पदाधिकारियों के श्रलावे 
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प्रान्तीय सरकार स्वयं स्थानीय संस्थाओं को श्रपने हाथ में रखती दे । वद्द इन्हें 
जब चाहे तोड़ सकती है। स्थानीय शासन-प्रबन्ध में उसके कानूनों का प्रभाव 
गहरा पड़ता है। किसी स्थानीय संस्था का सभापति श्रथवा उपसभापति श्रपने 
आचरण तथा लापरवादह्दी के कारण प्रान्तीय सरकार क्वारा हटाया जा सकता 
है । इन संस्थाओं के कुछ कमंचारी प्रान्तीय सरकार की मंजूरी के बिना भरती 
नहीं किए. जा सकते | इनके द्वारा बनाये गये कानूनों को प्रान्तीय सरकार से 
तसदीक़ कराना पड़ता है। यदि किसी नई योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये स्थानीय संध्यायें कुछ कज़े लेना चाहें तो इसकी मंजुरी प्रान्तीय सरकार 
से लेनी पड़ती है । तात्पय यह है कि इनको असफलता का बहुत कुछ कारण 
इस प्रकार के बाहरी दबाव हैं | जब॒ तक ये कम नहीं किये जाते तब तक 
स्थानीय स्वराज सकलता को प्राप्त नहीं हे। सकता । 

स्थानीय संस्थाओ्रों की श्रसफलता के कुछ आन्‍न्तरिक कारण भी हैं। 
अर्थात्‌ संस्थायें स्वयं इनके लिये ज़िम्मेवार हैं | इनके कुछ सदस्य अपने 
स्वाथ-साधन के लिये तरह-तरह की आन्‍न्तरिक बुराइयाँ फेलाते हैं। इसके 
कितने ही उदाहरण मोजुद हैं। थोड़ा-बहुत पैता साबंजनिक कार्मा में लगता 
हे, ओर बाक़ी सदस्यों तथा कमंचारियों की जेब में जाता है। स्थानीय 
संस्थाओ्रों से यह आशा की जाती द कि वे योग्य से योग्य कमंचारी नियुक्त 
करे, लेकिन कार्य रूप में दलबन्दियों के चक्कर में पड़कर कितने ही ऐरे गेरे 
कैबल बातों की तनख्वाह लेते हैं। एक म्युनिसिपल बोड के शिक्षा विभाग 
के चेयरमेन से मेंने अपने पद से इस्तीफा दे देने के लिये कद्दा। उन्होंने 
तुरन्त जवाब दिया कि, “हमे श्रपने पद की उतनी चिन्ता नहीं है, जितनी 
उन एक श्रन्धे ओर एक लँगड़े की हे जो बोड के दफ़्तर में लगे हुये हैं ।” 
सदस्यों को इस बात की चिन्ता नहीं होती कि योग्य से थ॑ ७८ >पक्ति श्रपने 
पदों पर नियुक्त किये जाय॑ | उन्हें श्रधिकतर चिन्ता अपने सम्बन्धियों और 
मित्रों की होती दे। संस्थाश्रों के चुनाव में कितने ही अ्रयोग्य व्यक्ति चुन 
लिये जाते हैँ | नागरिक शिक्षा की कमी के कारण लोग राजनीतिक श्रधिकारों 
के महत्व को नहीं समझते । क्षणिक प्रयोजनों और भूटठी प्रतिज्ञाश्रों के चक्कर 
में आकर वे स्वायों तथा श्रयोग्य व्यक्तियों को अपना मत देने पर तैयार 
द्वो जाते हैं। संस्पाश्रों के कार्यो में व्यक्तिगत मनोभावों का प्रभाव पड़ता 
है इससे तावजनिक हित में ओर भी बाधा पड़ती है। संस्थाओं के अन्दर 
धूसज़ोरी और बेईमानी की जो बीमारी फैली हुई है उसका कारण हमारी 
नागरिकता की कमी है । 


यदि स्थानीय स्वराज को सफल बनाना है तो जनता को उचित नागरिक 
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शिक्षा दी जाय | इसके अभाव में वह गन्दी बातों के प्रभाव से श्रपने आप 
को नहीं बचा सकती | सावजनिक कार्मा का महत्व हमारे दिलों में तब 
तक नहीं बैठ सकता जब तक हमें समाज-शास्त्र का थोड़ा ज्ञान न कराया 
जाय | मध्यम श्रेणी तक नागरिक शास्त्र को अनिवाये विषय बना कर शिक्षा 
विभाग ने हस ओर ध्यान दिया है। इससे स्थानीय संस्थाश्रों की भीतरी 
कमज़ोरियोँ बहुत कुछ दूर हो सकती हैं | जहाँ तक ऊपरी दबाव का प्रश्न 
है, प्रात्तीय सरकार इसे कम कर सकती है। लेकिन इसी से ये संस्थाएं 
अपने मंज़िले मक़सूद पर नहीं पहुँच सकतीं। हिन्दोस्तान की बतंमान 
परिस्थिति इस बात की उम्मीद करती है कि देश में तरह-तरद्द के कारोबार 
खेले जायें | स्थानीय संस्थाएं निह्ायत खूबसूरती से इन्हें कर सकती हैं। 
लेकिन इनके भागे कृदम न बढ़ाने का कारण पैसे की कमी है।या तो 
प्रान्तीय सरकार इनकी इमदाद श्रोर बढाये या इन्हें कोई ऐसा रास्ता दे 
जिससे इनकी आमदनी कम से कम द्योढ़ी हो जाय। इसी श्रध्याय में यह 
सलाह दी गई है कि ज़िला बोड की आमदनी सरकार किस प्रकार ड्यौढी 
कर सकती है| यदि ये कमज़ोरियाँ दूर कर दी जाये, तो स्थानीय संस्थाएँ 
अपनी घुराइयों को दूर करने के साथ, देश की श्रधिक भलाई कर 
सकती है । 


सुमन अपकरंदारलफामधापसा०कपकजर5जाएकाअरट के: 
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धग्रामा शब्द के लिये कोष की आवश्यकता किसी को न द्वोगी। यहाँ 

तक कि कचहरियों में भी इस शब्द के स्पष्टीकरण का 

ग्राम की प्रश्न नहीं उठ सकता। यह शब्द ग्रामफ़्ह्म है। जब 
परिभाषा कोई विदेशी हिन्दोस्तान की जानकारी हासिल करना 
चाहता है तो उसे पद्िली हिदायत यद्द मिलती है कि वहदद 

गाँवों का अध्ययन करे | जो हिन्दोस्तान के गाँवों का जीवन नहीं जानता वह 
भारतीय सभ्यता को नहीं पदचान सकता । जब देशी और विदेशी दोनों ही 
गाँवों से मलीमाँति परिचित हैं तो इसकी परिभाषा की केई क्षरूरत नहीं 
महसूस होती । परन्तु कुछ ऐसी ग़लत फ़ह्मियाँ फेली हैं, जिन्हें निवारण करने 
के लिये इसे दे देना श्रच्छा दोगा। थोड़े दिन हुये एक पुस्तक* देख रहा 
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था | उसमें लिखा था कि यदि कोई आदमी हिन्दोस्तान में किसी एकान्त 
स्थान में पड़ जाय और केई रास्ता मालुम न पड़े तो वह नाक खेलकर चारों 
दिशाओं में साँत ले | जिधर से गन्दी दवा श्राती द्वो उधर को वह चल पढ़े । 
कोई न कोई गाँव ज़रूर मिल जायगा। यह बात आमतौर से प्रचलित है कि 
जो मुख हैं। और जिन्हें कोई भी ठग सके वे गाँव के रहने वाले द्वोते हैं| इधर 
दस बीस वर्षो' से लोग गाँवों ते। छोड़ शहरों में आने लगे हैँ | इसलिये नहीं 
कि गाँव बुरे हैं, बल्कि रोज़ी की तलाश में उन्हें विवश हे।कर गाँव छोड़ने 
पड़ते हैं | कुछ लोग इससे भी यह अनुमान करते हैँ कि गाँवों का जीवन सभो 
प्रकार से बुरा है | वहाँ कोई रहना नहीं चाहता । 


यदि हमारे देश के गाँव सचमुच बुरे होते, ओर लोगों को उनमें रहने 
की इच्छा न होती, तो अब तक कितने ही नये नये शहर बस गये होते | 
वास्तव में जो गाँवों के जीवन से परिचित नहीं हैं वे उसे पहचान 
नहीं सकते । एक छोटी सी मिसाल से यह बात श्रच्छी तरह साफ़ दो 
जायेगी | मिस्टर राय अपनी एक पुस्तक% में लिखते हैं कि, “जर कोई 
योरप निवासी दिन्दोस्तान की यात्रा करने के लिये प्रस्थान करता है. तो गनी 
चन्द बातें पहले से दी दिमाग़ में नेठा दो गई रहती हैं। लड़कपन से दी 
विदेशियों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि इ्िन्दोस्तान के रहने वाले 
असम्य द्ोते हें । उनके शरीर पर ठीक तरह की पोशाक नहीं होती और वे 
हर समय जूते तथा दस्ताने नहीं पहने रहते | उनकी रहन सहन निम्न श्रेणी 
को है | वे नंगे बदन किसी से भी मिल सकते हैं और हर समय एक ही 
पोशाक में रहने के झादी होते हैँ | ? इसका परिणाम यह होता है कि जब 
कोई विदेशी इस देश में आता दे तो वह उसी प्रकार का नक्शा यहाँ 
देखता है | उसके मन में तुरत यह बात बैठ जाती है कि सचमुच 
ईिन्दोस्‍तानी असम्य हैं | परन्तु सच तो यह है कि विदेशी भारतीय सभ्यता 
की गहराई को नहीं जानते | उनकी सम्प्ता की नाप दस्ताने और रूमाल 
तक द्वी सीमित है। ठीक यही दशा हिन्दोस्तानी शहरों की दे। शदह्दर के 
लोग ग्रामीण जीवन को पिछुड़ा हुआ समभते हैं। नई सम्यता को रोशनी 
में गाँवों का प्राचीन ज॑वन उन्हें नीरत मालूम पढ़ता है। कोई भारतीय शहर 
ऐसा न होगा जिसकी श्राधी जनसंख्या गाँवों से घनिष्ठ सम्बन्ध न रखती 
दो । नोकरी अ्रथवा व्यापार की सुविधा के लिये लोग शहरों में रहते हैं, 
परन्तु उनका असली घर तथा कुटुम्ब गाँव में ही होता है। 
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.. यद्द कहना बड़ा कठिन है कि गाँव की ठीक़ ठीक सीमा क्‍या है, 
उनमें ऊितने कुटुम्ब द्वोते हैं उनकी जनसंख्या कितनी दै। हमारे देश 
में ७ लाख से अधिक गाँव हैं। प्रत्येक का कज्षेत्रल और जनसंख्या भिन्न 
भिन्न है | बौद्धायन और गौतम गाँवों की परिभाषा करते हुये लिखते हैं, 
“ बह स्थान जहाँ सच्चे शोर पत्रित्र श्रादमी निवास कर गाँव कद्दलाता है।” 
बौद्धायन के कथनानुसार, “ कोई भी सत्पुरुष गाँव में ही रहना चाहेगा 
क्योंकि वहाँ खान-पान को चौज़ें बहतायत से मिलती हैं। प्रत्येक गाँव चे।र- 
डाकुश्रों से सुरक्षित द्वोता है। छोटे छोटे राजनीतिक परिवतनों का असर 
वहाँ नहीं पड़ता । वहाँ के निवासियों का जीवन शान्‍्त और सुखमय दोता 
है| ” कोटिल्य के शब्दों में “ गाँव वह स्थान है जिसमें १०० से ५०० तक 
कुटुम्ब निवास करते द्वों। सबका घर सुरक्षित है और उनका जीवन सम्मिलित 
तथा सहयेगी दे। । ” गाँवों में जनसंख्या की कोई सीमा निश्चित नहीं की 
जा सकती | ५००० से ऊपर मनुष्य जब एक जगह निवास करते हों तो वह 
कस्बा कहलाता है। इससे कम जनसंख्या वाले स्थान गाँवों की कोटि में गिने 
जाते हैं। कुछ ऐसे भी गाँव हैँ जिनमें! १०० या २०० श्रादमी निवास 
करते हैं और उनमें केवत्न ४० या ४० घर हैं| लेकिन कुछ गाँव कृस्बों का 
बराबरी करते हैं। हिन्दी साद्वित्य में ग्राम सम्बन्धी साहित्य को अभी कमी 
है। जो सभ्यता हमारे गाँवों में छिपी हुई है उसका श्राभास तक अ्रभी पढ़े- 
लिखे लोगों को नहीं हे | ऊपर से वे इसको सराहना भक्ते ही कर, परन्तु भीतर 
से वे नहीं जानते कि गाँवों की विशेषता क्‍या है ? 

गाँव की परिभाषा श्रत्यन्त रोचक और सरल है। आजकल कुछ विशेष 
कारणों से हमें इसमें सन्देह हो सकता है, लेकिन इसकी अ्रसलियत वही है 
जो हिन्दू काल से लेकर अभी तक मौजूद हैं। पेड़ें तथा बागीचों से घिरे हुये 
वे स्थान जहाँ शोरोगुल का नाम भी न हो गाँव कहलाते हें । प्रत्येक गाँव 
में श्रामतोर से १०० या २०० घर होते हैं। इसके चारों श्रोर खेत और 
बागीचे द्वोते हैं | यद्दाँ के निवासियों का मुख्य पेशा खेती ओर गोपालन है। 
इनका जीवन अत्यन्त सरल ओर पवित्र होता दे ।ये चोरी और दग़ाबाज़ी 
का नाम नहीं जानते | स्वभाव से ह्वी ये परिश्रम-शोल और संयमी होते हैं । 
अपनी सभी अ्रावश्यकताश्रों के लिये ये अपने गाँव पर द्वी निर्भर करते हैं। 
प्रत्येक गाँव स्वतन्त्र श्रोर स्वावलम्बी होता है | यहाँ के लोग अपनी आ।वश्य- 
कतानुसार सभी चीज़ें पैदा कर लेते हैं | गाँव द्दी ऐसी जगह है जहाँ बिना 
रुपये पैसे के भी आदमी सुख से रह सकता है | शद्दरों की तरह यहाँ बीमारी 
ओर गन्दगी का बाज़ार नहीं रहता है | सब लोग एक दूसरे का विश्वास करते 
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हैं। जिसे हम भारतीय सम्यता कहते हैं, श्रोर जिसके ऊपर अब भी इसमें गवं 
है, वह गाँवों की चीज़ है | श्राज भी वह उसी जगह दिखलाई पड़ेगी | बृटिश 
राज के श्रन्दर गाँवों की दशा में मद्दान्‌ परिवर्तन हुआ है। उनकी गरीबी 
और बेकारी की समस्या ने देश को चिन्ता की जाल में बाँध रक़्खा है। 
इतने पर भी हमारे गाँव स्वर्ग की तुलना करते हैं । 


यदि गाँवों की चर्चा छोड़कर भारतीय शासन-प्रबन्ध पर विचार किया 
जाय तो यह बात वैप्ी ही बेत॒की हे जैसे प्राण को 
गाँध कोर छोड़कर शरीर का अ्रध्ययन । शरीर में जो प्राण का 
भारतीय शासन थ्थान है वह भारतीय राजनीतिक प्रबन्ध में गाँवों का। 
इस देश में कोई शासन-विधान तब तक कारगर नहीं हे। 
सकता जब तक इसकी जड़ गाँवों में न डाली जाय। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ 
ओर सुधारक राजनीतिक अधिकारों की उधेड़ बुन में इस बात को भूल जाते 
हैं कि जब तक गाँवों को पूरी आज़ादी द्ासिल न द्वोगी, तब तक्र प्रान्तीय 
स्वराज और संघ-शासन की कोई उपयोगिता नहीं हे! सकती | जिन गाँवों की 
बदौलत ४० करोड़ हिन्दोस्तानियों का भरण-पोषण होता है, और जिनकी 
उन्नति-अवनति पर इमारी सभ्यता की दीवाल खड़ी की गई है, उन्हें इम 
कैसे ठुकरा सकते हैं ! कांग्रेस की तमाम राजनीतिक माँगों की आड़ में गाँवों 
का उद्धार इतनी पोशीदगी के साथ छिपा हुआ है, कि हम उसे वतमान 
वातावरण में नहीं पहचान सकते | जिन ग्राम पंचायतों का नक़शा काँग्रेस के 
दिमाग में बैठा हुआ है उसके महत्व को पश्चिमी प्रजातंत्रवाद की श्राँधी में 
हम नहीं देख सकते । केवल केन्द्रीय तथा प्रान्तोय कम चा रेयों के अधिकारों 
तथा चन्द कॉसिलों की बनावट से शासन-विधान का सच्चा शान नहीं दे 
सकता | 


हिन्दोस्तान गाँवों का देश है। यद्दों की ६० फीसदी जनता गाँवों में रहती 
है। उसका मुख्य व्यवसाय खेती है। जब तक शासन-विधान के श्रन्दर 
ग्राम-संगठन की व्यवस्था न की जायगी, वह सवथा अधूरा तिद्ध होगा । 
४ हरेक शासन की मुख्य आवश्यकता इसीलिये द्ोती हे कि प्रजा के जन धन 
की रक्ता और उन्नति द्वोती रहे । जो शासन इन दोनों बातों में श्रसफल हुआ, 
नैतिक रीति से उसने अपने को नष्ट कर दिया। ” # श्रनादि काल से गाँव 
शासन की जड़ समझे जाते हैं। हिन्दू भर मुसलमान दोनों कालों में 
इनकी स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन में बाधा नहीं पड़ी। हिन्दोस्तान के 


विनन>न-मम-म--कन- कल 
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झन्दर बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुये, कितने द्वी विदेशियों ने इस 
देश पर दमला किया, परन्तु ग्राम श्रपनी पंचायतों द्वारा स्वतन्त्र रूप से काम 
करते रहे | उन्हें इन तमाम परिवतंनों का पता मी न चला | इन गाँवों का 
संगठन हतना दृढ़ और स्थायी था कि छोटे-मोटे राजनीतिक परिवतनों श्रथवा 
सामाजिक क्रान्तियों के कारण उसकी दीवाल नहीं द्विल_त सकती थी। यूरोप 
अपने प्रजातन्त्रवाद की डींग मारता है | बृटेन श्राज भी हमें इस बात का 
ब्राश्वासन दिलाता दै कि हमारे देश में सच्चे प्रजातन्‍त्रवाद की स्थापना होने 
जा रही है। पाश्चात्य प्रजातन्त्रवाद की जड़ में जो खोखलापन मौजूद है 
उसका उदाहरण दमें साफ़ दिखाई पड़ता है। दमारे देश में जिस प्रजातन्त्र- 
वाद की ्रावश्यकृता है उसका सम्बन्ध गाँवों से है। पहले प्रत्येक गाँव को 
घ्वतन्त्र शोर स्वावलम्बी बनाना होगा । जब ७ लाख गाँवों को सभी प्रकार 
की स्वतन्त्रता हासिल हे। जायगी तो प्रजातन्त्रवाद अपने श्राप स्थापित दे। 
जायगा । इस देश में शातन-विधान की उपयोगिता तभी है जब वह गाँवों 
के जीवन के अनुकूल दे | जिस शासन-विधान का निर्माण विदेशी श्रथवा 
थेड़े से शद्दरी लेग सभा भवन में बैठकर करंगे उसकी उपयोगिता में इसमें 
सन्‍्देदद है । गाँवों के प्राचीन संगठन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
शासन-विधान में इसका कितना महत्व था । 


प्राचीन काल में गाँवों के संगठन की सराइना सभी विदेशियों ने मुक्त- 

कंठ से की है । सर चाल्स मेंटकाफ़ लिखते हैं, “४ आम 

प्रम संगठन पचायतों के अ्रन्दर प्रजातन्त्रबाद की सभी श्रच्छाइर्याँ 
मे।जूद हैं। प्रत्येक गाँव एक छोटा सा स्वतन्त्र देश है। 

बादरी सम्बन्ध की इसे कोई ज़रूरत नहीं है | जिन चीज़ों की रच्चा की कहीं 
सरभावना नहीं है उनकी रद्धा इन गाँवों ने की है | ग्राम पंचायतों के इस 
संगठन से प्रत्येक गाँव एक स्वतन्त्र राष्ट्र के मानिन्द है। उनकी स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्बन तथा प्रसन्नता के ऊँचे पैमाने के देखते हुये प'चायतों के 
मद्ृत्व को हम भली भाँति समझ सकते हैं ।?# श्राज भी गाँवों का संगठन 
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सवथा नष्ट नहीं हुश्रा हे | कितनी ही बातें वहाँ ऐसी दिखाई पड़ेंगी जिन्हें 
सब्र लोग मिलकर करते हैं| खेती के काम में सब लेग एक दूसरे की 
सहायता करते हैं | तालाब, कुयं, नददर आदि बनाने के लिये वे एक साथ 
अ्रपने घरों से निकलते हैं | यदि किसी के ऊपर किसी प्रकार की विपक्ष पढ़ 
जाय तो सभी अपनी पूरी ताक़ृत-से उसे दूर करने का प्रयक्ञ करते हैं। गाँवों 
के तीन चोथाई भरंगड़े आज भी ग्राम पचायतों में फ़रेतल होते हैं। बृट्शि 
सरकार के अ्रन्दर ग्राम पचायतों का कोई महत्व नहीं रहा हैे। दृसीलिये 
इनकी उपयेगिता कम दिखाई पड़ती है। कुछ लेग तो इन्हें कहानी मात्र 
समभते हैं । 

ग्राम संगठन का स्वरूप भिन्न-भिन्न समयों में अ्रलग-अ्रलग रहा है। 
ऐतिहासिक प्रमाण न मिलने से हम इसका क्रमिक विवरण नहीं दे सकते। 
हिन्दू काल में गाँवों का संगठन पंचायत के श्राघार पर किया जाता था। 
गाँव ही शासन की सबसे छुोटो इकाई माने जाते थे। प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध 
वहाँ की पंचायत करती थीं | १० गाँवों को मिलाकर एक दूसरी पदश्चायत 
बनाई जाती थी | इस संगठन को संग्रहण कद्दा जाता था| फिर २०० गाँवों 
का एक दूसरा संगठन द्वोता था, जिसे खरबालिका कहा जाता था। इसझ्के 
ऊपर ४०० गाँवों का एक संगठन बनाया जाता था, जिसका नाम द्रोणमुख 
था। अन्त में ८०० गाँवों का एक संगठन द्ोता था जो स्थानीय कद्दलाता 
था। मानव घम-शास्त्र में गाँवों का संगठन कुछु और बतलाया गया है। 
उसके कथनानुसार गाँवों का संगठन एक, दस, बीस, सौ, एक इज़ार के 
बीच में दो सो, तीन सो श्रोर पाँच सो गाँवों का अलग श्रलग संगठन था | 
इस संगठन को मनु ने गुल्म कहा दे। 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में इस देश का शासन 
गाँवों से आरम्भ होता था | श्रेणीबद्ध फिर तरीक़ू पर इनका संगठन क्रिया 
जाता था | संहिता के रचयिता ने कद्दा हे कि देश शब्द का श्रथ है एक 
हज़ार गाँवों का संगठन | दर गाँव का क्षेत्रफल सामान्य रूप से २ वग 
मील दहवता था | इसमें अलग अलग माग हेते थे | इनका नाम पद्म वीथो, 
मार्ग तथा राजमाग था। इनकी चौड़ाई क्रमशः ३, ५, १० और १५४ फ़ीट 
द्वेती थी। राजमार्ग की चौड़ाई ११५ से ३० फ़रीट तक हेती थी। प्रत्येक 
गाँव में एक चोपाल ( ]0०8४ ॥0786 ) हे।ती थी। यात्रियों के ढहरने तथा 
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खाने को इसमें पूरा प्रबन्ध रहता था। शुक्राचाय ने गाँवों का संगठन एक 
से दस हज़ार गाँवों तक माना हैे। प्रत्येक श्रेणी का संगठन सुदृढ़ और 
स्वावलम्बी था । ग्राम पञ्चायतें गाँवों का शान करती थीं। परन्तु केन्द्रीय 
सरकार की ओर से भी उनकी देख-रेख का प्रबन्ध था | दर गाँव में एक 
सरकारी कमवारी रहता था, जो गाप कहलाता था। गाथा सप्ततती में 
इसकी नाम ग्रामणी कहा गया हे । एक से दस गाँव तक की कज़िम्मेवारी 
हपे दी गई थी | प्रति वष गाँवों की जनसंख्या की गणना की जाती थी । 
सरकारी कम बारी पश्चायत द्वारा इस कार्य को करते थे और केन्द्रीय सरकार 
को इसकी सूचना देते थे | जनसंढया के समय हर गाँव में घरों की संख्या, 
आ।दमियों तथा पशुश्रों की संड्या, उनकी जाति तथा आश्रायु श्रादि भी 
दिखाये जाते थे | गोप या गाँव का मुखिया दिसाव-किताब का व्यौश रखता 
था | गाँव की जितनी आमदनी सरकार को देनी द्वाती थी उस्ते वह्दी वर्यूल 
करके भेजता था | शुक्र-नीतिवार के अनुधार गोप या मुखिया ब्राह्मण जाति 
के देते थे । 
शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से गाँवों में कोई भेद नद्दीं है । जो संगठन किसी 
छोटे गाँव में बना हुआ हे वही बड़े में भी है। हिन्दू 
गांध की किसमें काल में कुछ गाँवों की आमदनी मन्दिरों तथा पाठ- 
शालाओों को दे दी जाती थी। परन्तु उनके शासन- 
प्रवन्ध में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। गाँव का दिखात-किताब रखने वाला 
उसको शआ्रामदनी सरकारी ख़ज़ाने में न भेज कर किसी संध्या को भेज देता 
था । प्रजा के श्रधिकारों में कोई कमी नद्वीं पड़ती थी। चन्द विद्वानों को 
कुछ गाँव माफ़ी में दे दिये जाते थे | सरकार उसकी श्रामदनी से कोई मतलब 
नहीं रखती थी। लेकिन इसका तात्पय॑ यह नहीं हे कि जो जितना चाहे गाँवों 
से वसूल कर ले | ए% निश्चित अप से अ्रधिक लेने का श्रधिकार किसी 
को तब तक नहीं था जब तक ग्राम पतञ्चायत श्रथत्रा केन्द्रीय सरकार इसकी 
आशा न दे दे । गाँव की आमदनी चाद्दे जि मद में तत्व की जाय, उसके 
राजनीतिक प्रबन्ध में कोई फ़रक नहीं पडता था | मुसलमानों ज़माने में कुछ 
लोगों को जागीरे दी जाती थों | कितने ही कमंचारियों को वेतन के बदले 
दो एक गाँव दे दिये जाते थे | परन्तु शाध्षन-प्रबन्ध में वे कोई उलद-फेर 
नहीं कर सकते थे | जब तक गाँवों के लोग एक निश्चित रकृम सरकारी 
ख़ज़ाने में मेजते रहते थे तब तक बादराह तक उनके कामों में दख़ल नहीं 
दे सकता था |क# किसी सरकारी श्रववा ग़ेर सरकारी कमंचारी को प्रजा 
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से एक पाई भी श्रधिक वयूल करने का अधिकार न था। १०५४४ ई० के 
एक शिलालेख से यह पता चलता है कि सरकार प्रजा के धन को उसकी 
एक सुरक्षित सम्पत्ति समझती थी । जिस प्रकार माली बगीचे से फल-फूल 
चुन लेता है परन्तु बगीचे की सुन्दरता श्रौर इरियाली में कोई श्रन्तर नहीं 
पढ़ता, उसी तरह सरकार प्रजा की श्राय का एक छोटा सा हिस्सा वयूल 
करती थी | शिलालेख में एक ञ्ली की कद्दानी लिखी गई है। गाँव के 
किसी कमंचारी ने किसी ल्नी से कुछ अनुचित रक़म टैक्स के रूप में 
लेना चाहा | त्री ने देने से इनकार कर दिया । कमंचारी ने उसे कुछ 
बुरा-भला कहा। ज्री ज़हर खाकर मर गई। आस-पास के गाँवों में 
इस विषय पर पदञ्चायतें हुईं। १७ ज़िलों के गाँवों की पंचायतों में इत् 
मामले पर विचार किया गया। कम चारी अ्रपराधी ठहराया गया और 
उसे सझत दंड दिया गया | 

गावों की श्रामदनी चाहे जिसके पास जाय, उसके शासन-प्रबन्ध में 
कोई फ़रक नहीं किया जाता या | गाँवों में पंचायतों का स्वरूप एक था । 
सरकारी टैक्स सबसे एक सा लिया जाता था | गाँवों की रक्षा और शान्ति 
की चिन्ता सरकार को एक सी करनी पढ़ती थी । इतना जरूर दहै कि कुछ 
गाँवों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ता था। इसकी वजह यह 
थी कि वहाँ के निवासियों का पेशा ऐसा द्वोता था जिन्हें उत्शाहित करना 
सरकार अपना कतंव्य समझती थी। उनके कला-कौशल से सारे राज्य को 
लाभ पहुँचता था | निम्न लखित उद्धरणों से यह बात और भी स्पष्ट हो 
जायेगी । बौद्ध कालीन जातकों से यद्द पता चलता है कि गाँव में ५०० 
आदमी निवास करते थे। सभी बढ़ई का काम करते थे। दूसरा गाँव 
लुहारों का था | इसमें सिफ़ लोहार ही बसते थे। १००० घर लुद्दारों के 
थे | इसी प्रकार एक तीसरा गाँव १००० लकडिदारों का था।* यदि इन्हें 
हम विभिन्न प्रकार के गाँव कहें तो कोई द्वानि नहीं है मुमकिन है इसी 
तरह किसानों, जुलादों, मज़दूरों तथा सुनारों श्रादि के गाँव रहे हें।। परन्तु 
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अधिकतर गाँव मिलेजुले पेशे वालों के होते थे | पेरों की भिन्‍नता देते हुये 
भी एक दी प्रकार की पंचायतें इन पर शासन करती थीं। उत्तरी और 
दक्षिणी मारतव् में ग्राम पंचायतों का रूप एक्सा था। चूँकि उत्तरी 
हिन्दोस्तान को बाइरी हमलों का श्रधिक सामना करना पड़ा और उनके 
ऊपर विदेशी वातावरण का अधिक प्रभाव पडा इसलिये उनके संगठन में कुछ 
परिवतन द्ोना स्वाभाविक था । 

वर्तम्नान समय में गाँवों को दो प्रकारों में बाँदा गया है ;-- 

१---रैयतवारी गाँव 

२--ज़मीं दारों के गाँव 

(१) पहिले प्रकार के गाँव वे हैं जो दक्षिणी हिन्दोघ्तान में पाये जाते 
हैं। इनका आआन्तरिक संगठन बहुत ही सरल है। प्रत्येक किसान या रैयत 
सीधे सरकार को अपनी लगान श्रदा करता है। प्रजा और सरकार के बीच 
में कर वूल करने वाला कोई मध्यवर्ती नहीं है। जो जितनी भूमि अपने 
अधिकार में रखता है वह उतने का लगान सरकार को सीधे देता रहता है। 
यदि गाँव में कोई पर्ती, जज्भल, बंजर श्रथवा ऊपर ज़मीन है और उसे 
कोई जोतता नहीं, तो वह सरकारी ज़मीन समझी जाती है। लेकिन गाँव 
के रहने वाले इनसे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं | यह सबके सम्मिलित लाभ 
के लिये दवाती है | प्रत्येक खेत की अलग श्रलग लगान निश्चित रहती है। 
इससे प्रजा को लगान अदा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लगान की 
व्यक्तिगत ज़िमेवारी से गाँव का सम्मिन्नित जीवन नष्ट नहीं हुआ है। गाँव 
का मुखिया, जो पटेल या रेड्डी कहलाता है, सबका प्रधान हेतता है। नाई, 
घोबी, दर्ज़ी, लोहार, कुम्हार सारे गाँव की सेवा करते हैं । गाँव का चोक़ीदार 
सबके घरों की रखवाली करता दे। मुखिया का पद पैशत्रिक द्वाता हे। गाँव 
की लगान वसूल करने तथा शान्ति की व्यवस्था रखने की ज़िम्मेबारी इसे 
दी गई है | इस प्रकार के गाँव अधिकतर मदगस, बम्बई, बरार तथा 
मध्य भारत में पाये जाते हैं| ज़मींदारो प्रथा के पदले मध्यप्रान्त ओर बंगाल 
में भी इस प्रकार के गाँव थे । 

(२ ) दुध्षरे प्रकार के गाँव ज़मींदारों के गाँव कहलाते हैं। एक गाँव 
में एक या दो चार ज़मींदार होते हैं | कुछु ज़मींदार एक से अधिक गाँवों 
के मालिक द्वोते हैं। लगान वयूल करने की ज्िम्मेवारी इन्हीं ज़मींदारों की 
होती है। सरकार प्रजा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । वह ज़मींदारों से 
मालगुज़ारी वयूल कराती है। यद्यपि मालगुज़ारी की दर निश्चित है फिर भी 
ज़मीदार बेजा तरीकृ से प्रजा से धन वसूल करते हूँ । सरकार इस बात का 
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ध्यान रखती है कि जो लगान प्रजा से वसूल हो उसका कुछ दिस्ता ज्र्मीदार 
अपने पास रख ले और बाक़ी सरकारी ख़ज़ाने में भेज दे | ज़मींदारी का 
हिस्सा लगभग «५ माना गया है| लेकिन काय रूप में ऐसा नहीं द्वोता। 
जो मालगुजारी ज़मींदार सरकार को श्रदा करते हैं उसका दूना और चौोगुना 
प्रजा से वसूल करते हैं। गाँव की पर्ती और जड्भल ञ्रादि उस गाँव के 
ज॒मींदारों की सम्पत्ति समझी जाती है । हर गाँव में एक मुखिया और पंचायत 
होती दे | प्राचीन काल में इनकी शक्ति अधिक थी, परन्तु बृूटिश राज 
वी मातहती में इन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। संयुक्त 
प्रान्त, पञ्माब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गाँव पाये जाते हैं । 
इस तरह के गाँवों की मालगुज़ारी प्रत्येक खेत पर नहीं लगाई जाती | सरकार 
हर गाँव से एक सम्मिलित रकम वसूल करती है। सारा गाँव मिलकर इसके 
लिये ज़िम्मेवार होता है | 
अना[दि काल से हिन्दोसतान में गाँव ही शास्न की इकाई माने गये हैं। 
शासन-प्रबन्ध के लिये प्रत्येक गाँव में कई पचायतें 
ग्राम पंचायत होती थीं। प्रान्तीय तथा वेनद्रीय सरकार के जो जो 
विभाग आ्राज हम देखझतें हैं, उनके लिये श्रलग श्रलग 
पंचायत थीं। शिक्षा पंत्रायत, रक्षा पंचायत, सेवा पंचायत, सफ़ाई पंचायत 
इत्यादि श्त्यादि पंचायत गाँवों का प्रबन्ध करती थीं। जब कोई नया गाँव 
बसाया जाता था तो ये सभी प्रकार की पंच।यतें वहाँ बना दी जाती थीं। 
गाँव बसाने का अधिकार केवल राजा को होता था। तेरहवीं शताब्दी के 
शि्ा-लेखों से पता चलता है कि जब कोई गाँव बसाना द्वोता था तो यह 
पहले ही निश्चित कर लिया जाता था कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा और 
उसमें किस किस वर्ण के लोग कितनी कितनी संख्या में बस।ये जायेगे। प्रत्येक 
गाँव में कुछु जमीन पर्ती रक्‍्खी जाती थी | इसे कोई जोत नहीं सकता था। 
इस पर सभी लोग अपने जानवर चरा सकते थे | गाँव से बाहर जड्जल होता 
था | लकड़ी आदि के लिये इससे सुविधा द्ोती थी। गाँव के सभी लोग 
मिलकर एक या दो ठदालाब खोदते थे। बरसात के दिनों में इनमें पानी भरा 
जाता था | साल भर लोग इसमें स्नान करते थे झओर सिंचाई का काम चलाते 
थे। जो ज़मीन गाँवों के लिये चुनी जाती थी उसमें सुन्दर छुन्दर रास्ते चारों 
और जाने के लिये बना दिये जाते थे | द्वावेल लिखता है, “ चन्द्रगुप्त मौय॑ 
के ज़माने में शिल्पशास्त्र के नियमानुसार सेकड़ें गाँव बसाये गये थे। ” 
बृूटिश सरकार ने पंजाब में कितनी दी बंजर ज़मीनों को आबाद कराया है। 
* कनाल उपनिवेश ! इसी का परिणाम है।चर्च मिशनरी सोसाइटी ने भी 
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संयुक्त प्रान्त श्रोर बंगाल में इस तरह के कितने ही गाँव बताने का प्रयक्ष 
किया है। यद्यपि इनका उद्देश्य इसाई धर्म का प्रचार करना है, फिर भी 
कितनी ही बंजर और उजाड़ भूमि उपजाऊ बनाई गई है। पूर्वी बंगाल में 
इन्होंने जो सन्‍थाल नामक उपनिवेश बसाया है उसका क्षेत्रल १४ 
घर्ग मील है | इसके श्रन्दर १० गाँव हैं श्रौर प्रत्येक का मुखिया होता 
है। पूरे उपनिवेश के प्रबन्ध के लिये इन्हीं आम निवासियों की कपिल 
बनाई गई है । श्राज वहाँ २४०० इसाई निवास करते हैं। यदि कोई बाहरी 
आदमी वहाँ रहना चाहता है तो उसे उपनिवेश की सभी शर्ते माननी 
पड़ती हँ#। 

ऊपर कहा गया है कि प्राचीन काल में गाँवों का प्रबन्ध पदश्चायतों 
द्वारा होता था | दर गाँव में एक सवप्रधान पद्चायत होती थी। कुछ अग्रेज़ 
लेखकों ने इन पश्चायतों को जाती पद्चायते' कहां है। लेकिन यह उनकी 
सरासर भूल है। इस देश में पञ्चायतें दमेशा से दो उद्देश्यों से बनाई 
जाती रही हैं | या तो शासन-प्रबन्ध के लिये श्रथबा पेशे को निगशनी के 
लिये। गाँव के सभी तजुरबेकार श्रादर्मियों की एक बड़ी पश्चायत होती थी | 
मुखिया इसका प्रधान होता था। काय की सुविधा के लिये यद्द पश्चायत 
अपनी श्रोर से कई कमीटियों को बनाती थी। सफ़ाई, रक्षा, शिक्षा, श्रादि 
के लिये श्रलग अलग कमीटियाँ होती थीं। कमीटी अ्रथवा पश्चायत के बनाने 
में जातीय अथवा पेशे के कारण कोई आदमी अछूत नहीं समझा जाता था। 
चारों ब्णों का विधान केवल पेशे के लिये बनाया गया था।|॥ लोदार, 
बढ़ई, जुलाहे, कुम्हार तथा सोनार समाज में इज्ज़त की नज़र से देखे जाते 
थे।| श्रानंद रंगा पिलाई, जो ड्रपले का एजेन्ट था, श्रपनी दिनचर्या में 
लिखता है, “एक गाँव में किसी मन्दिर के भंगड़े का निपटारा करने के 
लिये पंचायत की बैठक बुलाई गई। इसमें ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक 
शामिल थे ।"€ ह 
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श्ध्द ग्धुनिक भारतीय शासन 


पश्चायत शब्द के दो अ्रथ लगाये जाते हैं | वह सभा जिसमें ५ श्रादमी 
काम कर पश्मायत कहलाती है।अ्रथवा गाँव के शासन-प्रअन्ध के लिये 
सभी श्रनुभवशील व्यक्तियों की मंडली परञश्चायत कहलाती है। वास्तव में 
पञ्चायत झोर ५ का केई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है | यइ्ट हो सकता है कि गाँव 
की बड़ी पश्चायत किसी मामले का अ्रन्तिम निर्णय करने के लिये ५ आद- 
मियों की एक छोटी कमीटोी बना देती रही हो। इस तरह की कितनी ही 
कमौटियाँ श्राजकल बनाई जाती हैं| मनु के अन्थों से यह पता चलता है कि 
हर गाँव में शासन की पूरो ज्षिम्मेवारी पश्चायत को दे दीजाती थी। कुछ 
लेखकों ने इस तरह की पञ्चायतों का मुक़ादिला टयूटन जाति के संगठनों से 
किया है| लेकिन इससे उनकी श्रदूरदर्शिता का परिचय मिलता है। ट्यूटन 
जाति में संगठन बनाये गये थे उनका उद्देश्य लूट-मार करना था | 
इस के विपरीत ग्राम पश्चाय्तें शासन-प्रन्‍न्ध करने तथा शान्ति की रक्षा के 
लिये बनाई गई थीं । पश्चायतों का काम श्रत्याचार को दबाना था। इसके 
सदस्य चतुर और अनुभवर्शल द्वोते थे। पश्चायत की आशा सबको 
माननी पढ़ती थी।गाँव की सभी घटनाये इनमें पेश की जाती थीं। 
बारहवीं शताब्दी को एक घटना का :हलेख मदरास की एक सरकारी 
रिपोर्ट में किया गया है। एक गाँव में किपी श्रादमी ने अपने पड़ोसी को 
जान से मार हाला | ज़िले भर की पश्चायतों ने यह फ़ेसला किया कि अपराधी 
की इच्छा प्राय लेने की न थी, श्रतएव इसे फाँती का दंड नहीं मिलन! 
चाहिये | श्रन्त में उसे यद सज़ा दी गई कि वह गाँव के मन्दिर में दोपक 
जलाये |* 

छोटो छोटी बातों का फ़ेसला पेशे की पशञ्चायतों में किया जाता था। 
गाँव को बड़ी पश्चायत के अलावे दर पेशे बालों की एक अलग पद्चायत 
होती थी। नाई, घोबी, दर्जी, कुम्हार, लोहार, साोनार आदि पेशे वाले अलग 
अलग पश्चायतें रखते थे, इन्हीं पेशे की पश्चायतों के विदेशियों ने जाती 
पश्चायत कह कर पुकारा है। जब केाई भगड़ा वा मतभेद उत्पन्न होता तो 
दोनों पार्टियाँ श्रपनी पेशे वाली पश्चायतों को सूचित करती थों। उन्हें यह 
झविकार न था कि वे सबसे पदले सरकारी दफ़्तर में हसकी सूचना दे'। 
यदि जाती पञथ्चायत श्रथवा ग्राम की बड़ी पञ्चायत की अभ्रवद्देलना करके वे 
सरकारो दफ़्तर की शरण लेतीं तो दोहरे श्रपराध की भागी ठद्दराई जाती 
थीं। तामील जिले में एक ग्राम पश्चायत के सामने चोरी का मामला पेश 
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ग्राम पंचायर्त ३२७६९ 


हुआ | एक महीना पहद्िले किपी ब्राह्मण के घर में चोरी हुई थी | ब्राह्मण ने 
तुरन्त पुलीस को इसकी इत्तला दे दी थी । पुलीस को जब चोरी का कुछ 
पता न चला तो उसने यह कहकर इस मामले से हाथ खींच लिया कि 
चोरी का मामला भ्ूठा है। जब यह बात ग्राम पञ्चायत के सामने पेश की 
गई तो पञ्चायत ने उस ब्राह्मण को २० रुपया इसलिये जुर्माना किया कि 
पश्चायत की श्रवद्देलना करके उसने पुलीस को इत्तला दी थी। यह रुपया 
ग्राम के सावंजनिक कामों में ख़्च किया गया | इसके बाद चोरी की जाँच- 
पड़ताल शुरू हुई। चार प्रधान व्यक्तयों को यह कार्य सौँता गया कि वे 
चोरी का पता लगावें ओर चाहे जेसे हो ब्राह्मण को ३०० रुपये का ज़ेवर 
वापिस करें | इसी तरह की घटना का वन रूस की एक ग्राम पश्चायत में भी 
मिलता है। 

ग्राम पञ्चायत के श्रतिरिक्त शासन प्रबन्ध के लिये कुछ श्रोर भी कम नारी 
नियुक्त किये जाते थे । गाँव का मुखिया इनका प्रधान होता था। 
सरकार और ग्राम पश्चायत के बीच में इसका स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था । 
जब कोई सरकारी फ़रमान जारी होता तो उसकी खूचना इसी को दी जाती 
थी। किसी श्रफ़्सर को गाँत्र के मामले में इसको आशा के विरुद्ध दख़ल 
देने का अधिकार न था | सरकारी टेक्स वसूल करने का अ्रधिकार इसी को 
दिया गया था | एक दूसरा कमचारी गाँव का हिसाब किताब रखता था। 
इसका काम खेतों का नाप पडताल तथा और दर कुटुम्ब को आय का 
हिसाब रखना था। गाँव के प्रत्येक घर से सालाना कुछ श्रन्न इपे वेतन के रूप 
में दिया जाता था | यही कमंचारी श्राजऊल परवारी कहलाता है। गाँव 
का तीएरा कमचारी चौकीदार कहलाता था। चोकीदार दो होते थे। एक 
का काम श्रपराधियों का पता लगाना था। गाँव में जब केई नया व्यक्ति 
ग्राता तो उसकी जाँच पड़ताल के लिये यह तैयार रद्दता था | इससे बाहरी 
चोर-डाकू गाँव में प्रवेश न कर सकते ये | दूसरे चौकीदार का काम रात में 
पदरा देना था। वह खेती आदि की रक्षा करता था। पहले प्रकार के 
चौकीदार का दर्जा ऊँचा समझा जाता था। ये चौकीदार शूद्र जातियों में 
से नियुक्त किये जाते थे | इनकी यह छएः््म्मेवारी थी कि वे गाँव के प्रत्येक 
निवासी की रहन-सददन से परिचित हों | जब कोई चोरी शदि द्ोती तो उन्हें 
श्रपराधी का पता लगाना पड़ता था। प्रत्येक घर से सालाना श्रन्न उसे वेतन 
के रूप में दिया जाता था । जब तक चोरी का पता नहीं लग जाता तब तक 
उसकी ज़िम्मेवारी ख़तम नहीं द्ोती थी। ये गाँव से बाहर रहते थे भौर इनका 
पद पैत्रिक था | 


शृध्ध७ श्राधुनिक भारंतीय शासन 


गाँव का चौथा कमंचारी अमीन कहलाता था। इसका काम गाँव की 
सीमा ठीक करना था। यदि एक गाँव के रहने वाले किसी पड़ोसी गाँव की 
कुछु ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते तो दोनों गाँव के अ्मीन इसका निपटारा 
करते ये | जब कभी दो व्यक्तियों में अ्रपने खेतों की सीमा के लिये झगड़े 
पैदा हो जाते तो ग्रमीन उसका फ़ौबला करता था। इनके अतिरिक्त गाँव 
का अध्यापक, पुजारी, ज्योतिषी तथा तालाब झौर पानी का निरीक्षक श्रादि 
कर्मचारी गाँव की देख-रेख के लिये रक्खे गये थे । इन्हें वेतन नहीं दिया जाता 
था।यातो इन्हें गाँव को कुछ ज्॒मीन बिना लगान के दे दी जाती थी श्रथवा 
हर साल प्रत्येक घर से कुछ श्रन्न दिया जाता था। बढ़र, कुम्दार, लोदार, 
घोबी, नाई, ख्वाला, वैद्य, गायक, कवि, नतंक, भाँड़ श्रादे कम वारियों को 
सालाना अ्रन्न दिया जाता था | ये श्रपने-अपने पेशे द्वारा गाँव की सेवा करते 
थे। किसी का दर्जा एक दूसरे से कम नहीं समझा जाता था। इन सब की 
श्रलग-पग्रलग पञ्चायतें थीं। सभी पेशे वालों के अनुभवशील व्यक्ति ग्राम की 
बड़ी पश्चायत में शामिल किये जाते थे । इन पेशे वालों को देखते हुये यह स्पष्ट 
है कि प्रत्येक गाव अपनी आआवश्यकताश्रों के लिये स्वावलम्बी था। फिर भी 
अ्रप-पास के गाँवों में एकता स्थावित करने के लिये पञ्वायतें बनाई गई थों। 
राजराजा चेला प्रथम (६८४-१०१३ ई०) के एक शिला-लेख से पता चलता 
है कि ४० गाँवों की एक पश्च/यत थी जो इन सब १२ शासन-प्रबन्ध करती 
थी ।* एक अ्रंगरेज़ विद्वान लिखता है, “गाँव का प्रबन्ध करने के लिये 
निम्नलिखित ६ कमीटियाँ द्ोती थीं, ये सब प्रधान पश्चायत को मातहइती में 
श्रपना काये करती थीं :-- 


१-वार्षिक कम्रीटी २ बाटिका कमीटी ३--तालाब कमीटी ५--स्र्णं 
कमीटी १--न्याय कमीटी ६--पत्चत्रार कमीटी (यह अन्ध कमीटियों की देख- 
रेख करती थी )।”” 


वतंमान प्रजातन्त्रवाद के श्रनदर वोट लेने की जो प्रथा प्रचलित है वह 

नई नहीं हे। प्राचीन संस्कृत ग्रन्पों से यह पता चलता 

प्रम पंचायतों दे कि आम पश्चायतों में बोट लेने की प्रथा प्रचलित थी | 
का चुनाध सभी व्यक्ति इनके सदस्य नहीं बन सकते थे | इसके 
लिये श्रायु, शिक्षा, तथा सम्पत्ति की शर्तं लगाई गई 

थी। जिसके पास अपना मकान होता, जो निश्चित मात्रा में सरकारी टैक्स 
देता, जो मन्त्रों का ज्ञान रखता, और कम से कम एक धमंशास्त्र कौ पूरी 
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जानकारी रखता, वह पञ्चायत का सदस्य बन सकता था। जिसे एक वेद का 
पूरा शान रहता वह भी पञ्वायत का सदस्य बनने का अधिकारी समका 
जाता था | इसके श्रतिरिक्त चरित्र ओर आयु का भी बन्धन लगाया गया था। 
३५ वर्ष से कम ओर ७५४ वर्ष से ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति पञ्वायत 
का सदस्य नहीं बन सकता था। निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनने से सबंधा 
अयोग्य ठहराये गये थे ;--- 

१--जो सदस्य किसी कारणव्रश एक बार अपराधी क़रार दिया 
जाता था उतके सम्बन्धी पञश्चायत का सदस्य नहीं बन सकते थे। उसके 
भाई, बहिन, माता, पिता आदि को पश्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था । 

२--ब्रह्म-दत्या करने वाला, शराबी, सेने की चोरी करने वाला, श्रथवा 
व्यभिचारी पश्चायत का सदस्य नहीं बन सकता था। श्रर्थात्‌ पह्च महापातकी 
इस पद से वंचित किये गये थे । 

३--चोर तथा डाकू, नीचों की संगति में रहने वाले, और उतावले 
पञ्वायत में शामिल नहीं द्वो सकते थे। 

४--च रित्रहीन व्यक्तियों के लिये पञ्वायत में कोई स्थान न था । 

१-त्याज्य भोजन करने वालों को पञथ्चायत में स्थान नहीं दिया 
जाता था । 

६--जालपाज़ी करने वाले तथा गदद्दे पर चढ़े हुये व्यक्तियों को पश्चायत 
में शरीक नहीं किया जाता था। 

चुने हुये व्यक्तियों में से सबसे चतुर तथा अनुभवशोील १२ सदस्यों की 
एक कमीटी अश्रन्य कमीटियों की देख-रेख के लिये बना दो जाती थी। इसे 
वार्षिक कमीटी कद्दा जाता था । दूहरे १२ सदस्यों की एक कमीटी बगीचों की 
देख-रेख के लिए ओर इन दोनों क॑ अतिरिक्त ६ सद्ध्यों को एक तीसरी कमीटी 
तालाबों की देख-रेख के लिए. बनाई जाती थी। इन कमीटियों का यदि के।ई 
सदस्य किसी अ्पराघ में पकड़ा जाता तो वह अपने पद से दृटा दिया जाता 
था | श्नके श्रतिरिक्त जो बाकी कमीटियाँ गाँव को देख-रेख के लिये बनाई 
जाती थीं उनका चुनाव फिर से द्वोता था । 

इन ३० सदस्यों का चुनाव इस वैज्ञानिक ढंग से किया जाता था कि किसी 
को इसमें श्रापत्ति की गुजाइश न द्वोती थी। गाँव को १० बराबर हिस्तों में 
बाँट दिया जाता था। प्रत्येक द्िस्से में रहने वाले योग्य व्यक्तियों को एक 
एक टिकट दिया जाता था। वे इस पर अपना नाम लिखकर किसी एक 
जगह रखते थे | तीसों मुहललों की तीस ढेरियाँ लग जाती थीं | हर ढेरी पर 
का भा० शा--३९ 
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मुहलले का नाम लिखा रहता था। फिर हर ढेरी के टिक्रट श्रच्छी तरई 
रस्ती से बाँध दिये जाते थे | यह सारा काम गाँव की सबसे बड़ी सभा के 
सामने, जिसमें गाँव के लगभग सभी लोग शरीक रहते थे, होता था। गाँव 
के छोटे बड़े सभी पुजारी मोजूद रहते थे | सब्रसे बड़ा पुजारी तीसों ढेरियों 
की श्रलग श्रलग बंधी हुई गठरियों को एक मिट्टी के बतन में रखता था। 
इसके पश्चात्‌ वह दोनों द्ार्थों से बतन को उठाकर श्रॉख ऊपर किये किसी 
बच्चे को बुलाता था | बच्चे को यद्द मालूम नहीं था कि मिट्टी के बतन 
में क्या रक्‍्खा हुश्रा है। बच्चा बतंन से एक गठरी निकाल लेता था | इसके 
बाद पुजारी उस गठढरी के तमाम टिकटों को इधर उधर फेर कर किसी दूसरे 
बतंन में रख देता था | फिर वह बच्चा इनमें से एक टिकट निक्रालता था। 
टिकट को लेने कै लिये एक मध्यस्थ पहले से ही नियुक्त रहता था। यह 
कोई सरकारी श्रफ़ुसर द्वोता था। मध्यत्थ दाहिना हाथ श्रच्छी तरह खोलकर 
पाँचों उंगलियों को फेलाकर इस टिकट के बच्चे से ले लेता था। जिस 
व्यक्ति का नाम इस टिकट पर लिखा रइता था वह पश्चायत का ए.४ सदस्य 
घोषित कर दिया जाता था | इसी तरह बारी बारी से तीटों सदस्यों का 
चुनाव होता था। ज्ियाँ भी पश्चायत अथवा कमीटियों की सदस्या बन 
सकती थीं |* 
मुसलमानी ज़माने में बादशाहों को गाँवों के मामलों में हाथ डालने की 
ज़रूरत कम पड़ती थी | जब तक उन्हें कर, श्रासानी से 
गाँव श्रोरतजा मिल जाता तब तक वे गाँवों की चिन्ता से स्वथा निद्व॑न्द 
थे | ग्राम पञ्चायत तथा कमीटियों का वे इतना श्रादर 
करते थे कि किसी सरकारी कमचारी को उसमें हाथ डालने की सख्त मुमानियत 
थी। परन्तु हिन्दू काल में यह बात न थी ।| राजा ग्राम पच्चायतों का आदर 
करते हुये भी गाँव के प्रबन्ध का ध्यान रखता था। वह इसे श्रपने राज्य का 
एक अंग समझता था | राजा की श्रोर से अ्रनेक कम चारी गाँवों की देख-रेख 
के लिये नियुक्त किये ज्ञाते थे। परन्तु इससे यद्द नहीं समभना चाहिये कि गाँव 
और केन्द्रीय सरकार के बीच में एक तीसरी राजनीतिक संस्था थी | गाँवों का 
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सम्बन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार से था। द्वितोपदेश में एक स्थान पर कद्दा गया 
है कि :-- 
स्यजेल्कुलार्थ पुरुष, ग्रामध्याथ्थें कुलं त्यजेत । 
ग्रामं जनपदस्थायें, श्रात्मार्थ प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ५ 
श्रर्थात्‌ कुठम्ब की भलाई के लिये व्यक्ति को, ग्राम की भलाई के लिये 
कुटुम्ब को, राष्ट्र की मलाई के लिये गाँव को ओर अपनी भलाई के लिये 
व्यक्ति इस पृथ्वी को छोड़ने के लिये सव॑था तेयार रहे | 


मनु के कथनानुसार गाँव ओर राजा का सम्बन्ध श्रत्यन्त घनिष्ठ था। 
गाँव का मुखिया वही नियुक्त करता था [* कोटिल्य के अ्र्थ-शासत्र भें इस 
विषय के श्रनेक वर्णन मिलते हैँ कि राजा गाँवों के मामलों में सीधा द्वाथ 
डाल सकता था ।| शुक्रनीति में राजा के श्रनेक कतंन्‍यों में एक यह भी बात 
आवश्यक ठहराई गई है कि वह वष में एक बार दर गाँव का भ्रमण करे। 
उसका यह भी कतंव्य है कि वह प्रजा की तकलीफ़ों को स्वयं सुने, और यदि 
कोई सरकारी कमंचारी उस पर श्रत्याचार करता है तो उसे दंड देने की 
व्यवस्था करे | दक्षिणी भारत के शिला-लेखों से पता चलता है कि आम 
पथ्चायतों श्रौर राजाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। गाँव की एक सभा ने 
पग्राम-बासियों का कुछु रुपया खा डाला। यह रक़म किसी मन्दिर के लिये 
रक्‍खी गई थी। मन्दिर के कमंचारियें ने राजा से इसकी फ़रियाद की | राजा 
ने दोनों पार्टियों को बुला भेजा और सभा के दोषी साबित किया | सभा को 
जुर्माना किया गया और यह रकम मन्दिर को दे दी गई[ ११६१ ईं० में एक 
ग्राम को पश्चायत ने राजा से यह फ़रियाद की कि शअ्रमुक ब्राह्मण चरिच्रह्दीन है 
ओर एक विधवा स्त्री रकखे हुये हे | इस मामले में राजा का क्या फ़ेसला रहा 
इसका ज़िक्र नहीं किया गया हे । ६ इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि दिन्दू काल में 
राजा स्वयं गाँवों में जाते थे और प्रजा की हालत जानने की कोशिश करते 
थे। कुछु राजा तो वेष बदल कर गाँवों में घूमते थे ताकि प्रजा की ठीक ठीक 
दशा का ज्ञान हो | रात में राजा लोग प्रजा की दशा जानने के लिये गाँवों का 
चक्कर करते थे | लेकिन जब उन्हें गाँव के मामलों में द्वाथ डालना होता तो 
वे ग्राम पञ्चायतों द्वारा ऐसा कर सकते थे । 


# मानव धमंशास्र, अ० ८ 
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स्थानीय शासन की व्यवस्था का श्रपहरण द्वोने से ग्राम पञ्मायतों का 
महत्व जाता रहा | गाँव के मुखिया, चोकीदार, पटवारी, 
बृटिश राज्य में अमीन सबके अधिकार छीन लिये गये । इनमें से कुछ 
ग्राम पंचायतें तो सरकारी कर्मचारी क़रार दिये गये और कुछ सवंथा 
शक्तिहीन कर दिये गये। मुखिया श्राज भी है, लेकिन 
उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ह्सका परिणाम इतना भयंकर हुआ है कि 
गाँव श्रसंगठित तथा श्रशिक्षित होते गये हैं। जिन गाँवों को तमाम-भगड़े 
पश्चायतों द्वारा फैसल किये जाते थे वे ह्वी आज थानों और कचहरियों का मुंद 
ताकते हैं| छोटे छोटे कगड़ों तक की रिपोट पुलीस को दी जाती है। सरकारी 
कमचारियों की ओर से जब उनके छपर बेजा दबाव डाले जाते हैं तो उनकी 
सुनाई सरकारी महकमें में कम होती है | ज़िले का कलक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट 
पुलीस की रक्षा के लिये ग्रामवास्ियों की कई फ़रियाद नहीं सुनते । पुलीस के 
भय के कारण कोई गवाही तक करने के लिये तैयार नहीं द्वोता | यदि गाँवों 
का जीवन संगठित द्वोता, और सरकारी कर्मचारियों को श्रपनी बेज़ा हरकतों के 
लिये पथ्चायत का डर रहता, तो वे निहत्थे आ्रामवासियों पर अनाचार और 
अत्याचार न करते | स्थानीय स्वराज को वृद्धि के साथ पञ्चायतों का फिर से 
श्रीगणेश किया गया है। काँग्रेस की अनेक माँगों में ग्राम पदञ्चायतों की भी माँग 
दे । लेकिन इसका तात्पय केवल ऊपरी ढाँचे से नहीं है, बल्कि ग्राम पड चा- 
यतो के वे सारे श्रधिकार प्रात होने चाहिये जो उन्हें हिन्दू भोर मुमलमानी 
ज़माने में दिये गये थे । 
वत मान समय में पश्चायतों की स्थापना फिर से की गई है। दक्षिणी 
हिन्दोस्तान में पद्मायतों ने श्रधिक सफलता दिखलाई है | इसकी वजह यह 
है कि ज़मींदारी प्रथा नहोने से प्रजा की कारबाइयों में कोई बेजा द्वाथ 
डालने की हिम्मत नद्वीं रखता । उत्तरी हिन्दोस्तान में पञ्चायतों को स्थापना 
के लिये विभिन्न सूत्रों में' कितने द्वी क़ानून पास किये गये हैं। १६२० ई« में 
संयुक्तप्रान्त में एक ग्राम पश्चायत ऐक्ट पास किया गया | बिहार और पंजाब 
में भी इसी प्रकार के पद्चायक ऐक्ट पास किये गये । १६१३ ई० में बंगाल 
में एक आम स्वराज ऐक्ट पास 'क्विया गया, तदनुसार बहुत से यूनियन बोड 
की स्थापना की गई | १६२० ई० में संयुक्तप्रान्त में जो पदञ्चनयत ऐक्ट पास 
किया गया उसके अ्रनुसार ज़िले के कह्ैक्टर को यद्द श्रधिकार दिया गया है 
कि वह ग्रामों में पञ्मायतें बना सके | गाँवों में" पञ्नों को नियुक्त करने का अधि: 
कार उसे दिया गया 'है। पश्चों की संक्या कम' से कम * और श्रधिक से 
अधिक ७ हो सकती है। यह पञ्चायत या तो प्रत्येक गाँवों में हो सकती है 


ग्राम पंचायत श्ध्प्‌ 


अथवा ४-६ गाँवों के बीच में एक हो पञ्चायत बनाई जा सकती है । मौजूदा 
समय में ग्राम समूहों को पञ्चायतें स्थापित की गई हैं| सभी पश्चों के लिये 
यह श्रावश्यक है कि वे उन्हीं ग्रार्मों के निवासी है| जिनके लिये वह पश्मायत 
बनाई गई है । पत्मों में से एक व्यक्ति इसका प्रधान होता है। इसे सरपञ्च कहते 
हैं। कलेक्टर इसकी नियुक्ति करता है। 

पञ्चायत को दीवानी श्रोर फोज़दारी दोनों तरह के अधिकार दिये गये 
हैं। २५ रुपये तक के दीवानी के मुक़दमें फ़ेलल करने का अधिकार इसे 
दिया गया है | यदि किसी ने जान बूक कर किसी की मवेशी पकड़ ली है 
श्रथवा आमनिवाियों की सफ़ाई में बद्दा पहुँचाया है तो उसका मुकदमा 
पत्चायत फ़ेतल करती है। जिसने १० रुपये तक की चेरी की है या किसी भी 
तरह से १० रुपये तक का नुकसान पहुँचाया है तो उसका मुकदमा पश्चायत 
को सुपुद किया जाता है। मामूली मारपीट श्रथवा श्रपमान करने वाले 
फ़ोौज़दारी के मुक़दमें पश्चायत में पेश किये जाते हैं। बह फ़ोज़दारी के मामलों 
में १० रुपये तक, मवेशियों के मामलों में $ रुपये तक, ओ्रोर स्वास्थ्य 
सम्बन्धी मामलों में १ रुपये तक जुर्माना कर सकती है। जिन व्यक्तियों को 
नम्बर १० करार दिया गया है उनके मुकृदमों की सुनाई पश्चायत में नहीं 
हो सकती | सरकारी कमचारियों के मुकृदमें पठ्चायत में पेश नहीं किये जा 
सकते | पञ्चायत न तो किसी को जेल भेज सकती है और न 2१० रुपये 
से अधिक जुर्माना कर सकती है। इसका भुख्य काम गाँव की सफ़ाई करवाना, 
कुए और तालाबों की सफाई का प्रबन्ध करना तथा शिक्षा, खेल-तमाशे, 
रोशनी, बगीचे श्रादि की व्यवस्था "करना है। पंचायतों को कुछ और 
अधिकार दे दिये जाये और सरकार पैसे से इनकी मदद करे तो इनसे दो 
बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। एक तो सरकारी कचहरियों को छोटे छोटे 
मामलों से फुरसत मिल जायेगी, ओर दूसरे गाँवों की उन्नति का राह्तता साफ़ 
हो जायेगा। स्थानीय संस्थाश्रों की हेसियत से पंचायतें जल्दी और सच्चाई 
के साथ फ़ेसला कर सकती हैं । 


पाँचवाँ खंड 
विभिन्न विषय 
( ॥]80,,80४:008 ) 


अध्याय १६ 


भारतीय रियाततें 
गजनीतिक दृष्टि से ईिन्दोस्‍्तान ४ भागों में विभाजित किया गया हे-- 
बृटिश प्रान्त, देशी रियासतें, फ्रांसीतियों के अधिकार 
रियासतों की श्रौर पुतगीज़ों की भूमि। बृटिश प्रान्तों का वन 
संख्या झ्रोर पिछले अध्याय में किया जा चुका है; फ्रांसीसी और 
हनका घपिभाज़्न पुतंगीज़्ों के अधिकार में हिन्दोस्तान में कुल १८३४ 
वर्ग मील भूमि ओर लगभग ६ लाख व्यक्ति हैं। बदलर 
कमीटी की रिपोट के श्रनुसार रियासतों की संख्या ५६१ है। परन्तु ज्वायंट 
पालियामेंटरी कमीटी की रिपोण से इनकी संख्या लगभग ६०० ठहराई गईं 
है। इनमें १०६ बढ़ी रियासतें हैं श्रौर इनमें शासकों को नरेन्द्र मंडल 
( (॥शा।ए९० 6 7068 ) में स्थान दिया गया है। १२६ रियासतों 
को केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में भेजने का श्रधिकार हे । १०० रियासतें 
जागीरदारों और तालुक़ंदारों की हैं। सूम्पूर्ण रियासतों का क्षेत्रफल ७१२५०८ 
बग मील और इनकी जन-संख्या ८१३१०८४२ है। ४४४ रियासतों का 
क्षेत्ररल १००० वर्ग मीज़ से कम है। ३७६ रियासते ऐसी हैं जिनकी सालाना 
ओ,्तत वसूली पक लाख से भी कम है | राजपुताने क्री कुछ रियासतों का 
क्षेत्रफल १३ वर्ग मील से भी कम हे । १५ रियासतें ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल 
एक वर्ग मील भी नहीं है। १७ रियासतों का क्षेत्रफल एक वर्ग मील है। 
कुछ रियासतों की जनसंख्या १०० से भी कम हे और उनकी सालाना वसूली 
१०० रुपये के लगभग है | एक रियासत का ज्षेत्रफल केवल ३० एकड़ है। 
लेकिन चन्द रियासतें ऐसी हैं जो योरप के बड़े बड़े स्वतन्त्र देशों से भी 
लम्बी चोड़ी हैं। दहेदराबाद का ज्षेत्रल इटली के बराबर हे और हसकी 
जन-संख्या १ करोड़ ४० लाख से ऊपर है, अर्थात्‌ जापान से इसका 


भारतीय रियासते' २८७ 


क्षेत्रफल केवल ८००० वर्ग मील कम दै। काश्मीर का त्तेत्रफल ग्रेट .बृटेन 
से कुछ ही कम है। मेधूर का क्षेत्रफल डेनमाक के दूने के लगभग है | 

रियासते' कई समुहों में व्रिभक्त की जा सकती हैं | भमोगोलिक, राजनीतिक 
औ्रौर शाघन-प्रबन्ध की दृष्टि से इनमें अ्रन्तर दिखाई पड़ेगा। जम्बू श्रोर 
काश्मीर की रियासत हिन्दोस्तान के उत्तर में स््रग के मानिन्द इतनी सुन्दर 
ओर विशाल है कि इसे स्वयं एक समूह में रक्खा जा सकता है। पंजाब 
की ३४ रियासते' एक समूद्द में रक्खी जा सकती हैं। संयुक्तप्रान्त में केवल ३ 
रियासते' हैं। ये एक दूसरे से सवंथा अलग हैं | विहार ओर उड़ीसा में २६ 
रियासतों का एक अलग समूह है। बंगाल में? और आसाम में केवल 
मनीपुर की रियासत है | २०६ रियासतों का एक दूसरा समूह वेस्टन इन्डियन 
स्टेट्स एजेन्सी के नाम से प्रसिद्ध है| राजपुताने में २१ रियासतों का एक 
अलग समूह है। मध्य भारतीय रियासतों ( (!७॥४०४! प्राता॥ए 68 ) में 
६० रियासते हैं। मध्यप्रान्त में कुछ रियासत हैं | बम्बई में १४१ रियासतों 
का एक दूसरा समूह है । दक्षिण में द्विन्दोस्‍्तान की सबते बड़ी रियासत 
हेदराबाद है | इसके बाद मैसूर की दूसरी बढ़ी रियासत है। सुदूर दक्षिण में 
कोचीन श्र ट्रावनकोर की रियासते हैं। भोगोलिक दृष्टि से यद्द विभाजन. 
रियासतों की जलवायु समभने में कुछु सहायक हो सकता है परन्तु राजनीतिक 
आर आर्थिक दृष्टि से इसका कोई मद्दत्व नहीं हे । 

भारतीय रियासते' इतने प्रकार की हैं कि इनका विभाजन किसी वेश्ञानिक 
अाधार पर होना चाहिये । इनका क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन-प्रशन्ध श्रोर 
बृटिश सरकार से सम्बन्ध--ये बाते इनमें श्रलग शब्रलग पाई जाती हैं। पद 
के अनुसार ये रियावते' तीन श्रेणियों में रक्खी गई हैं ;--- 

१--वे रियात्ते जो नरेन्द्र मंडल की सदस्य हैं। इनकी संझ्या १०८ 
है। इन सबका क्षेत्ररल ४१४८८६ वर्ग मोल और जनसंख्या ६ करोड़ के 
लगभग है | इन सबकी सालाना वसूली ४१ करोड़ रुपये के लगभग दे। 
इन्हें 'सलामी वाली' (598)प॥० 5॥86०) रियासते' भी कद्दते हैं| इनके श्रति- 
रिक्त ८ अन्प रियासतों को भी सलामी का अधिकार दिया गया है, परन्तु वे 
नरेन्द्र मंडल (()ध770७/ ० ?70९8) की सदस्य नहीं हैं । 

२--वे रियासते जिन्हें केवल १२ सदस्य नरेन्द्र मंडल में भेजने का 
अधिकार है | इनकी संख्या १२७ है। इनका क्षेत्रफल ७६८४६ वर्ग मील 
झ्रोर जनसंख्या ८० लाख से कुछ अधिक हे। उनकी सालाना वसूली 
३ करोड़ रुपये हैं । 


श्ध्ध आधुनिक भारतीय शीसन 


३--वे रियासते' जो नरेन्द्र मंडल में अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सकतीं | 
इनके शासक एक प्रकार के जागीरदार अश्रथवा ताललुकेदार हैं | इनकी संख्या 
३२७ और क्षेत्रफल ६४०६ वर्ग मील हे | जनसंख्या ८ लाख से कुछ ऊपर 
ओर सालाना वसूली ७४५ लाख रुपये के लगभग है | ये रियासते बहुत ही 
छोटी और नाममात्र के लिये कायम हैं । 

रियासतों का यह विभाजन बहुतों को पसन्द नहीं है। सर चाल्स मेटकाफ़ 
ने इनका विभाजन धध्वतन्त्र! और 'परतन्त्र' दो प्रकार से किया था। प्रत्येक 
रियासत के साथ बृटिश सरकार ने एक सुद्धदइनामा किया दे | दर एक राजा 
को अधिकारों श्रोर कतंठ्यों की एक सनद दी गई हे | इसमें यद्द सूचित किया 
गया है कि कौन रियासत किस दर्ज तक स्वतन्न हे । कुछ ऐसी भी रियासत्ते 
हैं जो सरकार को कर अथवा नज़र नहीं देतीं। इसके अ्र॒लावे कुछ रियासतों 
को प्रति वर्ष कुछ घोड़े, सिपाददी और एक निश्चित रक़म देनी पड़ती दे। 
काश्मीर के राजा को प्रति वष १ घोड़ा, १२ बकरियोँ और ३ ऊनी शाल 
देने पड़ते हैं। लाड डलदहौज़ो ने भी इस विभाजन को स्वीकार कर लगभग 
सभी परतन्त्र रियासतों को बृटिश-राज्य में शामल कर लिया था। ग्र॒दर के 
बाद यह विभाजन दुर कर दिया गया | उनके साथ नये तरह के सुलहइनामें 
किये गये श्रोर उनके दर्ज़ों में अनेक परिवत न हुये । क॒छ भारतीय लेखकों 
तथा राजनीतिशों ने रियासतों का बहुत ही सरल विभाजन किया हैे। उनका 
कहना है कि जो रिया०ते' क्षेत्रटल, जनसंख्या, वसूली तथा रुतबे में बड़ी हैं 
उन्हें एक कोटि में रक्वा जाय और वबाक़ी को दूधरी कोर में । 

सरदार डी० के० सेन ने रियास्तों को ७ श्रेणियों में बाँटा है। राजसत्ता 
के आ्रधार पर उन्होंने यह विभाजन किया है। जो रियात्ते' जहाँ तक शाठन- 
प्रबन्ध में श्राज़ाद हैं उती हिसाब से उनको एक कोटि में रकक्‍्ख़ा गया हे। 
रियासतों में इतनी विषमताये हैँ कि उनके विभाजन के लिये कोई निश्चित 
सिद्धान्त बनाना कठिन है | ३० रियाततों में घारा सभायें स्थापित की गई 
हैं ; ४० रियास्ते' श्रपनी स्वतन्त्र हाईकोट रखती हैं ; ३४ रियासतों ने श्रपने 
राज्य में न्याय और कार्य-कारिणी विभाग को एक दूसरे से श्रलग कर रक्‍्खा 
है ; ५४ रियाततों ने पंशन देने का नियम बनाया है; ४६ रियासतों में 
सरकारी पदाधिकारियों का वेतन और उनका कार्यकाल बृटिश प्रान्तों की 
तरह है ; ५६ रियासतों में राजा छो एक निश्चित रक़म उसके निजी ख़र्च 
के लिये दी जाती है ; २१२ रियातते बृटेश सरकार को कर देती हैँ। इस 
प्रकार इनके श्रान्तरिक और वाह्य सम्बन्ध में बड़ा ह्वी अ्रन्तर है। शासन- 
प्रबन्ध की दृष्टि से रियाततों को दो भागों में बाँटा गया है ;-- 
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१--वें रियासतें नो श्राधुनिक प्रजातन्त्रवाद के आधार पर श्रपना 
राजनीतिक प्रबन्ध करती हैं| इनमें निर्वाचन की प्रथा प्रचलित है और 
लेकमत का आदर किया जाता है। दक्षिण की कुछ बड़ी-बड़ी रियासतें 
श्रौर उत्तर शोर मध्य की लगभग एक दज्जन रियासतें इस कोटि में गिनी 
जाती हैं । 

२- वे रियासते' जिनमें श्रमी पुरानी दकियानूतती जारी है। सारे अधि-' 
कार राजा को प्राप्त हें श्लौर प्रजा उनके द्वाथ की कठपुतली है। राजपुताना 
की कुछ रियासते' और हिन्दोध्तान की शेष रियासते' इसी कोटि में रकखी जा 
सकती हैं | 

रियासतों की विषमताय॑ यहीं समाप्त नहीं हो ज।ती। इिन्दोघ्तान में कुल 
१८ विश्वविद्यालय हैं, इनमें केवल २ रियासतों में हैं। केवल काश्मीर में 
श्रपना स्वतन्त्र तारघर है | ट्रावनकोर, हेदराबाद श्रौर कोचीन में डाकघर 
हैं| हेदराबाद, उदयपुर, ट्राबनकोर और कुछ राजपुताने की रियासतों में 
अपने निजी सिक्के चलते हैं | किसी भी रियासत को यह अधिकार नहीं हे 
कि वह किसी अ्रंगरेज़ कमंचारी के वेतन पर इनकमटैक्स लगा सके। कुछ 
रियासतों की प्रजा को बृटिश प्रान्तों की बराबरी में रकखा गया है, परन्तु 
बाक़ी की जनता छेठेछेटे अधिकारों के लिये तरसती है। शिक्षा और 
उद्योग-धन्धों की दृष्टि से इन रियासतों में कोई समता नहीं है। क्षेत्रफल में 
जम्बू और काश्मीर को रियासत हिन्दोस्तान में सबसे बड़ी है। परल्तु 
जन-संख्या में हेदराभाद का नम्बर सर्वप्रथम है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
कुछ रियासते' बहुत द्वी प्राचीन हैं। कुछ का निर्माण श्रठारहवी और 
उन्नीसवीं सदी में किया गया है। मेसूर का निर्माण १७६६४ ई० में किश्त 
गया था | १८८१ ई० में इसकी सोमा में कुछ परिवर्तन किया गया। टॉक, 
राजपिपला, झालावाड़, गढ़वाल, बनारस, कोल्हापुर श्रादि रियासते,” बृटिश 
. राज्य दृढ़ द्वो जाने के बाद बनाई गई हैं। कुछ रियासतों में राष्ट्रोय भावनायें 
बृटिश प्रान्तों की तरह फेली हुई हैं, परन्तु बाकी की जनता थोरप के मध्ययुग 
की तरह कूपमंडूक है। इन्हीं सब कारणों से कुछ राज/नांतिशों ने रियासतों को 
११ भागों में विभाजित किया है । 

चादे जिस तरह से रियासतों का विभाजन किया जाय कोई न कोई कमी 
ज़रूर रह जायेगी। इसलिये श्रच्छा होः॥ कि उपरोक्त विभाजनों में से किसी 
को भी मानकर अपना काम चलता लिया जाय । लाड इरविन ने भी इसे 
स्वीकार किया था कि रियाष्,तों का विभाजन ठीक नहीं है | यदि सभी 
रियासते दो भ्रेणियों में बाँ८ जायें तो कोई बुरा न होगा | 

शा० भा० श[००- ३०३ . 
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१-- वे रियासते' जो सरकार को कर ( (४9०४४ ) देती हैं। 
२-- वे रियासते जो कर से मुक्त हैं | 
१६१६ ई० में भारतीय शासन-विघान की जो नई योजना बनाई गई 
उसमें इस बात की सिफ्लारिस की गई थी कि देशी नरेश 
मरेन्द्रमंड श्रपना एक संगठन बनावे | ८ फ़रवरी १६२१ ई० को 
((॥४770९/ ० राजाओं के इस संगठन का उद्घाटन किया गया। इसी 
एियाा८6३). का नाम नरेन्द्र मंडल ( (॥कप00"/ रत 0-068 ) 
पड़ा । तब से बराबर यद्द मंडल रियाप्ततों की भलाई 
ओर श्रधिकारों पर विचार करता रहता है। वाइसराय इस मंडल का 
सभापति होता है। सभी रियासतें नरेन्द्र-मंडल का सदस्य नहीं बन सकतीं। 
३२७ रियासतों का मंडल से कुछ भी सम्बन्ध नद्ीं हे । केवल उन्हीं रियात्षतों 
को इसका सदस्य बनने का अ्रधिकार है जिन्हें सलामी दो जाती दै। नरेन्द्र - 
मंडल में कुल १२१ सदस्य होते हैं । १०६ रियासत्रों के, जो सबसे बढ़ी गिनी 
जाती हैं, यहाँ के राजा और शेष १२७ रियासतों में केवल १२ रियासतों के 
राजा इस मंडल्न में आते हैं । राजा लोग स्वयं मंडल के पदाधिकारियों को 
के करते हैं। चान्सलर और प्रोचान्तलर इसके सबसे बड़े पदाधिकारी 
होते हैं । 


१६२८ ई० तक मंडल की कारवाह्याँ गुपत रक्‍खी जाती थीं। इसको 
बैठक में बाहरी व्यक्ति शरीक नहीं किये जाते थे। परन्तु १६२६ के फ़रवरी 
महीने में राजाओं ने यह प्रस्ताव पास किया कि आम जनता इसकी कारवाइयाँ 
सुन सकती है । नरेन्द्रमंडल का दफ़्तर नई दिल्‍ली में है। उसमें इतनी 
जगह नहीं है कि बाइरी आदमी काफ़ी तादाद में वह बैठ सके। मंइल की 
बनावट को देखते हुये कोई भी इसे प्रजातन्त्रवादी संध्था नहीं कह सकता । 
राजा लोग अ्रपने पद के कारण मंडल के सदस्य द्ोते हैं, उनका चुनाव 
नहीं किया जाता | २३६ रियासतों की ही यह सोभाग्य प्राप्त है कि मंडल 
में अपने सदस्य भेज सके । आधी से अधिक रियासतें इस श्रघिकार से 
बंचित रक्खी गई हैं। जब यह संस्था हिन्दोस्तान भी सभी रियासतों की 
भलाई ओर बेहतरी के लिये बनाई गई है तो इतनी अधिक रियासतों को 
अलग रखने म॑ कोई अ्रथ नहीं मालूम पढ़ता। यद्यपि वे रियास्ते' छोटी हैं 
फिर भी इन्हें संघ से एकदम अलग नहीं किया जा सकता । 

वैसे तो मंडल का कार्य रियासतों और बृटिश सरकार के सम्बन्ध को 
ठीक बनाये रखना है, परन्तु जबसे इसकी व्थापना हुई तभी से इसका ध्यान 
संघ-शासन की ओर श्राकषित हुआ | कई बार इस समस्या पर विचार किया 
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गया । रियासतों की यह अ्भिलापा थी कि बृटिश प्रान्तों के साथ उनका 
सम्पक हो जाय, लेकिन साथ ही वे यद्द भी चाहती थीं कि उनकी स्वतन्त्रता 
में कोई बाधा न पड़ने पाये | गालमेज़ सभा में इस पर विचार किया गया। 
राजाओं की इस पर दो राये थीं। कुछु लोग संघन्शासन के पक्ष में थे ओर 
कुछ विपक्ष में | बड़ी रियासते' मंडल में हमेशा से अपना अधिक दाथ रखती 
रही हैं | संघ-शासन के प्रश्न पर जब छोटी रियासतों के साथ उनका मतभेद 
हुआ तो उन्हें कुकना पड़ा | कारण यद्द हे क्ति मंडल में छोटी रियासतों के 
राजाओं की संख्या श्रधिक है, इसलिये उनका सदेव ही बहुमत रहता है। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिये यइ चर्चा चलाई गई कि मंडल का 
संगठन नये सिरे से किया जाय | इसके लिये एक कमीटी बना दी गई है, 
परन्तु अभी तक इसका संगठन पहिले जैसा ही है। 
नरेन्द्रमंडल के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। किसी रियासत के 
आ[न्तरिक प्रबन्ध के विषय में उसे विचार करने का अधिकार नहीं है। 
बूटिश सरकार के साथ जे। उनकी सन्धियाँ हुई हैं उन पर भी सदस्यगण 
वाद विवाद नहीं कर सकते | मंडल इस विषय का कोई प्रस्ताव पास नहीं कर 
सकता कि बृटिश सरकार और रियासतों का सम्बन्ध बदल दिया जाय। यह 
संस्था एक प्रकार की सलाहकारिणी है| रियासतों के छोटे-मेरटे प्रबन्ध के 
लिये यद्द सलाद देती रहती है | जब कोई ऐसा राजनीतिक प्रश्न उठ खड़ा 
होता हे जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है तो इस विषय में यद्द वाइसराय को 
सलाहें दे सकती है| कुछ रियासते' नरेन्द्र-मंडल को बेकार समभती हैं। 
काश्मीर, ट्रावनकोर, मैसूर, श्रोर हैदराबाद, जिनकी गणना सबसे बड़ी 
रियासतों में की जाती है, नरेन्द्र-मंडल के सदस्य नहीं हे । 
हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता देशी रियासतों में रहती है। यदि 
बूटिश प्रान्तों को आज़ादी दे दी जाय, ओर रियासतों में 
र्यासतों में कोई परिवतन न किया जाय, तो यह मुल्क श्राज़ाद नहीं 
जिम्मेदार कद्दा जा सकता | वतमान परिस्थिति में देशवासियों की 
शासन नज़र रियासतों की और भले ही न जाय, परन्तु समय 
किसी श्रान्दोलन का इन्तजार नहीं करता। रियासतों में 
रहने वाले ले।ग यह नहीं जानते हैं कि राजनीतिक श्रधिकार क्‍या है | जिस 
प्रकार एकतन्त्रवाद का ज़िक्र प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है उसी का जीता 
जागता उदाहरण रियासतों में मौजूद है। राजा के शब्द ही कानून 
कहलाते हैं | दो चार इनी-गिनी को छोड़कर किसी में भी प्रतिनिधि सभा 
नहीं पाई जाती । राजा स्वयं क़ानून बनाते,फ़ेतला करते और उन्हें कार्यान्वित 
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करते हैं। जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वृतन्त्रता-पूथक कोई 
संगठन बनाये और समभाये' करे | ऐसे कितने दी उदाइरण मौजूद हैं जब कि 
मीटिंगें और मरी सभाओं में कर्मचारियों की श्रोर से गोलियाँ चलाई णई 
हैं। रियासतों में लेखन श्रौर भाषण की भी स्वतन्त्रता नहीं हे। सरकारी 
कमचारो प्रजा को भेंड और बकरी समझते हैं। नियमित कर से अधिक 
कर वयूल करना उनके लिये मामुली सी बात है। प्रजा अपनी तकलीफ़ों को 
राजदरबार तक नहीं पहुँचा सकती । श्रगर किसी ने द्विम्मत भी की तो उसे 
या तो रियासत से बाहर निकाल दिया जाता है अ्रथवा तरह-तरह की 
तकलीफे' दी जाती हैं | कहा जाता है कि बृठिश प्रान्तों में तो कोई न कोई 
कानून बर्ते जाते हैं, परन्तु रियासतों में कोई क़ानून नहीं है | श्रपराधी महीनों 
बन्द कोढठ रियों में पड़े रहते हैं, उनके मुक़ृदमें को सुनाई नहीं होती। 

ए.कतन्त्रवाद में जितनी बुराइयाँ ट्वो सकती हैं वे सब देशी रियासतों में 
पाई जाती हैं । राजाश्ों को अपने पद और श्रधिकारों का इतना गव॑ द्वोता 
है कि वे श्रपनी एक भी बात टाल नहीं सकते। उनका लालन-पालन ऐसे 
वातावरण में होता है श्लौर उनकी शिक्षा इटनी एकांगी होती है कि प्रजा के 
प्रति सदभावना की कोई गुजाइश नहीं रद्द जाती | या तो वे मइलों में बैठे 
चन्द चापलूसों की जी हुजूरो सुनते हैं, अथवा योरप की सैर करते हैं। सारा 
काय दीवान श्र चन्द कमचारियों को सॉंए दिया जाता है। वे जितना 
फ़ायदा उठा सकते हैँ, उसमें कोई कसर बाक़ी नहीं रखते। कर्मचारियों को 
यद्द भली भाँति मालूम दे कि न जाने किस समय राजा उन्हें निकाल बाहर 
कर दे | इसलिये अपने काय-काल में वे प्रजा से अधिक अ्रनुचित लाभ 
उठाने की चेष्टा करते हैं । रियासतों में जनता की राय सरीखी कोई चीज़ 
नहीं है । काश्मीर हिन्दोस्तान की बड़ी रियासतों में है। वहाँ के नायब दारोगा 
को यह अधिकार है कि वह जिसे चाहे गिरफ़्तार करके एक महीना जेल में 
बन्द रकखे | अपराधी को यह भी अधिकार नहीं हे कि वह अपने निरपराध 
होने का सबूत पेश कर सके | फ्रांध के बादशाह चौददव लुई की तरह 
राजा लोग रियासत को अपनी सम्पत्ति समझते हैं | यदि रियासतों की श्राय 
और व्यय पर नज़र डाली जाय तो आ्राधे से अधिक ख़च राजा का निजी 
ख़च कद्दलाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सावजनिक कामों पर कम से कम 
व्यय किया जाता है। 

काँग्रेत आन्दोलन का प्रभाव देशी रियासतों पर भी गहरा पड़ा है। 
यद्यपि रियासत में कांग्रेस सीधे द्वाथ नहों डालती, फिर भी इसके सिद्धान्त 
अधिरतर रियासतों को मान्य हैं| वहाँ की प्रजा यह दृदय से चाहती हे कि 
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उन्हें भी श्राज़ादी हासिल हो जाय । बृटिश प्रान्तों में प्रजा पर केवल बृढिश 
सरकार का भार है, परन्तु रियाततों में सरकार और राजा दोनों का है। 
इसीलिये वहाँ के लोग श्रधघिक्र दब्बू और जाहिल हैं | प्रान्तों को देखा-देखी 
उनके शअ्रन्दर कुछ उत्साह पैदा हुआ है, लेकिन श्रभी तक उनका भार इल्का 
नहीं हुश्रा । एक जल्षिम्मेवार शासन के लिये जो जो बाते ज़रूरी हैं, उनकी 
माँग बे वर्षों से पेश कर रहे हैं, परन्तु अभी तक उनकी पूर्ति नहीं हुई । 
चन्द प्रगतिशील रियात्ततों ने इस दिशा में कुछु करने का वचन दिया है। 
रियासती प्रजा की माँगों में निम्नलिखित माँगे' सबसे महत्वयूर्ण हें :-- 

१--राजा को सल्षाह देने के लिसे एक मन्त्रि-मंडल की स्थापना की 
जाय, जो | प्रजा द्वारा निर्वाचित हो | 

२- कानून श्रादिं बनाने के लिये धारा सभाये' स्थापित की जायें | सभी 
बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अ्रधिकार हो। 

३--रियासत की श्रामदनी और ख़च थारा-सभा के ह्वाथों में रक्‍्ली 
जाय | 

४--सरकारी कमचारियों की बेजा हरकतों को दूर करने के लिये उन्हें 
उचित वेतन दिया जाय, और उनका काय-काल निश्चित कर दिया जाय | 

३ - प्रजा को लेखन और भाषण की स्वतन्त्रता दी जाय। 

६--अपराधियों को बिना उन्‍हें उचित कारण बतलाये गिरफ़्तार न 
किया जाय | उनका मुकदमा छल्दी से जल्दी फैसल क्रिया जाय । 

७--क़ानून में किसी के साथ पक्तरात न किया जाय । 

८--उचित व्यक्तियों को राजनी तक अधिकार प्रदान किये जायें । 

कितनी ही रियासतों में ' प्रजा-मंडल ? स्थापित किये गये हैं। इनका 
उद्देश्य रियासतों में ज्ञिम्मेवार शासन की स्थापना करना है। कुछ राजाओं 
ने इन्हें गेर कानूनी क़रार दिया है। मंडल के सदस्यों पर तरह-तरह के 
प्रतिबन्‍्ध लगाये गये हैं| सारांश यद्द हे कि रियासतों में श्रभी तक ज़िम्मेवार 
शासन की स्थापना नहीं हुई हे । राजाओं के दिलों में अभी यदद भाव उत्पन्न 
नहीं हुआ है कि वे प्रजा के प्रतिनिधि हैं श्रोर उन्हें सारी सुविधायें उसी से 
प्राप्त हुईं हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि समय बड़े ज़ोरों से बदल 
रहा है। वे हसको अवदेलना नहीं कर सकते | प्रजातन्त्रवाद की लप्ट सब 
जगह एक-सी फेल रही है | यदि राजा लोग इस गुर को समझ जायें तो 
उन्हें ग्रधिक सुख और शान्ति मिल सकती है | प्रगा की भलाई को यदि वें 
अपना कतंव्य मान ते तो निर्भय होकर अकंटक राज्य कर सकते हैं। हिन्दो- 
स्तान की एक घोभाई जनता को क्रिस्मत उनके द्वाथों में हे। उनकी शिक्ता 
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तथा सभी प्रकार की उन्नति की ज़िम्मेवारी लेकर वे श्रपने मुल्क की अ्रधिक 
भलाई कर सकते हैं। 


रियासतों को मनमाना अ्रधिकार प्राप्त नहीं हैं। कुछ तो बृटिश सरकार 
से सुलह के कारण और कुछ उसकी नीति से वे बैँधी 
रियासतों के हुई हैं| किसी भी राजा को श्रपनी रियासत में क्रिले 
झधिकार बनवाने का अ्रधिकार नहीं है | बूटिश सरकार को यह 
भय है कि इससे उनकी शक्ति बढ़ सकती है। यदि 
किसी पुराने किले की मरम्मत करानी है तो सरकार से इसकी श्राज्ञा लेनी 
पढ़ती है। यदि बृटिश सरकार किसी रियासत से द्ोकर रेल की लाइन ले 
जाना चाहती हे, अथवा तार या फ़ौन के लिये ज़मीन चाहती है, तो रिया- 
सतों को बिना मूल्य उसे देना होगा | अपनी फ़ौज और हृथियारों की संख्या 
कोई भी रियासत नही बढ़ा सकती । कुछ रियासतों को योरपीय निवासियों 
पर मुक़दमें चलाने का अधिकार नहीं है। हेदाराबाद, मैथयूर और बड़ौदा 
अ्रादि बड़ी बड़ी रियासतों तक को किसी अ्रैंगरेज़ श्रथवा श्रमेरिकन को फाँसी 
की सज़ा देने का अधिकार नहीं है । छोटी-छोटी रियासतों में बृठिश रेज्ीडेन्ट 
कलेक्टर और जज दोनों होता है| किसी रियासत को यह अश्रधिकार नहीं है 
कि वह अपने राज्य का कोई भाग झऊ्िसी दूतरी रियासत को बदले में दे सके। 
थोड़ी ही रियासतें श्रपना निजी सिक्का चला सकती हैं । 


१८५१७ ई« में बृटिश सरकार ने यह कानून पात किया कि रिवासते' 
श्रायात और निर्यात कर नहीं बढ़ा सकतीं । इस पर सम्राट का देवी अधिकार 
माना गया हे । बृटिश सरकार की आज्ञा के बिना क्रिसी रियासत को गोद 
लेने का श्रधिकार नहीं है। जब सम्राट हस गोद को स्वकार करता है तो 
रियासत को कुछु रकम उसे भेंट करनी पढ़ती है। किसी विशेष कारण से 
यह रकम माफ़ भी कर दी जाती हैे। यदि किसी रियासत का निवातती 
हिन्दोस्तान से बाह' जाना चादे तो उसे बृटिश सरकार से पारुपोट लगना 
होगा | भारत-सरकार का राजनीतिक विभाग ( ?0॥02॥ [2679४70॥। ) 
जब चाहे इन रियासतों में दख़त दे सकता है | ऐसे भी उदाइरण मौजूद 
हैं जब कि राजा को रियातत से बाहर निकाल दिया गया है। दीवान, 
प्रधान मन्त्री तथा रियासत के अ्रन्य कमेचारी राजनीतिक विभाग द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं। बड़ी से बड़ी रियासत को किसी दूसरी रियासत से लड़ाई 
की घोषणा करने का अ्रधिकार नहीं हे । यदि कोई राजा श्रपनी प्रात पर 
मनमाना अत्याचार करे तो बृटिश सरकार उसे ऐसा नहीं करने देगी । 
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रियाततों को केवल इतनी स्वतन्त्रता प्राप्त है कि वे बृटिश सरकार की सन्धि 
के श्रनुतार चलती रहें श्जोर श्रान्तरिक प्रशन्ध को ठीक रक्‍्खे । 
यह विषय बहुत द्वी विवादग्रध््त है कि रियासतों को स्वतन्त्र कद्दां जाय 
अथवा नहीं | यह तो स्पष्ट है कि बाह्य और आन्‍्तरिक 
सर्वेश्व अधिकार दोनों विषयों में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दै। किसी 
?४४ग0णा)।: बाहरी देशों से एक स्वतन्न्न राष्ट्र की तरह वे 
007९८"... सन्बि नहीं कर सकतीं। श्रान्तरिक मामलों में भी 
बृटिश सरकार अनेक कारणों से दख़ल दे सकती है| 
इस दृष्टि से उन्हें स्व॒तन्त्र नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का कहना 
है कि रियाततों को वह्म राजतत्ता बृटिश सरकार के द्वाथ में श्रोर आन्तरिक 
राजपत्ता राजाश्रों के द्ाथ में हे, इसलिये इन्हें श्रद्धंराष्ट्र कद्दा जा सकता है । 
जान आ्रास्टिन, जो राजसत्ता पर एक प्रमाण माना जाता है, राजतत्ता को 
अखंडित और श्रदेय बतलाता है। श्रर्थात्‌ इसका विभाजन नहीं किया जा 
सकता | श्रतण्व यह कहना ग़न्नत है कि रियाततों को राजसत्ता का कोई 
अंश प्राप्त हे | 
रियासतों के राजा अपने श्रापको किसी स्व॒तन्त्र बादशाह से कम नहीं 
मानते | किसी अंश तक अ्रपने आन्तरिक प्रबन्ध के लिये वे स्वतन्त्र ज़रूर 
हैं, लेकिन उन्हें वे अ्रधिकार प्राप्त नहीं हैं जो एक स्वतन्त्र शासक्र को 
होने चाहिये । रियासते अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी स्वतन्त्र नहीं कही जा सकतीं। 
एक स्वतन्त्र राष्ट्र किसी भी सुलशनामे को जब चाहे तोड़ सकता है। रियाएतें 
ऐसा नहीं कर सकती | उनके ऊपर इतनी शर्तें हैं कि उनके सामने उन्हें 
आज़ाद होने का स्वप्त नहीं देखना चाहिये। जो रियासतें बृटिश सरकार को 
कर देती हैं, ओर जिनकी फ़ीज तथा दृथियारों की संख्या निश्चित है, वे 
राजसत्ता की अधिका रिणी नहीं क.ह्दला सकतीं। इनकी वास्तविक स्थिति का 
ठीक-ठीक वर्णन करने में कुछु लेखकों ने इतनी गोलमाल की बातें लिखी हैं 
कि उनसे कुछ समकक में नहीं श्राता । क्ेज़जी स्काट ( 5॥7 7,९४॥४ 5000६ ) 
लिखता है, '' श्रारम्भ में दर एक रियासत स्वतन्त्र थी । यह <वतन्त्रता श्रभी 
तक कायम है| हसकी थोड़ी सी कमी का कारण यह है कि इनकी कुछ 
स्वतन्त्रता बृटेश सम्राट को दे दी गई | ”'# जिस राष्ट्र की स्थिति किसी 





वनिशनिभननिभाना दर 


# 08 छाटी] 86 ज़व्च8 0979ए ापवे९)एु०ा१७॥, 80 रबला 
7शाशा78 व679शप७॥५0 ९९९७६ ६0 06 €डं0ा। (0 जशांधो ध0५ 
0974 07 (॥0 प्रोश-8 80ए९:शं20ए 88 ए९शा (ऐ।ध567760 (0 
06 (70क्च0, 


१९६ आधुनिक भारतीय शासन 


दूसरे राष्ट्र की मज़ों पर कायम रहे वह अपने आपको पूर्णतया स्वतस्त् 
नहों कह सकता । भारतीय रियासतों का वतंमान स्थान बृटिश सम्लनाट द्वार 
निश्चित किया गया है। रियासतों की परिभाषा में यह बात स्पष्ट कर दी 
गई है कि सम्राट्‌ ही उन्हें बना ओर बिगाड़ सकता हे ।# 

“रियासतों की राजतत्ता बृटिश सम्राद के द्वाथों में दी गई है। इसी को 
सर्वोच्च अधिकार ( ?िधा0पा। 70 छा" ) कहते हैं। यह अ्रधिकार स्पष्ट 
नहीं किया गया है | छिंस-किस दशा में सम्राट इस अधिकार का प्रयेग कर 
सकता हे, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कद्दा जाता दे कि तीन कारयों 
से सम्राट अ्रपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राजा की भलाई, रियासत 
के लाभ, और सम्पूर्ण भारत की रक्षा तथा उन्नति का प्रश्न उपस्थित होने पर 
बह रियासतों में द्ाथ डाल सकता हे। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी देखा गया 
हे कि सर्वोच्च शक्ति (2070६ 0छ़९०) ने श्रनायास और निष्प्रयोजन 
रियाततों में दख़ल दिया हे | सवराच्च शक्ति इस बात का दावा करती है कि 
उसी के कारण राजाओं के अग्रधिकार और इनकी मर्यादा सुरक्षित दै। 
सम्राट ने अपने इस सर्वोच्च श्रघिकार को बाइसराय को दे रक्खा है। 
आवश्यकता पड़ने पर वाइसराय रियाततों में दख़ल दे सकता दे | 


४ सर्वोच्च भ्रधिकार ( ?४/ध70०प्रा2ए ) एक तरह की ईज़ाद है जो 
बृूटिश सरकार ने बड़े श्रनुभव से किया है। ?| सच्ची बात तो यह है कि 
रियासतों को किसी तरह एक सूत्र में बाॉँचना था। इसीलिये बृटिश सम्राट 
को यद्द श्रधिकार दिया गया है कि वह इनकी रक्षा भोर श्रान्तरिक प्रबन्ध की 
जिम्मेवारी अपने द्वाथों में ले ले | बूटिश भारत को एक सूत्र में बाँधकर 
सरकार बिखरी हुई रियासतों को स्वतन्त्र केसे रख सकती है। वह कहना ठीक 
है कि सम्राट की सर्वोच्च शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका 
प्रयोग छोटी और बड़ी सभी रियासतों में एक सा किया जा सकता है। जो 
अधिकार राजाश्रों को दिये गये हैं वे सर्वोच्च श्रधिकार की बराबरी नहीं कर 
सकते | १६२६ ३० के लाड रीडिंग के एक पत्र से, जो उन्होंने हैदराबाद के 
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निजाम को लिखा था, यह्द बात और भी साफ़ हो जाती हे ।* सम्राट उन 
सुलहनामों से बाध्य नहों है जो रियासतों के साथ समय-समय पर किये गये 
हैं। इसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा रियासतों और बृटिश सम्नाट_के बीच में एकता 
स्थापित की गई है | दोनों का सम्बन्ध शासक्तर और शासित का सा है। 
सपम्र[ट_ रियासतों का संरक्षक दे | छोटी-छोटी बातों में वह दख़ल देता रहता 
है। भूपाल राज्य में एक क़ृतल हुश्रा | बृटिश सरकार को यह शक हुआ कि 
इसमें राजा का भी हाथ दे | वद्द तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया | उसे जेल 
की सज़ा दी गई और एक बूटिश भारत के जेल में उत्ते रख दिया गया। इसी 
से हम अनुमान कर सकते हैं कि रानाओं को कहाँ तक स्वतन्त्रता दी 
गई है | गत वर्ष महाराजा रीता को वहिष्कृत कर इस अधिकार को और भी 
स्पष्ट कर दिया गया है। | 


शासन-विधान का उपयोग जनता क्री इच्छा पर है। बुरे से बुरे शासन- 
विधान का अच्छी तरद्द कार्यान्वित करके कोई भी राष्ट्र 

रियासतें शोर अपना कल्याण कर सकता हे। इतना ज़हर है कि 
संघशासन उन्हें आपत में मिलने का अवपत्तर प्राप्त दह्ोना चाहिये। 
अभी तक दिन्दोत्तान ही ऐसे राजनीतिक दुकड़ों में 

बेटा हुआ था कि एक के निवासी दूसरे से कोई सम्पक नहीं रखते थे। इस 
देश में सघ शासन की उपयोगिता बहुत पद्ले से स्वकार को गई है। 
१६३४ ई७ में यह योजना पूरी की गई शोर देशी रियास्ततों तथा बूटिश 
प्रान्तों को एकत्र होने का अवसर दिया गया। यद्यपि यह संघ शासन-विधान 
वेसा नहीं हे जिसकी हमें श्राशा थी, फिर भी कार्यान्वित होने पर शायद 
इससे कुछ लाभ पहुँचता । परन्तु योरोप की लड़ाई के कारण इसकी अवधि 
गअनिश्चित काल तक टाल दी गई। कुछ बुराइयों के कारण, जिनका 
ब्रणुन पिछुले अध्याय में किया गया है, यह संघ-शासन-विधान खसव॒था 
दोषपूण ठहराया गया है। काँग्रेस ने खुले श्राम इसका विरोध किया हैे। 
वह नहीं चाहती कि शासन की शऋल ऐसी ही बनो रहे। विधान-पम्मेलन 
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में कह बात और भी स्पष्ट हों जायेगी कि इस संघ-शासन की क्‍या 
उपयोगिता है । 

१६३० ई० में जब लंदन में पहली गोलमेज़ सभा त्रुलाई गई थी तो 
राजाओं ने यह फ़ेसला किया कि संघ-शासन की योजना पर वे गहराई के साथ 
विचार करंगे | राजाओं को श्रभी तक यह भय है कि काँग्रेस हिन्दोध्तान में 
समाजवाद को स्थापना करना चाहती है । इसीलिये वे बृटिश सरकार की 
छुत्रक्नाया से बाहर निऊलने में भयभीत होते हैं | संघ-शासन में उन्हें बराबरी 
की देतियत से बर्ता जायेगा | यह बात उन्हें पतन्द नहीं है। इस शंका को 
दूर करने के लिये १६२६ ई० में लाडड इरबिन ने उन्हें यह आ्राश्वासन दिलाया 
कि प्रत्येक दशा में उनके अ्रधिकारों की रक्षा की जायेगी | १६३१-३२ 
में जो दूसरी श्रौर तीसरी गोलमेज़ सभायें हुईं उनमें राजाओं ने पूरा-पूरा 
भाग लिया। इतने श्राश्वासन दिलाने पर भी उन्होंने निम्नलिखित शर्तों के 
साथ संघ-शासन को योजना में शामिल होने का वादा किया ;--- 

१-- संघ-सरकार की शक्ति किसी भी तरह कमज़ोर न हो। उसे सभी 
वास्तविक शक्तियाँ ( [६८४।| (09७७७ ) प्रदान की जायें । 

२--बृटिश सरकार के साथ जो उनके सुलहनामें हुये हैं उनमें कोई 
कमी न पड़ने पाये | संध-सरकार इन मामलों में तब तक दख़ल ने दे जब 
तक रियासतें अपनी दृष्छा से इन्हें छोड़ न द॑ । 

३--संघ में शरीक होने श्रौर न द्वोने का अधिकार राजाओ्रों की मभज़ों 
पर छोड़ दिया जाय | 

४-संध को रियासतों के श्रान्तरिक प्रगन्ध में हाथ डालने का अ्रधिकार 
नहो। 

४--जिन विषयों का सम्बन्ध सीधे बृटिश सम्राट से है उनमें संघ को 
हाथ डालने का अधिकार न हो | 

जब संघ-शासन-विधान बनाया गया तो बृठिश पालियामेंट ने इन बातों 
का ध्यान रक्‍्खा, ताकि राजाओं को बिना किसी अ्रसुविधा के इसमें शरोक 
दोने का भ्रवसर मिले | अनुपःत से अ्रधिक उन्हें धोरा-सभाश्रों भें स्थान 
दिये गये हैं । बृटिश प्रान्तों को संघ-शासन में शामिल होना अनिवार्य ठहराया 
गया है, परन्तु रियासतों को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वे जब चाहें इसमें 
शरोक हों भोर इच्छा न द्ोने पर वे इससे अलग भी रह सकती हैं। रिया०तों 
को संघ-सरकार के कमचारियों से सवंधा स्वतन्त्र रक्खा गया है। उन्हें यह 
अधिकार है कि संघ-सरकार से अपना सम्बन्ध वे स्वयं निश्चित करले। 
सध को स्थापना के बाद भी बृटिश सम्राट के सुलहनामें वैसे हो बने रहेंगे। 
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झावादी के दिधाव से संघ धारा-तभा में उन्हें अधिक से ग्रधिक २५ प्रतिशत 
ह्यान मिलने चाहिये, परन्तु ४० प्रतिशत स्थान उन्हें दिये गये हैं | संघ- 
सरकार की ६० प्रतिशत झामदनी बृूटिश प्रान्तों से होगी और रियासतें 
केवल १» प्रतिशत देंगी। शासन-विधान में यहाँ तक कद्दा गया है कि जब 
तक सम्पूर्ण रियासतों की जनसंख्या को श्राषी से सम्बन्ध रखने वाली 
रियासतें संघ में शरीक न द्वोंगी तब तक शासन-विधान कार्यान्वित नहीं किया 
जायगा । इसका तात्पय यह हुआ कि यदि रियासते चाह तो बने बनाये 


संघ-शासन को बेकार साबित कर सकती हें । तु 
संघ में प्रवेश करते समय रियासत एक प्रकार का शतनामा करगी जिसके 


ग्रनुसार वे अ्रपने चनन्‍द विषय संघ-प्रकार की मातद्वतोी में दगी। यहद्द 
शर्तनामा ( [ह80"प्रणाशा। 0 3०८९४ ०ा ) सभी रियासतों के साथ एक 
सा नहीं होगा। इससे संघ-सरकार का प्रभाव रियाततों पर भिन्न-भिन्न 
पड़ेगा । इस शर्तनामे को बृटिश सप्राद स्वीकार करेगा। संसार के किसी 
देश में इस प्रकार का संघ-शासन नहीं पाया जाता । सब जगह शातन को 
इकाइयाँ एक सा अधिकार रखती हैं। उनके स्थान भी समान रूप से 
दिये जाते हैं। परन्तु भारतीय संघ-शासन-विधान में रियासते अ्रपवाद 
व्वरूप हैं | धंघ-धारा-सभा के सदस्य दो प्रकार के हंगे। प्रान्तों के सदस्य 
जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे यद्यत्रि यह निर्वाचन प्रत्यज्ञ और 
श्रप्रत्यक्ष दोनों तरदद से होगा। परन्तु देशी रियासतों के सदस्य राजःश्रों 
द्वारा नामजद किये जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका में संघ-सरकार की बड़ी 
घारा-सभा ( 5670206 ) में सभी रियात्तों को बराबर स्थान दिया गया है। 
प्रत्येक रियासत, छोटी द्वो अथवा बड़ी, दो सदस्य भेजती है। छोटी धारा- 
सभा ( 0प8९ ०06 |0९ए०४४०४४४४८७ ) में स्थानों का वितरण रियासतों 
की आबादी के हिसाब से किया गया है। भारतीय संघ-शासन-विधान में 
ऐसा नहीं है | बड़ी घारा-सभा में रियासतों श्रोर सूत्रों को बराबर स्थान 
प्राप्त नहीं हैं | छोटी धारा-सभा में आबादी के हिसाब से रियासतों को केवल 
९ स्थान मिलने चाहिये, परन्तु उन्हें $ स्थान दिया गया है। 
संघ-शासन-विधान में रियासतों और बूटिश प्रान्तों को कोई समानता 
नहीं हे | ऐसा दो कारणों से नहीं किया गया दे। बृटेश सरकार रियासतों 
के सुलहनामें को बदलना नहीं चाहती | दूसरे राजा स्वयं यह नहीं चादइते 
कि उनके व्यक्तिगत सुख और स्वाथ में बद्दा लगे। इन्हों रियासतों के 
कारण संध की शकल टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है। एक श्रोर तो प्रजातन्त्रवाद का 
गिरोह है और दूसरी झोर एकतन्त्रवादी रियासते' हैं। इन दोनों का मेल 
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नहीं खा सकता । यदि संध को सचमुच सफल बनाना हे तो रियातततों में 
पहले ज़िम्मेबार शासन की स्थापना की जाय | संघ-सरकार के अ्रन्दर उनका 
वही स्थान हो जो बृटिश प्रान्तों का। राजाओं के साथ किसी भी प्रकार 
का पत्षपात न किया जाय और न उनसे शरतत॑नामें लिखवाये जायें। संघ में 
शरीक होना सबके लिये अनिवाय ठहराया जाय। संघ-प्रकार के क़ानून 
प्रान्तों भौर रियासतों में एक से बतें जायें। रियासतों के सदस्य राजाश्रों 
द्वारा नामज़द न होकर प्रजा के प्रतिनिबि हों | 
हिन्दोस्तान की वतमान राष्ट्रोय प्रगति को देखते हुये यह भली भाँति 
स्पष्ट है कि इसका कोना कोना प्रजातन्त्रवादी संस्यापक्रों 
ग्यासतों का ( >ह॥0९0"व० [80प(0॥8 ) से झोतप्रोत द्वोगा । 
भविष्य रियातरतों में जो धाँचली चल रही है वह चन्दरोज़ा 
है । बृटिश प्रान्तों की आज़ादी को देखकर उनके 
पड़ोसी कूपमंड्रक नहीं रह सकते । वह दिन श्रब दूर नहीं है जब कि रियासतों 
में ज़िम्मेवार शासन की स्थापना के लिये राजाओं को बाध्य द्वोना पड़ेगा। 
बूटिश सरकार को स्वयं इस मामले में प्रजा की मदद करनी होगी। एक 
समय ऐसा भी आयेगा जब कि रियासतों और प्रान्तों की प्रजा एक प्लेटफ्राम 
पर मिल्लेगी । जितनी तेज़ी के साथ संतार को काया पलट हुई है उससे 
हिन्दोस्तान की २४ प्रतिशत जनता किस प्रकार वंचित रही है, यह एक 
बहुत बड़ा श्राश्चयं हे । परन्तु प्रजा-मंडलों की वृद्धि, उनकी माँगें और 
राष्ट्रीय भावनाओं से उनके सहयोग को देखते हुये यद्द अनुमान किया जा 
सकता है कि कितनी तेजी के साथ हिन्दोह्तान की राष्ट्रीयता बढ़ रद्दी है। 
इस चतुमखी लहर से रियासते' कयोंकर अपने को अलग रख सकती हैं। 
इतिहा6 इस बात का प्रमाण दे कि किसी छोटे से देश की विजय का प्रभाव 
सारे मद्दाद्वीप पर पढ़ता है। जब जागान ने रूस को शिकश्त दी तो सम्पूर्ण 
एशिया मद्दाद्वीप को इसका गव॑ हुआ था। उन्हें यद्द विश्वास हुआ कि 
पूर्व भी पश्चिम को हरा सकता द्ै। श्रपनो सेवा और त्याग फे कारण 
बृटिश प्रान्तों को जो श्राज़ादी मिलती जा रहो है उभका प्रभाव रियासतों 
पर पड़े बिना नद्दीं रह सकता । 


अध्याय २० 
स्रास्थ्य और मफाई 

किप्ती सभ्य जाति की पहली पहचान उसकी बाहरी सफ़ाई है। इसके 
पश्चात्‌ उसकी बुद्धि और कला-कोशल की परीक्षा 
सभ्यता की जाती है | जो जाति गन्दे तरीक़े पर रहती है भोर 
की पहचान जिसको रहन-सहन में पविश्नता की भावना कम है 
वह श्रागे को नहीं बढ़ सकती। उसका साहित्य और 
जीवन दूसरों को आकर्षित नहों कर सकता । पाश्चात्य सभ्यता की तमाम 
कमज़ोरियों के बावजूद, यह बात निर्तिबाद है कि योरप निवाती बाहरी सफाई 
पर अधिक ध्यान देते हैं | जब तक हमारे कपड़े गन्दे हैं श्रीर शरीर पर 
धूल और मैल हे तब तक हमारी बुद्धि कोई साफ़ चीज़ नहीं पैदा कर सकती । 
संतार का इतिहास इस बात का प्रमाण दे कि गन्दी और बुरी तरह रहने 
वाली जातियाँ हमेशा गुलाम रही हैंँ। श्राज भी भारतीय समाज में जो 
वग गन्दा जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी श्राथिक ओर सामाजिक हालत 
बड़ी दी शोचनीय हे | इसका बहुत कुछ कारण उसकी अ्रशिक्षा ओर ग्ररीबी 
है, फिर भी जो जाति अपने ग्रापको किसी हद तक उठाने की सामथ्य नहीं 
रखती वह गुलामी की जज़ीर से मुक्त नहीं हो सकती । ज्यॉ-ज्यों मनुष्य को 
रहन-सहन बदलती गई है, श्रोर वह जंगलों तथा पहाड़ों के कन्दरों से 
निकल कर हवादार मकानों और नगरों में रहने लगा है, त्यों-स्यों उसकी 
सम्यता ऊपर को उठती गई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 
पाश्चात्य सभ्यता में ऊपरा। सफ़ाई पर जितना ज़ोर दिया जाता है उतना 
अन्य मानसिक प्रवृत्तियों पर नहीं । किसी ख़ास दृष्टिकोण से यद्द बात ठोक द्वो 
सकती है, परन्तु विज्ञान श्रोर वतमान भौतिक उन्नति को देखते हुये दम 

उन्हें पिछड़ा हुश्ना नहीं कद सकते । 
मनुष्य का यह पहला कतव्य दे कि वह अपने शरीर पर ध्यान रक्‍खे | 
स्वाध्थ्य श्रोर सफ़ाई का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिसे साफ़ रहने की आदत है 
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उसे बीमारियाँ कम होंगी ओर दवा की आवश्यकता उसे नहीं पड़ सकती ; 
उसका स्वास्थ्य हर समय ठोक रहेगा। स्वस्थ भोजन और पौश्टिक पदार्थों 
से बढ़कर साफ़ इबा और परवाह की आ्रावश्यकता है। स्वास्थ्य के लिये 
सबसे ज़रूरी चीज़ इबा और पानी है। इसके बाद भोजन और कसरत 
आदि का दर्जा आता है। शहरों में श्रच्छा-से-अब्छा भोजन करके लोग 
स्वस्थ और निरोग नहीं रह पाते | गनदो गलियों और कारख़ानों के धुये' के 
सामने बादाम और हरे फलों के रत कुछु काम नहीं करते । गाँवों में इतनी 
ग़रीबी द्योते हुये भी लोग स्वस्थ श्रौर प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं । जैसे भी दो 
स्वास्थ्य को ठीक रखना निद्ायत ज़रूरी है | इसी से मनुष्य के विचार पुष्ट 
होते हैं | राष्ट्र को उन्नति का एक वद भी लक्षण है कि अधिक से अ्रधिक 
व्यक्ति निरोग और हृप्ट-पुष्ट हों | कमज़ोर और बीमार व्यक्ति समाज को 
खोखला करते हैं। प्राचीन काल में स्पार्टा नगर में किसी कमज़ोर व्यक्ति को 
रहने की इजाज़त न थी। जत्र लड़के पैदा होते तो उनकी परीक्षा की जाती 
थी। यदि वे कमज़ोर द्वोते तो उन्हें मार डाला जाता था | वहाँ की सरकार 
का यद्द सख्त हुक्म था कि राज्य में कोई दुबला-पतला अथवा बीमार न 
रदे । सबको बच्चे से बूढ़े तक, चाहे वे स्त्री हों ग्रथवा पुरुष, फ़ोजी शिक्षा. 
दी जाती था | सरकारी कमंचारी विशेष रूप से स्वस्थ रक्‍्खे जाते थे । 


ज्यों-ज्यों समए बदल रहा है, सफाई श्रोर स्वास्थ्य की ओर लोगों का 
ध्यान अधिक दिलाया जाता है | मशोनों के कारण स्वास्थ्य पर बहुत दी 
बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन जेता युग होता है वेमी द्वी व्यवस्था बनानी 
पढ़ती है । फ़ैक्ट्रियों तथा मिलों के श्रन्दर मज़दूरों का स्वास्थ्य ख़राब द्वोना 
अनिवाय है| रोज़ी के कारण वे अ्रपना काम बन्द नहीं कर सकते। सरकार 
का यह फ़न्न दे कि यह इन मिलों में इस तरद् के सुधार करे जिससे मज़दूरों 
का स्थास्थ्य ग्रधिक से ग्रधिक् श्रच्छा रहे । जब उनसे १९ या १४ पघटे 
किसी बन्द कमरे के अ्रन्दर काम लिया जायगा ओर उनके रहने के लिये 
गन्दे-से-गन्दे मकान दिये जायेगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। 
तरह तरदद की बीमारियों फैलेंगी श्रोर दूसरों को भी उनका शिकार बनना 
पड़ेगा । इसीलिये सरकार क़ानून द्वारा हवादार कमरे तथा खुले हुये मकान 
की ब्यवस्या करती है। इतने पर भी विचारे मज़दूर ग्ररीत्री के कारण एक 
एक कमरे में दजनों गुजर करते हैं । मशीनों के कारण मक़दूरों की दशा 
ओर भी बिगड़ती गई है । पहले गाँवों में लोग खुली दृवा में काम करते थे | 
उनके घर भी खुले मेदान में होते थे । श्रधिक परिश्रम करने पर शी उनका 
स्वास्थ्य ठीक रहता था , इसलिये पहले लोगों की ञआ्रायु श्रधिक द्वोती थी। 
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श्राजकल ६० वे में लोग बूढ़े द्दो जाते हैं, लेकिन पहले ८० या १०० वर्ष 
तम हृद्ट-कट्टे रहते थे | उनका शरीर भी श्राजकल से भिन्न होता था। 
वतंमान सभ्यता जितना ध्यान सफ़ाई पर देती दे उतना स्वास्थ्य पर नहीं है। 
शहरों को संख्या बढ़ने तथा कल-कारज़ानों को वृद्धि के कारण स्वास्थ्य की 
समस्या बड़ी ही विकट दो गई है, स्थानीय संस्थायें हसे मुलकाने की कोशिश 
करती हैं लेकिन जब तक लोगों का ग्राक्षण गाँवों की और न होगा तब 
तक हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य नहों सुधर सकता | 
हिन्दोस्तान गाँवों का देश है | इने-गिने शदर आज भी यहाँ मौजूद हैं 
फिर भी अधिकतर जनता गाँवों में निवास करती हे। 
गाँव झोर शहर बृटिश सरकार को कृपा-दृष्टि गाँवों की अ्रपेक्षा शहरों 
पर श्रधिक रहती है। म्युनिधिपल बोर्ड, इम्प्रुभमेंट 
ट्रस्ट तशा सरकारी श्रस्पताल शहरों की सफ़ाई श्रोर वहाँ के निवाध्षियों के 
स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं | कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें दो चार शग्रस्पताल 
श्रोर इतने ही श्रौषधालय सरकार की और से न खोले गये हों | इनके अलावे 
अनेक धनीमानी लोग जनता को सेवा के लिये दवाइयों का प्रबन्ध करते 
हैं | कितने ही वैध ओर डाक्टर अबनी नित्री दुकाने शहरों में चलाते हें। 
इस प्रकार दवाइयों का प्रबन्ध शहरों में काफी रहता है। सफ़ाई के लिये 
भी शहरों में विशेष इन्तज़ाम रहता है। सरकारी कमंचारी इसकी देख-रेख 
के लिये गलियों-लियों में घूमते रहते हैं। कूड़े तथा सड़ीगली चीज़ों को 
फेंकने के लिये जगह जगह स्थान बने रहते हैं। लेकिन गाँवों में ओषधि 
झौर सफ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है। बड़े-से-बड़े ज़िले के गाँवों में 
मुश्किल से १० या १५ मोल की दूरी पर एक छोटा शअ्रस्पताल मिल्लेगा । 
छोटी-छोटी बीमारियों के लिये भी लोगों को शइ्टरों की शरण लेनी पड़ती 
है। जहाँ तक सफ़ाई की बात है, गाँवों की. अशिक्षित श्रोर श्रनभिश्ञ जनता 
को कोई यह भी बतलाने वाला नहीं है कि घर के कूड़े तक कदाँ रखना 
चाहिये | दरवाज़ों के सामने द्दी लोग घूर और कूड़े का ढेर लगाते हैं। हेज़े 
ओर प्लेग ऐसी भयंकर बीमारियों के लिये उनके पास घर छोड़कर किसी 
आस पास के बगीचे में निकल जाने के श्रतिरिक्त कोई दूसरी दवा नहीं है। 
गाँवों में लोग श्रपना धर बनाते समय हवा श्रौर रोशनी का ध्यान कम 
रखते हैं| लगभग सबके घर बिना खिड़की ओर ऊँची सीढ़ियों! के होते हैं। 
कुछ तो ग़रीबी के कारण ओर कुछ कृपमद्रकतावश घरों की दीवारें छोटी 
बनाई जाती हैं | दरबाजे भी इतने छोटे होते हैं कि कोई आदमी सीधे फिसी 
कमरे में प्रवेश नहों कर सकता। पुराने रसम-रवाज्षों के कारण टह््रियों को 
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पर्दे में रखने के लिये रोशनी की परवाह नहीं की जाती । घर के आसपात्त 
हफ्ते में शायद ही कभी भाड़ लग जाता है। यदि गाँवों के पास कोई 
जंगल हुआ्रा तो लोग उसे इतना गन्दा रखते हैं कि सुबह-शाम उधर से 
कोई गुज़र भी नहीं सकता । गाँवों के तालाब गन्दगी के घर होते हैं। उसी 
में जानवर पानी पीते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ के रहने वाले भी उसी 
में नहाते हैं | सड़ीगली च॑ज़ं उसमें पढ़ी रहतो हैं। इसीलिये कुछ लोगों 
को बीमारी का शिक्तार बनना पड़ता है। यदि गाँवों को दवा श्रोर पानी शुद्ध 
न होता तो इतनी लापरवादी पर वहाँ के निवरातियों का स्वास्थ्य शहर वालों 
से भी बदतर रहता | परन्तु फिर भी गाँगों में दवा की आवश्यकता कम 
पह्ती है | आवश्यकता केवल इसों बात की दे कि उन्हें सफ़ाई को मोटी- 
मोटी बातें बतला दी जायें। 

लायरवाही के कारण हमारे देश-वासियों को काफ़ी हानि उठानी पढ़ती 
है । यहाँ की मृत्यु-संख्या की श्रोतत इंगलेंड से दूनी है । जितने आदमो दमारे 
देश में मरते हैं उतने संतार के झिसी सभ्प देशों में नहीं मरते। आँकड़ों पर 
हमें कोई विश्वास नहीं करना चादिये | कितने द्वी बच्चे गाँवों में जन्म लेते 
दी मृत्यु के ग्रास हो ज!ते हैं और उनकी कोई गणना नहीं को जाती | हमारे 
देश-वातियों की औसत भायु अन्य देश-बासियों की श्रपेज्ञा कम है। बिचाते 
मज़दूर त्नियाँ पेट में बच्चे लेकर खेतों श्रौर मिले में काम करतो हैं। बच्चा 
होने के एक दफ़्ते पहले तक उन्हें क्राम से छुट्टो नहीं दी जाती | इस श्रघः- 
पतन का कारण देर को बिफट गरोबोी है। एक ओर लोग अनी रहन-सहन 
को ऊँचा बनाने के चक्क ( में हैं, परन्तु दूवरी ओर श्रमानु पक दृत्य रोज़ उनके 
सामने द्वोते रहते हैं। स्वार्थ और पाप के कारण यदि उनका ध्यान उधर को 
न जाय तो सेवा और त्याग का सारा ढोंग रत्तो भर भी देश को आगे नहीं 
बढ़ सकता | कहा जाता है कि लद॒न में १००० बच्चों में ६६ जन्म लेते ही 
मर जाते हैं, परन्तु बम्बई में १००० में २७४ मृत्यु के ग्रास बनते हैं । कुड तो 
सामग्रेयों के ग्रभाव के कारण आर कुछ भझवनी लापरवाही से लोग अवना 
तथा अपनी सन्तान की आयु श्राघों कर देते हैं। कितने हो किसान घर की 
कमी के कारण एक ही बड़े कमरे में अपने तथा जानवरों तक की एक जगह 
रखते हैं। सभी बीमारियों को दवा पुष्ठ भोजन है | लेकिन हमारे देश के ७१ 
प्रतिशत लोगों को श्रपने जीवन में कभी दूध नसोत्र नहीं होता । घा और अन्य 
पौष्टिक पदार्थों की ता बात ही श्रोर दे । |जत देश में पत्थर की भसुतियों त्त# 
को दूध से स्नान कराया जाता है वहाँ के ऋते-जाएते बब्चे दूध का दशन 
तक न करें--इससे बढ़कर हमारे पतन की सीमा और क्या दोगी। 
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बृटिश राज से पहले श्र॒स्पताल और ओऔषधालय नहीं होते थे | हिन्दू और 
मुतलमान दोनों कालों में वेद्यों का अभाव न था, 
स्थास्थ्य धझ्योर परन्तु सरकार की शोर से इनसे लाभ उठाने की व्यवस्था 
सफाई की कुछ और थी। राज-दरवारों में वैद्य श्रौर इकीम 
प्राद्ी न रक्‍्खे जाते थे | इन्हें सरकारी ख़ज़्ाने से कुछ वेतन, 
व्यवस्थाये.. ज्षमीन तथा चीज़ों के रूप में दिया जाता था। वाध््तव 
में ये राज-कुठम्ब की सेवा के लिये रक्खे जाते थे। परन्तु जनता को भी 
हनसे लाभ पहुँचता था | जिसे श्रोषधि की आवश्यकता पढ़ती वह जाकर 
उनसे ले सकता था | गाँवों में भी तजुरबेकार पंडित और वैद्य रहते थे। 
दोनों कोई दर्ज पास नहीं रहते थे, लेकिन लोगों को दवाइयाँ देते थे। इनकी 
कोई फ़ोस न थी | बीमारी श्रच्छी हो जाने पर अपनी खुशी से जो चादता 
कुछ दे देता था । रपये-पैसे न देकर लोग इन्हें श्रधिकतर चीज़ें दे दिया 
करते थे। आज भी गाँवों में इस तरद्द के वैद्य और हकीम मोजूद हैं 
जो अपनी फीस नहीं लेते। उनकी दवाश्याँ भो बहुत दी सस्ती और 
आमफ़दम होती हैं। सफ़ाई के लिये गाँवों श्रौर शहरों में कमीटियाँ होती 
थीं। दर तरह की सफ़ाई का काम इन्द्रीं को सुपुद था | पहले श्राजकल की 
सी बीमारियाँ भी नहीं थीं | बीमारी को श्रच्छा करने से बढ़कर उसे रोकने 
की व्यवस्था करना है। यदि सरकार लोगों की रुफ़ाई और उनके स्वाष्थ्य 
पर उचित ध्यान दे तो उसे इतने शअ्रस्पतालों की आवश्यक्रता शायद ही 
हो | प्राचीन काल में इसी तरह की व्यवस्था थी। खान-पान को सुविधा के 
कारण लोग को बीमारियों का अतर कम होता था। श्राजकल्न तो हज़ारों 
गरीब आदमी जाड़े में कपड़े की कमी के कारण मर जाते हैं। सरकार जाड़े 
की दवा क्‍यों नहीं करती ? मु 
किसी प्राचीन ग्रन्थ में एक कहानी का ज़िक्र आता हे। एक बुढ़िया 
किसी राजा के पास गई ओर फ़रियाद की कि उसका लड़का बीमार है। 
राजा ने पूछा, '' क्या तुम्दारे लड़के को दूध मिलता है ? ? बुढ़िया ने कद्दा 
कि “ आजकल इतकी व्यवध्था नहीं दे । ? राजा ने हुक्म दिया कि सरकारी 
ख़ज़ाने से उसके बच्चे को तब तक दूध दिया जाय जब तक बह इृ्धानकट्टा 
न ही जाय | तालय यह दे कि शरीर-रक्षा पर इतना ध्यान दिया जाता था 
कि दवा की आवश्यकता कम पड़ती थी । जो पेशा तरकार आज दवाहइयो 
पर ख़् कर रही है वी पढले लोगों के स्वास्थ्य पर रच होता या। दोनों 
का उद्देश्य एक द्वी दे लेकिन प्राचीन व्यवस्था का ।तद्धान्त अब्छा दे । दम 
स्वयं किसी का हाथ काट कर फिर डाक्टर को तलाश करे तो इसमे कौन सो 
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बुद्धिमानी है । आजकल की सरकार प्रजा से श्रधिक-से-अधिक टेक्‍्स वसूल 
करती है | ज्ोग ग़रीबी के कारण श्राघे पेट भोजन भी नहीं पाते। जब वे 
ही बीमार पड़ते हैं तो सरकार उन्हें श्रस्पतालों का राध्ता दिखाती है, और 
इस बात का गये करती है कि वह प्रजा की अधिक-से-श्रधिक सेवा करती है। 
इस तरह को दिललावटी संध्थाओ्ं से लाभ के बदले हानि श्रधिक होती है । 
इन्हें चलाने तथा इनक्री वृद्धि के लिये सरकार को टेक््त की दर बढ़ानी 
पड़ती है। इससे प्रजा को और भी तकलीफ़ें होती हैं | 
स्वास्थ्य ग्लोर सफ़ाई का काम हमारे देश में तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया गया है । केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार ओर 
स्वास्थ्य सम्यन्धी स्थानीय संस्थायें इनको देख-रेख करती हैं। केन्द्रीय 
घतेमान सरकार में स्वास्थ्य-विभाग की देख-रेख के लिए एक 
सरकारोी अ्रफ़सर ( ]॥6 97९९0"  (एशाशला॥ं 0 ॥॥6 
संगठन वितवीगा. औल्तांदा 567एएं०८७ ) रहता है। अपने 
कामों के लिये वह केन्द्रीय सरकार के प्रति ज़िम्मेवार 
होता दे। इसके श्रतिरिक्त एक सफ़ाई अफ़सर ( हाधा'ए 00फा-- 
#0767 ) भी रहता है। दोनों का काम प्रान्तीय सरकार के स्वाघ्थ्य 
श्रौर सफ़ाई की व्यवध्या का निरीक्षण करना है। ये दोनों व्यक्ति कभी 
कभी राष्ट्रढसंघ ([॥॥९० [,९४९प० 0 ४४078 ) की उन मीर्िंगों में शरीकृ 
होते हैं जिनका काम स्वास्थ्य श्रोर सफ़ाई पर विचार करना है। राष्ट्र-संघ ने 
हस विषय में मनुष्यमात्र का काफ़ी कल्याण किया है और कितनी द्वी भयंकर 
बीमारियों का कारण खोज निकाला है। हमारे देश को भी इससे लाभ 
पहुँचा है | उपरोक्त दोनों श्रफ़ूसर अ्रन्तराष्ट्रोय स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाग्रों 
से हमारे देश को अधिक-से-अ्रधिक लाभ पहुँचाने को कोशिश करते हैं। 
चूँकि ये दोनों अपने विषयों के विशेषज्ञ होते हैं इसलिये प्रान्तीय सरकारों 
को इनसे काफ़ी मदद मिलती है। देश के विभिन्न हितों का वे समय-समय 
पर श्रध्ययन करते हैं | जिस हिस्से को किसी विशेष बात की परवाद्द करने 
की ग्रावश्यकता महसूत होती है उठका प्रबन्ध वे केन्द्रीय सरकार से कराते 
हैं। ये दोनों पद श्रभी तक श्रम्रेज़ों को द्वी दिये जाते हैं ओर इनकी नियुक्ति 
“गृह-सरकार स्वयं करतो हे | इनके श्रतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सभी उद्च 
पदाधिकारी ण॒द सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
प्रत्येक प्रान्त में एक स्वास्थ्य और सफाई विभाग रहता हे। यह विभाग 
किसी मन्त्रीं को सुपुदं किया जाता हे | यह श्रावश्यक नहीं हे कि वह इन 
बिषयों में विशेषज्ञ हो | उत्तके नीचे प्रान्त में सबसे बड़ा पदाधिकारी, जो इस 
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विभाग की देख-रेख करता है, इन्सपेक्टर जनरल आआफ़ सिविल श्रस्पताल 
( [862०० थार ए (0ए। निठशू॥0॥$ ) कहलाता है। बम्बई, 
मदरास ओर बंगाल श्रद्ातों में इसे सरजन जनरल ( 96"26०ा (शग6०श ) 
कदते हैं | कुछ यूबों में सफ़ाई कमिश्न'! ओर स्वास्थ्य निरीक्षक भी नियुक्त 
किये गये हैं | प्रान्त के सभी अश्रस्यताल और ओषघालय इसकी अश्रध्यक्षता में 
अपना कार्य करते हैं | इसके नीचे प्रत्येक ज़िले में एक सिविल सज्जन होता 
है । अधिकतर ज़िल्नों में हेल्थ प्रफ्ऋर ओर सफ़ाई-इन्सपेक्टर भी होते हैं। 
ज़िला तथा ग्युनिसिपल बोड इन्द्दीं की सहायता से श्रस्पताल और सफ़ाई 
आदि का प्रबन्ध करते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार का स्वास्थ्य 
और सफ़ाई विभाग बहुत ही सरल तरीके पर संगठित किया गया है। इस 
विभाग में काम करने वाले कमंचारियों की संख्या बहुत थोड़ी है। इनका 
वेतन काफ़ी लम्प्ा द्वोता है। 
ऊपर कहा गया है कि शहरों में दवाइयों और सफ़ाई का प्रबन्ध काफ़ी 
ु अच्छा होता है, परन्तु गाँवों में इनका प्रबन्ध नहीं के 
स्रस्पतात पध्योर बराबर है| प्रत्येक शहर में सरकार की श्रोर से दो 
घोषधघाजय . चार अ्रध्वताल खोले गये हैं। कुछ लोग सेवा के 
निमित्त भी दवाइयों का विदरण करते हैं। गाँवों में 
अभी तक सरकार का ध्यान कम गया था | जब काँग्रेत सरकार प्रान्तों में 
स्थापित हुईं तो उसने गाँवों को श्रोर ध्यान देना आरम्भ किया। पहले ४० 
या ४० गाँव के बीच में एक अस्यताल हुआ करता था। कांग्रेत सरकार ने 
यह मिश्चित किया कि ग्राम-पंचायतों को तरकार की और से कुछ दवाइयाँ 
दी जाये ओर लोग उनसे फ़ायदा उठावे | इसी के फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्त 
में सैकड़ों वेध और इकीम नियुक्त किये गये | सरकार का यह मी ख़याल 
हुआ कि भारतीय वातावरण में अ्रंगरेज़ी दवाहइयाँ बहुत लाभ नहीं पहुँचा 
सकती | श्रोषधालयों और सफ़ाख़ानों पर अधिक ज़ोर दिया गयां। हर ४ 
या ५ गाँव के बीच में ए+ वेद्य रक्‍्खे गये हैं। इन गाँवों के लोग वहाँ से 
हर समय दवाइयाँ ले सकते हैं | आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हें श्रपने 
घर भी ले जा सकते हैं। वैद्यों को निन्नी व्यापार करने की श्राज्ञा नहीं है। 
प्रति मास इन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं श्रोर कोई भी इन ते लभा उठा सक्षता है। 
ग्रोषधालयों के अतिरिक्त प्रत्येक ज़िले में एक सरकारी श्रस्यताल होता 
है। किसी-किसी ज़िले में इसकी संख्या ३ या ४ तक दे। स्थानीय संध्यायें 
भी अपनी श्रोर से श्रस्पतालों की व्यवस्था करती हैं। सफ़ाई के लिये प्रस्‍्येक 
ज़िल्ले में एक इन्सपेक्टर होता है। यह शहरों और गाँवों में घूम-घुम कर 
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लोगों की रहन-सहन की जाँच करता है। जब से ग्राम-उद्योग-विभाग खोला 
गया है तब से सफ़ाई का और भी ध्यान दिया जाता है। दर ४ या ५ गाँव 
के बीच में एक व्यक्ति (0/2/7/8९/ ) नियुक्त किया गया है। इसके कार्य 
निम्नलिखित हैं :-- 
१--गाँवों में कुझ्मों की सफाई कराना | 
२-गाँवं के राष्तों को साफ़-सुधरा रखना | 
३- घरों की नालियों को साफ़ रखने की तरकीब बताना । 
४-दृवाद।र और रोशनी वाले घरों का नकृशा बनाकर लोमों को देना । 
१ - लोगों के दरवाजों की सफ़ाई कराना श्नौर घूरे श्रादि को गाँव से 
बाहर रखबाना । 
६--समय-छमय पर सफ़ाई और स्वास्थ्य पर व्याख्यान देना तथा इससे 
सम्पन्ध रखने वाली पुध्तिकाश्ं का प्रचार करना | 
इन आमीण संस्थाश्रों के ग्रतिरिक्त ज्ञिलि के अन्य कमंचारी भी समय- 
समय पर लोगों की सफ़ाई और उनकी बीमारी श्रादि की जाँच-पड़ताल 
करते रहते हैं । हैज्े, प्लेग. चेचक आदि बोमारियों को रोकने के लिये टीके 
लगाये जाते हैं | कुश्रों ने ज़हरीले कीड़ों को मारने के लिये दबाइयाँ छोड़ी 
जाती हैं | गाँव के पटवारी से कोई भी पोटाश लेकर अपने कुए में डाल 
सकता है | कभी-कभी चोकीदारों को यह द्विदायत कर दी जाती दै कि वे 
अपने हल्के के सभी कुझ्रों में पाठाश छोड़ दे | मलेरिया एक बहुत ही भयंकर 
बीमारी दे | लगभग ५० लाख आदमी प्रति वर्ष हमारे देश में इसके शकरार 
बनते हैं। इसे रोकने के लिये सरकार ने कुनेन की गोली का प्रबन्ध किया 
है । किसी भी डाकज़ाने में यह गोली मोल ली जा सकती है। जहाँ कहीं 
ब्रीमारी का सदमा द्वोता है वहाँ के ज़िले के कमंचारी तुरन्त ध्यान देते हैं 
श्रौर कई युक्तियों से लेगों की रक्षा करते हैं | विशेष प्रकार से लेक्चर श्रोर 
तसवीरों का प्रबन्ध करके लोगों को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि 
विभिन्न बीमारियों से किस प्रकार बचना चाहिये। 
कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान स्कूलों के बच्चों की सफ़ाई श्रौर उनके 
स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से श्राकषित हुआ है। 
स्कूल ध्यौर १६३४ ई० से शझ्रागरा, इलाहाबाद, कानपुर तथा 
काह्ेत़ों में बनारस में विद्यार्थियों के लिये अ्रलग श्रस्पताल खोले 
स्वास्थ्य गये हैं। समय-समय पर प्रत्येक विद्यार्थी की परीक्षा 
सम्बन्धी प्रश॒त्थ ली जाती है कि कहीं उसे कोई छूत की बीमारी तो 
नहों है | प्रत्येक विद्यार्थी से एक श्राना इस काय के 
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लिये फ़ीस ली जाती है। भ्रकसर उनका वज़न किया जाता है ओर ड'क्टर 
प्र्येक विद्यार्थी की एक फ़ाइल रखता है। जब किसी स्कूल का विद्यार्थी 
बीमार पड़ता है तो डाक्टर तुरन्त उसकी देख-भाल करता है! अ्रस्वताल को 
झोर से गरीब विद्यार्थियों के लिये भोजन और चश्में का भी प्रबन्ध किया 
जाता है| इस प्रकार के अ्रस्पताल केवल विद्यार्थियों के लिये हैं। किसी 
बाहरी आदमी को इनमें दवा नहीं मिल सक्रती। विद्यार्थियों को साधारण 
स्वास्थ्य का ज्ञान कराया जाता है | कतज्ञा ८ तक प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
स्वाघ्थ्य और सफ़ाई विषय का अध्ययन अनिवाये ठद्वराया गया है। छोरटी- 
मोटी शैमा श्यों को कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसकी शिक्षा प्रत्येक 
विद्यार्थी को दी जाती है। कुछ प्राइवेट परीक्षाश्रों का भी विधान बनाया गया 
है। जो विद्यार्थी इन्हें पात करते हूँ उन्हें सटिफिकेट दी जाती हे । स्वास्थ्य- 
विभाग की ओर से ज़हरोले कीड़ों श्रोर उनसे बचने के इलाज सम्बन्धी 
नकशे और चाट स्कूलों में दिये जाते हैं | छूत को ब॑मारियों को शेकने के 
लिये टीके लगाये जाते हैं । 
गोरखपुर ज़िले के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने श्राना एक अलग 
संगठन बनाया है | प्रत्येक विद्यार्थी से दो पैये फ़ीस ली जाती है और इससे 
उनको दबा का प्रबन्ध किया जाता है | विद्यार्थी स्वयं इसका सारा प्रबन्ध 
करते हैं | शहर के डाक्टरों से सहायता लेकर वे इस 6ंगठन द्वारा विद्यायियों 
की काफ़ी सेवायें कर रहे हैं | यदि विद्यार्थियों को सफ़ाई और स्वास्थ्य के 
साधारण पाठ श्रच्छी तरद्द बता दिये जाय तो सरकार की बहुत-पी परी- 
शानियाँ कम द्वो सकती हैं । उचित शिक्षा प्राप्त कर ये अपने घर्)ो को साफ- 
सुथरा रबखंगे ओर गाँवों को भी गन्दगी से बचायेंगे। श्राने वाली सन्तान 
को छोटी-छोटी बातें श्रपने श्राप मालुम द्वोती रहेगी। स्कूलों में यद्द विषय 
निद्दायत ज़रूरी है । सरकार को सफाई और स्वास्थ्य के लिये हाई स्कूल तक 
एक उचित पाठ्य क्रम बनाना चाहिये। इसकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के 
लिये श्रनिवाय द्दोनी चाहिये । 
जितनी श्रावश्यकता बच्चों की सफ़ाई और उनके स्वास्थ्य की हे उससे 
ग्रधक उनकी माताओश्रों का ध्यान रखना श्रावश्यक 
स्त्रियों की है। यदि र्ल्ियाँ स्वस्थ और निरोग दा तो उनकी 
खिकित्सा सन्‍्तान भी बीमारियों का शिकार नहीं बन सकती। 
हमारे देश में ग़रोबी के कारण क्रितनी ही ब्रिरयाँ 
बीमारी और कमज़ोरी की हालत में भी काम करती रहती हैं। इससे उनका 
स्वास्थ्य तो ख़राब होता ही है, उनकी सन्‍्तान को भी अ्रपने स्वास्थ्य से द्वाथ 
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धोना पड़ता है | ४८ प्रतिशत बच्चे जन्म के समय ही मृत्यु के ग्रास द्वोते 
हैं। ६ मदहदोने के अन्दर २६ प्रतिशत बच्चे अपने जीवन से हाथ धो बैठते 
हैं| इसका एकमात्र कारण उनको माताश्रों का स्वास्थ्य है। कल-कारज़ानों 
में कितनी द्वी स्त्रियाँ अपने भरण-पोषण के लिये गर्भाधान समय में भी 
काम करती रहती हैं । उनकी रहन-सहन इतनी गन्दी द्वोती है कि वे स्वध्य 
सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं कर सकतीं | बच्चों का स्वास्थ्य माता पिता के स्वाघ्थ्य 
पर बहुत कुछु निर्भर करता है | जो जाति एक बार अध्वस्थ और रोगी हो 
जाती है, उत्तकी थाने वालो सनन्‍्तान वीर और पुरुषार्थी नहीं बन सकतो। 
राष्ट्रीय उन्नति की दृष्टि से स्त्रिषरों के स्व्रास्थ्य ओर उनकी सफ़ाई पर श्रधिक 
ध्यान देने को आवश्यकता दै । 
कुछ प्राचीन कुप्रथाश्रों के कारण भारतीय स्त्रियों के स्वास्थ्य-सुधार में 
श्रनेक कठिनाइयाँ हैं। पर्द तथा श्रशिक्षा के कारण उनका ध्यान उन बातों की 
श्रोर नहीं दिलाया जा सकता जिनसे उन्हें लाभ पहुँचे । राष्ट्रीय तथा धार्मिक 
श्रान्दोलनों से इसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है । बड़े-बड़े शहरों में उनके लिये 
श्रस्पतालों की ग्रलग व्यवस्था की गई हे । द्विन्दोत्तान के वाइसराय लाड्ड' 
डढफ़रिन की स्त्री ब्रे इस श्रोर काफ़ो प्यान दिया था| १८८४ ई० में उनके 
सतत परिश्रम से स्जियों की दवा के लिये एक संघ को स्थापना की गई । 
बह सघ अभी तक अपना काय कर रहा है | व्य क्तात सहायता के अतरिक्त 
सरकार भी घन से इसकी मदद करती है। संघ के घन से जगह-जगह पर 
स्त्रियां के लिये अध्वताल खोले गये हैं | लेडी हाडिज को याद में दिल्‍ली में 
स्त्रियों के लये एक मेडिकल कालेज खोला गया है | इसमें केवल स्त्रियों की 
चिकित्सा की शिक्षा दी जाती है। स्जियां को विशेष चिकित्सा के लिये 
इलादइाबाद में एक कमला नेदरू अस्पत।ल खोला गया हे। हसकी इमारत 
बनवाने में लगभग ६ लाख रुपये ख़्च किये गये हैँ | यह श्रस्पताल ग्रामीण 
स्ज्रिये। की अधिक सेवा कर रहा है | 
स्वाध्थ्य और सफ़ाई के लिये सरकारी विभाग से अलग कुछ ग्रेर सरकारी 
संध्याय भी हैं | सरकार इन्हें थोड़ी बहुत मदद ज़रूर 
गेर सरकारी देती है लेकिन इनका अधिकतर काय दान और 
संध्थाय चन्दों से चलता दे। अखिल भारतीय सेवासमिति ने 
इस दिशा में सराहनीय काय किया हे । इस संस्था की 
झोर से शहरों तथा गाँवों में श्रनेक अ्रस्थताल शोर झओषधघालय खोले गये हैं । 
तीय-स्थानें, मेलों तथा सावजनिक सभाश्रों में सेवासमिति बड़ी तत्परता 
के साथ सेवा का कार्य करती है | रेडक्रास सोसाइटी एक दुसरी ग्रेर सरकारी 
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संस्था है | यह भी स्वास्थ्य और सफ़ाई के लिये बहुत कुछ कर रही है। सेन्ट 
जॉन एम्बुलेंस एतोसिएशन और कुछ छोटी-मोटी संध्यायं भी इस ओर 
विशेष कार्य कर रही हैं | कितने ही ईसाई मिशनरी श्रन्धों, बहरों, लूलों 
तथा कोढ़ियें की सेवा के लिये जगद-जगद्ट पर श्रश्पताल खोले हुए हैं । 
दवा के साथ-पाथ वे बीमारों की शिक्षा का भी प्रबन्ध करते हैं। इनका 
मुख्य उदंश्य ईसाई धम का प्रचार करना हे। इस विशालकाय देश में 
स्वास्थ्य और सफ़ाई पर ध्यान देने के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र खाली हे | 
यह कहना गलत है कि पैसे की कमी के कारण हमारे देश में सावजनिक 
कार्मो की गंजाइश कम है | व्यथ के दान के रूप में घन का जो अ्रपव्यय 
हमारे देश में हो रहा है वह किसी और देश में दिखाई नहीं पड़ेगा। 
तीथस्थानें में पंडे-पुजआरियें को जो झुपये दान में दिये जाते हैं, यदि 
उनका सगठन ठीक तरीके पर किया जाय तो इस देश के सेवक ईसाई 
मिशनरियें को तरह विदेशों में जाकर श्रपनी सेवा श्रोर त्याग का परिचय दे 
सकते हैं । 

आँजमेद कर दवाइयें के चक्कर में पड़े रहने से उतना लाभ 
नहीं हो। सकता जितना बीमारियों को समूल नष्ट करने से। सरकार के 
विशेषज्ञों द्वारा इस बात का प्रयज्ञ करना चाहिये कि 
भयंकर बीमारियाँ केसे हटाई जा सकती हैं। इसके लिये 
अध्ययन ओर खोज की ज़रूरत है। जगह-जगह पर गअन्वेषण कार्यालय 
( हिए8270॥ [॥-॥प्राए5 ) खोले जायें श्रौर विशेष डाक्टरों को इस बात 
का अवसर दिया जाय कि अ्रपनी बुद्धि से बीमारियें के मूल कारण खोज 
निकाले । १८६६ ई० के पहले हमारे देश में प्तेग की बोमारी नहीं थी | हस 
ब्रात का पता लगाया जा सकता है कि इसका आरम्भ कैसे हुआ औझोर उन 
कारणों को दूर करने का क्या इलाज है | इस दिशा में कुछ काय किया 
जा रहा है | कसोली मे एक सेन्ट्रल रीसर्च इन्हठीदयूट स्थापित किया गया 
है । कलकत्ते में श्र्खिल भारतीय स्वास्थ्य और दह्वाइईजीन नामक संस्था की 
स्थापना को गदे है । मदरास ओर बम्बई में अन्नेषणु के लिये जो संस्थाय 
हैं उनमें देजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया आदि बोमारियों क। अध्ययन विशेष 
रूप से किया जाता है | कोढ़ की बीमारियें का कारण जानने की कोशिश 
की जा रही है | तपेदिक़ को बीमारियां के लिये ईदन्‍्दोस्तान के वाहसराय 
लाड लिनलियगो की सत्रो ने एक कोष इकट्ठा किया हैे। इससे एक ऐसे 
ग्रध्पताल खोलने की याजना बनाई गई हे जहाँ त्पेदिक़ के सभी मरीौज़ रह 
कर अपने को अ्रच्छा कर सर्के। इनके अलावा मेडिकल कालेजे। में भी 


रे 


अन्चेषणा काये 
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तरह तरह की खोजे होती रहती हैं। श्राशा हे कुछ दिनों में बहुत-छी भयंकर 
बीमारियों को रोइने का ठीक-ठीक प्रबन्ध क्रिया जा सकेगा । 
बीमारियों के लिये दवा से बढ़कर कोई दूधरा निदान नहीं हो सकता। 
लेकिन कुछ बातों से यह अ्रनुभव प्राप्त किया जा सकता 
नधीन है कि सरकार श्रस्वतालों और श्रोषधालयें के मदों को 
योवहनाये.. कम करके वही पैता दूसरे तरीकों पर ख़च हरके जनता 
की कहाँ तक अ्रधिक सेवा कर सकती है । श्रंगरेज़ी में 
एक कद्दावत है कि सयम सभी दबाहयेों से बढ़कर है ( ?९एशाएंएा ॥8 
086/0' [॥॥॥ ९०७९ ) | यदि लोग स्वस्थ भ्रौर साफ़ रक्‍खे जाये श्रोर 
उनका जीवन नियमित हो, तो शायद उन्हें दवा की ज़रूत कम होगी। 
कुछु नई योजना श्रों को सरकार काम में लावे। जगह-जगह पर खेल-कद 
के स्थान तथा व्यायाम-शालाय खोली जाय। इस प्रकार की संत्याये 
ज़िले में दस-बीप ज़रूर हैं। | यहाँ पर लोगों को कसरत, खेल कूद श्रादि की 
शिक्षा दी जाय | त्योद्ारों तथा उत्पवों पर पारितोषिक बाँटे जायें | समय- 
समय पर दंगल कराये जाये । ज़िले के दस-बीत चुने हुये भ्रादर्श स्वस्थ 
व्यक्तियों को सरकार इनाम देने का प्रबन्ध करे। गाँवों में इस प्रकार की 
योजना अ्रधिक सफल हो सकती है | हर ज़िले में ववःक्त लोगों को नुमाइश 
लगाई जाय | जो सबसे स्वत्थ और वज़नदार हों उन्हें पारितोषिक दिया 
जाय | ज़िले में ह" साल # इनाम इसलिये रढ़खे जायें कि जो ५ गाँव 
सबसे साफ़ होंगे उन्हें ये इनाम दिये जायगे | तरकार अपने ख़च से हर ज्निले 
में दो चार श्रादश गाँव बसाने की व्यवस्था करे | गाँव के दोनद्वार नवयुतकों 
को सफ़ाई श्रौर स्वास्थ्य रे लिये उत्साहित किया जाय। गाँवों में ट्रेन्ड 
दाइयाँ रक्‍्ी जायें जो बच्चे होने वाली स्त्रियों की ठीक-ठीक देख-भाल 
करें | साल में प्रतिषष एक ' सफ़ाई सप्ताह ? हर ज़िले में मनाया जाय | हन 
तरीकों से लोगों की सफ़ाई श्रोर उनके ध्वास्थ्य में अधिक-से-अधिक उन्नति 
की जा सकती है । हमारा श्रनुमान है कि इससे अस्पतालों श्रोर श्रोषधालयें 
की बहुत बड़ी संख्या कम हो जायेगी । 


अध्याय २१ 


न्यायाध्य 
( 7फाठा6४8ए ) 

धारा-सभा और कायकारिणी विभाग का कार्य कानून को बनाना और 
उन्हें कार्यान्वित करना है | इनके अन्दर इस बात की 
न्यायात्नय योग्यता नहीं द्वोती कि इन्हें कार्यान्वित करने में कहाँ 
का महत्व तक न्याय बर्ता जा सकता दै। इसीलिये सरकार का 
न्‍्याय-विभाग बनाया गया है कि वद्द राज्य में न्याथ की 
रक्षा करे | राज्य के तमाम उद्देश्य तब तक ठिद्ध नहीं हो सकते जब तक वहाँ 
सब कामों में न्याय की बू नद्ीं हे | श्रफ़लतातून के कथनानुप्तार न्याय राज्य का 
अन्तिम उद्देश्य है। ( वें प्रछां26 48 006 शाप 0 06 50४०6 )। यदि 
घारा-सभा किसी कार्य के लिये एक लाख रुपये मजूर करे, और का्यक्रारिणी 
विभाग केवल १० हज़ार ख़् करके बाक़ी श्रयनो जेब में रकखे, तो इसकी 
देख-रेख के लिये एक ऐसा विभाग आवश्यक हे जो उसे उचित दंड दे। 
प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी अच्छाई और बुराई का पारितोषिक ओर दढ मिलना 
चाहिये । जितने लोग कारागार की यातनाये भोग रहे हैं उनके साथ भी सरकार 
ने न्याय किया है | सच्चाई को अतत्य से अ्रनग करना इतो का काय है । जो 
सरकार अपने राज्य में छोटे-बढ़े, ऊँव-नीच, घनी-गरीग, का विचार कर 
काय करती है वह पतक्षपातो और दोषी कद्दलाती है। इन्हीं कमज़ोरियों को 
दूर करने के लिये न्याय विभाग बनाया जाता है। कचदरियों का उद्देश्य 
केवल आँख मूं द कर क़ानून को बतना नहीं है, बल्कि उनके उत्तित प्रयेग 
से लोगों को इस बात की चेतावनी देना हे कि सच्ची स्वतन्त्रता कानूनों के 

पालन में दे । 
नागरिकों के अधिकार, उनकी सुविधायें, उनको स्वतन्त्रता तथा उनके 
उच्च जीवन की रक्षा न्यायालयों में होती दे | यदि न्याय-विभाग द्वारा दंड 
प्रयोग न किया जाय तो कमज़ोर की रक्षा बलवान से नहीं हो सकती। इस 
विभाग की प्रधानता के कारण सरकार का बड़ा-से-ब्रढ्ा कमंवारी अ्रपने 
कतंब्यों में सतक रद्दता है। न्याय का स्थान राज्य में जितना द्वी ऊँचा द्वोता 


है उसी परिमाण में वहाँ सुख और शाम्ति विराजती दे। परन्तु न्यायालयों 
सा भा० शाह ० 
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में कार्य करने वाले पदाधिक्रारी योग्य और निष्पक्ष होने चाहिये। न्यायाधीश 
को अपने समय और परिस्थिति की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उतावलेपन 
में आकर वह न्याय के बदले श्रन्याय कर सकता है। न्याय बतंने में उसे 
निर्भग और निःसंकोच होना चाहिये, तभी वह क़ानून के वास्तविक श्रथ को 
समझ सझता है । सरकार को स्त्रयं ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना चाहिये 
और उन्हें अपने कतंव्य पालन का एक समुचित वातावरण तैयार करना 
चाहिये | न्याय के लिये समानता और समता का होना आवश्यक है। 
न्यायाधीश को शान्त, निष्पक्ष, निभेय और प्रभाव से ऊपर द्वोकर श्रपनी 
ज़िम्मेबारी निवाहनी होगी। वकीलों के तक-वितक को समभने के लिये 
उसमें पूरी योग्यता हो और मनुष्य तथा संसार दोनों का उसे श्रधिक-से- 
अधिक अ्रनुभव हो | पद और पैसे के लोभी व्यक्ति न्‍्याय-विभाग को गनन्‍्ददा 
किये बिना नहीं रद्द सकते | 
बृठिश-राज्य से पहले श्राजकल की-सी कचदइरियाँ न थीं। हिन्दू ज़माने 
में इमारे देश में छोटे-छोटे एकतन्त्र राज्यों का वर्णन 
न्याय की. मिलता है। इनमें कुछ तो वतमान नाज़ीवाद से भी 
प्राखी न बदतर थे, परन्तु अधिकतर प्रजातन्त्रवादी ये | राजा 
ब्यवस्था. लोग प्रजा की श्रनुमति का आदर करते थे। लोकभत 
की अवहेलना करने में उन्हें संकोच होता था। न्याय- 
विभाग यद्यपि श्रलग नहीं था, परन्तु इसके कमचारी स्थान-स्थान पर नियुक्त 
किये गये थे। बड़े-बड़े मामलों की फ़रियाद शाजा स्वयं सुनता था। 
अपराधियों को कारावास का दंड आजऊ#ल की तरह नहीं दिया जाता था। 
दंड की व्यवध्या समय-समय पर बदलती रहती थी। किसी काल में कढ़े 
दंड का विधान था ओर किसी समय अपराधी को समका-बुकाकर अथवा 
आध्यात्मिक दंड देकर छोड़ दिया जाता था | कभी-कमी तो लोगों के द्वाथ- 
पैर तक काट लिये जाते थे । मुक़दमों का फ़ैतसला पंचायतों द्वारा होता था। 
लोगों को कचदहरियों की ग्रावश्यक्रता नहीं होती थो। सरकार की ओर से 
जो कमंचारी न्याय के लिये नियुक्त किये जाते ये वे धार्मिक और सात्विक 
विचारों के होते थे | मुखलमानी ज़माने में यूबों के गवर्नर मुकृदमों का फ़ेसला 
करते ये | क़ाज़ी और पंडित जिन मामलों को नहीं सुज़्का पाते थे उनका 
फ़ेसला गवर्नर करता था । 
प्राचोन काल की न्याय-पद्धति का पूरा वशन हमारे विषय से बाहर की 
चीज़ है | इसकी चर्चा शसलिये की गई है कि प्राचीन न्याय-संस्थायें थोड़ी 
थीं। उनका संगठन भाजकल की तरह जटिल नहीं था। स्थानीय संस्थायें 
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स्वयं अ्रपना फ़ैसला भी कर सकती थीं | गाँव का मुखिया जज का भी काम 
करता था । लोगों को घमं का इतना अधिक भय था कि वे मूठ बोलमे 
तथा धोखा देने में भयभीत द्वोते थे । उन्हें यह डर था कि किसी को धोखा 
देफर हम ईश्वर के तामने अपराध से नहीं बच सकते। धमं-अन्यों में यह 
भलीभाँति स्पष्ट किया गया है कि परलोक की यातनायं इस लोक से कहीं 
सख्त हैं | इसी भय के कारण लोग अपने अपराधों को छिपाने का प्रयक्ष 
कम करते थे । गंगा का पानी श्रथवा कोई घम-प्रन्थ ज्योंही उनके सामने 
रखा जाता त्योंद्दी वे साफ़ साफ़ बातों को कद्द देते थे। ऊपरी वातावरण 
भी ऐसा था कि लोग अपने कतब्यों का फल्न भोगने में भ्रपना गौरव समभते 
थे | किर्सी अपराधी की रक्षा करना पाप समझा जाता था। यही धजह हे 
कि कई भी साधारण व्यक्ति अपराधियों को पदचान सकता था। कंभी-करभी 
तो श्रपराघ करने गले स्वयं ८ढितों श्रोर क़ाज़ियों के पास चले आते और 
अपना उचित दह चाहते थे | न्याय-प्रन्थों में इस प्रकार के भी द॑ड पाये 
जाले हैं जब्र कि श्रपराधी अपने आप किसी पेड़ के खोलले में, अथवा पबंत 
की गुफ़ाश्रों में बिना श्रन्नजल के मद्दीनों बैठकर प्राण त्याग देते थे। कुछ 
अपराधी अपने श्राप श्रम्म में जल। लेते ये | दान श्रोर पुगप का दंड श्रधिक 
दिया जाता था । ऐयपे उच्च वातावरण में न्याय करने में सुत्रेधा ह्वोती थी । 
वैज्ञानिक युग के आरम्म द्वोते ही विश्वास की मावना जाती रही लोगों 
को धर्म का भय एक ढोंग मालूम पड़ने लगा । 
बृटिश राज्य में विश्वास का स्थान तक ने ले लिया। लोग अपने 
न्यायात्नयों अपराध को छिपाने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखते । 
का विकाश इसीलिये न्याय-विभाग का संगठन नये सिरे से करना 
पड़ा। जो मशीन भ्राज दिखाई पड़ रही है वह अश्रघिक 
से अधिक १५० वर्ष पुरानी है | न्याय का मुहक़ृमा नीचे से ऊपर तक जिस 
शकल में श्राज काम कर रहा है वह सब बृटिश सरकार की देन है ) जब 
तक ईस्ट इंडिया कम्पनी केवल व्यापार करती थी तब तक उसे न्याय करने 
का अधिकार नहीं था| परन्तु जब उसका व्यापार बढ़ने लगा भर उसकी 
मातहती में काम करने वाले कमचारियों की संख्या काफ़ो बढ़ गई तो उसे 
इस बात की श्रावश्यकृता महसूस हुई कि अपने न्षेत्र में छोटे-मोटे कगड़ों 
का निपटारा वह स्वयं करे। मुगल राज्य में न्याय की व्यवस्था कम न थी। 
म्पनी को यह अधिकार श्रातानी से नहीं मिल सकता था। उसके कमचारी 
; गृल राज्य की प्रजा थे। श्रतएव उनका फ़ेसला नब्वाबों और काक्षियों के 
हाथ से भ्रलग कम्पनी को कैसे दिया जा सकता था | 
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एलिज़बेथ के समय में कम्पनी को जो झआाशा-पन्र मिला उसमें उसे यह 
अधिकार दिया गया था कि वह काय को सुचार रूप से चलाने के लिये 
झपने अ्रधीन कम चारियों को दंड दे सकती दे | इसका श्रथं यह नहीं था कि 
कम्पनी को न्यायालय बनाने को श्राशा मिल गई, बल्कि अपने व्यापार की 
सुविधा के लिये उसे कुछु साधारण अ्रधिकार दिये गये थे। १६६१ ई० में 
फैक्ट्री के गब्नरों को यह श्रधिकार दिया गया कि इंगलेंड के क़ानून के 
अनुसार वे भ्पने कमंचारियों को दीवानी ओर फ़ोजदारी दोनों प्रकार का 
दं€ दे सकते हैं । १६६६ ई० में जब बम्बई कम्पनी को सुपुर्द किया गया 
तो कुछ समय के लिये वहाँ दो श्रदालते बनाई गई । छोटी कचहरी में एक 
श्ंगरेज़ और दो हिन्दुस्तानी जज रक्‍्खे गये । बड़ी कचहरी का नाम सुप्रीम 
कोट ( 5प०९॥९ (०प्रा5 ) था, इसमें डिप्टी गवनंर श्रौर एक कॉंठिल 
मुक़दमों का फ़ैसला करते थे। इसका फैसला अन्तिम माना जाता था। 
१६८७ ई* में जेम्स द्वितीय के समय में मदरास में एक म्युनिसिपल बोड़ की 
स्थापना की गई । इसके अध्यक्ष मेयर तथा उसकी समिति ( 4)]86पाशा ) 
को दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुक़दमें फेसल करने का अ्रधिकार 
दिया गया | १७२६ ई० में इसी तरद्द की अ्रदालते कलकत्ता भौर बम्बई में 
भी स्थापित की गईं | इन मुक़दमों की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी । 
४०० रुपये से ऊर के मुक़दमों की अपील सम्राट की कोपिल में होती थी। 

१७७६ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल में एक प्रधान 
न्यायालय ( 5797/श7९ 00परा+ 0 ठंपवीं०४पघ/० ) की स्थापना की गई । 
१८६२ ई० तक इसमें कोई परिवतंन नहीं किया गया | प्रधान स्यायाधीश के 
अतिरिक्त इसमें ४ सहायक न्यायाघोश रकखे गये | इन सबकी नियुक्ति स्त्रयं 
सप्राद द्वारा की गई थी। इसे सभी प्रकार के अधिकार प्रास थे । बंगाल की 
प्रजा और कम्पनी के कम चारियों पर इस न्यायालय का श्रधिकार था | वारेन 
हेह्टिग्ज़ और प्रधान न्याय:लय में मतभेद आरम्भ हुआ | यह प्रश्न उपध्यित 
हुआ कि गवनर-जनरल और प्रधान स्यायालय इन दोनों में कोन बड़ा और 
कौन छोटा है । न्यायालय के अधिकार स्पष्ट नहीं किये गये थे । श्रन्त में 
पालियामेंट ने एक कानून पास करके इसका निपठारा किया। १७८१ ई० 
में यह बात स्वीकार कर ली गई की गवर्नर-जनरल और उसको कौंसिल 
का दर्जा प्रधान न्यायालय से ऊँचा है। किसानों, ज़रमींदारों श्रोर पेंशन- 
भ्रफ्ता कमंचारियों पर न्यायालय का कोई अधिकार नहीं ठद्दराया गया। 
इनका फेसला घुग़ल राज्य के न्यायालयों में किवा जाता था। कम्पनी को 
मातइती में हिन्दू और मुसलमान श्रपराधियों का फैसल्ञा दोनों के नियमों के 
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अनुपार क्रमश; किया जाता था। रसम-रबाज़ों तथा धार्मि% वसूलों का 
ध्यान रक्‍खा जाता था। 

१७६५ ई० में जब कम्पनी को बंगाल और विहार प्रान्त को दीवानी 
मिली तो उसे मुकृदमें फेतल करने का भी अधिकार मुगल राज्य की ओर 
से दिया गया | वारेन हेध्टिंग्ज़ ने मुग़ल राज्य के न्यायालयों के आधार 
पर कचहरियों का निर्माण किया । टेकव बसूल करने तथा सुकूदमों को फ़ेतल 
करने का कुल अधिकार अ्रंगरेज़ कमंचारियों को दे दिया गया । इर क्षिले में 
एक अंगरेज़ कलेक्टर और एक हिन्दुस्तानी दीवान रक्खे गये। इन दोनों के 
मेल से दीवानी अदालत बनाई गई | इतके अश्रतिरिक्त दर ज़िले में एक 
फ़ोजदारी श्रदालत बनाई गई | इस अदालत में एक काज़ी, एक मुफ्ती 
ग्रोर दो मोलवी रकखे गये | कलेक्टर भी इनके साथ बैठता था, लेकिन वह 
चुपचाप इनकी कारबाइयों को देखने के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं करता 
था। दीवानी अदालत की ग्रपील सदर दीवानी श्रदालत में होती थी। 
यह अदालत कलकत्ते में थी। गवनंर और उसकी कोॉसिल और कुछ दिन्हु- 
सतानी अफ़सर मुक़दमों का फेसला करते थे | फ़ोजदारी के मुक़दमों की श्रपोल 
सदर निज़ामत अ्रदालत में की जाती थी । एक दारोगा, एक मुफ़्ती, एक 
काज़ी और एक मौलबी इसके जज होते थे । पहले यद्द अ्रदालत कलकत्ते 
में थी, परन्तु बाद में यह मुशिदाबाद मे कर दी गई । कचदहरियों का कार्यक्रम 
वारेन देस्टिंग्ज़ ने स्वयं निश्चित किया । यह पहला अवसर था जब कि श्रं॥रेज़ी 
तरीकृ के न्यायालय हमारे मुल्क में स्थापित हुए । 

१७७४ ई० में न्याय श्रोर मालगुज़ारी के मुदकृमें एक दूभरे से अ्र॒लग 
कर दिये गये । दोनों विभागों के कमंचारी अ्रलग-अलग नियुक्त किये गये। 
दीवानी मुक़दमों का फैसक्षा करने के लिये हिन्दुस्तानी श्रमीन नियुक्त किये 
गये | १७८० ई० में १६ दीवानी अदालतें बनाई गह। इर अदालत का 
प्रधान सुपरिन्टेन्डेन्ट कहलाता था | दें यह याद रखना चाहिये कि न्याय 
विभाग के नये-नये तजु'बे ओर विभिन्न न्यायालय बंगाल प्रान्त से आरम्भ 
द्वाते थे । कम्पनी की जड़ पहले इसी प्रान्त में जमी थी। जब कानंवालिस 
दिन्दोध्तान का गवनर-जनरल हुआ तो न्यायालयों के संगठन में अनेक 
परिवर्तन किये गये | १७६० ई० में सदर निज़ामत अश्रदालत मुशिदाबाद से 
फिर कलकत्ता बुला ली गई | छु'टे-मोटे फ़ोजदारी के मुक़दमों को फैसल 
करने के लिये १७६३ ई० में ५ नई कचहरियाँ श्रोर स्थापित की गईं । इन्हें 
सरकुट कोट ( (0००४ ० (॥८प्रां; ) कहते हैं | कानंबालिश ने कलेक्टर को 
फिर फ़ौजदारी के मुक़दमों का श्रधिकार दे दिया | इती की देख-रेख के लिये 
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४ सरकुट कोट स्थापित की गई थीं | कलकत्ते में एक सबसे बड़ी फ़ोजदारी 
की श्रदालत ( 830॥7 'पं८0780 १॥)४४ ) खोली गई। गवनर-जनरल 
स्वयं इसका सभापति द्ोता था | दीवानी के मुक़दमें विशेष जज्ञों को दिये 
गये । इन्हें फौजदारी मुकदमे भी फैतलल करने का अधिकार था। इनकी 
ग्रपील प्रान्तीय कचह्दरियों में होती थी | इन प्रान्तीय कचदहरियों की संख्या 
४ थीं। दोवानी मुक़दमों के अपील की सबसे बढ़ी भद'लत, सदर दीवानी 
ग्रदालत, स्थापित का गई | गवर्नर-जनरल और उसकी कोंसिल इसके जज 
नियुक्त किये गये | 

लाड बेलेज़ली के समय में दोनों अपील की कचढहरियों ( 8,047 
(] एव धाते पिंड जवां /ैतेएत। ) में १८६०१ में कुछु सशोघन किये 
गये | गवनर-जनरल और उसकी कौंसिल के ग्रतिरिक्त ३ या इससे कुछ 
ग्रधिक जज इनमें नियुक्त किये जा सकते थे। लाड विलियम वेंटिंग ने 
प्राम्तीय कचहरियों को बर्ख़ाश्त कर दिया और उनका काय जजों को सुपुद 
किया गया | कलेक्टर को फिर मजिस्ट्रेट के सारे अ्रधिकार दे दिये गये | दब 
से श्राज तक कल्लेक्टर को ये दोनों प्रकार के श्रधिकार प्राप्त हैं। एक ओर 
तो बह अपने जिले में कार्यकारिणी विभाग का प्रधान है श्रौर दूसरी श्रोर 
मुकदमों का फैतला भी करता है | इसे श्रलग-अलग करने की चर्चा बहुत 
दिनों से चल रहद्दी हे, परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछु किया नद्दीं गया। 
हन कचहरियों के अलावे कुछ श्रोर भी छोटी-छोटी अदालतें बनाई गई थीं। 

१८६१ ई० में महा।नी विक्टोरिया को यह अधिकार दिया गया कि 
वह कलकत्ता, बम्बई और मदरास में द्वाईकोट की स्थापना करे। सुप्रीम 
कोट श्रौर श्रदालत कोट बर्ज़ाश्त कर दी गईं। इस द्वाईकोर्ट ऐक्ट के अनुसार 
प्रत्येक द्ईकोट में एक प्रधान जज और श्रधिक से अ्रधिक्त १५ सहायक 
जन नियुक्त किये जा सकते थे। इनमें कम-से-कम एक-तिद्ाई जज बेरिस्टर 
हो ओर एक तिहाई इन्डियन सिविल सर्विस के सदस्य हों। १८६६ ई० में 
इलाहाबाद हाईकोट की स्थापना की गई और इसी साल लाहौर में एक 
चीफ़कोट खोली गई | १६११ ई० में एक दूसरा हाईकोट ऐक्ट पास किया 
गया । इसके श्रनुसार जजों की संझया १४ से २० तक कर दी गई। आव- 
श्यकता पड़ने पर किसी भी प्रान्त में द्ईंकोट की स्थापना की जा सकती है | 
इसी पऐक्ट के अ्नुतार पटना, लाद्वोर ओर रंगून में हाईकोट को स्थापना 
को गई | श्रवघ में एक चं.फ़कोट खोली गई। मध्यप्रान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश 
और सिन्ध में जुडोशियल कमिश्नर कोट की स्थापना की गई। यहीं पर 
न्यायालयों का ऐतिहासिक विकास समाप्त हो जाता है । अब यह देखना हे 
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कि वतंमान समय-में इसका संगठन केसा है और इनके क्‍या क्‍या अधिकार हैं 


भारतीय न्यायालयों का विभाजन तीन भ्रेणियों में किया जा सकता है। 
इनके श्रधिकार और कायत्षेत्र का ध्यान रखते हुये 


न्यायालयें का यद विभाजन वेज्ञानिक कहां जा सकता है। इनके 
घतंमान संगठन अलावे इंगलेंड की प्रिवी कोंसिल भी हमारे देश के 
न्याय-विभाग से सम्बन्ध रखती है। यदि इसे हिन्दोस्तान 
की सबसे बड़ी श्रपील की अदालत कहां जाय तो कोई ग्रलती नहीं है। 
अतएव भारतीय न्यायालयों की श्रेणियाँ ३ के बदले ४ होंगी। ये श्ेणियां 
निम्नलिखित हैं ;-- 
१--प्रिवी कोंसिल २--संघ-न्यायलय (#6९९"॥। (20एा४) 
३-- हाई कोट ४--ज़िला कोट 
प्रिवी कौंसिल दिन्दोस्‍्तान को सबसे बड़ो अदालत है। हवाई कोट तथा 
संच-न्यायालय छारा फ़ेतल किये गये मुक़दमें इस कोंसिल 
व्रिधी कोंसिल भें अपील किये जा सकते हैं | इनके संगठन आदि का 
वर्णन गद-तरकार नामक खड़ में किया जा चुका है। 
फाजदारी के मुकदमें किसी विशेष परिस्थिति में हो इसमें अपील किये जा 
सकते हैं | दीवानी मुक़दमें भो तभी श्रपील किये जा सकते हैं जब इनका 
मूल्य किसी ख़ास रकम से ऊपर हो ; १०,००० रुपये से कम क्मत का कोई 
भी मुक़दमा कोंसिल में अपील नहीं किया जा सकता | दोनों प्रकार की श्रपीलों 
की आज्ञा हाई कोट से प्राप्त करनी पढ़ती हे। श्रपील के श्रल।बे क्रिसी नये 
मुक़दर्मे की उत्पत्ति प्रित्री कॉसिल में नहीं हो सक्ती। १६३५ के शासन: 
विधान के अनुसार जो संघन-त्यायालय स्थापित किया गया है वह क़ानून न 
प्रिवी कॉसिल से छोटा ऐ । संब-न्यायालय में फेपल किये गये मुक़दमों की 
श्रपील प्रिवी-कॉसिल में नहीं हो सकती | लोगों का यह ख्याल ग्रलत है 
कि संध न्यायालय हिन्दोस्तान की सबसे बड़ी श्रदालत है। यदि प्रिवी 
कैंसिल का उपरोक्त अधिकार कम कर दिया जाता श्रोर सभी मुक़॒दमें 
संघ-न्यायालय में ही समाप्त हो जाते तो यह कथन ठीक हो सकता था। 
प्रत्येक संघ शासन-विधान में संघ न्यायालय का होना श्रनिवार्य है। 
संघ-शासन का निर्माण कई रियासतों श्रथवा सूत्तों के 
संघरन्‍यायातल्लय मेल से होता है | वेन्द्रीय सरकार के श्रतिरिक्त प्रत्येक 
झोर इसको. इकाई अपनी स्थानीय सरकार रखती है। संघ-शासन 
आवश्यकता की योजना इन इकाइयों को संगठित कर इनको शक्ति 
को श्रोर दृढ़ करने के लिये बनाई जाती है। केन्द्रीय 
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सरकार, जिसे संघ-सरकार भी कइते हैं, स्थानीय सरकारों को क्रिसी भी तरह 
दबाने की अधिकारिणी नहीं हे। इसी कठिनाई को दूर करने के लिये संघ 
और स्थानीय सरकारों विषय श्रलग-अ्लग बाँट दिये जाते हैं। दोनों 
ही अ्रपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं | रियासतों या सूत्रों के घनिष्ठ सम्पक के 
कारण संघ की स्थापना होती है। किसी हद तक श्नकी सहानुभूति और 
सहकारिता पहुँच जाने के बाद संघ का निर्माण किया जाता है | इतने पर 
भी दो प्रकार के भय सदेव बने रहते हैं | किन्‍्हीं भी दो यूबों में मतभेद 
उत्पन्न हो सकता है । विषयों के विभाजन में संघ ओर स्थानीय सरकार के 
कोई-न-कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती हैं। यह भी सम्भव हे कि शासन- 
विधान की किसी धारा के दो श्रथ निक्राल लिये जायें। जब इस प्रकार की 
कठिनाइयाँ उत्पन्न द्वो सकती हैं ते एक ऐसी संस्था आवश्यक है जे इन्हें 
सुलभाने की याग्यता रखती हो | संघ-न्यायालय की स्थापना इसौलिये को 
जाती है | काई भी संघ-शासन एक प्रधान न्यायालय के बिना नहीं 
चल सकता । 


संघ-न्यायालय संघ-शासन-विधान का संरक्षक होता है ।* इसमें काम 
करने वाले न्यायाधीशों के सूत्रों श्रोर संघ दोनों के। एक दृष्टि से देखना पड़ता 
है। जिस प्रकार साधारण कचहरियाँ दे व्यक्तियों श्रथवा दो दलों में निष्पक्ष" 
भाव से पतला करती हैं, उती प्रकार संघ-स्थायालय के संघ और प्रान्तीय 
सरकार दोनों के बीच में फ़ेतला करना पड़ता है । संघ शासन-विधान कौ 
बागीकियों से इन्हें भली-भाँति परिचित रहने की आवश्यकता है। संघ- 
न्यायालय श्रोर श्रखिल मारतीय न्यायालय में कुछ श्रन्तर है। एक का काय 
शासन-प्रबन्ध में वैधानिक कठिनाइयों को सुलकाना है और दूसरे का कार्य 
हिन्दोस्तान में सभी प्रकार के मकृद्गा का अ्रन्तिम फ़ेतला करना है । १६२५४ 
ई० में भारतीय श्रसेम्बली में इस विषय का एक प्रस्ताव पेश क्रिया गया था 
कि एक अ्रखिल भारतीय न्यायालय की स्थापना की जाय | सरकार के विरोध 
करने पर यह प्रस्ताव पास न हे! सका । प्रिवि कॉसिल के रहते हुए. इस 
तरद्द के न्यायालय बनाने में सरकार को कोई लाभ नहीं जान पड़ा | जब 





# ५ 3 ॥हतवेशातबी (ए०0प्रा 8 मा ९88९00॥)| शेशा8र॥१ गा 8 
ए8त6७- (०ाडध0एा0ता, है 8 ४६ 0०00 6 0 "९ट' ॥गवते 
शुपष्ठावींधा 0 0९ एगछपरपएंग ब्वावे 8 पान 07" (6 
पैढशाओरएा0) ०0 वी8४9प्र68 0९६ ए९शा दी€ ९णाहाएप्रधाई प्राय 
०0 ॥6 #€0१७१४07, 


न्यायांलय ३२१ 


१६२५ के संघ-शं।तन-विधान की कारंवाइरयाँ आरम्भ हुई तो फिर इस प्रकार 
की माँग पेश की गई कि अखिल भारतीय न्यायालय स्थापित किया जाय । 
सफ़ेद पत्र ( !४)॥६४७ 2४७०7) में संघ न्यायालय और अखिल भारतीय 
न्यायालय दोनों की सिफारिश की गई थी। संयुक्त पालियामेंटरी कमीटी 
ने इसे मंजूर किया और अखिल भारतीय न्यायालय निरथंक साबित 
किया गया। ह 


१६२४ के संध-शासन-विधान के अनुसार १ नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० 
को संघ-न्यायालय की स्थापना की गई। शासन-विधान 
संघ न्यायात्नय. में भली भाँति स्पष्ट किया गया है कि संघ-न्यायालय 
का संगठन में अधिक से अधिक ७ जज रद्द सकते हैं | यदि इससे 
अधिक जजों की ग्रावश्यकता होगी ते संघ-घारा- 
सभा गवनर२-जनरल के सामने इस ञ्राशय का प्रस्ताव रक्खेगी श्रोर श्रन्त 
में बृटिश सम्राद से इसकी श्रन्तिम अनुमति ली जायगी । जजों की नियुक्ति 
सम्राद द्वारा होतो हे | चूँकि श्रभी संघ-शासन-विधान पूरी तरह कार्यान्वित 
नहीं किया गया है इसलिये संघ-न्यायालय में केवल ३ जज रक्ल्ले गये हैं । 
प्रधान जज एक श्रेंग्रेज़ हे श्रोर बाक़ी दो जजों में एक हिन्दू ओर एक 
मुसलमान हैं | संघ-न्यायालय के जज ६४ वध की आयु तक कार्य कर 
सकते हैं, परन्तु इसके बीच में चरित्र शअ्रथवा शारोरिक अंगभंग के 
कारण अपने पद से हृटाये ज्ञा सकते हैं। अपने पद से वे किसी भी 
समय त्याग-पत्र दे स्तकते हैं | इस संगठन से यह भली भाँति स्पष्ट दे कि 
संघन्‍न्यायालय पर भारतीयों का कोई श्रधिक्रार नहीं है । जजों के नियुक्त 
करने श्रोर उन्हें इटाने का अ्रधिकार केवल सप्राद को है । श्रर्थात्‌ 
कार्य रूप में भारत-मन्त्री इसका सर्वे्र्वा रक्‍खा गया है। देश का 
सबसे बड़ा न्यायालय एक विदेशी सरकार के कब्जे में रहे, वद्द न्याय की 
दृष्टि से संगत नहीं है| लोगों का यह विचार था कि इस न्यायालय को संघ- 
घधारा-सभा और गवनर-जनरल के कब्ज़े में रक्खा जाय, जजों की भर्ती 
करने और हटाने का अधिकार इन्द्दीं के दिया जाय, परन्तु पालियामेंठ के 
सामने उनकी एक न चली | 


संघ-न्यायालय में ३ से कम जज नहीं रखे जाते । आजकल इनकी 
संख्या इतनी ही रकखी गई है | प्रधान जज को छोड़कर बाक़ी जजों की 
याग्यताये' एक रक्‍्खी गई है । जज के लिये निम्नलिखित येग्यता का रखना 
आवश्यक है :-- 
झ[० भा० श[ू०--४१ 
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१--बृटिश भारत अ्रथवा देशी रियासत की किसी हाईकोर्ट में कम से 
कम ५ व तक न्यायाधीश रहा हो। अ्रथवा 


२-.. इंगलेंड या उत्तरी भायरलेंड में १० वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो । 
ग्रथवा 


३--स्काटलेंड में १० वर्ष तक ऐडवोकेट रहा हो। श्रथवा 

४--६्न्दोघ्तान की किसी हाईकोट में १० वर्ष तक वकौल रहाहो। 

प्रधान जज के इन योग्यताशत्रों के अ्रतिरिक्त दो और भी बातें पूरी 
करनी देंगी :-- 


१-- उपरोक्त दो और तीन नम्बर के अनुसार उसे १४ वर्ष का भनुभव 
होनी चाहिये । ह 


२--नियुक्ति के समय उसे इंगलेंड या उत्तरी आयलैंड का बैरिस्टर, 
या स्काटलेंड का एडवोकेट या भारतवर्ब का वकील होना चाहिये। 


प्रधान जज को ७००० रुपया ओर बाक़ी जजों को ४४०० रुपया महीना 
वेतन दिया जाता हे | ६५ वष की श्रायु होने पर जजों को पेंशन देने का 
विधान बनाया गया है। यह पंशन अधिक-से-अधिक ३०००० रुपये सालाना 
तक दी जा सकती है। प्रधान न्यायाधीश का स्थान ख़ाली द्वो जाय ते गवने (- 
जनरल को यह अधिकार होगा कि वह सहायक जन्नों में से कुछु समय के 
लिये किसी को प्रधान न्यायाधीश बना दे | परन्तु किसी भी दशा में उसे 
सहायक जजों को भर्ती करने का अ्रधिकार नहीं दिया गया है । संघ-न्यायालय 
का स्थान दिल्ली है, परन्तु प्रधान न्यायाधीश गवनर-जनरल को अ्रनुमति से 
इसका स्थान तब्दील कर सकता है। संघ न्यायालय का सब ख़ब भारतीय 
ख़ज़ाने से दिया जाता है, परन्तु संघ-धारा-सभा ( श्रभी इसका निर्माण 
नहीं हुआ दे ) को जजों का वेतन घटाने-बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वह 
केवल उसपर विचार कर सकती है। न्यायालय का पूरा ख़्च॑ गवनेर-जनरण 
के निजी श्रधिकार में रक्खा गया हे। इसकी फ्रीस आदि की श्रामदनी संघ- 
सरकार की श्रामदनी समझी जाती हे। 

संघ-त्यायालय का सब काम श्रंगरेजी भाषा में होता है | 

संघ न्यायाज्ञय इसके कतव्य दो प्रकार के हैं ;-. 

के ग्रधिकार 

झोर कर्तंध्य 

१--संघ शासन की वैधानिक कठिनाइयों को सुलकाना । 

३--प्रास्तीय हाईकोढ से दौवनी मु कदमों की श्रपील युनना । 


न्यायालय ३२३६ 


संघ-न्यायालय में नये और अश्रपील दोनों प्रकार के मुक़दमें आयेंगे । 
जब कभी किसी प्रान्त शोर केन्द्रोय सरकार में केई मतभेद होगा ते इसका 
निपटारा संघ-न्यायालय में किया जायगा | यदि दो प्रान्तीय सरकार आपस 
में लड़ बैठे तो उनका फ़ेसला संघ-न्यायालय करेगा | जे। रियासतें संघ-शासन 
में शरीक द्वोंगी उनके बीच में यदि किसी प्रकार का वैधानिक संकट उत्पन्न 
होगा तो न्यायालय इसका फ़ेसला करेगा | तात्पयय यह है कि नये मुकृदमें 
व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले न होकर सरकार से सम्बन्ध रक्‍खेंगे । 
अर्थात्‌ संघ-शासन के श्रन्दर केन्द्रीय अथवा स्थानीय जितनी भी सरकारे 
है।गी उनके आपसी कगड़े संघ-न्यायालय में फेसल हेंगे | इसलिये यह 
व्यक्तियों का न्यायालय न होकर सरकारों का न्यायालय होगा | संघ न्यायालय 
जहाँ कहीं भो स्थापित किये गये हैं उनका मुझ्य काम वैधानिरू उलभनों 
को सुलभाने के श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे | इस न्यायालय का पद शातन- 
विधान से ऊपर माना जाता है । शासन की प्रधानता द्वोते हुये भी इसे 
स्पष्ट करने का अधिकार इसी न्यायालय को दिया जाता है । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में प्रधान न्यायालय ( 5परए7'९76९ (०प्र/४) को जे। स्थान प्राप्त हे 
वह भारतीय संघ-न्यायालय को नहीं दिया गया है | अमेरिका की सर! 
रियासतों पर प्रधान न्यायालय का एक सा अधिकार है, परन्तु भारतीय संष- 
न्यायालय रियासतों और बृटिश प्रान्तों पर समान अधिकार नहीं रक़खेगा । 
प्रान्तों पर तो उसके अधिकार एक से हैं।गे, परन्तु रियासतों पर वे कुछ शर्तों 
के साथ लागू हैँगे। 

उपरोक्त वैधानिक मुकदमा के श्रतिरिक्त संघ-न्यायालय में कुछ मुकदमे 
की श्रपील भी की जाती है । जे मुक़दमें प्रान्तों श्रथवा रियासतों की हाईकेद 
में फ़ेलल हैीगे उनकी अपील संघ न्यायालय में होगी, परन्तु इसकी आशा 
हाईकोट दे सकगी | सभी मुक़दमें। की अ्रपील की श्राज्ञा नहीं दी जा सकती | 
जिन मुकदमा में कोई कानूनी दाँव-पेच हैं श्रथवा किसी ऐक्ट के स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता है, उन्हीं की अपील संघ-न्यायाक्तुय में होगी । जहाँ ऐसे 
प्रश्न उपस्थित हेंगे वह्दों हाईकोर्ट दोनों पार्टियों को एक साटिफिकेट देगी 
कि इनमें कोई भी पार्टी ठंघ-न्यायालय में इसकी अ्रपील कर सकती है | इस 
तरह के मुक़ दर्मा की अपील संघ-न्यायालय को छोड़कर औ्रौर कहीं नहीं की जा 
सकती | प्रिवी कोंठिल में ऐसे मुकदमें दाईकोट से सौधे नहीं जा सकते । 
उन्हें संघ-न्यायालय से होकर गुज़रना होगा । यदि संघ-न्यायालय इस प्रका' 
के किसी मुकृदमें की अपील हाईकोट से प्रिवी कॉसिल में करने की विशेष 
झाशा दे तब भी प्रवी कोंसिल इनकी श्रपील नहीं सुन सकती। 
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कानूनी मामलों के श्रतिरिक्त कुछ मुकृदमें। की श्रपील हाईकोट से संघ- 
न्यायालय में की जाती है| परन्तु इसकी ञाशा केवल संघ-घारा-सभा गवनेर- 
जनरल की अनुमति से देगी। यदि संघ-घारा-पतभा इस प्रकार की अपीलों 
का विधान बनाना चाहती है तो वह गवनर-जनरल की सलाइ से संघ-स्याया- 
लय के अधिकार को बढ़ा सकती है । ऐसी दशा में दीवानी के कुछ मुकृदरमें 
हाईकेाट से प्रिवी कॉंसिल में न जाकर संघ-न्यायालय में अपील किये जायेगे। 
इनके लिये दाईकेट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत न द्वोगी। परन्तु इसमें एक 
बहुत बड़ी शर्त यह हे कि आरम्भ में वह मुकदमा कम कम से ५०००० रुपये 
का ओर अपील के समय कम से कम १५००० रुपये का हे।। इससे कम 
कीमत के मांल के मुक़ृदमें संघ-न्यायालय में तभी अ्रपील किये जा सकते 
हैं जब संघ-न्यायालय इसकी विशेष श्राज्ञा दे । इस प्रकार की अपीलों को 
कार्यान्वित करने के पहिले संघ-धारा-सभा को एक क़ानून द्वारा इस बात का 
एलान कर देना होगा कि श्रमुक-श्रमुक प्रकार के मुकृदमें हाईकोर्ट से सीधे 
प्रिवी कोंसिल में अपील न किये जायें। ऐसा करने से प्रिवी कॉसिल के 
अधिकार कुछ कम ज़रूर हो जायगे, परन्तु दिन्दोस्तान से उसका नाता एक- 
दम तोड़ा नहीं जा सकता | जे। रियाएतें संघ-शासन में शरीक होंगी उन्हें 
भी संघनन्यायालय में कानूनी मुक़दमें अपील करने का श्रधिकार होगा। ये 
अपील दो प्रकार की द्वोंगी :-- 

१--रियासतों की हाईकोट स्वयं किसी मामले को संघ-न्यायालय में 
सलाह के लिये भेज सकंगी | 

२--संघ-न्यायालय इस बात की श्राशा जारी कर सकता हे कि अ्रधुक 
मामला उसके सामने पेश किया जाय | 

कुछ लोगों ने संघ-न्यायालय के कतंब्य को ३ भागों में बाँटा है :-- 

१--नये म्ुकृदमों ( 002078 (४४९४ ) को सुनना । 

२--भ्रपील के ध्रुकृदमों को सुनना । 

३--गवनर-जनरल को,क़ानून सम्बन्धी मामलों में सलाह देना । 

पहले दो प्रकार के कतंव्यों का वणुन ऊपर किया गया है । तीसरे प्रकार 
का कतंव्य गवनर-जनरल की इच्छा पर निर्भर है | यदि उसकी राय में कोई 
वेघानिक संकट उपस्थित दो, अथवा भविष्य में उसके उपस्थित द्वोने की 
सम्भावना हो, तो वह इसे संघ-न्यायालय के सामने पेश कर सकता है। 
जजों का यह कतंव्य है कि वे अपना बहुमत उसे दे दे। परन्तु यदि किसी 
जज को बहुमत पसन्द नहीं है तो वह अपना स्वतन्त्र निणंय दे सकता है। 
संघ-न्यायालय की यह राय मुक़दमों के फैसले की भाँति गवरनर-बनरल पर 
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लागू न होगी । वद्द चाहे तो इससे लाभ उठा सकता है, वरन्‌ इसका कोई 
मूल्य नहीं है | इससे एक बहुत बढ़ा लाभ यह है कि थोड़े द्वी परिश्रम से 
कितनी ही शासन सम्बन्धी श्रडचनें दूर होती रहेंगी। परन्तु गवनर-जनरल 
को छोड़कर ओर किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह संघ न्यायालय 
से किसी प्रकार की कानूनी राय ले सके। यदि यह अ्रधिकरार प्रान्तीय 
कमचारियों को दे दिया जाता तो शासन-विधान का रास्ता और भी साफ हो 
जाता | लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जब कभी प्रास्तीय सरकारों को 
सलाह की आवश्यकता होगी तो वे गवनर-जनरज्ञ की आजा द्वारा संघ-त्याया- 
लय से इसे प्राप्त कर सकगी । 
भारतीय संघ-न्यायालय के कतंव्यों को देखते हुये यद्द भली भाँति स्पष्ट 
है कि इसके काय केवल वेधानिक नहीं हैं। यह वेधानिक 
संघ न्यायल्य. न्यायालय कदलाने का अधिकारी नहीं कद्दा जा सकता। 
की कमझओरियाँ दीवानी के मुक़दमों की अपीलें भी इसमें नहीं होतीं। संसार 
के अन्य संघ-शासन-विधानों के श्रन्दर संघ-न्यायालय प्रधान 
माने गये हैं। उनके फेसले की अ्रपील किसी दूसरी अ्रदालत में नहीं की जा 
सकती । परन्तु भारतीय संघ-न्यायालय द्वारा फेसल किये गये मुक़दमों की श्रपील 
प्रिवी कॉंतिल में होती है। ऐसी हालत में संघ-न्यायालय को संब-शासन-विधान 
का संरक्षक कद्दना निरा श्रम हे। यह शासन-विधान पालियामेंट की दी 
संरक्षता में कार्य करेगा | इसीलिये यद्द कद्दा गया है कि, "' संघ-न्यायालय 
अपील की अख़ीरी श्रदालत नहीं है। न तो इसका दीवानी के मुक़दर्मों पर 
ही श्रन्तिम अधिकार है ओर न शासन-विधान की संरक्षता दी इसे प्राप्त 
है ।”* बम्बई के गवनर ने इसे * महँगी विलातिता ” कहद्दा है। इन तमाम 
कमज्ोरियों के बावजूद भी लोगों को संघ-न्यायालय से बड़ी-बढ़ी श्राशाये' 
हैं। उनका विचार है कि देशी रियासतों और ब्रृटिश प्रान्तों में नेवायिक 
एकता स्थापित करने में यह सहायक सिद्ध द्ोगा। 


प्रान्त में सबसे बड़ी कचहरी द्ाईंकोट कहलाती है। १६३५४ के शासन- 

हाईकोट विधान के अनुसार हिन्दोस्तान में ७ द्वाईकोट हें-- 

कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहोर, पटना श्रौर नागपुर । 
इनके श्रतिरिक्त श्रवध के लिये लखनऊ में एक चीफ़ कोट स्थापित की गईं 
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है। मध्य प्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा सिन्ध में जुडीशियल 
कमिश्नर कोट स्थापित की गई है । सम्रद को यह अधिकार है कि वह 
किसी भी प्रान्त में दईंकोट की स्थापना कर सके। हाईकोट में जजों की 
संख्या अधिक से अ्रधिक्र बीस रकखी गई हे। इनकी नियुक्ति सम्राट 
स्वयं करता है | गवनर-जनरल को यद्द अधिकार दे कि आवश्यकता पड़ने 
पर अपनी कॉंसिल की सलाह से वह सहायक जज नियुक्त कर सके। 
परन्तु इसकी अवधि अधिक-से-श्रधिक दो वध दो सकती है। प्रधान 
न्यायाधीश का स्थान यदि किसी कारणवश ख़ाली द्वो जाय तो गवनर- 
जनरल अपने विशेष श्रधिकार से सहायक जजों में से किसी को भी थोड़े 
समय के लिये उस स्थान पर नियुक्त कर सकता है। ६० वष की श्रायु 
तक प्रत्येक जज काय कर सकता है। इसके पहले यदि वह इृस्तीफ़ा देना 
चाहता है तो वह गवन९ को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। 
अपने चरित्र अथवा शारीरिक कमज़ोरियों के कारण वह इटाया भीजा 
सकता है । 


द्वरंकोट के न्यायाधीश के लिये कुछ योग्यताशोों का रखना श्रावश्यक 
है।यातो वह इंगलेंड अथवा उत्तरी आयरलैण्ड में कम से कम दस 
वर्ष बैरिस्टर रहा हो ; या इतनी ही भ्रवधि तक स्काटलेंड में ऐडवोकेट रहा 
हो ; या कम से कम दस वर्ष तक इन्डियन सिविल सर्विस का सदस्य रहा हो, 
ओर साथ ही कम से कम तीन वष् तक डिस्ट्रिक्ट जज रहा द्वो, या पाँच वष 
तक बृटिश भारत में किसी कचदहरी में जज रद्दा हो, या दस वर्ष तक किसी 
हाईकोट का वकौल रहद्दया हो। प्रधान न्यायाधीश के लिये इनके अ्रतिरिक्त 
कुछ और भीशर्ते रक्खी गई हैं । उसे कम से कम तीन वर्ष तक किसी 
हाईकोट का जज होना आवश्यक है। नियुक्ति के समय उसे बैरिस्टर 
अथवा ऐडवोकेट होना चाहिये। नये शासन-विधान के पहले यह आवश्यक 
था कि कम से कम एक तिहाई जज इन्डियन सिविल सविस के सदस्य हों 
और एक तिद्दाई इंगक्वेंड, स्काटलेंड या आयरलेंड के वकोल या बैरिस्टर 
हों, परन्तु श्रव यह बन्धन दुर कर दिया गया है। इससे जजों को तलाश 
करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न दोती थीं। नियुक्ति के समय जजों को 
गबवनर के सामने एक प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है । 


जजों का वेतन, भत्ता, तथा इनकी पेन्शन श्रादि निश्चित करने का 
अधिकार ब्रिटिश सम्राट को है। इनका वेतन इनके कायकाल में घणया 
बढ़ाया नहीं जा सकता । 
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१६३७ ई० में भारत-सरकार ने होईको< के जजों का जो वेतन निश्चित 
किया है उसका ब्योरा निम्नलिखित प्रकार से है :-- 


संख्या | स्थान | सालाना वेत 

१ | कलकत्ता द्वाईकेट का प्रधान न्यायाधीश ,..७२००० रू० 

२ | मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना और लाहौर | ...६०००० र० 
हाईकाट के प्रधान न्यायाधीश ट 

३. | नागपुर हाईकोट का प्रधान न्यायाधीश ००० रै०००० २० 
कलकत्ता, मदरा6, बम्बई, इलाहाबाद, पटना | ...४८००० रु० 
आर लाहौर के न्यायाधीश ; और अवध कोट 


का चीफ़ जज 

| गअ्रवध चीफ कोट के जज ; सिन्ध का जुडीशि- | ...४२००० रुू७० 
यल कमिश्नर 

६ | नागपुर द्वाइकोट का जज ०००४०७०० रं० 
पश्चिमोत्तर प्ररेश का जुडीशियल कमिश्नर ,०. २१००० रु० 


4्ी & 


सिन्ध तथा पश्चिमात्तर प्रदेश के सहायक | ...३६००० रु० 
जुडीशियल कमिश्नर | 


हाईकोट के जजों का बेतन तथा सभी प्रकार के ख़र्च प्रान्तीय ख़बाने 
से दिये जाते हैं । लेकिन प्रान्तीय धारा-तभा को हसे घटाने-बढ़ाने का 
अधिकार नद्दीं है । हाईकोट के ख़र्च की *क्रम प्रान्तीय गवनरों के निजी 
अ्रधिक्रार में रकक्‍खी गई है | प्रान्तीय स्वराज की दृष्टि से ऐसा करना सवंथा 
अनुचित है। जिस प्रकार मंत्रियों के श्रधिकार श्रन्य विभागों पर रक्‍खे गये 
हैं उसी तरह दाईकोट भी उनकी शक्ति से बाहर नहीं होनी चाहिये । 
कलकत्ता , बम्बई और मद्रास के दहाईकोट को श्रपील तथा नये दोनों 
प्रकार के मुकृदमें सुनने का अधिकार है। श्रन्य 
हाईकोट के द्वाईकोर्टा में अधिकतर श्रपील के मुक़दमें फैसल किये 
झथिकार जाते हैं। दीवानी और फोजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे 
इसमें श्रपील किये जाते हैं। प्रान्त में सभी अदालत 
ह।ईकोट की मातद्दती में काम करती हैं। द्वाईकोट को यह श्रधिकार है कि 
श्रपने प्रान्त के भन्‍दर किसी मुक़दमें को एक कचदरी से दूसरी में भेज सके । 
यदि किसी छोटी कचहरी में संघ श्रथवा प्रान्त से सम्बन्ध रखने वाला कोई 
ऐक्ट सम्बन्धी मुक़दमा पेश है तो संघ्र भ्रथवा प्रान्त के ऐडवोकेट-जनरल 
की आशा पाने पर हाईकोट उसे अपने पास तब्दील कर सकती है। छोटी 
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कचहरियों का कार्यक्रम यही बनाती है । कचहरियों के कम चारियों का वेतन, 
मुकदरमों की फीस तथा हिसाव-किताब रखने का तरीका निश्चित करने का 
शाधिकार इसी को दिया गया है। टेक्‍्स से सम्बन्ध रखने वाले मुक़दमें 
हाईकोट में आरम्भ नहीं किये जा सकते | 
सम्राट की गश्राशा से हाईकोट-कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। कुछ 
विषयों में इसके अधिकार सीमित रक्खे गये हैं। इसकी सारी कारवाइयाँ 
अंगरेज़ी भाषा में ही हो सकृती हैं। गवर्नर-जनरल, सम्नाद तथा देशी 
रियासतों का सम्बन्ध, गवनर तथा भारत मंत्री--इनके विरुद्ध हाईकोर्ट में 
किसी तरह का विचार नहीं किया जा सकता। फौजदारी के सभी मुकदमे 
अ्रधिक-से-अझधिक हाईकीट तक श्रा सकते हैं। फाँसी श्रोर काल्ेपानी का 
अन्तिम निर्ंय देने का श्रधिकार दाईकोट को दिया गया है | परन्तु गवर्नर, 
जनरल को यह अधिकार है कि वह किसी फाँसी के अपराधी को माफ कर 
दे। १३१६ के शासन-विधान के अ्रनुसार कलकत्ता हाईकोट के छोड़ कर 
बाकी हाईकेाट प्रान्तीय सरकारों से सीधा सम्बन्ध रखते थे । श्रर्थात्‌ प्रान्तीय 
सरकारें उनके ख़र्चे श्रादि के लिये क्षिम्मेवार थीं। नये शासन-विधान के 
अनुतार न्याय विभाग प्रान्तीय विषयों की सूची में रख दिया गया है। 
लेकिन साथ ही संध-सरकार का भी इसमें द्वाथ होगा । हाईकेाट न तो पूरी 
तरह प्रान्तीय हैं ओर न संघीय | 
हाईकोट से नोचे दोबनी और फोज़दारी की अदालतें अ्रलग-अलग हैं। 
प्रत्येक ज़िले में ये दोनों प्रकार की श्रदालतें पाई जाती 
जिला कैट हैं। ज़िले में फौज़दारी के मुक़दमें की सबसे बढ़ी 
अदालत सेशन कोट कहलाती है। इसका न्यायाधीश 
सेशन जज कहलाता है | आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक जज इसमें 
नियुक्त किये जा सकते हैं | फोजदारी के सभी मुक़दमें इसमें फेतल किये 
जाते हैं| यद श्रदालत किसी अपराधी को फाँसो को सज़ा दे सकती हे, 
परन्तु इसका अ्रन्तिम निर्णय हाईकोट में किया जाता है। मजिस्ट्रेट की कच- 
हरी से फ़ेसल किये गये मुकृदमों की अ्रपील सेशन कोट में की जाती है। 
सेशन कोट से नीचे फोजदारी की दूसरी श्रदालत मा्जिस्ट्रे. कोट है। ये 
मजिस्ट्रेट ३ प्रकार के होते हैं। अव्वल दर्ज़ के मजिस्ट्रेट को २ वर्ष सख्त 
जेल की सजा और १००० रुपया जुर्माना, दोयम दरजे के मजिस्ट्रेट को 
६ मद्दीने सख्त जेल की सज़ा और २०० रुपये जुर्माना, और तीतरे दर्ज के 
मजिस्ट्रेट को १ मद्दीने की सज्ञा ओर ५० रुपये जुर्माना करने का अधिकार 
है। इन मजिस्ट्रंटों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग बटे द्वोते हैं। ज्ञिते का 
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कलेक्टर अव्वल दर्ज का मजिस्ट्रेट होता है | फोजदारी के जो मुकृदमें इनके 
अधिकार से बाहर होते हैं, उन्हें ये सेशन कोर्ट में भेज देते हैं । 


ऊपर कहा गया है कि ज़िले का कलेक्टर अव्वल दर्ज का मजिस्ट्रेट 
दोता है | ज़िले के ओर मजिस्ट्रेट उसकी देख-रेख में अपना कार्य करते 
हैं। प्रत्येक ज़िले की इर तदइसील में एक डिप्टी कल्लेक्टर द्वोता है। अपने 
क्षेत्र में इसे भी फ़ोजदारी के मुक़दमें फ़ैतवल करने का अधिकार होता है। 
फेलेक्टर इनका काय वितरण करता है श्रौर इनकी देख-रेल रखता है। बड़े 
शहरों में सिटी-मजिस्ट्र 2 नियुक्त किये जाते हैं | शहर के फ़ोजदारोी के मुक्ृद में 
इनकी कचहरियों में फ्रेतल होते हैँ | इनके अतिरिक्त हर जिले तथा शहर 
में कुछ अ्वैतनिक मजिस्ट्रेट भी रक्‍खे जाते हैं। इनके अ्रधिक्ार उपरोक्त 
मजिस्ट्रेटों की तरद अ्रव्बल, दोयम और सोयम ३ दर्जों में बेठे हुए हैं। 
प्रान्तीय सरकार इन्हें नियुक्त करती है । ज़िले के प्रतिष्ठित श्रनुभवशील व्यक्ति 
इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं। फ़रौज़दारी के छोटे-मोटे मुक़दमें इनकी 
कचदहरियों में फेसल होते हैं । 


हाईको2 के नीचे प्रत्येक जिले म॑ दीवानी की सब से बड़ी अदालत 
डिस्ट्रिक्ट जजेज़कोट कददलाती है | बंगाल, आगरा तथा आसाम प्रान्त के 
हर ज़िले में दीवानी अदालत ३ श्रेणियों में विभक्त की गई हैँ--डिस्ट्रिक्ट 
कोट, सब्र जज कोट तथा मुन्तिफ़ कोट | श्रन्य प्रान्तों में इसकी श्रेणियों में 
कुछ भेद भाव किया गया है | डिःट्रक्ट कोट का न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जम 
कहलाता है | ज़िले की तमाम दीवानी अ्रदालतें इसकी मातद्दती में काम करती 
हैं | नाबालिग श्रोर पागल की जायदाद की रक्षा के लिये संरक्षक यही 
नियुक्त करती है | दीवानी की छोटी कचहरियों द्वारा फ़ेैतल किये गये मुकदमें 
इसमें श्रपील किये जाते हैं | ५००० रुपये से अधिक से सम्बन्ध रखने वाले 
किसी मुक़दमें की श्रपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहों की जा सक्ती। डिट्ट्रिक्ट 
जजेज़ कोट के नीचे की दीवानी श्रदालत सिविज्ञ जज कोर्ट कहलाती है। 
इसके अतिरिक्त दर ज़िले में एक मुनतफ़ कोट द्ोती है। इन दोनों कचद्रियों 
का दर्जा लगभग बराबर सा है, अन्तर केवल इतना ही है कि मुनसफ़ कोर्ट 
में केवल २००० रुपये तक के दीवानी मुक़दमें पेश किये जा सकते हैं। इन 
दोनों सहायक कचहरियों के फ़ेतल किये गये मुक्कदर्मों की श्रपील डिस्ट्रिक्ट 
जजेज़ कोट में द्वोती है| परन्तु यदि कोई मुक्नरमा ५००० रुपये से अधिक 
गमत का है तो उसकी अ्रपील सीधे दहवाईकोट में होती है, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ 
कोट में नहीं। नकद रुपये के मुकदमे ५०० रुपये तक स्माल काज्ञ कोर्द में 
का० भा० शा०--४२ 


३३० आधुनिक भारतीय शासन 


फ़ैसल होते हैं | इनके फैसल किये गये मुक़द में कहीं अपील नहीं किये जा 
सकते । यह कचदरी केवल बड़े ज़िले में होती है । 

योरपनिवातियों को आरग्भ से ही कुडु विशेष सुविधाये दी जाती हैं। 

यद्यवि धारा सभाएँ सम्पूण देशवासियों के लिये कानून 
येरप निवाध्यें बनाती हैं ओर कचदरियों का अधिकार सब पर एक 
कै सा है, फिर भी योरप निवासियों के साथ इस विषय में 
मुक़दमें कुछ पक्षाात किया गया है। श्ध्वीं सदी के मध्य में 
यह प्रश्न उठाया गया था कि अन्य लोगों की तरह 
इनके भी मुक़दमें स्थानीय कचदहरियों में फेतल किये जायें, परन्तु इसका कोई 
परिणाम न हुआ | प्रेतीडेन्सी शहरों में सुप्रीम कोट में उनके फ़ौजदारी के 
मुक़दमें फेतल किये जाते थे | जब इंडियन विविल सर्वित्त का दर्बाज़ा हिन्दो- 
स्तानियों के लिये खोल दिया गया तो यह्व प्रश्न उठा कि क्या उन्हें योरप- 
निवासियों के मुकदमे फेतल करने का अधिफ्कार दिया जाय श्रथव्रा नहीं। 
ग्रवर तक जज और कलेक्टर के पद पर केबल अ्गरेज़ होते थे परन्तु भिबिल 
सर्वित् का दर्वाज़ा खुन जाने से हिन्दोस्तानी भी इन पद्टों पर नियुक्त किये 
जाने लगे | एक ही पद पर काय करने वाले पदाधिकारियों के अविर्नार दो 
तरद के नहीं रकखे जा सकते थे | गवनमेंट ने श्य८घ१श ई० में इल्वट बिन 
पास करना चाहा | इसका आशय यह था कि इहिन्दोस्‍्तानी जत्रों तथा कलेक्टरों 
को योरप निवासियों के मुकदमे फेतल करने का अ्रधिक्ार दिया जाय । हिन्दो- 
स्‍्तान में रहने वाले योरप निवासियों ने इसका खूब विरोध किया। उन्हें 
यह बात खटकने लगी कि हिन्दोह्तानी और गोरे एक नज़र से देखे जायेंगे । 
झन्त में धरकार को विवश होकर उनके सामने भकुकना पढ़ा। 

१८८४ ई« में सुलह का एक मार्ग निकाला गया। दिन्दोस्‍्तानो जजों 
और कलेक्टरों की योरप निवासियों के मुक़ृदमें फ़ेतल करने का अधिकार 
इस शर्त पर दिया गया कि एक जुरी की मदद से उनका मुकदमा फ्रेसल 
किया जाय | जुरी के कम से कम श्राघे व्यक्ति योरोपियन हों | श्राज भी संघ 
तथा प्रान्तीय घारा-सभाओं में गवनर-जनरल की आजा के बिना कोई 
ऐसा बिल पेश नहीं किया जा सकृता जिसका प्रभाव योरप निवाधियों के 
फ़ौजदारो के मुकृदमों की कारवाइयों पर पढ़ता हो | जातीय भेद-भाव कमीटी 
(0॥0४) 300०० (/770९९) ने इस मसले पर विचार किया था 
कि योरोपियन तथा भारतीयों का मुकदमा हिन्दोस्तानी कचहरियों में किस 
तरह फ़ेसल किया जाय । कमीटी ने इस बात की तिफ़ारिश की कि पुराने 
मेद-भावों को बहुत कुछ दूर कर देना चाहिये। तब से हिन्दोस्तानी और 
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योरोपियन दोनों को समान रूप से यह अधिकार दे दिया गया कि उनके 
मुक़ दम मिश्रित जुरी द्वारा फ़ेलल किये जायें | जुरी के अ्राधे सदस्य उस राष्ट्र 
के निवासी हों जिसकी प्रजा अयराधी ठद्दराई गई है। 





हि 
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सरकारी नौकरियाँ 


किसी देश का शासन-प्रवन्ध वहाँ के सरकारी कमचारियों की योग्यता 
पर निरभर करता है | जनता के साथ जैसा श्रच्छा या 
सरकारी बुरा व्यवह्वार होगा, शासन-प्रअन्ध की महत्ता उसी मात्रा 
कमंचारियां में अच्छी या बुरी समफी जायगी। यदि सरकारी कम 
का प्रभाव चारीोयोग्य ओर सुशिक्षित हैं ते यह स्वाभाविक है कि 
वे शासन की मशीन को ओर श्रच्छी तरह चला सकेगे। 
जब हम यह सुनते हैं कि अमुक देश में घूमखोथ! अग्रधिक्र चलती है और 
श्रत्याचार बहुत होते हैं तो हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि वहाँ के सरकारी 
कम चारी अपने कतंव्यों का ठोक ठीक पालन नहीं करते । प्रत्येक देश की 
सरकार इस बात के लिये बदनाम दे कि वह अपने कमचारियों को श्रधिक-से- 
अधिक वेतन और सुविधायें देती है | जिस काम के लिये व्यक्तिगत नौकरियों 
में पचास रुपये वेतन है उसी के लिये सरकार सो रुपये ख़च करती है। इसके 
ग्रतिरिक्त वह पेन्शन तथा कुछ ओर तरह की सुविधायें भी देती दे | सरकार 
के ऐसा करने में एक बदहुत बड़ा कारण है। प्रजा के घन का वह दुरुपयोग 
नहीं करना चादह्ृती। लम्बी-लम्बी तनमख़ाहें वह इसीलिये देती है कि 
कमंचारी बेजा तरीके से प्रज्ञा से धन वसूल करने की ख़ाहिश न रक्‍खें । जिस 
कमचारी को आवश्यकता से कम पैसे मिलेंगे वह ईमानदारी से काम नहीं 
कर सकता | पैसे के लोन से तथा सुविधाओं के कारण सरकारी कमचारी 
झधिक तत्परता और भय से काय करते हैं। कमंचारियों से श्रलग सरकार 
कोई दूसरी चीज़ नहीं दे। उनकी योग्यता, कार्य कुशलता, सच्चाई तथा 
तत्परता का प्रभाव जनता के ऊपर गहरा पढ़ता है| 
कमचारियों ते। नियुक्त करते समय सरकार के कई बातों का ध्यान रखना 
पड़ता है। उनकी येग्यता के अतिरिक्त उसे सभी वर्गों की झोर एक नज़र 
रखनी पड़ती है । यदि किसी देश में एक ही वर्ग के लेग सरकारी नौकरियों 
में लिये जायें ते श्रन्य वर्ग इस पक्षपात के सहन नहीं कर सकते । कर्मचारियों 
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की नियुक्ति के लिए ऐसे तरीके बनाने पढ़ते हैं जिसमें सभी लोगों के 
शरीक होने का श्रवसर मिल सके। इसीलिये प्रज्ञातन्व्वादी देशों में बड़ी- 
बड़ी सरकारी नोकरियें के लिये परीक्षाओं का विधान बनाया गया है। रूप, 
रंग, जाति, श्रथत्रा धन के कारण किसी व्यक्ति को वचित नहीं किया जाता । 
परक्षाश्रों में जिन्हें सबसे अबिक नम्बर मिलते हैं वे सरकारी विभाग में लिये 
जाते हैं | इससे दो प्रकार के लाभ हैं।एक तो योग्य व्यक्ति सरकारी 
नौकरियों में चले आते हैं। दूसरे प्रज्ञा को यह कहने का मौक़ा नहीं मिलता 
कि उनकी सरकार किसी वर्ग विशेष के साथ पक्षतात करती है। जि 
विभाग में देश के योग्य से योग्य व्यक्ति काम करेंगे उसका प्रमात्र साधारण 
जनता पर पढ़े बिना नहीं रह सकता । कुड तो अपने पद के कारण ओर 
कुछ अपने चरित्र श्रथवा व्यक्तित्व के कारण सरकारी कर्मचारी लोगों को 
प्रभावित करते हैं | व्यक्तिगत योग्यतायें दर जगह काम करती हैं। जिनके 
अन्दर योग्यता का आभास अधिक है और जो अपने ध्यवद्वार से दूसरों को 
आकर्षित कर सकते हैँ वे सरकारी विभाग में रहते हुये सावंजनिक कामों 
को और अधिक उन्नत कर सकते हैं| श,सन की मशीन अ्रच्छी होने पर भी 
अयोग्य कमेचारी इसे दूषित कर सकते हैं। स्थानीय संत्थायें श्रपने उद्देश्य 
में जो थोड़ी-बहुत श्रसफल हुई हैं इसका मुख्य कारण उचित कमबारियों 
का अभाव है | सरकारी विभाग में काय करने वाले व्यक्ति अपने कतंव्यों 
का ठीक-ठीक पालन कर अपने देश की समी प्रकार उन्नति कर सकते हैं । 
जब ईस्ट हृणिहया कम्पनी की स्थापना हमारे देश में हुई ते। उसे अनेक 
कमचारियों की श्रावश्यकृता पड़ी। व्यातार से बढ़ते- 
भारतीय बढ़ते जब कम्मनी राजनीति में भाग लेने लगी तो 
सरकारी कमचारियों की आवश्यकता और भी बढ़ने लगी। 
नेोकरियों का व्यापार काय गोण द्वोता गया। शासन-प्रबन्ध को 
इतिहास चलाने के लिये नये नये पदों का निर्माण करना पढ़ा। 
कम्पनी को अपने सारे काम अंगरेज़ी भाषा में करने 
पड़ते थे । दमारे देश में अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों का सवंधा अभाव था | यदि 
कम्पनी अपने कर्म वारियों को योरप से बुलाती तो उसे एक का तीन देना 
पड़ता | कम्पनी को अपना फ़ोजी विभाग बहुत ही मज़बूत रखना था। जीते 
हुए देशों की रक्षा के लिये तथा नये-नये देशों को बृटिश राज में शामिल 
करने के लिये उसे अपने सेना विभाग पर सबसे श्रधिक ध्यान देना पड़ता 
था। कुछु समय तक कम्पनी के कमचारी बोड श्राफ़ डाहरेक्टर्स द्वारा नियुक्त 
किये जाते ये | परन्तु जब काये अ्रधिक बढ़ा तो गवनंर तथा गव र-जनरल 
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को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे आवश्यकतानुसार कम चारियों को 
स्वयं भर्ती कर लें। कम्पनी के कमंचारियों के कारनामे भारतोय इतिहास में 
श्रच्छी तरह वर्णन किये गये हैँ | बूटेन निवासी कुछ दिनों के लिये हिन्दोस्तान 
में कम्पनी की नोकरी करने के लिए अते और कुछ द्वी दिनों में मालामाल 
होकर अश्रपने देश को लोट जाते थे | कद्दा जाता है कि १७४८ से श्८१४ ई०७ 
तक यानी ४८ वर्ष के भीतर कम्पनी के #मंचारी पचीस करोड़ रुपया तनस़्ाह 
के रूप में अपने देश को ले गये | बुक्स ऐडम्स के कथनानुसार इन्दी रकमों 
ने इंगलिध्तान की नई ईजादों को फलने का श्रवघर दिया | 

जब लार्ड कार्नत्रालिस हिन्दोस्तान का गवर्मर-जनरल हुआ तो उसका 
ध्यान बढ़ी-बड़ी सरकारी नोकरियों की शुद्धि की श्रोर आकर्षित हुआ | उसका 
कहना था कि बढ़ी-बढ़ी सरकारी नोकररियाँ हिन्दुस्तानियों को नहीं मिलनी 
चाहिये | कलकत्ता में सरकारी नौकरियों को ट्रेनिंग तथा पूर्वी भाषाश्रों को 
जानकारी के लिये एक्र कालेज की स्थापना की गई | १८०६ ई०» में देह़त बरी 
नाम का एक दूसरा कालेज इगलेंड में खंला गया | यहाँ के उत्तण विद्यार्थी 
हिन्दोस्तान में कम्पनी की नोकरी में भेजे जाते थे। कम्पनी की बडढ़ी-बड़ी 
नोकरियाँ हिन्दोध्तानियों को नहीं मिल सकती थीं। वे केवल चयरासी और 
क्लक बन सकते थे। १८१३ ई० के चाव्र ऐक्ट के अनुसार सरकारी पदा- 
घिक्रारियों की नामज़दगी का अधिकार डाइरेक्टरों से छीन लिया गया। 
बड़ी-बड़ी नोकरियों का दरवाज़ा अंगरेज़ और ह्िन्दोस्तानी दोनों के लिये एक 
समान खोल दिया गया | यह निश्चित किया गया कि इंगल्ेंड में बड़ी-बड़ी 
नोकरियों के उम्मीदवारों की परीक्षायें ली जायेंगी। इिन्दोस्तानी उम्मीदवार 
भी इसमें द्विस्ता ले सकते थे | 

इंडिय। सिविल सविस का दरवाज़ा दिन्दोस्तानियों के लिये खोल तो 
दिया गया परन्तु इसमें तरह-तरह की कठिनाइयाँ रख छोड़ी थों। बहुत-थोड़े 
से धनीमानी उम्मीदवार द्विन्दोस्तान से ६००० मील को दूरी पर जाकर 
एक नये वातावरण में रह सकते थे | इसके श्रतिरिक्त परीक्षा के लिये कुछ 
ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये थे जिनक्री पूति दो प्रतिशत भी उम्मीदवार नहीं 
कर सकते थे । रवीन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येन््रनाथ टैगोर पहले हिन्दोस्तानी 
थे जिन्होंने लंदन में इंडियन घिविल सविस की परीक्षा पाप्त की थी। इनहे 
बाद दो चार श्रौर हिन्दोस्तानियों ने परीक्षा में सफन होकर अपनी बुद्ध का 
परिचय दिया | बृटिश सरकार को यह बात खटकने लगी | भ्रव॒तक उसे यह 
उम्मीद न थी कि हिन्दोध्तानी भी इंडयन सिविल स्वित्त में अ्रंगरेज़ों का 
मुकाबिला कर सकते ६ | जब उसकी श्राशाशञ्रों के विरुद्ध कुछ लोगों को 
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सफलता प्राप्त हुई और भविष्य के लिये हिन्दोध्तानियों को कुछ उत्माह मिला 
तो उनकी उमर की क़ेद २६ वर्ष से घटाकर १६ वर्ष कर दी गई। अश्रर्थात्‌ 
प्रत्येक हिन्दोध्तानी उम्मीदवार को १६ बंध से अ्रधिक श्रायु का नहीं होना 
चाहिये | इतने भारतीय उम्मीदवारों का दरवाज़ा बिल्कुल बन्द कर दिया। 
भारत-मन्त्री को अपने एक पत्र में लाड लिटन ने यह लिखा कि “ जिन 
बातों को सुनकर हिन्दोस्तानियों को कुछ तसल्ली हुई थी उन्हें इनकार कर हम 
लोगों ने उनकी कमर तोड़ दी [”# श्रर्थात्‌ सित्रिल सर्विस में उत्तं ण॑ दोने की 
उनकी श्राशाय मिद्दो में मिल गई | 

१८७० ई० में एक ऐक्ट द्वारा ईहिनदोध्तानी उम्मीदारों को तिविल्ल सविल 
की नौकरियाँ कुछ श्रासान कर दी गई । परन्तु बहुत थोड़ी जगहें इस ऐश्ट 
के अनुसार इन्हें दी गईं। १८७६ ई० में इडियन तिविल सर्विस के नियमों 
पर पुन; विचार किया गया। ख़ानदान श्रोर रुतबे वाले नवयुवकों को « 
विशेष सुवधायें प्रदान की गईं | सरकार द्वारा इस बात के लिये कमोशन 
नियुक्त किया गया कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ्िन्दोस्‍्त्तानियों 
को बड्ढी-बढ़ी नौकरियां मिल सक्रे' | १८८७ ई७ में कमीशन ने अरनो रिपोर्ट 
भारत-सरकार को दी । इसमें कुछु श्रावश्पक सिफ़ारेश की गई थीं। इसके 
फन्न स्वरूप सरकारी नोकरियाँ तीन श्रेणियों में विभाजित कर दी गईं ;-- 


१-- इंडियन विविल सविस ( गातीका एज ० ए००, ) 

२-प्रान्तीय सिविल सवि स ( *%0शांहलंब 0 शी $७७एं०८०९, ) 

३ --छोीटो सिबिल सबि स ( 5प977वं॥व 6 ऐश 8०7एं००, ) 

कायऊारिणी तथा न्याय बिभाग की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ प्रान्तीय सित्रिल 
सबविस के सदस्यों को दी जाती थीं | इनमें प्रवेश करने के नियम तथा उप< 
नियम प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये जाते थे ओर भारत-सरकार से इनकी 
मंजूरी लनी पढ़ती थी | इन पदों के लिये नामज़दगी, परीक्षाये' तथा छोटी 
नोकरियों से तरकिया - इन तोनों का विधान बनाया गया था। हंडपन 
सिविल सर्विस के सदस्य तथा सभी विभागों के श्रखल भारतीय पदाधिकारी 
लन्दन में दी चुने जाते थे। श्रन्य द'नों प्रदार की नोकरियाँ हिन्दोध्तान में 
दी जाती थीं ! इसप्े प्रान्तय सरकार की बढड़ी-बढ़ी नोकरियाँ भारतनिवातियों 
को कुलु ग्रासानी से पिल सकती थीं। १६१२ ई*« में इलिंगटन कमीशन 
इस बात के लिये नियुक्त किया गया कि वह बड़े-बड़े सरकारी पदों पर 
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द्िन्दोस्तानियों को नियुक्त करने की समस्‍या पर विचार करे | १६१४ ई७ में 
जमनी की बड़ी लड़ाई के कारण १६१७ ई० तक कमीशन को रिपोट पर 
कुछ भी विचार नहीं किया गया | इसी बीच में १६१७ ई० के श्रगस्‍्त महीने 
में भारतमन्त्री ने इत बात को घेषणा को कि बृटिश सरकार की नीति भारतीय 
शासन में दिन्दोस्तानियों का अधिक-पे-अधिक सहयोग प्राप्त करना है । 
मांठेग्यू-चेम्तफ्रोड-रिपोट में इस बात की सिफ़ारिश की गई थी कि लन्दन 
के अतिरिक्त हिन्दोस्तान में भी सिविल सबविस के उम्मीदवार भर्ती 
किये जायें । 


१६१६ ई० के शासन-सुधार से सरकारी मर्शन का ढाँचा बहुत कछ 
बदल दिया गया। भारतीय नोकरियों पर भी हसका 
१६१६ ६३० का गहरा प्रभाव पड़ा । हिन्दोस्‍्तानियों की श्रोर से बहुत 
शासन-छुधार दिनों से इस बात की माँधग पेश को गई थी कि बडढ़ी- 
छोर सरकारी बड़ी नोकरियाँ कसरत से उन्हें दी जायें। श्रंगरेज़ 
नेकरियाँ कमचारी इत बात को सदन नहों कर सकते थे कि वे 
दिन्दोस्तानी श्रफ़मरों के हुकुम की तामील करे | चेम्स- 
फोर्ड रिपोट में यह सलाह दी गई थो कि इं डयन तिविल सावंत में ३३ प्रति- 
शत पदाधिकारी हिन्दोध््तानी हों | इनक्रो संख्या प्रतिवर्ष डेढ़ प्रतिशत 
बढ़ाई जाय | कुछ जातीय भेद-भावों को भी दूर करने की सिफ़ारिश की 
गई थी । इती रपोर्ट के आधार पर इंडियन तिविल स्वित की परं,्षा १६२१ 
ई० से हिन्दोस्तान में ली जाने लगी | दिल्ली इसका केन्द्र माना गया। इससे 
भारतीय उम्मीदवारों के श्रपनी प्रतिभा दिखलाने का श्रवसर मिला। 
यद्यपि सिविल स वंत की परीक्षा हिन्दोस्तान में आरम्भ की गई, परन्तु 
वेतन तथा नोकरी के नियम उपनियमों में अनेक सुधारों की आवश्यकता 
थी। येारपनिवार्ियों को जो सुविधायं इन नोकरियों में पहले से दी जाती 
थीं बे थोड़ी भो कम न की गई । १६१६ के शासन-विधान में नौकरियों 
पर श्रलग विचार किया गया था। इसके अनुसार सिविल स्वेत के सदस्य 
तब तक अपने पद पर काय कर सकते थे जब तक सम्राट की इच्छा हो। जिस 
व्यक्ति को उन्हें भर्तों करने का अधिकार दिया गया था वही उन्हें निकाल 
भी सकता था। यद्यपि ये कम बारी विभिन्न प्रान्तों में काय करते थे, फिर 
मो इनकी जिम्मेवारी भारतमत्री के प्रति थो। वद्द जिसे चाइता तरक्की या 
तनज्जुली देता | ऊार कहा गया है कि सिविल सर्वि[ के शअ्रंगरेज् कमंचारियों 
को ईिन्दोस्तानी श्रफ़ुसरों की बराबरी में एतराज़ था ।-साथ ही छोटे 
कम चारी हिन्दोस्तानियों की मातदृती में काम करना पसन्द नहीं करते थे । 
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१६१६ के शासन-सुधार के श्रनुसार कुछ प्रान्तीय विभागों का प्रबन्ध भारतीय 
मंत्रियों को सांप दिया गया | इसलिये यह लाज़िमी था कि उन विभागों के 
बड़े-से-बढ़े कमचारी मत्रियों की देख रेख में काम करें। सिविल सर्विस के 
श्रंगरेज़ सद्यों ने भारतमंत्री से इस बात की माँग पेरा की हरि उनके लिये 
जल्दी -से-जल्दी अपने पद से छुट्टो मिल जाने की केई येजना बनाई 
नानी चाहिये | 

भारतमन्त्री ने कुछ ऐसे नियम बनाये जिनसे पहली जनवरी सन्‌ १६२० 
ई० के पहले नियुक्त किये गये भारतीय सिविल सर्त्रित के अंगरेज़ पदाधि- 
कारियों को अपने पद से छुट्टी प्राप्त करने की विशेप सुविधायें दे दी गह। 
वे अपनी श्रवधि पूरी होने के पइले ही नोकरी से छुट्टी लेकर पूरी पेन्शन के 
हकदार बन सकते थे | इसका परिण।म यह हुआ कि १६ २४ ई० के लगभग 
करीब ३४४ भारतीय सिविल सर्ति| के अ्रंगरेज़ सदस्य अ्रपने पद से अलग हो 
गये । यद्यपि इन पदाधिकारियों के चले जाने से हिन्दोस्तान के कुछ हानि हुईं 
परन्तु इसके लिये केाई दूसरा राप्ता न था। जिस सिद्धान्त से ये पदाधिकारी 
अपने यूब्रों में काम करते थे वे नये शासन-विधान में पुराने करार दिये गये। 
प्रान्तीय घारा-स भाये इन कम चारियों की टीका-टिप्पणी करने लगीं । राष्ट्रीय 
भावनाओं की वृद्धि के कारण भारतीय जनता पुरानी नौकरशाही की कड़ी 
अ्रावाज़ नहों सह सकती थी | १६२२ के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के कारण विदेशी 
कमचारियों को श्रसुवधायें ओर भी बढ़ गई । इधर लड़ाई के कारण 
इंगतेंड में च ज़े का भाव बढ़ बजाने से अंगरेज़ उम्मीदवार भारतीय सिविल 
सविस के लिये कम लालायित द्वोने लगे | इस उदासीनता को देखकर 
बृटिश सरकार बहुत ही चिन्तित हुई | वह किसी भी प्रकार से भारतीय 
सिविल सर्विस में अंगरेज़ीपन के। कम करने के पक्ष में न थी | दुधरी ओर 
अंगरेज उम्मीदवार हिन्दोस्तान में पेर रखना ख़तरे से ख़ाली नहीं समझते ये | 

लाड मैकड।लन की श्रध्यक्षता में एक कमीटी इस बात की जाँच के 
लिये नियुक्त की गई कि वद भारतीय सिविल सवित में अगरेज़ उम्मीदवारों 
की उदासीनता का कारण खोज निकाले | बृटिश सरकार इतने ही से सन्तुष्ट न 
हुईं। १६२३ ई« में लाड ली को श्रध्यक्षता में एक दुसरा कमीशन नियुक्त किया 
गया | भारतीय लेजिस्लेटिय भसेम्बल। ने इस कमीशन का विरोध किया 
ओर इस पर एक पाई भो ख़च करने से इन्कार कर दिया । उतछकी समझ 
में कमीशन बिल्कुल बेकार था और इस पर ख़्च करने की कोई ज़रूरत 
न थी । परन्तु वाइतराय ने अश्रपने श्रधिकार से कमीशन के ख़र्चें की रकम 
भारतोय खजाने से मन्जुर की । १६२४ ई० में ली कमोशन ने श्रपनी रिपोर्ट 
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दे दी | रिपोट काफी विध्तार के साथ को गई थो और इसको बहुत 
सी सिफ़ारिशों को भारत-तरका र ने स्वीकार कर लिया। पहली बात जिसकी 
कमीशन ने तिफ़ारिश को वह यह थी कि भारतोय सित्रिल सर्विस, भारतीय 
पुलीस सर्विस, भारतीय जज्भुज् सर्विस तथा तिचाई विभाग की भारतोय 
इनन्‍्जीनियरिंक सविस भारतमन्त्री के हाथ में रकक्‍्खी जायें। भारतीय शिक्षा 
सर्वित्त, भारतीय कृप सर्वित, मारतीय इन्जीनियरिज्ञ सर्विस, भारतीय पशु 
चिकित्सा सबिस तथा मारतीय श्रीषधि सविस प्रान्तीय सरकार की मातद्वती 
में दे दी जायें। इन कमचारियों को नियुक्त करने तथा हटाने का अधिकार 
केबल प्रान्तीय सरकार को दो । 

ली कमोशन की दूसरी सिफ़ारिश भारतीय धविविज्ञ स्वित्त में हिन्दोस्तानियों 
को अधिक-से-अधिक संख्या में शरीक करने की थी । कमीशन की राय 
थी कि प्रान्तीय. विंवल सवित के सभी पद भारतवाधियों के दिये 
जायें। उनके ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध की शावश्यक्रता नहीं- है । 
जहाँ तक अखिल भारतीय तथा केन्द्रोय सबिस की बात थी उसमें कमीशन 
ने कुछु प्रतिशत इिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित कर दिया | भारतीय 
सिविल स्वत में बीस प्रतिशत स्थान दिन्दोस्तानियों के लिये निश्चित डिये 
गये | कमीशन ने भारतीयकरण पर ज़ोर देते हुये यह कहा कि १६३६ ई० 
तक भारतीय सिविल सवित्त श्र १६४६ तक भारतीय पुलीत स्विश्र॒ में 
हिन्दोध्तानी श्र श्रेंगरेज़ दोनों की धंख्या बराबर दे। जानी चादिये। 
कमीशन की राय में ठिविल सर्विस में अंगरेज़ पदाधिकारियों का द्वोना 
आवश्यक ठददराया गया | भारतीय जद्भल सबिस में ७३ फ्रीसदी स्थान 
दिन्दोस्तानियों के लिये ओर २४ फ्री रुदी अ्रंगरेज़ों के लिये उचित 
ठहृराये गये | 

श्रंगरेज्ञ उम्मोदवारों के भारतीय सिविल सवित में श्राकर्षित करने के 
लिये कुछ सुविधाश्रों की सलाह दी गई । उन्हें कुछ आर्थिक भत्ते आझ्रादि 
की सिफारिश की गई | कमोरन का कददना था कि उनका वेतन बढ़ा दिया 
जाय तथा उनका कार्यकाल कुछ और सुरक्षित कर दिया जाय; अपने कार्य- 
काल में इंगलेंड श्राने-जाने के लिये चार बार छुट्ट्याँ दो जायें । उनकी 
पेन्शन बढ़ाने की भी सिफ़ारिश को गई । यदि सिविल सबिस का के ई श्रेंगरेज 
पदाधिकारी दिन्दोध्त्तान में मर जाय तो उसके कुटुम्ब के लिये कुछ विशेष 
सुविधाश्रों की सिफ़रिश को गई थी | कमोशन की रिपोट में श्रत्बिल भारतीय 
सिविल सर्विस की रक्षा के लिये एक पब्लिक सवित कमीशन दो सिफ़ारिश 
की गई । 
आ[० भा० शा००००४३ 
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१६१६ ई० के भारतीय ऐक्ट में इस बात का विधान बनाया गया कि 
पाँच सदस्यों का पब्लिक सविस कमीशन बनाया जाय | इसका समभा- 
पति भारतमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाय | यह कमीशन सरकारी पदाधि- 
कारियों को नियुक्त करने के लिये बनाया गया था | इसका काय-विधान 
बनाने का अधिकार भारतमंत्री और उसकी कौन्सिल को दिया गया था । 
तदनुसार १६२५४ ६७ में पब्लिक सवित्त कमीशन की स्थापना की गई | 
प्रान्तीय घारा-सभा के एक ऐक्ट के श्रनुसार १६२९ ० में मद्रास प्रान्त में 
भी एक पब्लिक सविंस कमीशन स्थापित किया गया । 

काँग्रेत के राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण भारतीय जनता की दृष्टि बदलने 

लगी | सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक समझे 

१६१४५ का जाने लगे। लोग इस बात की मौग पेश करने लगे 

शासन-विधान कि भारत-सरकार के श्रन्दर छोटी और बड़ी सभी 
झोर सरकारी प्रकार की नौकरियाँ लोगों को इत दृष्टि से दी जाये कि 
मौकरियाँ. वे भारतीय घनता की अ्धिक-से-अधिक भलाई कर 
सके लम्बी-लम्भी तनख़दें लेकर बाबू बनने का युग 
पुराना ठहराया गया | लोगों का कहना था कि जब ये कमचारी भारतीय 
ख़नाने से श्रपना वेतन लेते हैं तो इनकी ज़िम्मेवारी भी हिन्दोध्तानियों के 
प्रति होनी चाहिये | इस बात की कड़े शब्दों में श्रालोचना की 
जाने लगी कि दमारे देश के बड़े-बड़े कमंचारी भारतीय वातावरण 
से सवंथा अ्रनभिश हैं। वे श्रपने आपको सेवक के बदले जनता का स्वामी 
समभते हैं। बड़े श्राश्वय की बात दे कि जो प्रजा उनका भरण-पोषण करे 
झौर जिनकी गाढ़ी कमाई से वे लम्बी-लम्बी तनख़ाईं लें, उन्हीं के ऊपर 
वे घौँत जमाये । ये बातें लोगों के दिमाग़ में बहुत जोरों से खटठकने लछ्षगीं। 
प्रजातन्त्रवाद की स्थापना करने की घोषणा के कारण नोकरियों का मसला 
और भी ज़ोर पकड़ने लगा | ठंघ शासन-विधान के लिये जब साइमन 
कमीशन की नियुक्ति कौ गई उस समय भारतीय नौकरियों का भी प्रश्न 
उसके सामने रकखा गया था | कमीशन ने नोकरियों के भारतीयकरण के 
सम्बन्ध में उसी तरह की सिफ़ारिश की जैसी ली कमीशन ने की थी । 
प्रत्येक प्रान्त में एक पब्लिक सविंस कमीशन स्थापित करने की छिफ़ारिश 
की गई थी। न्‍ 

नये संघ-शासन-विधान के अनुसार भारतीय नोकरियाँ दो भागों में 
विभाजित की गई हैं :-- 

१- रक्षा सम्बन्धी नौकरियाँ ([)९(९0०७४ 5७/९४०९४) 
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२---सिविल स्विस । 
सिविल सवित फिर तीन भागों में विभाजित की गई है :-- 
अ--वे श्रखिल भारतीय नौकरियों जो भारतमंत्री के हाथों में रक्खी 
गई हैं । 
ब--संघ-शासन के श्रन्दर वे नौऋरियाँ जो गवनर-जनरञ्ल के द्वाथों में 
रक्‍खी गई हैं। 
स--प्रान्तीय नौकरियाँ जो गवनर के अधिकार में रक्खी गई हैं । 
संघ-शासन-विधान में रक्षा का विषय सुरक्षित विभाग है। 
यह एकमान्र गवनर-जनरल के श्रधिकार में रक्‍़्खा 
रतक्ता सम्बन्धी गया है। भारतीय मंत्रियों का इस पर कोई अधिकार 
नोकरियाँ नहीं है। श्सीलिये इस विभाग में काय करने वाले 
पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये कुछ विशेष नियम 
बनाये गये हैं | इस विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी कमान्डर-इन-चीफ़ 
कहलाता है। इसका वेतन और भत्ता सब कुछ भारतमंत्री और उसकी 
कसिल के द्वाथ में रक्खे गये हैँ | इस विभाग के सभी बड़े कमंचारी भारत- 
मंत्री और उत्की कॉसिल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इससे सम्नाद के देवी 
अधिकार पहले की तरह्द सुरक्षित रक्खे गये हैं | फौजी मुहकमें के सभी बड़े 
कमचारी भारतीय ख़ज़ाने से वेतन लेते हुये भी बृटिश सम्राद के प्रति 
ज़िम्मेत्ार हैंगे | यद्यपि सम्राट_को यह अधिकार है कि वह संघ-मंत्रि-मंडल 
को कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दे, किन्तु काय 
रूप में इसकी सम्भावना कम दे | हवाई, जहाज़ी और स्थल हर प्रकार की 
सेना के बड़े कम चारी भारत-मन्त्री के इशारे पर काम करेंगे | श्रर्थात्‌ गवनेर- 
जनरल द्वारा वह इन कमंचारियों पर श्रधिकार रक्खेगा | 
फ़ोजी मुहकमें में कुछु मारत निवासियों के! भी बड़े-बड़े पद दिये जायंगे। 
इसके लिये गवनर-जनरल भारतीय मन्त्रियों की सलाह से कार्य कर सकता 
है | इस विभाग के अन्दर काय करने वाले किसी कमंचारी के यदि किसी 
तरह की फ़रियाद करनी हे तो वह सीधे भारतमन्त्री से कर सकता हे । 
भारत-सरकार की फौज बृटिश सम्राट की सेना समझी जाती है। फ़ोज का 
पूरा ख़च भारतीय संघ सरकार बर्दाश्त करेगी। परन्तु संघ-घारा-सभा का 
इस ख़्च में कोई दाथ न द्ोगा । वह इस विभाग के किसी भी कमंचारी के 
वेतन आदि पर विचार नहीं कर सकती। गवनर-जनरल अपने विशेष 
अधिकारों से इस विभाग की कारवाइयों को देखेगा | तात्पयं यह है कि जो 
विभाग दिन्दोस्तान की रक्षा के लिये बनाया गया द और जिस पर प्रजा 
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का सबसे अधिक धन ख़च किया जाता है वद्दी जनता के हाथ से एकदम 
बाहर रकखा गया है। इस विभाग की थोड़ी-बहुत नौकरियाँ, जो चन्द 
दिन्दोस्तानियों को दी जाती हैं, दाल में नमक के बराबर हैं। मालूम नहीं 
क्यों जददाँ विभागों में भारतीयकरण की नीति बर्तों गई है वहाँ यह विभाग 
अ्पवाद में रकखा गया है। 
किसी देश के शासन-य्वन्‍न्ध में सिविज्ञ सर्वित के कमचारियों का क्‍या 
महत्व है इसका वर्णन इस अ्रध्याय के आरम्भ में ही 
सिधित्त सर्विस किया गया है। उसे सामने रखते हुये यह भली भाँति 
स्पष्ट है कि इस विभाग के कमचारियों को नियुक्त करने 
श्र उन्हें इटाने की व्यवस्था बहुत ही ठोक द्वोनी चाहिये। इनका कार्य-क्रम 
आर वेतन झ्रादि निश्चत करने का अधिकार भारतीय प्रतिनिधियों के 
मिलना चाहिए। नये शासन-विधान में इनका कतंव्य पदले से कहीं भ्रधिक 
बढ़ा दिया गया दै। सिविल सर्वित्त के कुछु सदस्प भारत-्मन्त्री द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे | इन्डियन सिविल सविस, इन्डियन औषधि सर्विस तथा इन्डियन 
पुलीस सर्विस--हस प्रकार के कमंचारियों के नियुक्त करने का अधिकार 
भारतमन्त्री को दोगा। वह्द बृटिश प'ब्लक्त सर्विस कमीशन तथा फेडरल 
पब्लिक सविपत कमीशन की छतिफ़ारिश से इन्हें नियुक्त करेगा। ये दोनों कमी- 
शन उम्मीदवारों की परीक्षा लेंगे तथा उचित व्यक्तियों के। चुनकर भारतमंत्री 
के पास भेजगे । १६३६ ई० से इन्डियन सिविल सर्त्रित में अंगरेज़ सदस्यों 
की नियुक्ति नामज़दगी द्वारा इस शर्ते पर की जाती है कि दे किसी बृटिश 
यूनिवर्धिटी की आ्रानत परीक्षा पास हो | तिविल सर्विस के जिन कमचारियों 
के नियुक्त करने का अधिकार भारत-मन्त्री के। दिया गया है उसकी संख्या 
बह अपनी इच्छानुसार घटा-बढ़ा सकता है | इतका पूरा ब्यौरा वह कामन 
सभा के सामने प्रति वष पेश करेगा । इस तरह की नई जगहों की आवश्यकता 
पड़ने पर गवनर-जनरल का यह पहला कतंव्य है कि वह भारत-मन्त्री के 
तुरन्त सूचना दे । 
भारत-मन्त्री के इस अ्धिक्रार को कड़े शब्दों मं श्रालंचना की गई थी । 
हिन्दोस्तान के किसी भी वर्ग के यह बात पसन्द ने थी कि किसी भारतीय 
सरकारी कमचारी के उसे नियुक्त करने का अधिकार दिया जाय | यह 
बाल प्रजातन्त्रवाद के बिलकुल विरुद्ध ठदराई गई । इतके बदले यह वसूल 
बनाथा जा सकता था कि अखिल भारतीय पदाधिकारियों के नियुक्त करने 
का अधिकार भारत-सरकार को दिया जाय ; श्रौर छोटे और बड़े सभी 
कमेचारी प्रान्तीय सरकार छारा नियुक्त किये जायें । कोई भी विदेशी हमारी 
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अ्रावश्यकताओों को उतना नहीं तमक सकता जितना हम स्वयं समझ सचते 
हैं। संघ-शासन-विधान में श्रन्य त्रटियों की सूची में इसे भो शामिल किया 
जा सकता है। | 

भारत -मन्त्री के अलावे सिविल सर्वित के अन्य कमचारियों को नियुक्त 
करने का अधिकार संघ तथा प्रान्तीय सरकारों को दिया है। अखिल भारतीय 
सिविल सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति, उनका वेतन तथा कारय॑-काल श्रादि 
निश्चित करने का अ्रघधिकार गवनर-जनरल को दिया है। इसी प्रकार प्रान्तीय 
सिविल सर्वित के कमं चारी गवनरों के संरक्षण में रकक्‍्खे गये हैँ। इन पदा- 
घिकारियों को जो ध्यक्ति नियुक्त करंगे उन्हें छोड़कर किसी और को इन्हें 
इटाने का अ्रधिकार नहीं हे। धारा सभायें इनके वेतन श्रादि में द्वाथ नहीं 
डाल सकतीं । एक निश्चित सीमा के अन्दर इन्हें अपने मातहत कमेचारियों 
को टीका-टिप्पणी करने का अधिकार ज़रूर दिया गया है, परन्तु यदि इन 
कमंचारियों के कामों में किती तरह की श्रहदचवन डाली जाय तो इन्हें श्रधिकरार 
हे कि वे गवनंर तथा गवन(-जनरल से सीधे फ़रियाद कर सकें। यदि इन 
पर किसी तरह का मुक़दमा चलाया जाय या इनके विरुद्ध कोई कारवाई की 
जाय तो वे गबनंर और गवनेर-जनरल से श्रपनो रक्षा करा सकते हैं। 

१६२४ ई० में जब ली कमीशन ने श्रपनी रिपोट दी तो उप्तमें यह बात 
भली भांति स्पष्ट की गई थी कि भारतीय सिविल सर्विस में भारतीयकरण इस 
प्रकार किया जाय कि १६३६ ई० तक हपमें आधे हिन्दोत्तानी और श्राध 
ग्रंगरेज़ हो जायें। भारतीय उम्मीदवार हिन्दोस्तान और इंगल्लेंड दोनों जगहों 
से तित्रिल सतिस में आते रहे। परिणाम यह हुआ कि इन्डियन सिविल 
सर्विस में अंगरेज़ कमचारियों की संख्पा घटने लगी। इसी कमी को पूरा 
करने के लिये यह विधान बनाया गया कि भारत-मन्त्री कुछ व्यक्तियों को 
बिना परीक्षा के ही इन्डियन सिविल सर्वित में नामजद कर सकता है। इतने 
से भी भारतीय उम्मीदवारों की संख्या कम न हुई श्रोर वे लनदन में जाकर 
मुकाबिले के इम्तद्ान में सिविल सर्विस के पद को प्राप्त करते रदे। इसे 
रोकने के लिये जो नियम बनाये गये उनसे भारतीय उम्मीदवारों की संख्या 
कम दोती गई। जो विद्यार्थी बूटिश युनीवसंटी की ग्रानस परीक्षा पात हों 
वे ही लन्दन में इन्डियन सिविल सवित की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यह 
नियम भारतीय दृष्टि से बहुत ही श्रसंगत है। किसी देश के शिक्षित नवयुत्रकों 
को सरकारी विभाग द्वारा अपने देश की सेवा करने का अवसर न देना 
घोर श्रेन्‍्याय नहीं ते! और क्‍या है ? 

संघ-शासन-विधान में पब्तिक सवितत कमीशन की स्थापना का नियम 
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बनाया गया है। अखिल भारतीय नौकर संघ-पब्लिकत सवस कमीशन द्वारा 
ओर प्रान्तीय विभाग के सरकारी कम चारी प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमोशन 
द्वारा नियुक्त किये जायें। संघ-पब्लिक सर्वित कर्मशन के अतिरिक्त प्रत्येक 
प्रान्त में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा | पहले की स्थापना गवनर-जनरल 
द्वारा और दूसरे की गव्रनर द्वारा की जायेगी। ये दोनों पदाधिकारी श्रपने 
विशेष अधिकार से इनके सद््यों को नियुक्त करंगे। इनकी संख्या, वेतन, 
कायपद्धति तथा काल आदि निश्चित करने का एकमात्र अधिकार उन्हीं 
को दिया गया है। कमीशन के सदस्यों में कम-से -कम श्राथे व्यक्ति ऐसे दोने 
चाहिये जो १० या १० से झ्रधिक साल तक सम्राट की मातहती में दिन्दो- 
त्तान में नौकरी कर चुके हों। घारा-सभाय इनके ख़चे पर विचार नहीं कर 
सकतीं | यह भी विधान बनाया गया है कि यदि दो प्रान्त चाहें तो एक 
हो पब्लक सर्विस कमीशन द्वारा काम चला सकते हैं। संघ तथा प्रान्तों में 
इन कमीशनों की स्थापना कर दी गई है। बम्बदई श्रौर सिन्ध प्रान्त के लिये 
एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है | 
सिविल सर्वित्त के कमंचारी इन्हीं पड्जिक सर्विस कमौशनों द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं । ये कमीशन परीक्षात्रों तथा मोखिक् चुनाव द्वारा उम्मीदवारों 
को चुनते हैं। कमीशन की यह येजना श्रत्यन्त सराइनीय हे | लेकिन इनकी 
बनावट में कुछ ऐसो कमी है जिपतसे ये अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर 
सकते | अच्छा होता कि इन्हें भारतीय मन्त्रियों की मातद्वती में रक्‍्खा 
जाता | प्रजा के प्रतिनिधि इस बात के अ्रच्छी तरह समझ सकते हैं कि देश 
में किस प्रकार के कम चारियों की आवश्यकता है, उनके श्रन्दर कान-कान से 
गुण होने चाहिये। गवनंर और गवनर-जनरल को इनका शान नहीं दो 
सकता | उनको दृष्टे ते दिमाग्री लोगों पर जायेगी श्रथत्रा धनीमानी लोगों 
की रक्षा पर | यही कारण है कि हमारे देश की सिविल सर्वित में बहुत कम 
ऐसे पदाधिकारी मिलेंगे जो राष्ट्र की आवश्यकताओं को महसूस कर अपनी 
पूरी ताकृत उनमें लगायें । 
हमारे देश की सरकारी नोकरियें| में झुछ ऐती कमज़ोरियां हैँ जिन्हें दुर 
किये बग्रेर हमारा राजनीतिक वातावरण साफ़ नहीं 
सरकारी हो सकता | पहिले हम पाठकों का ध्यान उन चन्द 
नौकरियों बातों की श्रोर दिलाना चाहते हैं जिन्हें जाने बगेर 
में खुधार सुधार की येजना समर में नहीं आरा सकती। यह तो 
सभी जानते हैं कि हिन्दोस्तान दुनियाँ के सबसे गरीत्र 
मुल्कों में है । यहाँ के निवासियों की ग्ररीबी इतनी भयंकर है कि लाखों 
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श्रादमियें के एक समय भी भरपेट खाना नहीं मिलता | ऐसी दशा में केई 
भी सरकार श्रांख मूंद कर अ्रपने कमंचारियों के मिट्टी की तरह चाँदी नहीं 
बाँट सकती | केकिन हमारे देश में ऐसा दी दो रहा है। बड़े-बड़े सरकारी 
कम चारियों के| इतनो लम्बी-लम्बी तनज़दिं दी जाती हैँ कि दुनिया के धनी- 
से-धनी मुल्क़ उसका मुक़ाबिला नद्हीं कर सकते | जितना वेतन हमारे यहाँ 
गवरनर-जनरल के दिया जाता है उतना संसार के खबपे धनी देश संयुक्त 
राष्ट्र श्रमेरिका के प्रेतीडेन्ट तथा सबसे बड़े साम्राज्य ( ब्रिटिश साम्राज्य ) के 
प्रधान मन्त्री के भी नहीं दिया जाता | सरकारी विभाग के बड़े-बड़े कमचारी 
इतनी तनख़ाहं पाते हैं कि मुल्क की ग्ररीवी सामने रखते हुये फ़ज़लख़र्ों की 
मिसाल केई दूसरी दिखाई नहीं पड़ती | इसलिये सरकारी नौकरियों में पहला 
सुधार पैसे का होना चाहिये | काँग्रेस ने ४५०० रुपये मद्दीने का जो नियम 
बनाया है वह ब्रिलकुल ठीक है | हमारे देश की वतंमान परिस्थिति में किसी 
भी कमंचारी के। ५०० रुयये से अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। 

सरकारी नोकरियें की दूधरी कमी विदेशीयन है। इत राष्ट्रीय उद्गार के 
युग में भी बड़े बड़े पदों पर श्रेंगरेज़ ओर ईसाई दिखाई पढ़ते हैं। मालूम 
पड़ता है मानों बड़ी बड़ी नोकरियाँ उनके लिये हमेशा के लिये सुरक्षित कर 
दी गई हैं। बड़े-बड़े शहरों में जो पोट विभाग की नौकरियों हैं उनमें दिसाब 
लगाने से पता चला है कि १००० और २००० रुपये मातिक की नौषरियों 
में हर १०४ श्रादमी में केवल १२ हिन्दोस्तानी हैं | बाक़ी स्थान श्रंगरेज़ों के 
दिये गये हैं| २००० रुपये से ऊपर पाने वाल्ञे कमचारियें में केवल एक 
प्रतिशत हिन्दोस्‍्तानी हैं। इसी तरह फोज, जंगल तथा कुछ भनन्‍्य विभागों 
में भी अ्धिक-से-अधिक कमंचारी प्ंगरेज़ दिखाई पढ़ंगे। सू्ों के गवनंर 
लगभग सभी अंगरेज़ होते हैं | मुश्कल से १० प्रतिशत कलेक्टर हिन्दोस्तानी 
दिखाई पड़ेंगे | भारत-सरक्रार के अन्दर गवर्नर-जनरल के सलाहकार 
आदि अधिकतर अंगरेज़ होते हैं । इन विदेशी कमं चारियों से दोहरी हानि 
उठानी पड़ती है| एक तो हमारे देश के योग्य से योग्य व्यक्ति बेकार रहते 
हैं, दुसरे विदेशी कम वारी श्रपनी सारी श्रामदनी श्रपने देश में ख़च करते 
हैं। जब तक वे दिन्दोस्तान में रहते हैं तब तक अ्रधिक-से -अ्र घिक पेसे बचाइर 
अपने देश के भेजते हैं । पंशन हो जाने पर उनकी तनझुत्राद की एक पाई 
भी हमारे देश में नहीं ख़्च देती । यदि मग्नल-राज्य में कमचारियों का 
वेतन लम्बा था तो वद्द सब कुछ अपने ही देश में ख़चं क्रिया जाता था। 
अ्रब और फ्रारस में उसे भेजने की इजाज़त न थी | परन्तु झाज जो प्रतिवर्ष 
पंशन की एक लम्बी रकम इंगलेंढ के भेजी जाती है | वह हमारे ऊपर मानों 
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सदियों का ऋण लदा हुआ है | भतएव नौकरियों में दूसरा सुधार भारतीय- 
करण का होना चाहिये | हर विभाग में श्रधक-से-अधिक कमचारी 
हिन्दोध्तानी रक्‍्खे जायें। 

घन झोर संख्या से बढ़कर हमें एक और भी सुधार करना चाहिये,। 
अजकल के बड़े-बड़े कमंचारी अपने श्रापको जनता का स्वामी समभते हैं। 
उन दिलों में प्रजा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती | थोड़े से धनी मानी 
लोगों से परिचय प्राप्त कर लेने तथा दावतों श्रोर क्‍लबरों में शरीक होने के 
अलावे वे ग़रीबों से मिलने में श्रगनी मानहानि समझते हैं। अपने भाशयों 
के बीच में रहते हुए भी उनकी रहन-सददन विदेशी द्वोती दे। दुखिये भोर 
म॒श्तीबत जिदह लोग उनके बंगलों के अन्दर कृदम नहीं रख सकते। एक 
समय वह था जब कि श्रशोक ने अपने राज्य में इस बात का प्लान कर 
रक्‍्खा था कि शौचालय तक्क में उसे राज्य की ख़बर की जा सकती थी, और 
हर समय कोई भी झ्रादमी उससे मिल सकता था। जहाँगीर ने श्रपने दरबार 
में एक सोने की जंजीर बाँध रकखी थी, जिसे केई भी खोंच कर बादशाह से 
मिल सकता था | परम्तु श्राज वह दिन सामने दिखाई पढ़ता हे जब कि 
कलेक्टर और कमिश्नर के बंगलों के अन्दर साधारण आदमियों को जाने 
की इजाज़त नहीं मिलती | गबनर और वाइसराय की तो बात ही और हे। 
इसकी वजह समय की कमी नहीं, बल्कि दिल की कमी है। कमंचारियों को 
इस बात का होसला नहीं है कि वे दीन-दुलियों की फ़रियाद सुनें श्रौर उन्हें 
दुर करने की कोशिश कर | जिस परिस्थिति में हिन्दोस्तानियों के दिन कट 
रहे हैं उसमें बड़ी-बड़ी दावतों भोर नफ़ासत की गंजाइश कम है। इसलिये 
कर्मचारियों को एक ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत हे जिसमें उनके अ्रन्दर देश के 
गरीबों और दुलियों की कहानी कूट-कूट कर बैठा दी जाय ताकि वे अपने 
भाईयों की असलो हालत से मुह न मोड़ । उनकी ट्रं निंग एक सच्चे सेवक 
बनने की होनी चाहिये। 

इन तामाम सुधारों के बावजूद यदि हमारे बड़े-बड़े सरकारी कमचारी 
अनता के प्रतिनिधियों के अधिकार से बाहर रहें तो इनसे भलाई की आशा 
बहुत कम करनी चाहिये | यह सीधी सी बात हे कि जो जिसका नमक खाये 
वह उसकी शरीय्त दे। भारत-सरकार के अन्दर सभो कर्मचारियों का 
वेतन भारतोय ख़जाने से दिया जाता हे | यही द्ालत प्रान्तीय नोकरियों की 
भी है। यह सारा धन प्रजा का है | इसलिये प्रना को यद्द अधिह्ार होना 
चाहिये कि वह अपने कमचारियों को स्वयं नियुक्त करे और जब चाहे 
(निकाल सके | श्रर्थात्‌ सभी सरकारी कमचारियों को घारा-पमा की मातहत्ती 
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में रहना चाहिये। भारत-मन्त्री, गवर्नर-जनरल तथा गवनर के विशेषाधिकारों 
से जो कमचारी नियुक्त किये जाते हैं वे प्रजा के द्वितैषी क्‍योंक्र द्वो सकते हैं । 
उनको नौकरी की शत उन्हों के हाथों में रक्खी गई है, उनकी ज़िम्मेवारी 
भी उन्हीं के प्रति है। इस तरह की व्यवस्था से एक ज़िम्मेवार शासन की 
स्थापना नहीं हो सकती। सभी कमवचारियों को नियुक्त करने और उन्हें 
निकालने का अ्रधिकार धारा सभा को मिलना चाहिये। तभी वह प्रजा को 
आवश्यकतानुसार उनप्ते काम लेने में समर्थ दो सकती है | 
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शिक्षा 

मनुष्य अपने जीवन को अ्रधिक-से-अधिक सुखमय बनाने की चिन्ता में 
निमम रहता है। इसके लिये वह समान्न को अ्रपना 
शितक्ता की साधन बनाता है। उससे अलग होकर वह सांप्षारिक 
धावषश्यकता सुख का अनुभव नहीं कर सकता । जब यही श्रावश्यकता 
सम्पूं समाज की है तो उसके कार्यों तथा विचारों 
में एक प्रकार की समता लानी होगी। इसी के आधार पर मानव-समाजञ 
एकत्र होकर अ्रपने सुख- दुःख का अनुभव कर सकता है | इसी उद्देश्य से जो 
वस्तु सम्पू्ण समाज को एक सूत्र में बाँधती दे उसे शिक्षा कहे हैं। हम 
कुत्ते, बिल्‍ली तथा चिड़ियों श्रादि कौ विचार-धारा से परिचित न होकर उनके 
सुख-दुःव का अनुभव नहीं कर सकते। उनकी उन्नति-श्रवनति की प्रगति 
हमारी बुद्धि से बाहर की चीज़ है। यदि दमारे श्रोर उनके बीच में विचारों 
के आदान-प्रदान का कोई साधन होता ते मानत्र-तमाज से बृद्दत्‌ एक प्राणी 
समाज की स्थापना हुई होती | शिक्षा के कारण मनुष्य अपने श्रापको मानय- 
समाज का एक अंग समझता है | समाज में रहने तथा लोगों के साथ व्यव- 
हार करने की सामग्री उसे प्रचलित शिक्षा से प्रात होती है। अपनी उन्नति 
के साथ वह समाज की प्रगति को जानने में अपने को समय पाता है। शिक्षा 
उसकी मस्तिष्क शक्ति को इतनी व्यापक बना देती है जिससे एढक्रान्त में 
बैठे हुए भी वद मानव-तमाज को देखता रहता है। शिक्षित मनुष्य के 
नेत्र दुर तक देखते हैं ; उसके कान उड़ते हुए शब्दों को भी सुन सकते हैं 

झौोर उसकी बुद्ध श्रहश्य पर भी विचार कर सकती दे। 
शिक्षा मनुष्य के जीवन को सफल बनाने की एक कुजी है। डेविडसन 
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लिखता है, “ शिक्षा द्वारा मनुष्य श्रयने श्रन्दर एक ऐसे संसार को रचना 
करता है जो उसे वाह्म पंसार में रहने के योग्य बनाता है ”।* शिक्वा द्वारा 
मनुष्य की श्रान्तरिक शक्तियाँ वाह्य जगत को मली भाँति पहचानने लगती 
हैं। समय प्रतिक्षण बदलता रहता है। जिसे इसका शान न द्ोगा और जो 
समयानुकूल श्रपने विवारों को बनाने में समर्थ न होगा वह दुःख श्रोर 
कठिनाइयों के जाल से नहीं निकल सकता । शिक्षा समय के परिवर्तन का 
ठीक-ठीक ज्ञान कराती है। किस समय दमें कैसे विचार रखने चाहिये, किन 
चीज़ों को प्राचीन समझ कर छोड़ देना चाहिये तथा किन पुरातन वस्तुश्रों 
को पुनः श्रपनाना चादिये--इन सब का जान प्रचलित काल की शिक्षा द्वारा 
होता ईद । विचारों में पीछे रह कर जैसे कोई व्यक्ति श्रपनो ओर समाज किसी 
की भी भलाई नहीं कर सकता, उसी तरद्द कोई राष्ट्र श्रशिक्षित तथा कूप- 
महक रह कर दुनिया के सामने अपना सिर ऊँचा नहीं कर सकता। जो 
देश अपने श्रापको उन्नत करना चाहता है वह उचित शिक्षा को ग्रहण करे । 
मनुष्य स्वभाव से ही रूढिवादी है| जिन वस्तुश्रों की वद्द एक बार ग्रदण 
करता है उन्हें वह छोड़ नहीं सकता । शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो उसे 
प्रतिक्षण नवीनताओ्रों का पाठ पढ़ाती रद्दती है | यद्द एक साधारण कहावत 
है कि “जिस जाति को जैसा बनाना है उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जाय ।” 


शिक्षा द्वारा मनुष्व अपनी ग्रावश्यकताञओं को भली भाँति पदचान सकता 
है। इसी से स्वावलम्पन तथा स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है | उत्तके अन्दर 
एक ऐसी शक्ति पैदा द्वोती है जो उसके जीवन को श्रागे बढ़ाती है। जिस 
युग में हम रहते हैँ उसे समझने के लिये भूत श्रौर भविष्य की थोड़ी जानकारी 
आवश्यक है। शिक्षा द्वारा हम अपने आ्रापक्ो पहिचान सकते हैं कि सृधष्टे 
वे आरम्भ से हम कितनी दुर पर खड़े हैँ | शरीर को सुद्दोल बनाने के लिये 
व्यायाम की श्रावश्यकता पड़ती है। हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐी शक्तियाँ 
मोजूद हैं जिनका विकास शारीरिक अभ्रवयवों से कम आवश्यक नहीं हे। 
वाह्य पदार्थ हमें जितना सुख और आनन्द दे सकते हैं उससे कहीं बढ़कर 
सुख हमारे श्रान्तरिक विचार देते हैं | इन आन्तरिक शक्तियों को बढ़ाने का 
एकमात्र साधन शिक्षा है। आत्मपल के सामने शारीरिक बल एक तुच्छु सी 
चज़हे। अ्रतएव दमारा ध्यान श्रान्तरिक विकात की ओर सबसे अधिक 
होना चाहिये। जीवन के आरम्भ में हमें जिस प्रकार की ट्रनिंग मिलेगी उसी 
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प्रकार के कार्य इम करते रहेंगे । इतीलिए शिक्वा में सब से अ्रधिक छानबीन 
को ग्रावश्यफ्ता है । 
जिस शिक्षा में इतने अधिक गुण हैं श्रोर जिसे हमारी उन्नति-अवनति 
का मापदण्ड होने का श्रेय प्राप्त है उसकी बुराई से हमें 
उचित शिक्ता बचना द्वोगा। जिस प्रकार शरीर पर जलवायु का 
प्रभाव पड़ता है ओर हमारी सारी रदन-सद्न अपनी 
भोगोलिक परिस्थिति के अ्रनुसार बन जाती है, उसी प्रकार शिक्षा का प्रभाव 
हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ता है। उल्टी और बुरी शिक्षा किसी देश 
को अ्रवनति के गड्ढे में डाल सकती है | इसके विपरीत श्रावश्यकता और 
अनुभव के झाधार पर बनाई गई शिक्षा किसी पिछड़े हुए देश को उन्नति- 
शील बना सकती है | यह कहना अपत्तम्भव है कि उचित शिक्षा का ठीक-ठीक 
स्वरूप क्‍या है | प्रत्येक देश या समाज को विभिन्न प्रकार की शिक्षा की 
आवश्यकता होती है। एक ही समाज में व्यक्तियों की आझावश्यकतायें भिन्न- 
भिन्न होती हैं | सबके विचार अभ्रलग-अ्रलग द्वोते हैं| इसी के श्रनुसार उचित 
शिक्षा का निर्माण किया जा सकता है। एक ही शिक्षा किसी समय उचित 
श्रोर किसी समय अश्रनुचित हो सकती है | जेसे-जेस हमारा विक्कास द्वोता है 
उसी प्रकार शिक्षा में भी परिवतंन की आ्रावश्यक्ता पड़ती है। 
उचित शिक्षा का स््ररूप निश्चित करने में अ्रनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हो सकती हैं | हमें यद्द मालुम नहीं कि किन-किन घटनाओं का प्रभाव हमारे 
जीवन पर किस प्रकार पड़ेगा, किस प्रकार की परेध्यिति का मुक्ाविला हमें 
समय-समय पर करना होगा | हो सकता है कि किसी श्रसाधारण परिस्थिति 
में पड़ कर हमारे देशवासी काहिल झोर निरुदमी हो जायें श्रौर उनके अन्दर 
आशा और उत्साह लेशमात्र भी बाक़ी न रहे | उस अवसर पर हमारी 
शिक्षा का ढाँचा आजकल से भिन्न होगा । वतंमान समय में हमारे देश 
की शिक्षा कोरी किताबी है। इसे प्रात कर लोगों के श्रन्दर रचनात्मक बद्धि 
का विकास नहीं होता । देश के शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतियाँ बेकारी 
का शिकार बनती हैं| इसीलिये वतंमान शिक्षा-प्रणाली पर टिप्रणियों के 
बोछार उड़ाये नाते हैँ। यह बात सबंसम्मति से मान ली गई है कि हिन्दोध्तान 
की मौजूदा शिक्षा-प्रणाली समय के श्रनुकूल नहीं है | इस समय द्वमारे देश 
को एक ऐी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारे हाथों को चलता कर दे 
श्र्थात्‌ हमारी बुद्धि किताबी न द्वोकर व्यावसायिक श्रौर रचनात्मक द्ो। 
उचित शिक्षा वह है नो व्यक्ति की सम्पूर्ण आवश्यकताभों कौ पूर्ति करे। 
एकाज़ी शिक्षा उचित शिक्षा नहीं कही जा सकती | 
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उचित शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को किसी और पर निभर करने की आवश्यकता 
नहों हे । जे शिक्षा समाज की श्रावश्यकताओं से परे होती है उह नदयुवकों 
के अन्दर एक प्रकार का विकार पैदा करती है। जब शिक्षा का तात्पय 
समाज को सुखी और सम्पन्न बनाना है तो इसका विधान समय ओर 
परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिये। उचित शिक्षा समयानुकुल बदलती 
रहती है | बाह्य तथा झान्तरिक कारणों से कभी-कभी सामाजिक संगठन 
ढीला पढ़ जाता है। उसे ठीक राघ्ते पर लाने के लिये शिक्षा की प्रणाली 
बदलनी पड़ती है। उचित शिक्षा प्रतिबन्धों से रहित होती है। जो शिक्षा 
केवल थोड़े से लोगों के लिये ग्राह्मय है उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है 
जितनी उस शिक्षा की जिसका दरवाजा छोटे और बढ़े सब्र के लिए एक-सा 
खुल। हुआ है | उदाहरण के लिए हम श्रंगरेज़ो शिक्षा की ओर नन्नर 
उठाकर देग्व | यदह्द शिक्षा केवल थोड़े से घनीमानी लोगों के लिये किसी 
विशेष उद्दे श्य से बनाई गई है | इसके वर्तमान ढाँचे को देखते हुये यह 
निश्चित है कि ६० प्रतिशत हिन्दोरतानी इसको ग्रहण नहीं कर सकते। 
ब्रतएव यह शिक्षा-प्रणाली उचित नहीं कद्दी जा सकती । जो शिक्षा सबको इस 
बात का अ्रवसर दे कि वे इसे प्राप्त कर अ्रपने जीवन की समस्याश्रों को इल 
कर वही उचित शिक्षा कहलाने की श्रघिकारिणी है। जब दम किसी देश 
की समध्याओ्रों को विक्ट देखें श्रोर उन्हें सुलकाने का कोई माग दिखलाई 
न पड़े ते इतका निष्कप यही निकाला जा सकता है कि वहाँ उचित शिक्षा 
का श्रभाव है। जीवन के प्रश्न बढ़े द्वी गम्भीर होते हैं। यह कहना अत्यन्त 
कठिन है कि किस वस्तु से ओर किन तरीकों से इमारा जीवन सुत्री बन 
सकता है । इस प्रश्न को सुलमाने में शिक्ता सबसे शअ्रधिक सद्दायक होती 
है । परन्तु उसका श्राकार बहुत ही तजुर्ब के साथ बनना चाहिये । 
हमारे देश में शिक्षा के इतिद्दास को देखते हुये यद्द पता चलता है कि 
इसमें परिवतनों की कोई गणना नहीं की जा सकती | 
भारत में एक ऐसा भी समय था जब कि यहाँ की शिक्षा बहुत 
शित्ता का ही बढ़ी-चढ़ी थी; उसका दरवाज़ा सबके लिये खुला 
इतविदास हुआ था ; राजा-महाराजा विद्वानों का आदर करते थे ; 
शिक्षित वर्ग श्रपने आपको समाज का सेबफ समझता 
था। परन्तु एक ऐसा भी समय आया जब पुस्तकालय जलाये गये ; पुरानी 
पाठशालाओं का नामनिशान जाता रहा | किसी समय हमारे देश का एक- 
एक घर स्कूल था, प्रत्येक मन्दिर तथा मतजिद शिक्षा के वेन्द्र थे, लेकिन 
आज वह दिन भी हर्मे देखने पड़ रहे हैं जब कि हमारे देश में केवल दस 
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प्रतिशत श्रादमी लिख और पढ़ सकते हैं | कभी तो हमारी शिक्षा धम से 
मिली हुईं थी श्रौर कभी उससे अ्रलग । कभी हमारे देश के शिक्षित व्यक्ति 
समाज के सेवक रहे श्रोर कभी उन्हीं के अत्याचार से श्राम जनता को 
तकलीफ़ें उठानी पड़ीं | कभी शिक्षित व्यक्तियों का ग्राचण आदर्श 
माना जाता था और समाज में उन्हें हर तरह की सुविधायें प्राप्त थीं, लेकिन 
एक ऐसा भी दिन आया जब पढ़े लिखे लोग घरिश्रह्दीन, निरुग्ममी ओर 
भार-सघ्वरूप समझे जाने लगे | किसी समय हमारे देश के पढ़े-लिखे लोगों 
को भारतीय सम्बता पर नाज़ था लेकिन श्राज वह [देन भी हमें देखने 
पड़ते हैँ जब कि शिक्षित वग श्रपनी सम्पता की जड़ श्रपने दी हाथों से काट 
रहा है | किसी समय ऋषि-महृषिषों के श्राश्रव विद्या के केन्द्र कहलाते थे 
झोर किसी समय कालेज झ्ौर विश्वविद्यालयों की बड़ी-बड़ी श्रालीशान 
इमारतें बनवाई गई' | इतना परिवतंन किसी सभ्य देश के इतिहास में शायद 
ही मिलेगा | 
( श्र ) जिस हिन्दोस्तान की चर्चा विदेशों में की जाती है उसका नक़ृशा 
ग्राजकल से भिन्‍न दे। यहाँ की सम्यता की प्रशंसा 
प्राचीन विदेशियों ने म॒ुक्तकण्ठ से की है | यद ते सभी जानते 
भारत में हें कि किसी देश को तम्य बनाने का मूल कारण वहाँ 
शिक्षा की शिक्षा है | द्विन्दूकाल की शिक्षा प्रणाली में कुछ 
ऐती विशेपताये पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी भी 
देश में दिखाई नहीं पढ़तीं | व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चार भागों में बाँट दिया 
गया था | आरम्म के पहिले २४ वष केबल शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
रक्‍खे गये थे । ६ वर्ष की आयु में ही माता-पेता बच्चे को किसी गुरु के 
पास छोड़ देते थे | गुरु का स्थान ही गुदकुल कहलाता था। यद्द प्रणाली 
ब्रह्मण॒काल में प्रचलित थी । २४ वर्ष की आयु तक बच्चे को गुर के पास रह 
कर शिक्षा प्राप्त करनी पढ़ती थी | बौद्धकाल में इसका स्वरूप कुछ बदल गया। 
शिक्षा के लिये बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये गये। इन्हें विद्वार श्रथवा 
मद्दाविद्वार कहते थे | इनमें किसी विशेष आयु तक लोग शिक्षा ग्रदण कर 
सकते थे प्रयाग में भारद्वाज ऋष का भ्राश्रम आजकल के किती विश्व- 
विद्यालय से कम न था । विद्दारों में गुर के श्रतिरिक्त शिक्षित संन्यासी भी 
रहते थे | वे घूम घूम कर श्राप्त-पास के गाँवों में लोगों को शिक्षा देते थे। 
नालन्द मह्ाविहार में १०,००० विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। 
उपरोक्त दोनों प्रणालियों में विद्यार्थी की रहन-पहन पर कड़ी दृष्टि रक्खी 
जाती थी। 
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हिन्दूकाल की शिक्षा उपयोगी और सार्थक समझो जाती थी । श्राजकल 
की तरह वह विलासिता की सामग्री न थी | चारों वर्णों को उनकी आवश्य- 
कतानुसार शिक्षा दी जाती थी। इससे समाज के धार्मिक, आथिक तथा 
राजनीतिक संगठन में सदेव एकता रहती थी । जो व्यक्ति जिसके लिये सबसे 
ग्रधिक उपयुक्त होता वह उसी प्रकार की शिक्षा का भागी समभक्रा जाता 
था | शिक्षालयों में धनी श्र ग़रीब का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता 
था | कृष्ण श्रोर सुदामा की कह्दानी सबको शात है। विद्यार्थियों के खान- 
पान, व्यत्रह्दार तथा वेष-भूषा की समानता का भी ध्यान रक्‍ख़ा जाता था। 
जीवन के आरम्भ में विद्यार्थियों को एक ऐवी सख्त ट्रेनिंग दे दी जाती थी 
जिसे प्राप्त कर वे किसी भी परिस्थिति में अपने आपको रख सकते थे। 
लड्षुकियों की शिक्षा लड़कों से भिन्न होती थी। दोनों की आवश्यकतानुसार 
उनके विषय भिन्न-भिन्न होते थे। लड़कों की शिक्षा का उद्दश्य उचित 
नागरिक बनाना था ओर लड़कियों को सुणहदणी | इन दोनों की शिक्षा साथ- 
साथ नहीं होती थी | इन दोनों के स्कूल अश्रलग-अ्लग द्वोते थे। शिक्षाकाल 
में जीवन की शुद्धता पर श्रधिक ध्यान दिया जाता था। इसोलिये विद्यार्थियों 
को बार-बार घर थ्राने की आशा न थी | किसी विशेष” अवसर पर बषं में 
एक बार वे किसी गुरु की अध्यक्षता में श्रपने घर जा सकते थे। गुरु और 
शिष्प के व्यवहार श्राजकल के-से न थे | 

प्राचीन शिक्षा एकाज्ञी न थी | साहित्य, न्याय, घम, दशन, राजनीति 
इत्यादि विषयों के श्रतिरिक्त विद्यार्थियों को कलाकोशल का भी ज्ञान कराया 
जाता था| संगीत, पच्चोकारी और वास्तुकला में कितने ही विद्यार्थी इतने 
कुशल द्वोते थे कि उनकी कीर्तियाँ श्रमी तक ऐतिहासिक स्थानों में पाई 
जाती हैं। श्रजन्ता की गुफ़। में जो चित्रकारी दिखाई पड़ती है वह उस काल 
की शत्ता का प्रमाण है। तातय यद्द है कि शिक्षा का निर्माण समाज की 
अवश्यकताश्रों के आधार पर किया गया था। देनिक आवश्यकताओं के 
सभी विषय विद्यार्थियों को सिखला दिये जाते ये | शिक्षालयों से निकल कर 
वे स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकते थे। कुछ विद्यार्थी विद्या में इतने 
निमम हो जाते कि उन्हें गाहंस्थ्य जीवन रुचिकर मालूम नहीं पड़ता । ऐसे 
विद्यार्थियों के सम्पूर्ण जीवन के लिये विद्याध्ययन का विधान बनाया गया 
था। देश के विभिन्न स्थानों में विशेष प्रकार की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया 
गया था | काशी में दशनशाख्र, साहित्य तथा धर्म की विशेष शिक्षा दी जाती 
थी। वर्दां पर निःशुल्क शिक्षा के अ्रतिरिक्त विद्याथियों को भोजन और 
बच्ध भी दिया जाता था | तक्षशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण की 
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विशेष शिक्षा दी जाती थी। इसी विश्वविद्यालय ने पाणिनी श्रौर कोटिल्य 
जैसे विद्वानों को पैदा किया था। कण्ब विश्वविद्यालप में वेदों कौ विशेष 
शिक्षा दी जाती थी। उज्जैन में ज्योतिष की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया 
गया था । 
( व ) मुसलमानी ज़माने में शिक्षा-प्रणाली हिन्दूकाल से कुछ भिन्न 
भी। शिक्षा के मुख्य दो प्रकार के केन्द्र थे। एक को 
मध्ययुग की मकृतब और दूसरे को मदरसा करते थे। हर मसज़्िद 
शिक्षा प्रणान्नी में एक मकृतब होता था। लगभग दस वषंकी आ्रायु 
तक हर एक मुसलमान का बच्चा इसमें शिक्षा ग्रहण 
करता था | यद्द शिक्षा श्रघिकतर धामिक द्ोोती थी। कुरान की श्रायतें 
सबको कर्ठस्थ करा दी जाती थीं। इसके अ्रतिरिक्त गणित, भूगोल श्रोर 
इतिहास का भी साधारण ज्ञान करा दिया जाता था । इन मक़तबों का ख़र्च 
कुछ तो व्यक्तिगत चन्दे और दान से चलता था भौर कुछ सरकार देती 
थी। मुसलमानी ज्षमाने में घमं के नाते मसज़िदों को सरकार की श्रोर से 
इमदाद दी जाती थी | इबी हमदाद से मकृतब का ख़च चलाया जाता था। 
मकृतब के अलावे जगह-जगह पर मदरसे खोले गये थे। इनमें उच्च शिक्षा 
का प्रबन्ध किया जाता था | सरकार इन्हें इमदाद देती थी | बदायूँ ,श्रागरा, 
जोनपुर, दिल्ली, मुल्तान श्रादि शद्दरों में मदरसे खोले गये थे। इनमें केबल 
मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा अहदूण कर सकते थे । हिन्दुश्रों की शिक्षा के लिये 
अलग संस्थायें कायम की गई थीं | सरकार की श्रोर से इमदाद नहीं दी 
जाती थी | सेठ-छाहुकारों की इमदाद से इनका ख़च चलता था। परणिढत 
लोग अ्रपने घर पर विद्यार्थयों को शिक्षा देते थे | संस्कृत-शिक्षा को उन्नति के 
लिये सरकार की श्रोर से कोई उत्साह नहीं दिया जाता था। केवल थोड़े से 
इनेगिने बादशाहों को छोड़ कर हिन्दुश्ों की शिक्त! का उचित प्रबन्ध किसी 
के ज़माने में भी नहीं किया गया था। 
मध्ययुग में मुग़ल बादशाह शिक्षा तथा कला कौशल के विशेष प्रेमी 
थे। हुमायू बादशाद्द के पास बहुमूल्य पुस्तकों का मण्डार था। अभ्रकबर 
स्वयं विद्वानों की मएइली में बैठकर विद्या की चर्चा करता था। ओ्रौरंगज़ेब 
कवियों का सम्मान करता था | हुमायू की बहिन को लिखने का बड़ा शौक 
था | हुमायू नामा ग्रन्थ उसी का लिखा हुझा हे | कला-कोशल में इन मुग्रल 
बादशाहों ने भारतीय इतिहास में जो स्थान प्राप्त किया है उसका मुक़ाबिला 
दुनिया को कोई भी बादशाहत नहीं कर सकती। जीवन के सभी ज्षेत्रों में 
इन बादशाहों की भ्रमर कौतियाँ देश के कोने-कोने में पाई जाती हैं। इन 
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उद्धरणों से हमारा तात्पय केबल इतना द्वी है कि भारतीय इतिहास का 
मध्यकाल योरप के मध्ययुग की तरह अशान्ति ओर क्ुव्यवस्था का युग 
नहीं था। देश में शिक्षा का प्रचार था। फ़ारसी और श्ररबी के अच्छे- 
अच्छे विद्वान इस काल में मीजूद थे | समाज में विद्वानों का आदर था। 
विद्या के क्षेत्र में मुग़न बादशाह जाति पश्षयात कम करते थे। हिन्दी 
के धुरन्धर विद्वान्‌ इसी काल में पैदा हुये | मुसलमान सूकेशें ने हिन्दू ओ्रोर 
मुस्लिम सभ्पता को मिलाने का जो सराहनीय प्रयत्ञ क्रिया उसका प्रभाव 
झाज भी दिखाई पड़ता है | मुसलमान युग की शिक्षा दिन्दूराल से श्रलग 
होते हुए भी एकता और समानता की विरोधी न थी। दोनों के तम्पक से 
एक नई सभ्यता का जन्म हुआ | अरबी ओर फ़ारती के गूढ़ रहस्य हिन्दुओं 
को और संस्कृत की गम्भीर बातें मुतलमानों को मालुम हुईं । 
(स) ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना के बाद द्विदोस्तान की राजनीतिक 
परिध्थिति डावराडोल होने लगी, इसका प्रभाव शिक्षा 
ध्राघुनिक शिक्ता संध्याश्रों पर बड़ा ही गहरा ड्ा। जब कम्पनी की 
का विकास  द्वालत कुछ मज़बूत हुई ते मा शिक्षा की तरफ़ ध्यान 
देना पड़ा ! कम्पनी की पहली आवश्यकता कमचारियों 
की थी | गोदाम श्रोर क रख़ानों में काम करनेक्ते लिये वद इंगलेंड से 
कम चारी नहीं बुला सकती थो | उसके पास इत# रुपया नहीं था कि वह 
छोटी-छोटो जगहों पर लम्बी-लम्ब्री तनख़ाहों वाकेश्रंगरेज़ों को रखती। वारेन 
हेह्टिंग का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ्लआ। ७८१ ई० में उसने कलकत्ता- 
मदरसा नामक एक स्कूल खोला । इसमें विद्थियों को फ़ारसी की शिक्षा 
दी जाती थी । यहद्द स्कूल केवल मुसलमानों £ लिये था। १७६१ ई० में 
लाड कानंत्रालिस ने बनारस में एक संख्त कालेज की स्थापना की | इसमें 
केवल हिन्दू विद्याथियों को शिक्षा दो जा। थी। इन शिक्षा संध्याशत्रों से 
कम्पनी को दो प्रकार के लाभ पहुँचते थे एक तो कम-से-कम वेतन पर 
हिन्दोस्तानी क्लक मिल जाते, दूसरे पश्क्य निवालियों को पूर्बीय विचारों 
को समभने में श्रासानी होती | कम्पनी * अधिकारी इन्हीं शिक्षालयों द्वारा 
हिन्दोस्तान के रसम-रिवाजों की जानका हासिल करते थे। इनके निकले 
हुये विद्यार्थों कम्पनी के न्यायालयों में क़रमा फ़ेतल करने में उनकी मदद 
करते थे । 
उपरोक्त संध्याओं के श्रतिरिक्त #ह मिशनरी भी शिक्षा का प्रचार 
करते थे। उनका उद्देश्य हिन्दू श्रोर तलमान दोनों को ईसाई बनाना था | 
ट्िन्दू समाज में इन मिशनरियों को (सी हृद तक सफलदा प्राप्त हुई । पैसे 
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तथा पद के लोभ के कारण कितने ही व्यक्ति ईसाई होने लगे। परखन्तु 
मुसलमानों ने अपने को इनसे श्रलग रकखा | १८१३ ई० में पालियार्मेट ने 
कम्पनी को एक चाटर में यह श्रादुश दिया कि वह हिन्दोस्तान की बेहतरी 
के लिये कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा पर ख़्च करे। श्रब॒ तक जो 
शिक्षा कम्बनी की श्रोर से लोगों को दी जाती थी उसका माध्यम संस्कृत या 
फ़ारसी था | परन्तु अब यह प्रश्न उठा कि शिक्षा का माध्यम कया हो | लाई 
मेकाले ने (१८६४ ई०) अपना विचार प्रकट करते हुये यह कद्दा कि शिक्षा 
का माध्यम अगरेज़ो होना चादिये | कुडु ईसाई प्रिशनरियों ने भी इतकी 
ताईंद की | राजा राममोहनराय ने भी इसका समर्थन किया | अ्रन्त में लाई 
विलियम वेन्टिक के समय में यह फ़ेतला किया गया कि शिक्षा का माध्यम 
अंगरेज़ी होगा | इससे कम्पनी को शासन-प्रबन्ध में अनेक सुविधाय प्राप्त 
हुईं | साथ ही कम्मनी ने यह भी घोषित किया कि धार्मिक मामलों में उसकी 
नीति निष्पक्ष रहेगी। 

१८१६ ई० में कलकत्ते में एक हिन्दू कालेज की स्थापना की गई। राजा 
राममोहनराय तथा डेविड हेयर के उद्योग से इसकी नींव डाली गई थौ। 
श्यश्द ईं० में बंगाल में सिरामपुर नामक स्थान में पहिला मिशनरी कालेज 
खोला गया | १८५४२ ई० में सर चाल्स उड की श्रध्यक्षता में पालियामेंट ने 
एक कमीटो इस बात के लिये नियुक्त की जो भारतीय शिक्षा की जाँच करे। 
कमीटी ने अपनी रिपोट में प्रारम्भिक, माध्यमिक और यूनिवर्तियी शिक्षा को 
अलग-अलग करने की सलाद दो। सर चाह्स उठ का कहना था कि 
सरकार केवल अपने द्वी बनाये हुये कालेजों पर रुपया ख़्च न करे। छोटदे- 
छोटे स्कूलों तथा कालेजों को सहायता देने का भी नियम बनाया जाय। 
रिपोट का यह परिणाम हुश्रा कि शिक्षा का एक अलग विभाग ( )९0४7६- 
6070 ० रपट [त॥"प्रटांणा ) बनाया गया। साथ ही श्रेंगरेज़ी 
भाषा के मुक़ाबिले में देशी भाषाश्रों को पढ़ने-पढ़ाने की सलाह दी गई। 
इसी के फल-स्वरूप १८१५७ ई० में कलकत्ता, मदरास और बम्बई नामक 
स्थानों पर तीन विश्वविद्यालय खोले गये | श्द७है ई० में भारत-सरकार ने 
शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया | परन्तु इसका ख़च केन्द्रीय 
सरकार से प्रास होता था। श्यू८घए ई७ में इन्टर कमीशन की नियुक्ति 
की गई। इसने प्रारम्भिक शिक्षा की वृद्धि पर बहुत ही ज़ोर दिया। 
लाड रिपन के समय में जब स्थानीय स्वराज की व्यवस्था बनाई गई ते 


प्रारम्भिक शिक्षा का भार म्यूनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। सौंप 
दिया गया । 
० भा० शा०--४४५ 
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१६०२ ई० में लाड कज़न के समय में यूनिवर्सिटी कमीशंन नियुक्त 
किया गया । इसकी रिपोर्ट के शरधार पर १६०४ ई*० में युनिवसिटी ऐक्ट 
पास किया गया | इससे सरकार का श्रघिकार यूनिवर्सिटियों के ऊपर ओर 
कड़ा कर दिया गया । साथ ह्वी इनका क्षेत्र निश्वित करके स्कूल तथा कालेज़ों 
पर इन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया | १६१० ई« में भारत-तरकार ने शिक्षा 
विभाग का मुद्रकमा बना कर इसका भार शिक्षा मेम्बर के सोते दिया। 
तब से बराबर यह मेम्बर वाइसराय की कायकारिणी सभा का एक सदत्य 
होता है | इसका उद्दृश्य प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा में सलाह देना है । 
१६१७ ई०» में भारत-सरकार ने कलकत्ता युनिवर्सिटी कमीशन की नियुक्ति कौ। 
इसकी रिपोट में यूनिवर्सिटी शिक्षा के फिर से संगठित करने का अ्रच्छा 
विवरण दिया गया दै। १६१६ ई० में भारतीय राजनीतिक सुधार के अनुसार 
शिक्षा का विषय पूर्णतया प्रान्तीय सरकारों के। सोते दिया गया । केन्द्रीय 
सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेर नहीं कर सकती । प्रान्तों में भारतीय 
मंत्रियों के। यद विषय सोंत कर उन्हें इस बात का श्रवसर दिया गया कि वे 
अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा संस्थाश्रों में सुधार कर | १६२७-२८ ई० में 
एक कमीशन की नियुक्ति की गई | सरफिलिप दरटाग इसके सभापति नियत 
किये गये | इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा की जाँच करना था । कमीदी की 
रिपोट में जो मार्के की बात कद्दी गई हैं उनसे हम काफ़ी लाभ उठा 
सकते हैं । 

१६३७ में जब प्रान्तीय स्वराज की स्थापना हुईं ते काँग्रेत का ध्यान 
शिक्षा-सुधघार की ओर आ्राकषित हुआ | प्रारम्भिक शिक्षा में अ्रनेक सुधार 
किये गये। प्रोढ़ तथा रात्रि पाठशालायें खेली गईं । जगह-जगह पर 
पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित किये गये । शिक्षा के प्रचार के लिये 
शिक्षा-सत्ताइ मनाने की येजना बनाई गई | माध्य मेक शिक्षा-सुधार करने पर 
अभी विचार किया जा रहा था कि काँग्रत सरकरों को इष्तीफ़ा दे देना पड़ा । 
फिर भी कितने हो प्रान्तों में हाई स्कूल तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
करार दिया गया | सयुक्त प्रान्त की सरकार ने ते एफ० ए७ में भी शिक्षा 
का माध्यम दिन्दी घोषेत कर दिया। विद्यार्थियों को यह सुविधा दी गई कि 
बे प्रश्नों का उत्तर हिन्दी या उदू में भी दे सकते हैं। यूनिवासटी शिक्षा पर भी 
काँप्रेत का ध्यान गया था | संयुक्तप्रान्त में एक कमीटी इस पर विचार करने 
के लिये बनाई गई थी । इन सुधारों के श्रतिरिक्त काँग्रेत का ध्यान बुनियादी 
शिक्षा की ओर दिलाया गया था | तब से यह नई येजजना कितने द्वी प्रान्तों 
में काम में लाई जा रही है। यदि इस येज़ना में सफलता मिली और 
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उपरोक्त सुधारों के। काय रूप में परिणत किया गया तो शिक्षा में एक महान 
क्रान्ति की सम्भावना है । 
ग्रभी तक शिक्षा की प्रगति का वह इतिहास वर्णन किया गया है जिततका 
सम्बन्ध एकमात्र सरकार से है, परन्तु इसके अलावा द्वमारे देश में अनेक 
सावजनिक संध्यायें शिक्ष। के प्रचार में लगी हैं | इनका प्रयत्न सरकार की 
योजनाओं से कम महत्व नहीं रखता | प्रारम्मिक, माध्यमिक तथा उच्च श्रेणी 
की शिक्षा का प्रबन्ध करने में इन संस्थाओ्रों ने सरकार को भी मात कर दिया 
हे। कुछ तो साम्प्रदायिक भावनाओं के कारण औ्रोर कुछ सेवा की लगन से 
आज कितनी ही शिक्षा-संत्यायें दरी-मरी दिखलाई पढ़ रही हैं । हज़ारों लड़के 
और लड़कियाँ इनमें शिक्षा प्राप्त करती हैं | श्राय समाज ने शिक्षा को फेताने 
में जो सफलता प्राप्त की दे उसका मुक़ाबिला किसी देश की सरकार भी नहीं 
कर सकती | शायद ही केई ज़िला या शहर बाकी हो जितमें डी० (० वी०७ 
स्कूल न हों | ठुसलमानों के प्रयक्ष से श्रलीगढ़ यूनिवर्धिटी की स्थापना हुई । 
ईसाई मिशनरियों के कितने ही स्कूल आज चल रहे हैं। सिख ओर हिन्दुश्रों 
की कितनी ही शिक्षा.संस्थायें काम कर रही हैं | पणिडत मदनमोंइन मालवीय 
के प्रयत्ञ से हिन्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई हे । इनके अतिरिक्त संध्कृत को 
हजारों पाठशालायें और मुसलमानों के मकृतब्र विद्यार्थियों के शिक्षा दे रहे 
हैँ। अनी तक शिक्षा का जो त्रिकास दमारे देश में हुश्रा दे, उसका संक्षिप्त 
इतिहास यहीं सामप्त किया जाता है। वत्तमान शिक्षा किन-किन श्रेणियों में 
विभाजित की गई है भोर उसका प्रबन्ध क्रिस प्रकार किया जाता हे। इसका 
बरणंन नीचे किया जाता है । 
ऊपर कहा गया है कि १९१६ ई० में शिक्षा का पूरा प्रश्नन्ध प्रान्तीय 
सरकारों को सोंव दिया गया प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डल में 
घतंमान शिक्षा मंत्री इसका प्रधान होता हे | इसका विभाग शिक्षा- 
शित्ञा- विभाग कहलाता है । यह मंत्री अपने कार्यों के लिये प्रान्त 
संगठन की घारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार द्वोता है। शिक्षा मन्त्री 
के नीचे प्रान्त में एक डाइरेक्टर होता है जिसे 'डरइरेक्टर 
आ।व पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' कद्दते हैं | इसका काय प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
कम चारियों की देख-रेख करना तथा शिक्षा-मन्त्री को उचित सलाहें देना 
है। प्रत्येक प्रान्त कुछ विभागों में बाँद दिया जाता है | दर विभाग का 
प्रधान इन्सपेक्टर कहलाता है । इसको सहायता के लिये ,अ्रसिस्टेंट इन्स- 
पेक्टर तथा डिप्टी इन्तपेक्टर होते हैं। प्रत्येक ज़िले में एक डिप्टी इन्सपेक्टर 
होता हे। उसके नीचे सब-ड्िप्टी इन्सपेक्ट्स होते हैं। यूरोपियन स्कूलों की 
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देख-रेख तथा संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये श्र॒लग इन्सपेक्टर 
होते हैं। जो संस्थाय किसी विशेष दस्तकारी अथवा कृषि आदि की शिक्षा 
देती है उसकी देख-रेख शिक्ञा-विभाग से शलग उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
विभागों द्वारा की जाती हे। सरकार शिक्षा-संध्थाड्रों को कई प्रकार से 


सहायता देती है | कुछु को तो वह स्त्रयं चलाती है ओर कुछ को इमदाद 
देती है । 


बतमान शिक्षा तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है :-प्रारम्भिक, 
माध्यमिक तथा यूनीवर्विटी । माध्यमिक शिक्षा का तातलय॑ दो प्रकार की 
संस्थाश्रों से है, द्विन्दी और अंगरेज़ी। मिडिल तक की शिक्षा को माध्यमिक 
शिक्षा कहते हैं। श्रगरेज़ी में हाई स्क्रूल तक की शिक्षा भी माध्यमिक्र शिक्षा 
कहलाती है | इन तीनों श्रेणियों का वशुन श्रलग-श्रलग किया जायेगा । 
हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा का प्रायः श्रभाव है । यदि जड़ ठीक कर 
दी जाय तो सरकार का बहुत-सा घन व्यथ न द्वोगा। 
प्ररम्भिक शिक्षा साथ ही प्रारम्तिक शिक्षा समाप्त करने के बाद लोग 
अपने अ्रध्ययन से कुछु लाभ भी उठा सकेगे। प्राइमरी 
शिक्षा का प्रतन्ध डिस्ट्रिक्ट तथा म्पूनिसिपल बोड करते हैं । कुछ तो श्रपनी 
श्राय से और कुछ प्रान्तीय सरकार की इमदाद से इनका ख़च चलता है। 
प्राइमरी शिक्षा कक्षा चार तक द्वोती है । १६११ ई० में लेजिघ्लेटिव कॉसिल 
में गोखले ने भाषण देते हुये कद्दा कि प्रारम्भिक शिक्षा अ्रनिवाय कर दी 
जाय। श्रनिवायं शिक्षा का विधान तभी सफल हो सकता है जब यह निःशुल्क 
करार दी जाय । पैसे की कमी के कारण सरकार ने इसे इन्कार कर दिया 
था। मदरास प्रान्त में ६ और १० वर्ष की झ्रायु तक कुछ विशेष जगहों में 
शिक्षा अनिवायं भौर निःशुल्क की गई है | संयुक्तप्ान्‍न्त और बम्बई में भी 
इसका तजुर्बा किया जा रद्दा है। कहीं-कह्ीीं पर यह नियम लड़के और 
लड़कियों के लिये एक सा बरत्तों जाता हे । 
प्रारम्भिक शिक्षा का निरीक्षण प्रान्तीय सरकार के कमंचारी करते हैं। 
प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा कोस की किताब श्रादि निश्चित की जाती हैं । 
कटद्दा जाता है कि प्रारम्मिक शिक्षा की बहुत-सी रक़म बेकार चली जाती दे । 
हिसाब लगाने से पता चला है कि केवल १५ फ्री सदी लड़के प्राश्मरी शिक्षा 
को समाप्त कर पाते हैं। श्र्थात्‌ ८४ प्रतिशत लड़कों पर जो रुपया ख़र्च 
किया जाता है वह बिल्कुल बेकार चला जाता हैे। कारण यह है कि 
प्रारम्भिक शिक्षा से कम दरजे पास करने पर विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं 
पहुँचता । यहाँ तक कि इसे समाप्त करने पर भी इतनी कुशलता नहीं आ्राती 
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कि विद्यार्थी अपने देनिक जीवन में कुछ सफलता प्राप्त कर सकें। इस 
शिक्षा का श्राधार कोई-प-कोई व्यवसाय द्ोना चाहिये। परन्तु श्रभी तक 
बच्चों को केवल किताबी ज्ञान कराया जाता है| बुनियादी शिक्षा में इस बात 
पर ज़ोर दिया गया है कि आरम्भ से ही बच्चों को हाथ के काम सिखाये 
जायें | प्रारम्भिक शिक्षा में कृषि एक अनिवाय विषय द्वोना चाहिये। इस 
कत्चा तक उन्हीं अ्रध्यापकों को नियुक्त करना चाहिये जो बालविशान से कुछ 
परिचित हों | लेकिन श्राज-कल ऐसा देखा जाता है कि कम-से-कम पैसे 
देकर श्रयोग्य श्रध्यापक प्रारम्भिक स्कूलों में रकखे जाते हैं। लोग यद्द भूल 
जाते हैं कि एक स्कूल खोलने के मानी एक जेल बन्द करना है। प्रारम्भिक 
शिक्षा लेने बाले विद्याथियों वी संख्या बृटिश भारत में १ करोड़ के लगभग 
है। १६३४ ई० में प्रारम्भिक स्कूलों की कुल संख्या २ लाख से कुछ ऊपर थी । 
माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार को है | ४ से ७ तक जो दिन्दी की श्रेणियाँ 
हैं वे माध्यमिक शिक्षा के अन्तगत गिनी जाती हैं। 
माध्यमिझ. इनका प्रबन्ध स्थानीय संध्यायें करती हैं। हाई स्कूल 
शिक्षा तक की शिक्षा को भो माध्यमिक्र शिक्षा कहते हैं। 
इनका प्रबन्ध विभिन्न प्रान्तों में ग्रलग-अलग तरीके पर 
किया जाता है। कुछ प्रान्तों में ये स्कूल यूनिवर्धिटियों के अ्रधिक्रार में रक्‍्खे 
गये हैं | कायकर्त्ताश्रों की नियुक्ति तथा इनका कोर्स आदि सब कुछ ये ही 
बनाती हैं। ऋुछ प्रान्तों में इनका प्रबन्ध एक बोड द्वारा किया जाता ह। 
संयुक्तप्रान्त में हवाई स्कूल तथा इन्टरमीजियट के लिये एक श्रलग बोड की 
स्थापना की गई है | यूनिवर्सिटियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये 
हाई स्कूल दो प्रकार के द्वोते हैं | कुछ को गवनमेंट स्वयं चलाती है श्र 
बाक़ी जनता द्वारा चलाए जाते हैं | परन्तु इनकी मंजूरी प्रान्तीय सरकार 
के शिक्षा-विभाग से लेनी पड़ती है | सरकार इन्हें कुछु इमदाद भी देती 
है । इन स्कलों का निरोक्षण इन्तपेक्टर तथा अ्रसिस्टेल्ट इन्प्रपेक्टर द्वारा 
जिया जाता है। कुछ द्वाई स्कूल उन्नति ।करते-करते इन्टरमीजियट कालेज 
भी हूं) सकते हैं | परन्तु इसकी मंजूरी बोड से लेनी पड़ती है। 
लगभग प्रत्येक ज़िले में एक गवनमेंट हाई स्कूल होता है। कहीं-कददीं 
पर इसे इन्टरमीजियट कालेज भी बना दिया गया है । माध्यमिक शिक्षा का 
माध्यम वर्नाक्यूलर है | इस शिक्षा के विषय में लोगों की श्रनेक रायें हैं। 
कुछ लोगों का कह्दना दे कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी द्ोोनी चाहिए. जो विद्यार्थी 
के अन्दर सभी व्यावहारिक बातें बैठ! दे । संतार के श्रन्य सभी देशों में 
इस श्रेणी तक के विद्यार्थी श्रपन्ने आपको पूर्ण समभते हैं । हमारे देश में 
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हाई स्कूल पास लड़कों को छीटी-छोटी बातों का भी ज्ञान नहीं कराया जाता | 
किताबी शान पर सबसे श्रधिक ज़ोर दिया जाता है। जब तक शिक्षा का 
माध्यम श्रंगरेज़ी था इन स्कूलों से निकले हुये विद्यार्यों भाप्तीय वातावरण 
के सवंधा श्रयोग्य होते थे। परन्तु इधर थोड़े दिनों से कुछु सुधार के कारण 
इसमें थोड़ी उन्नति दिखाई पड़ती है। फिर भी इसका स्वरूप सन्‍्तोष जनक नहीं 
कहा जा सकता | माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ करने वाले ७५४ प्रतिशत वितद्यार्थो 
इसी श्रेणी तक चल पाते हैं । इतनी बढ़ी तायदाद को देखते हुये यद्द नितान्त 
आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा बहुत ही सुलझी हुई होनी चाहिए । इसके 
बाद दी देश के भ्रधिकतर नव्युवअक श्पने जीवन में प्रवेश करते हैं। सुधार 
की जितनी श्रावश्यकता यूनिवर्सियी-शिक्षा में है उससे कट्दीं अधिक 
आवश्यकता माध्यमिक शिक्षा के सुधार की है । 
शिक्षा की सबते ऊँची चोटी यूनिवर्ठिटी कहलाती है। इस समय समूचे 
हिन्दोस्तान में कुल श८ यूनिवर्सिटियाँ हैं। इनमें दो 
यूनिव्लिटो- देशी रियासतों में और एक बर्मा में दै। श्र्थात्‌ बृटिश 
शिक्षा भारत में केवल १५ यूनिवसिटियाँ हैं। पाठकगण यह 
भी याद रक्‍खे कि समूचे जापान में जिसकी जनसंख्या 
बंगाल से कुछ दी अधिक है, ४६ यूनिवर्सिटियों हैं । केवल टोकियो शहर में 
१८ यूनित्र्तिटियाँ हैं | १८६४७ ई० में पहले-पहल कलकत्ता, मद्रात्त और 
बम्बई में ३ यूनिव्र्सि ठेयाँ बनाई गई | इसके बाद १८रर में पंजाब यूनिव- 
सिटी, १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, १६१६ में बनारस तथा मेघूर 
यूनिवर्सिटी, १६१७ में पटना यूनिवर्सिटी, १६१८ में उस्मानिया यूनित्र्सिंटी, 
१६२० में रंगून, अलीगढ़ और लखनऊ यूनित्रतिटी, १६२१ में ढाका 
यूनिवर्तिटी, १६२२ में दिल्लों यूनिवर्तिटी, श्&९३ में नागपुर यूनिवर्धिंदी, 
१६२६ में आ्रान्ध् यूनिवर्सिटी, १६४२७ में आगरा यूनिवर्तिटी और १६२६ 
में अनामलो यूनिवर्सिटी को नींव पड़ी | 
यूनिवर्सिटियाँ अपने प्रशन्ध के लिए सभी प्रकार से स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक 
यूनिवर्िटी का प्रधान चान्तघलर कहलाता है। यह आमतौर से सूबे का 
गवनर होता है। इसके नीचे वाहसचान्तलर होता है। यह पदाधिकारी 
यूनिवर्शियी की कायकारिणी द्वारा चुना जाता है। सारा प्रबन्ध सिनेट द्वारा 
किया जाता है। ये यूनिवर्सिटियाँ दो प्रकार की होती हैं। कुछ तो केवल 
परीक्षाय लेती हैं | उनमें पढाई नहीं होती | बाक़ी यूनीवसिटियाँ पढ़ाई का 
भी प्रबन्ध करती हैं | कुछ वर्षो' से यूनिवर्सिटी-शिक्षा विलातिता की एक 
कुनी समभो जाने लगी है | जियके पास पैसे हैं वे अपना समय व्यतीत 
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करने के लिये वर्षों उसमें पड़े रहते हैं | विद्यार्थी ओर अध्यापक पढ़ने-पढ़ाने 
पर उतना ध्यान नहीं देते जितना टाई और बूट पर। ऊँची शिक्षा का 
उद्देश्य जहाँ सरलता ओर चरित्र सांठन ठहराया गया था वहीं श्राज 
विलासिता की सारी सामग्रियां इकट्रो हो गई हैं । साथ वातावरण नौकरियों 
की चर्चा से श्रोत-प्रोत रहता हे | सबकी इच्छा सरकारी विभाग में कोई-न- 
कोई पद प्राप्त करने की रहती है । 
प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा के अतिरिक्त विद्यार्थियों 
को कुछु दस्तकारो आदि के काम छिखलाने के लिये 
ध्रोध्यागिक भी स्कूल खोले गये हैं | कृषि की शिक्षा देने के लिये 
शित्ता सभी प्रान्तों में स्कूल तथा कालेज स्थापित किये गये 
हैं| अन्धों, गंगों श्रोर बदरों के लिये भी स्कलों का 
प्रन्‍न्ध किया गया है। बड़े-बड़े शहरों में संगीतालय खोले गये हैं। ढाक्टरी, 
इंजिनियरिंग तथा जड्भल विभाग की शिक्षः देने के लिये अलग स्कूल भर 
कालेज खोले गये हैं ; दवाई जह्वाज़ तथा मशोनों की विशेष जानकारी के 
लिये श्रभी द्वाल में प्रशन्ध हिया गया दै | हमारे देश में श्रोद्योगिक शिक्षा 
की जितनी आवश्यकता है उनके सामने इन स्कूलों तथा कालेजों को संख्या 
कोई महत्त्व नहीं रखती । इन कालेजों से निकले हुए विद्यार्थी नोकरी के 
अतिरिऊ दस्तकारी श्रादि के कामों से परहेज़ करते हैं । 
कुछ भारतीय विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हं। 
१६३० ३१ में उनकी संख्या २१०६ थी। परन्तु 
पिदेशों में १६३२-२३ में वह घट कर १६०० के लगभग हो 
भारतीय गई। शिक्षा ग्रदण करने के लिये विदेशों में जाना 
विद्यार्थी. कोई बुरा नहीं है परन्तु जिस उदृेश्य से भारतीय विद्यार्थी 
विदेशों में जाते हैं वह एक-मात्र नोकरी है। अधिकतर 
विद्य थी इंगलेंड में जाते हैं | कह्टा जाता है कि विदेशों में शिक्षा ग्रदण 
करने वाले विद्यार्थियों में भारतीय विद्यार्थी सबसे अधिक पाये जाते हैं। 
इनका उद्देश्य यह द्वोता हे कि वे इंगलंड से कोई सनद लेकर जल्‍्दी-से- 
जल्‍दी अपने देश को लौटथें श्रोर किसी सरकारी मुदहकमें में नौकरी करं। 
१५०० से अधिक विद्यार्थी इंगलेंढ में अध्ययन करते हैं। यदि प्रत्येक 
विद्यार्थी का ख़्च २५०० रुपये साल रख लिया जाय तो ६८ लाख के लगभग 
रकम प्रति वर्ष इन पर ख़च की जाती है | हम यह न समझ बैठे कि प्रपने 
विषयों में विशेष अध्ययन करने के लिये ये विद्यार्थों विदेशों में जाने का 
कष्ट करते हैं | जिन विषयों का प्रबन्ध हमारे देश में हो सकता है उन्हें भी 
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वे विदेशों में जाकर सीखते हैं| यदि इनके साथ विदेशियों का व्यवह्वार श्रच्छा 
होता तो भी ग़नीमत थी परन्तु विदेशों की कितनी दही शिक्षा संध्थायें इन्हें 
प्रवेश तक की आशा नहीं देतीं | उनमें रूत, रंग तथ। जाति का भेद-भाव 
किया जाता है। भारतीय विद्यार्थी जिन दर्जों को यहाँ से पास करके इंगलेंड 
में जाते हैं उन्हीं में उनका प्रवेश किया जाता है कुछ वर्षा से विदेशों में 
जाने की प्रथा कम हो चली है । यद्द भी हमारे देश का एक सोमाग्य दे । 


अंगरेज़ी शिज्ञा की बेकारी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेताश्रों का 
ध्यान शिक्षा-सुधार की श्रोर श्राकषिंत हुश्रा। लोगों 
धुनियादी शिक्ता को यह मालूम पड़ने लगा कि शिक्षित लोगों की संख्या 
आवश्यकता से अ्रधिक द्वो गई है। परन्तु दूसरी शोर 
जब अशिक्षितों की संझपा पर ध्यान दिया गया तो पता चला कि ६० 
प्रतिशत श्रादमी श्रशिन्षित हैँ | केवल २३६ प्रतिशत शआ्ादमी अ्र॑ंगरेज़ी पढ़ 
सकते हैं | यह बात लोगों को श्रौर भी खटकने लगी कि पढ़े-लिखे लोगों 
की संख्या दाल में नमक के बराबर होते हुये भी शिक्षित लोगों में इतनी 
बेकारी क्‍यों कर है। श्रन्त में यह बात निश्चित ठहराई गई कि जो शिक्षा 
हमारे देरावासियों को दो जा रही है उसकी हमें कृतई ज़रूरत नहीं है। वह 
दमें गुलाम श्रौर श्रकमंर्प बनाती है | ज़ाकिर हुसेन की श्रध्यक्षता में एक 
कमीटी इस पर विचार करने के लिये बनाई गई | इसकी रिपोट में यह बात 
ज़ाहिर की गई कि दमारी शिक्षा में उद्योग-घन्धों का कोई स्थान नहीं दहे। 
सिद्धान्त की बढ़ी-बढड़ी बातें पढ़ कर लड़कों के दिमाग़ तो बढ़ जाते हैं, 
परन्तु उनके मस्ति५क से क्रियात्मक शक्ति निकल जाती है। द्वाथ श्रोर पैर 
दोनों से वे बेकार हो जाते हूँ। भ्रतएव कमीटी ने बुनियादी शिक्षा को 
प्रारम्भ करने की सिफ़ारिश की | 


बुनियादी शिक्षा का तात्य व्यावद्वारिक ज्ञान से है। दमें जितनी 
ग्रवश्यकता अपने दिम;ग़ को बढ़ाने की है उससे बढ़कर श्रावश्यकता श्रपने 
रोटी और कपड़े की है| वद शिक्षा बेकार है जो हमारी साधारण आवश्यकता 
की भी पूत नहीं कर सकतो | बुनियादी शिक्तु। में शरीर के सम्पूर्ण श्रवयवों 
की उन्नति पर ज़ोर दिया गया है | इसका तात्पय यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी 
को शरीर और दिमाग़ दोनों से काम लेना चाहिए । जब इम ४ घंटे श्रपने 
दिमाग़ से काम लेते हूँ तो कम-से-कम ४ घंटे हमें शारोरिक परिश्रम भी 
करना चाहिये। प्रत्येक विषय का शान किसी व्यवसाय द्वारा कराना चादिए। 
शिक्षा स्वावलम्पी द्ोनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी 


शिक्षा ३६.९ 
अपने पेर पर खड़ा हो सकता है | सारांश यद्द दै कि उस शान से हमें कोई 
लाभ नहीं जिसे हम कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकते । बुनियादी शिक्षा 
का तजुरबा किया जा रह्दा दे । कांग्रेत सरकारों ने इसकी सफज्ञता पर काफ़ी 
ज़ोर दिया था और आ्राज भी यद्द योजना कार्यान्व्रित की जा रद्दी है। भविष्य 
में इसे कद्दाँ तक सफलता प्राप्त होगी यह हम नहीं कह सकते। 


दमारे देश में स्री-शिक्षा का कभी भी अभाव नहीं रहा है। इतना 
ज़हर है कि उनकी शिक्षा पुदषों से भिन्न रही है। 
सत्री-शित्ञा इधर कुडु वर्षों से स्त्रियाँ मो कालेजों श्रीर यूनित्रसिटियों 
में जाने लगी हैं और उनकी संख्या काफ़ो बढ़ रही है। 
बड़े-बड़े शहरों में महिला-विद्यापीठ, सेवा-सदन, शिल्य-भत्रन श्रादि खोले 
गये हैं। अ्रखिल भारतीय मद्दिला-शिक्षा परिषद्‌ स््रो-शिक्षा के ज्षेत्र में 
सराहनीय काय कर रही है ? हिस्ट्रगट ओर म्यूनिसिपल बोड भी लड़कियों 
की शिक्षा पर ज़ोर देने लगे हैं। श्राय तमाज ने स्त्रियों की शिक्षा के लिये 
कन्या-गुरुकुल श्रादि स्था पत किया है। इतना प्रयतज्ञष करने पर भी श्रभी तक 
ज्लियाँ केवल दो प्रतिशत पढ़ी-लिखी हैं | कुड्जु तो पर्दे के कारण और कुछ 
घनाभाव से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती | इसमें कोई सन्देह नहीं कि ख्रियों 
की शिक्षा पुरुषों से कहीं आवश्यक दे, परन्तु दोनों की शिक्षा में अन्तर 
होना चाहिये | दोनों की आ्रावश्यक्रतायं श्रलग-अलग हैं। समाज के दोनों 
दो अंग हैं। एक का क्षेत्र लड़ाई का मैदान दे श्रोर दूसरे का कुंदुम्प को 
सुखमय बनाना | इसलिये दोनों की एक प्रकार की शिक्षा से समात्र को 
द्वानि के बदले कोई लाभ नहीं दो सकता। पअ्रंगरेज़ी शिक्षा के प्रचार से 
हमारे घरों की नींव कमज़ोर दोती जा रही है यह सभी महसूत करते हैं। 
ज्यों की शिक्षा का सम्बन्ध गर-प्रबन्ध ओर पुत्र-पालन से होना चाहिये। 
कोरा किताबी शान उन्हें पुरुषों से श्रधिक द्वानि पहुँचायेगा। पाश्चात्य 
सभ्यता की नक़ृन्ञ से हमें काफ़ो नुकृतान उठाने पड़े हैं। शिक्षा हमारे जीवन 
का श्राधार हे। इसके 6भी पाये श्रपनी भोगोलिक तथा सामाजिक 
आवश्यकताओं पर टिकने चाहिये | हमारी मोजूदा श्रावश्यकता उद्यमी और 
कायशील बनने की है | अगरेज़ी शिक्षा दम काहिल औ्रौर निष्किय बनाती 
है| यदि तमाज का एक अंग इसे पूरी तरह अपना ले तो दमारी उंसुकृति 
का लेशमात्र भी बाक़ी नहीं रह सकता | ज्रियाँ इस गुर को समभने की 
कोशिश करें । 


वतमान शिक्वा-प्रणाली केवल दिमाग्री है । शरोौर को खोकर मस्तिष्क 
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को बढ़ाया जाता है। इसमें पहिला सुधार यह द्वीना 
शित्षा में चादिये कि शारीरिक परिश्रम को स्थान दिया जाय। 
खुधार की इससे कार्य का महत्व बढ़ेगा और बेकारी भी दुर 
झावश्यकता दहोगी। उद्योग-घंधों से सम्बन्ध रखने वाले तरह-तरह 
के स्कूल और कालेज खोले जायें। इनमें विद्या्थियों 
को ऐशी व्यावद्यारिक शिक्षा दी जाय जिसके द्वारा वे अपनी रोज़ी श्रासानी से 
कमा सके | ऊँची शिक्षा पर जो रकम ख़च की जा रही दे उसे कम किया 
जाय । वह धन गाँवों में छोटे-मोटे कातेबार की बृद्धि में लगाया जाय। 
जितनी शिक्षा-संस्थायें श्राज शहरों में खुली हुई हैं उनसे रुग्ये और समय 
की द्वानि के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं दोता | शिक्षा-विभाग को चाहिये कि 
अधिकतर स्कूल गाँवों में खोले और कृषि उनमें एक अनिवाय विपय 
हो | सरकार हाथ के कार्मो का मूल्य उतना ही समझे जितना दिमागी कामों 
का । हमारे सम्राज में यद्द कमी हे कि एक हाई स्कूल पास कल १०० रुपये 
मासिक पाये ओर दिन मर दौइने वाले चपरासी को भर पेट भोजन भी न 
मिले । यदि शिक्षा में परिश्रम को स्थान दिया जाय तो यहद्द श्रन्तर नहीं 
रद्द सकता | 
शिद्वा लोगों की भरावश्यक्रतानुसार मिलनी चाहिये। वर्तमान परिस्थिति 
को देखते हुये ' शिक्षा शान के लिये ' वाला ठिद्धान्त नहीं चल सकता। 
शिक्षित वग की भयंकर बेकारी इत बात का एलान कर रही है कि शिक्षा 
में एक महान्‌ क्रान्ति की श्रावश्यकता है | प्रान्तीय सरकारों को जनता की 
आवश्यकताय॑ जाननी चाहिये और उनकी संतान को वही शिक्षा देनी 
चादिये जो उन्हें मौजूदा संकट से निकाल सके | किसी भी विद्यार्थी को तब 
तक सनद न दो जाय जब तक उसे कम-से-कम एक दस्तकारी का पूरा 
शान न हो। खूत कातने से लेकर महल बनाने तक का काम उसे तिखाया 
जा सकता है | लेकिन ये तमाम सुधार एक से नहीं होने चाहिये। लड़के 
और लड़कियों की शिक्षा के पाव्यक्रम अलग-अलग हों | दोनों को दो प्रकार 
की शिक्षा दी जाय | प्रचलित विषयों का साधारण शान दोनों को कराया 
जाय, परन्तु इनकी श्रावश्यकताश्रों और ज़िम्मेवारियों को देखते हुये इनके 
स्कूल एक दूसरे से अलग द्वों श्रोर उनमें भारतीय बातावरण की पुट हो । 
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अपने कतंव्यों की पूर्ति के लिये सरकार को प्रजा से घन बयूल करना 
पड़ता है | परन्तु ये सारे कतंव्य प्रजा के ही प्रति होते 
सरकार की हें। जो सरफार अ्रपनी प्रजा का धन व्यथ ख़र्च करती 
झाधथिक है, अथवा निष्प्रयोजन विदेशों में मेत्र देती है, वह 
धआावश्यकताये अ्रपने कतंव्यों को पूरा नदीं करती। साबंजनिक कामों 
को एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सरकार की स्थापना 
इसोलिये की गई है कि वह व्यक्तिगत चिन्ता से ऊपर सम्पूर्ण सम्राज की 
भलाई सोचे | दर आ्रादमी स्कूल श्रोर कालेज नहीं खोल सकता और न 
१०-२० आदमी रेल और तार का संगठन कर सकते हैं | दो-चार गाँव पूरे 
राष्ट्र की रक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते | इस तरद्द के कार्मों को सरकार कर 
सकती है। उसकी शक्ति अ्रनन्त है। यद्यपि यह शक्ति उप्ते जनता से दी 
मिली है, लेकिन वद्द इसे वारिस नहीं ले तकती | समाज में हम जिन-जिन 
चीज़ों से लाभ उठाते हैँ उन पर करोड़ों रुपये ग्च किये गये हैं । इस घन का 
कुछ अंश इमारी जेप से भो लगा हुआ है | तभी अपना अ्रधिक्षार समझे कर 
हम उन्हें श्रगनी चीज़ तमभते हैं। अगर इन चीज़ों पर नज़र डाली जाय 
तो पता चलेगा कि इन्हें बनाने तथा इनकी रक्षा के लिये जितने रुपये कौ 
ज़रूरत है उसका दम अनुमान भी नहीं कर सकते | पुलीस, श्रस्पताल, रेल, 
तार, डाक, सड़क , पुल, जद्राज़, रक्षा इत्यादि इत्यादि मर्दों में जो रुपये 
लगाये जा रहे हैं उनक्री उपयोगिता हमारे लिये कम नहीं हे। इन्हीं को 
संभालने के लिये सरकार को घन की आवश्यकता पड़ती है| उसे तरह-तरह 
के टेक्स लगाने पढ़ते हैं । 
इस रकम को वसूल करने के लिये सरकार को कुछु नियमों की आवश्य- 
कता पड़ती है| वह जिससे जितना रुपये चाहे वसूज्ञ नहीं कर सकती। प्रजा 
की देसियत के अनुसार ही वह टेक्स ले सकती दहै। भेजन और वद्र के 
अतिरिक्त जो रकम प्रजा के पास बच जाती है उतका कुछ श्रंभथ सरकार लेती 
है। यह कर प्रत्यक्ष श्रोर श्रप्रत्यक्ष दोनों तरीक़ों से लिया जाता है। सरकार 
को इस बात का भो ध्यान रखता पड़ता है हि गृतीत्रों पर टेक्प का भार कम- 
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से-कम पड़े | जो रक़म प्रजा से वसून की जाती है उसके उचित ख़च का 
भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि १० रुयये वसून करने में १५७ झुपये का 
ख़् पढ़ता है तो सरकार हस तरह की बेउकूफ़ी नहीं कर सकती। उसकी 
अवश्यकताय प्रजा को इच्छानुतार बढ़ती हैं । जब धन की ज़रूरत अ्रधिक 
होती दे तो वह प्रजा की श्रामदनी को बढ़ाने का प्रयत्ञ करती है। इससे प्रत्ा 
की भज्ञाई के साथ साथ सरकार को भी टैक्स वसूल करने में आतानी पड़ती 
है।जित राज्य में प्रजा की माली हालत अच्छी होती है वहाँ की सरकार 
भी घनी समझी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर वह अधिक-से-अ्रघक घन 
इकट्ठा कर सकती है । जिस प्रद्नार माली बगीचे से फूलों को चुन लेता है 
शोर फिर पानी देकर उसे हरा भरा रखता है, उसी तरह सरकार श्रपनी प्रजा 
को सुखी श्रोर सम्पन्न बना कर उसकी आय का थोड़ा-त। अंश ले लेवे | 


हिन्दोस्तान की विकट ग्रथबी को देखते हुये यद्द बात समझ में नहीं 
आती कि किस प्रकार यहाँ की सरकार प्रजा का पेट 

भारत सरकार काटकर टेक्स वसूल कग्ती दहै। लाखों श्रादमियों को 
छोर भर पेट भेाजन तक मुयस्सर नहीं होता। सुप्रत्िद्ध 
भारतीय प्रज्ञा इतिहास लेखक सर विलियम हंटर लिखता है, “ चार 
करोड़ हिन्दोस्तानी अपर्याप्त माजन पर अपने दिन काटते 

हैं।” सर चाल्स इलियट का श्रनुमान है कि “ किसान वर में से आधे 
किसानों की भूख वर्ष के आरम्भ से लेकर अन्त तक कभी भी पेट भर भे।त्न 
करके शान्त नहीं हुई।?# १८६१ की मनुष्य-गणना की रिपोट में यह बात 
दज है कि “ यह निश्चित प्रतीत द्ोता है कि कृरेब-क़रीब ७ करोड़ भरतवासी 
यह भो नहीं जानते कि दो बार भोजन किसे कहते हैं।” हिन्दोस्तान के 
कृतीच १० करोड़ श्रादमो १८ बिस्त्रे ज़मीन जेतकर अपना दिन काटठते हैं। 
रैबज़े मेऋडहानल श्रगनी “ हिन्दोस्तान की जाग्ति ? नामक पुछ्तक में लिखते 
हैं, “ ५ करोड़ कुठम्ब ( श्र्थात्‌ २५ करोड़ मनुष्य ) साढ़े तीन शझ्ाने को 
आय पर अपना गुज़ारा करते हैं। ” इस तरह के उद्धरणों से हमारा इतिहात 
भरा पढ़ा है। इतने पर भी सरकार इन ग्ररीबों से टेक्त वसूल करने में 
कोई कसर बाक़ी नद्दीं रखती | टैक्स वसूल करना सरकार का क़ज़ है, लेकिन 
जिसके पास खाने और शरीर ढकने तक का ठिकाना नहीं वह टैक्स कैसे 
दे सकता है। यदि भारत-सरकार अयनी ज़िम्मेवारी को मह्धूस करती, और 


"्यहाइमपााााम०म 
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सरकारी आय-व्यय ३६५ 


भारतीय प्रजा की लम्पी रक्ृम वद विरदेशें में न भेजती, तो इस भयंकर 
दरिद्रता का मुक़ाबिला न करना पड़ता । 
श्ट्प८ ई० तक बृटिश सरकार की नीति सभी त्षेत्रों में शक्ति-संचय की 
थी | आर्थिक मामलों में भी भरत-सरकार को सभी 
व ठउेश सरकार श्रधिकार दिये गये थे। प्रान्तीय सरकारों के क्रिसी 
की टैक्स: भी प्रकार का टैक्त लगाने अथवा उसे ख़च करने का 
सम्बन्धी नीति श्रधिकार न था। वे केन्द्रीय सरकार की एजेन्ट मात्र 
का इतिहास थीं। उसकी गश्राज्ञानुमार वे टैक्स वसूल करके उसे भेन्र 
देतीं और अपने ख़् के लिये वेन्द्रीय सरकार की 
इमदाद पर निभर रहती थीं । जान स्ट्रेची लिखता है, “ यदि प्रान्तीय सरकार 
को कोई सड़क बनवाने के लिये २० पॉंड की भी ज़रूरत पड़ती “*“*तो 
उसे केन्द्रीय सरकार से इसकी श्राशा लेनी पड़ती थी। ? * प्रान्तीय सरकारों 
के उनकी आवश्यकतानुसार प्रतिवष केन्द्रीय सरकार एक बँघी हुई रकम 
देती थी। उसी में इन्हे अपना ख़्च चलाना पड़ता था। यद्द रकम घटती- 
बढ़ती रहती थी और सभी दृश्यों से अपर्यात थी । पेन्द्रीय सरकार में जिसकी 
जितनी पहुँच थी वह उतनी रकम मंजूर करा लेती, बाक़ी प्रान्तीय सरकारों 
को सब करना पडता था। उन्हें टैक्प की वसूनी में कोई दिलचस्पी न थी 
ओर न ख़च में दी मितव्ययी बनने का ध्यान था| जब इन दोनों से उन्हें 
कोई फ़ायदा न था तो वे अनायास कष्ट क्‍यों करतीं। इस उदासीनता से 
प्रान्तीय प्रजा को सरासर नुकसान डुब्ा | सरकार पैसे की कमी के कारण 
उनकी भलाई की परवाह नहीं कर सकती थी | 


१४ दिसम्बर सन्‌ १८६० को लाड मेयो की सरकार द्वारा एक घोषणा- 
पत्र निकाला गया । इसके अनुसार ख़च के कुछ ज़रिये प्रान्तीय सरकारों को 
चन्द शर्तों के साथ हौंस दिये गये | झाथक विषयों में शक्ते वितरण का 
यह पहला कदम था| अरब तक प्रान्तीय सरकारों को एक पाई भी ख़्च 
करने का अधिकार न या | परस्तु लड़ मेयो की कृपा से उन्हें यह अधितर 
मिला कि पुलस, शिक्षा, सडकें, रजिस्ट्रो, जेन्न, श्रस्पताल आ्रादि के ख़ब वे 
स्व्रयं करे । इनके ख़च के लिये केन्द्रोय सरकार रुपये देती थी, परन्तु यदि 
कमी मदसूस होती तो स्थानीय करों से वे इसकी पूर्ति कर सकती थीं। १८७७ 
ई७ में लाड लिटन के ज़माने में शक्त-वितरण का दूसरा क़ृदम उठाया 


# छावाब ॥ 8 बवीगा।डछा।णा बावे ज्ञाठ्रा'ए88. ( पधांत्व 
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३६६ अ्राधुनिक भारतीय शासन 


गया। केन्द्रीय सरकार की इमदाद के अ्रतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों को कुछ 
ओर भी विषय दे दिये गये | सरकारी श्रामइनी के कुछ ज़रिये ३ भागों में 
बाँट दिये गये ;-- 


१--देन्द्रीय विषय 

२-प्रान्तीय 

३--सम्मिलित !” 

इनका तात्यय यह था कि केन्द्र य विषयों की श्रामदनी और उनका ज़च 
केन्द्रीय सरकार के हाथ में रकुखा गया, प्रान्तीय विषयों को ज़िम्मेवारी प्रार््त य 
सरकार को दी गई | इनके अतिरिक्त सम्मिलित विषयों की आ्रामदनी दोनों 
सरकारों में विभाज्ञित कर दो जाती थी | श्रफ़ीम, नमक, तार और डाक, 
देशी रियासतों से कर, तथा रेलवे इत्पादि--इनकी आमदनी केन्द्रीय सरकार 
के हाथों में रकखी गई। शेष विभागों की आ्रामदनी प्रान्तीय सरकार 
को दी गई | मूमिकर तथा इनकम टेक्‍्स को आमदनी दोनों सरकरों में 
बाँट दी जाती थी | इन रुपयो को रूच करने के लिये प्राग्तीय सरकारों को 
वेन्द्रीय सरकार से कुछ रलाहें लेनी पडती थीं। उन्हें कज़ लेने का अधिकार 
नथा और न वे कोई नया कर लगा सकती थीं | यह प्रबन्ध केवल ४ वर्ष 
के लिये किया गया | दर पांचवे वर्ष फिर इसे नया करना पडता था। १८८२ 
ई० में लाड रिपन के प्रबन्ध के श्नुमार केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों 
की इमदाद बन्द कर दी गई | उपरोक्त तीन प्रश्मार के विषयों का बटवारा 
फिर नये सिरे से किया गया | १६०४ ई० में लाड कज़न ने इस प्रबन्ध को 
अधत्थायो कृरार दिया । इर पाँचवें साल इसे नया करने की ज़रूरत जाती 
रही | किसी श्रसाधारण परिस्थिति के कारण इसमें तबदीली की जा सकती 
थी। केन्द्रोय सरकार की हमदाद को फिर से जारी किया गया | १३०८ ई० 
में हत पर विवा९ करने के लिये एक कमीशन निर्धारित किया गया, परन्तु 
उसने किसी प्रकार के परिवतन की सलाइ न दी । 


१६११ ई७ में लाइ हाडिज ने उपरोक्त प्रबन्ध को स्थायी करार दिया। 
अर्थात्‌ १६१६ के शासन-छुधार तक सरकारी आ्रामदनी और ख़च तीन 
भागों में बेटे हुये थे । चुंगी, नमक, श्रफ्रीम, रेलवे, तार और डाक, टकसाल 
ओर देशी रियासतों के कर--इनकी श्रामदनी केन्‍्द्रोय सरकार छेती थी। 
रजिस्ट्री, पुत्तीत, शिक्षा, कानून और न्याय, अ्रस्यताल तथा छोटी-छोटी 
तिंचाई के काम इत्यादि--इनका प्रगनन्ध प्रान्तीय सरकारों के दिया गया 
था | इन मदों की आमदनी और ख़च प्रान्तीय सरकारें स्वयं करती थों। 


सरकारी श्री य-ढ्येये ३९७ 


भूमिकर, इनकम टैक्स, श्रावकारी-कर, इनकी श्रामदनी दोनों में बॉट दी 
जाती थी। 


१६१६ के शातन-सुधार में सरकारी श्राय-ब्यय के प्रबन्ध में श्रनेक 
परिवतंन किये गये | एक ज़िम्मेवःर शासन की स्थापना 
१३४१६ का के लिये यद्द ग्रावश्यक था कि हिन्दोस्तानियों को आर्थिक 
शासन-खुबार क्षेत्र में कुछ ओर अधिकार दिये जायें । माल्टेग्यू 
झोर सरकारी चेम्सफ़ोई ने इस बात की सिक्रारिश की थी कि प्रान्तीय 
धाय-यय स्वराज्य की पहली शत आथिक ज़िम्मेवारी है। इसका 
तात्पयं यदद था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को टेबस 
सम्बन्धी और भी ज़रिये दे दे श्रौर उन्हें ख़च करने की पूरी श्राज़ादोी भी दे 
दी जाय | जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सावजनिक भलाई के कामों 
में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। स्थानीय संस्थायें पहले से ही इस बात के 
लिये बदनाम थीं कि वे अ्रपने ज्ञेत्र में कोई नई योजना कार्यानिित नहीं 
करतीं | राष्ट्रीय उत्थान के साथ-साथ लोगों की आावश्यकताये श्रोर माँग बढ़ 
रही थीं | इधर प्रान्तीय सरकारों के हाथ बंधे हुये थे। न तो उनके पास 
पैसे के साधन थे और न उन्हें कज़े लेने का भ्रचिकार था। वे सभी प्रकार से 
अ्रकम एय थीं और स्थानीय जनता की टीका-टिप्पणियों के चुपचाव सुनती 
रहती थीं। शासन सुधार के समय इन बातों पर विचार किया गया। 
सम्मिलित श्राय के मद तोड़ दिये गये | केन्द्रीय शोर प्रान्तीय सरकारों के 
श्रामदनी के स्त्रतन्त्र जरये अलग-अलग बाँट दिये गये। प्रान्तीय सरकारों 
के। इस बात का अवसर दिया गया कि वे श्रपने क्षेत्र में नयेनये कार्य करे 
श्रीर प्रजा की माँगों की पूति करें। 


शासन के कार्या न्वत हुये अ्रभी दो बष भी व्यतीत न हुये थे कि केन्द्रीय 

सरकार की श्रार्थिक स्थित डाँवाडोल द्वोने लगी। 

मेस्टन झधघाई १६२०२६ के बजट में उसे ६८३ लाख रुपये को 

कमी महसूस हुई | इसे पूरा करने को चिन्ता सरकार 

के। ज़रूरी थी। १६२० ई० में लाड मेध्टन की श्रध्यक्षता में एक 

कमीटी इतकी जाँच के लिये बनाई गई। कमी्टी ने जो फ़ेकला किया, उसे 

मेस्टन अवार्ड ( ८६(णा 2एथप ) कद्दते हैं। इसके शनुसार यह 

निश्चित किया गया कि बिहार ओर उड़ीसा प्रान्त के छोड़कर शेष प्रान्तों 

से यह कमी पूरी की जाय । १६२१ १२ में निम्न लखत रक्षम प्राम्तों से ली 
8. | 
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प्रान्त पेन्द्रीय सरकार के दी गई रकम 
( लाख को संख्या में ) 

१--मदरास कद रे ३४८ 

२--ब म्बई मर न ५६ 

३ - बंगाल कप डे दर. 

४--सें युक्त प्रान्त सर ३22 २४० 

५---पंजाब क थे १७४९ 

६-- ब्रद्या न पे ६४ 
७--मध्यप्रान्त ओर बरार कर २२ 

८४--श्रासाम कि हक १५४ 


कुल जोड ६८३ लाख रुपया 


बिहार और उड़ीसा के इसलिये छोड दिया गया था कि उसकी श्रारथिक 
स्थिति स्वयं श्रच्छी न थी। इसीलिये श्रन्य प्रान्तों से ६८६ लाख की कमी 
पूरी की गई | पहची किश्त देने के बाद बंगाल धान्‍त की सरकार ने इस 
बात की मजबूरी जाहिर की कि वद्द एक पैसा भी देने - क्षमता नहीं रखती । 
भ्रन्‍्त में केन्द्रोय सरकार ने यह फ़ेधला किया कि १६२२-२३ से बंगाल प्रांत- 
से ६ वष तक केई किश्त न ली ज.येगी | मे€टन कमीटी ने यह भी तिफ़ा- 
रिश की थी कि केन्द्रय सरकार श्राथि६्र मामले में जल्दो से जद्ददी ध्वतन्त्र 
हो जाय श्रोर प्रान्तों पर निर्भर न करे । प्रान्तीय घारा-सभाश्रों को नये टेक्त 
लगाने का अ्रधिकार दे दिया गया | कुछ शर्ता' के साथ उन्हें कज़ लेने को 
भी इजाज़त दे दी गई। केन्द्रीय सरकार का दबाव बहुत कुछु कम कर दिया 
गया। मेस्टन अवाड से केई भी प्रान्त सन्तुष्ट न था। उसे वेन्द्रीयः सरकार 
के। जो एक लम्बी रक़ृम दर साल देनी पड़ती वद्द उनकी आाथिक नींव के 
कमज़ोर कर देती थी | 


मेध्टन अवाड से किसी को भी लाभ न हुआ।। प्रान्तों के असन्तोष के 
साथ साथ केन्द्रीय सरकार की भी माली द्वालत बिगड़ती गई। चारों ओरोर से 
इस बात की माँगें पेश की जाने लगीं कि प्रान्तों की किश्त बन्द कर दी जाय । 
१६२६ ई० के लगभग केन्द्रीय सरकार के बजट में कुछ बचत हुई और अ्रन्त 
में १६२७-२८ ई* में प्रान्तों की किश्त बिलकुल बन्द कर दी गई। नये 
टेक्स लगाकर केन्द्रीय सरकार ने श्रपनी कमी पूरी की | प्रान्तों को भी किश्त 
बन्द हो जाने से कुछ राहत मिली | लेकिन जमेनी की बड़ी लड़ाई का असर 
१६२८ के बाद मालूम पढ़ने लगा । एक तरफ़ लोगों की आवश्यड्त।यें 


सरकारी श्राय-व्ययं १६६ 


बढ़ेती जा रही थीं और दूतरी ओर भारत सरकार कज़ के सूद से दब रही 
थी | इसी सम्रय संघ-शासन की योजना पर विचार आरम्भ किया गया। 
किसी भी संध-श[सन में श्रार्थिक बटवारा ठीक ठीक नहीं हो सकता। 
कितनी दी सफ़ाई के साथ इसका विभाजन किया जाय॑, 
संघ-शासन कोई-न-कोई कमी रह जाती है। संसार का कोई भी 
झोर श्ाथिक संघ-शासन इस कमी से वंचित नहीं हे | कारण यह है 
संगठन. कि इसके अन्दर दो स्वार्थों की पूर्ति करनी पढ़ती हे। 
एक तो संघ-सरकार को अपनी जिम्मेवारी नित्राइने 
के लिये पैपे बचूल करने पड़ते हैं और दूसरी श्रोर स्थानोय सरकारें भी टेक्‍्स 
लगाकर अपना ख़च चलाती हैं। दोनों का साघन एक द्वो जनता के बनना 
पड़ता है। यह मो सम्मव हे कि आर्थिक बटवारे में दोनों में उलझन पैदा 
दी जाय | हो सकता है कि दोनों की श्रावश्यक्तायें इस कृदर बढ़ जाये कि 
टैक्स की भरमार हो जाय और प्रजा दोनों के बीच में पिस जाय। संघ-शासन 
के श्रन्दर जितनी इकाइरयाँ रहती हैं उनमें भी समानता बतंनी पड़ती है। 
यदि एक से कम श्रोर दूधरे से अधिक कर वसूल किया जाय तो न्याय में 
फ़रक पड़ेगा केन्द्रीय श्रोर स्थानीय सरकारों की श्रावश्यकताश्रों का ध्यान 
रखते हुये उनकी आय के ज़रिये इस प्रकार अलग करने पड़ते हैं कि किसी 
को अपने इक़ के लिये एतराज़ न ह्ो। ज्वायंट पालियामेन्टरी कमीटी ने 
भारतीय संघ-शासन में भी इन कठिनाइयों को महसूस किया था। अ्रपनी 
रिपोर्ट में इसका ज़िक्र करते हुये उसने लिखा है कि, किसी भी संघ-शासन में 
अ्राय-व्यय का बटवारा एक कठिन विषय है| कारण यह है कि दो सरकार 
एक ही प्रजा से स्वतन्त्रता-पूबंक टेक्स वसूल करती हैं। ”?# 
आधुनिक शासन-विधान में अनेक परिवततनों के कारण सरकारी आय- 
व्यय का नये सिरे,से बटवारा किया गया है। ब्रक्षा के 
भारतोय संघ अ्रलग हो जाने से केन्द्रीय सरकार की आय में ३ करोड़ 
शासघन-विधान रुपये की द्वानि हुई है। सिन्ध और. बिद्दार दो नये 
झोौरशाधिर प्रान्तों के बनने से केन्द्रीय सरकार की श्रौर भी हानि 
प्रबन्ध हुई हे | बम्बई अ्रद्यते से स्िन्ध को अलग कर देने से 
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बम्बई के ६० लाख रुपये का धाटा उठाना पड़ा है। इसी प्रकार उड़ौता 
के बनाने में मदरास और बिहार प्रान्तों को क्रमश: २० लाख और ८ 
लाख रुपये प्रतिबष का घादा पडा है। केन्द्रोय सरकार के इन तमाम 
कम्रियों को पूरा करना पड़ा है। संघ-शासन के कार्यान्वित करने के लिये 
१३ करोड रुपये की जरूरत और पूरी करनी पड़ी है। बम्बई और बंगाल 
प्रान्त इस बात की बार-बार माँग पेश कर रहे हैं कि इनकम टेक्त की 
भामदनी में केन्द्रोय सरकार उन्हें कुछु द्िस्ता दे। रियापतें पहले से ही 
चिल्ला रही हैं कि संघ-सरकार को यह श्रधिकार न दिया जाय कि वह उनहे 
झन्दर केई प्रत्यक्ष कर लगा सके । संघ के ख़र्च से वे सभी प्रकार से बचना 
चाहती हैं | इसका परिणाम यदद है कि उनके संघ-शासन में शरीक होने से 
केन्द्रीय सरकार को श्रार्थिक लाभ के बदले द्वानि होने की सम्भावना है । 

कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी सारी आमदनी केन्द्रोय सरकार श्रपने लिये 

ख़च करेगी | वद इन टक्‍्सों को घटा-बढ़ा भी सकेगी। 
झाथिक बटवारा चंगी, कारफेरेशन टेक्स, इनकम टेक्‍्स पर सर चार्ज 
आदि मद इस केटि में रकखे जा सकते हैं। कुछ 

विषय ऐसे हैं जिनकी आमदनी वसूल करने का श्रघक्रार संघ सरकार के। 
होगा, परन्तु वह इसे प्रान्तों श्रथत्रा रियासतों में बाँठ देगी। स्टेम्प कर, चेक, 
सरख़त, बीमा, रेल की चीज़ों अथवा यात्रियों पर कर इत्यादि मद इस कोटि 
में रकखे गये हैं | कुछ मर्दों की आमदनी संघ-छरकार वसून करेगी और 
उसका कुछ हिस्सा वह प्रान्तों श्रथवा रियावतों को देगी। इनकम टेक्स, जुट 
निर्यात कर, नमक कर, अ्रफ़ोम, अबऊारी, निर्यात कर इत्यादि विषय इस 
कोटि में रक्खे गये हैं। इनके अतिरिक्त संघध-सरकार की आमदनी के कुछ 
आर भी ज़रिये हैं । रेल, तार श्रोर डाक, देशी रियासतों ने कर, तथा टकसाल 
को आमदनी संघ-सरकार की आय समझी जायगी | केन्द्रीय सरकार इस आय 
को कुछ तो दिन्दोस्तान में श्रोर कुछु इंगलें& में ख़च॑ करेगी | जो बूबे श्रपने 
दैर पर खड़े नहीं हो सकते उन्हें वह कुछ वार्षिक सहायता देगी, जिसका 
ब्यौरा निम्नलिखित हे :--- 

१--पश्चिमोत्तर प्रदेश को १०० लाख रुपया सालाना। 

२--उड़ीसा प्रान्त को ४3 लाख रुपया सालाना १६४१ तक, ४३ लाख 
रुपया सालाना ११४२ से १६४६ तक श्रोर, ४० लाख रुपया सालाना १६४६ 
के बाद । 

३--अआसाम को ३० लाख रुपया सालाना । 

४--संयुक्त प्रान्त को २४५ लाख रुपया सालाना १६४२ तक। 
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५--सिन्ध प्रान्त को ४० वर्ष तक संघ्र सरकार वार्षिक सद्गायता देतों 
रहेगी :-- 
१६३७-३८ में ११० लाख रुपया । 
१६३६-१६४८ तक १०४ लाख रुपया सालाना । 
१६४९६-१६६६ तक ८० लाख रुपया सालाना | 
१६७०-१६७४ तक ६४ लाख रुपया सालाना | 
१६७६-१६८१ तक ६० लाख रुपया सालाना | 
१६८६२०१६८७ तक ४५ लाख रुपया सालाना । 
प्रान्तीय सरकारों को श्रामदनी के स्वतन्त्र ज़रिये भी दिये गये हैं। 
केन्द्रीय सरकार जो इनकम टेक्त वसून करेगी उसका कुछ हिस्सा प्रान्तों को 
दिया जायगा | भूमिकर, खेतीकर, श्रावक्रारी, पेशाकर, जीवकर, तथा भश्रन्य 
प्रकार के टेक्तों से जो आय होगी, वह प्रान्तीय सरकार की झ्राय समभी 
जायगी | केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों धरकारों को किसी हृद तक करज़ लेने 
का अ्रधिकार दिया है। प्रान्तीय स्वराज की स्थापना द्वोने से प्रान्तों को कुछ 
नये-नये टेक्स लगाने का भी अधिकार दिया है। संयुक्त प्रान्त तथा मध्य 
प्रान्त में काँग्रेस सरकारों ने कुछ नये टक्घ लगाया है। संघनसरकार की आशा 
के बिना प्रान्तीय सरकारों को विदेशों से कज़् लेने का भधिकार नहीं है । 
संध-शासन विधान में रियासतों श्रोर संघ-सरकार के आर्थिक सम्बन्ध पर 
अलग विचार किया गया है। श्रव तक रियासतें 
संघ-परकार केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित रकम कर ( [ए9पए(७ ) 
घोर देशी के रूप में देती रही हैं | परन्तु संघ में शरीक द्वोने पर 
रियासते का वे इन करों से मुक्त कर दी जायेंगी। बृटिश सम्राद 
धाधिक . को यह शषिकार दिया है कि वह २० वष के अन्दर 
सम्पन्ध धीरे-धीरे इन्हें इस कर से मुक्त कर दे। कहा जाता 
है कि इस प्रकार की धुविधायें रियासतों को इसलिये 
प्रदान की गई हैं कि वे अधिक-से-अ्रधिक तादाद में संघ-शासन में शरीक 
हों । संघ-सरकार रियासतों में कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकती। यदि वे 
स्वयं चाहें तो यह_् कर लगाया जा सकता है। संघ-शासन की स्थापना के 
१० वर्ष बाद उन रियासतों में जिन्होंने संघ-शासन को स्वीकार किया है 
कारपोरेशन टेक्‍्स लगाया जा सकता है। काश्मीर, मैधूर, बढ़ोदा भाद 
चन्द रियासतों को संघ-शासन में शरीक द्ोने से ध्राथिक लाभ होने की विशेष 
सम्भावना है। इन विषमताश्ं को देखते हुई भली भाँति स्पष्ट है कि संघ- 
शासन-विधान में झाधथिक बटवारा ठीक नहीं है। यह कहना ग्रलत है कि 


१७१ आधुनिक भारतीय शासन 


«८ भारतीय संघ्र-शासन के अन्दर धन का समान श्रोर वैज्ञानिक विभाजन नहीं 
किया जा सकता | /'# यदि बृटिश धरकार रियासतों का विशेष सुविधाश्रों 
का ख्याल छोड़ दे, और सू्ों तथा उनमें कोई श्रन्तर न समके तो श्राथिक 
कठिनाई का बहाना दुर द्वो सकता है। 


संघ तथा प्रान्तीय विभाजन से ही आ्राथिक कठिनाई का श्रन्त नहीं हो 
जाता | सबसे बड़ी बात तो यद्द है कि प्रजा के प्रति- 
गधनर-मनतरत्त निधियों को इसे कहाँ तक ख़्चे करने का अ्रधिकार 
तथा गबनंजों दिया गया है। गवनंर जनरल के वर्णन में यह बात 
के ग्राथिक कही जा चुकी है कि केन्द्रीय सरकार की सारी श्रामदनी 
झधिकार उसी के द्वाथ में रक्‍खी गई है। धारा-सभा की इच्छा 
के विरुद्ध वह कोई रकृम ख़्च कर सकता है। फ्रीज के 
ड़च को वह जितना चाहे बढ़ा सकता है। इसी तरह गवनरों को भी बुछ 
ऐसे विशेष अधिकार दिये गये हैं जिनसे वे प्रान्तीय आमदनी को मनमाना 
ख़च कर सकते हैं। कुछ पदाधिकारियों के वेतन आदि निश्चित करने का 
अधिकार उन्हीं के दिया गया है। संघ-सरकार की आमदनी श्रोर झच 
को जाँचने के लिये एक शअ्रफ़तर ( ॥प्रता0 (शाला ०0 0 ) 
बृटिश सपम्नाद द्वारा नियुक्त किया जायगा | इसका दर्जा वही रक्‍खा गया है 
जो फ़ेढरल कोट के जजों का | इसे ६०,००० रुपया सालाना वेतन दिया 
जायगा । ५४ वर्ष की श्रायु तक यद्द अपने पद पर काय कर सक्रेगा। इस 
तरह का एक पदाधिकारी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्त किया जा सकता है। 
गवनर-जनरल तथा गवनर को, अ्रपने-श्रपने क्षेत्र में हिसाब ठोक रखने के 
लिये, नियम बनाने का पूरा अश्रधिकार दिया गया है। जिस प्रकार श्रन्य 
क्षेत्रों में इन दोनों पदाधिकारियों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं उसी 
प्रकार आशिक ज्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा द्वाथ रकखा गया है । 
इस बात के अनेक प्रमाण मौजूद हैं कि हमारे देश में प्रजा का धन 
मिट्टी की तरह बहाया जाता दै। दुनिया के मुक़ाबिले 
प्रआा के धन में हमारी दशा सबसे हीन श्रोर गई गुज़री दै। यदि 
का ह्रपध्यय इस गरीबी का वर्णन किया जाय तो यह विषय इमारी 
प्रस्तुत पुस्तक से बाहर चला जायगा। थोड़े से आँकड़ों 


' # 6 #€त6ब 5ए80॥ 07 7िप0॥९0 ग7७९6 | पशाव[॥ 
00770 06 40207॥ शावे प्र॥0णिा, 


सरकारी ग्राय-ब्यय ३७४ 


से यह बात भली भाँति समझ में आरा सकती है कि दुनिया के मुक़ाबिले में 
हमारी भ्रार्थिक्र स्थिति कैती है | 


देश वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 
संयुक्त राष्ट्र छमेरिका «० १०८२० रुपया 
ग्रेट बृटेन ७५४०.) 
जमे नी ४४०  ,) 
जापान «०१२० कल 
हिन्दोस्तान बै० .. , 


हि 

इतनी भयंकर गरीबी में भी प्रज' का घन श्रौँल मूँद कर ख़च क्रिया 
जाता है। देश से प्रतिवपष ४० करोड़ रुपया “ होम चाजज़ ” के मद में 
इंगलेंड को जाता है | वहाँ इस लम्बी रकम से हमारे देश-बासियों को रत्ती 
भर भी फ्रायदा नहीं पहुँचता | जहाँ तक घरेलू ख़ब का सम्बन्ध है, इसका 
भी बटवारा उचित तरीके पर नहीं किया गया है। दमारे देश में केवल ६ 
प्रतिशत लोग लिखना-पढ़ना जानते हैं | बृटेन में ६७ प्रतिशत; जापान में 
६० प्रतिशत ; जमनी में १०० प्रतिशत ; डेनमाक में १०० प्रतिशत व्यक्ति 
शिक्षित हैं | इसे देखते हुये भारत-सरकार का यद्द पहला फ़ज़ होना चाहिये 
कि वह शिक्षा पर अधिक-से-श्रधिक रकम ख़्चे करे। परन्तु निम्नलिखित 
आॉकड़ों से यह प्रकट है कि हमारी शिक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता। 


देश शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सालाना ख़्च 
संयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका ५५ रुपया 
ग्रेट बूटेन २० ,, 
फ्रांस १० ,॥॥ 
हिन्दोस्‍्तान | केवल ६ आने पेसे 


कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है | ७० प्रतिशत व्यक्तियों को रोज़ी 
इसी पर निर्भर है। परन्तु सरकार श्रयनी श्रामदनी का केवल १३ प्रविशत 
इसकी बेहतरी पर ख़च करतो है। श्रस्यताल और श्रौषधालयों को संख्या 
को देखते हुये कोई भी दाँतों तले उँगली दबा सकता है । समूचे हिन्दोस्तान 
में कुल ७००० अस्पताल हैं। ५०,००० व्यक्तियों के लिये एक अस्पताल 
की व्यवस्था को गई है । और १६० मील की दूरी में एक श्रध्मताल बनाया 
गया है। उद्योग-धन्धों के ऊपर सरकार केवल ३ प्रतिशत ख़्च करती है। 
यही वजद्द है कि काम की कमी के कारण “ १० करोड़ ७० लाख आदमियों 
को साल भर में कम-से-क्म चार महीने बेकार रहना पड़ता है।” इसी 


३२७४ ग्राधुनिक भारतीय शासन 


प्रकार अ्रब्य सावज न कार्मो पर सरकारी आय का कम-से-कम हिस्सा ख़च 
किया जाता है । 

अब सवाल यह है कि जब साव ननिक कामों पर बहुत थोड़ी रकम ख़च 
की जाती है तो बाक़ी झायया किन मदों में लगाया जाता द्वे। पहली खटकने 
वाली बात तो सरकारी उच्च पदाधिकारियों की लम्बी-लम्बी तनज़ाईं हैं। 
अगर दुनियाँ के ओर मुल्कों से इसकी तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि 
प्रजा केघन का सराखर दुरुपयोग हो रहा हे। हिन्दोस्तान ऐसे गरीब मुल्क 
में इतनी लम्बी-लम्बी तनज़ाहें देना कहाँ तक जायज़ है, पाठक इसे स्वयं 
सम्रक सकते हैं| गवर्नर-जनरल के बराबर तनख़ाह पाने वाला पदाधिकारी 
संसार में कोई दूसरा नहीं है | निम्नलिखित झ्राँकड्ों से यह बात और भी 
रपष्ट हो जायगी ३-- 


पदाधिकारी मातिक वेतन 
जापान का प्रधान मन्त्री ० ६२२ रुपया 
टकी का स्वप्रधान अ्फ़सर रे ३१८ ? 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रेतीडेल्ट ... १७००० रुपया 
इंगलेंड का प्रधान मन्न्री 2 ११००० ?”! 
हिन्दोस्तान का वाइसराय ग २१००० !! 
भत्ता लेकर १८ लाख रुपया सालाना | । 
जापान के शअ्रन्य भन्त्री हा ३७०  ” 
बूटिश प्रान्तों के मन्त्री ४०००. ”! 
श्रमेरिका के प्रेसीडेन्ट की कैत्रिनेट के सदस्य ३४०० ?! 
ईिन्दोघ्तान के वाइसराय की कोंसिल 
के सदध्य न ७००० !! 


ऊपर के आँकड़ों से यद्द पता चलता दै कि भारत-सरकार शअ्रपने 
कर्मचारियों को अधिक-से-अधिक वेतन देती हे। सरकारी नौकरियों को 
आकर्षित बनाने के लिये यद्द सबसे श्रच्छा तारीका है, परन्तु इससे प्रजा 
को जो हानि पहुँचती है वह प्रत्यन्च दिखाई पड़ती है। सरकारी आमदनी 
का ४० प्रतिशत रुपया केवल शासन-प्रउन्ब ( (शा #ैतेणांगआांडए)एंणा ) 
पर ख़च कर दिया जाता है| श्तका श्र घकतर हिध्सा अफ़सतरों की तनख़ाहों 
आर उनके भ्ते पर ख़च होता है| २४ प्रतिशत आमदनी फ़ोज पर ख़च 
की जाती है। यद्दि श्रंगरेज्ञी फ़ोज़ के बदले दिन्दोस्तानी फ़रोज हमारे देश में 
कर दी जाय तो ८ करोड़ रुपये सालाना की बचत हो सकती है। एक 
अँगरेज़ तिपाही का ज़ हिल्दोस्तानी लिपाढ़ी से चार गुना अधिक पढ़ता 
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है। सरकारी श्राय का १० फ़ीसदी पुलिस पर ख़् किया जाता है। तातपय॑ 
यह है कि सारा रुपया रक्ता और हथियारों पर ही लगा दिया जाता है। 
सावजनिक कामों के लिये पैसे का सबदा भ्रभाव रहता है। कहा जाता है 
कि बृटिश भारत पर ११५०० करोड़ रुपये का कज़ दे । प्रतिषष इसकी सूद की 
लम्बी रकम देनी पड़ती है | मालुम नहीं हमारे देश में कौनन्सा बढ़ा काये 
किया गया जिसके लिये इतने रुपये कज़ लेने की ज़रूरत पढड़ी। भारतीय 
राजनीतिज्ञों का कहना है कि बृटेश सरकार ने अ्रपने स्त्राथ के लिये किये 
गये ख़र्चो' को भी हमारे ऊपर लाद दिया है। श्रफ़गात, फ़ारत, चीन, नेपाल 
तथा मिश्र झादि लड़ाइयों का ख़च द्वर्मी को देना पह्ले | ग्दर में ६० करोड़ 
रुपये का कृज हमारे देश पर लादा गया। जमनी की बड़ी लडाई में 
हिन्दोस्‍्तान के ऊपर ४० श्ररब रुपये' का और कज़॒॑ लाद दिया गया। 
इस प्रदार प्रजा के घन का अपव्यय शायद ही किसी दंश में दिखाई पड़ेगा | 
संयोगवश गत महायुद्ध में वह सब कज़े भ्रदा कर दिया गया और बूठेन 
को कुछ कज़ भी दे दिया गया । 
यदि भारत-सरकार प्रजा के घन का सदुपयोग करना चादे तो वह 
निःसंकोच कर सकती है । हमारे देश की वतंमान 
भारत सरझऋार परेध्ष्यिति को देखते हुये किसी भी बड़े से बढ़े कम चारो 
के ग्राधिक को ५०० रुपये मातिक से श्रधिक वेतन नहीं मिलना 
कक्तंव्य चाहिये। काँग्रेत सरकारों ने इसका विधान तो बनायां, 
परन्तु वे अ्रपने मत्तों को कम न कर सकीीं। यदि 
सरकार इस नियम पर दृढ़ हो जाय तो उसे श्रपनी श्रामदनी को ख़र्च करने 
के लिये नये-नये ज़रिये तलाश करने होंगे । दूसरी विचारणीष बात नो हरियों 
का भारतीयकरण दहै। कोई वजह नहीं है कि हमारे देश के शिक्षित 
नवयुवक बेकार रहें भोर बाहरी लोग दुनी तनज़ाइ पर रक्‍खे जाये। यदि 
सभी विभागों में इस स्वदेशीपन का ध्यान रकखा जाय तो बेकारी और 
गरीबी दोनों एक साथ हल की जा सकती हैं। रकज्ञा और शासन का ख़च 
इस कदर बढ़ा हुआ दे कि श्रन्य विभागों में हमेशा अकाल पड़ा रहता हे । 
भारत-सरकार इन ख़र्चो' को मी घटा सकती है। रोज़गार भोर उद्योग धंधों 
में हम इतने पिछड़े हुये हैं कि दमें बार-बार अ्रपने पिछले दिनों की याद 
आती रहती है| सरकार इन कामों को फिर से जाग्रत करे और हमारे देश- 
वासियों को वैज्ञानिक अ्रनुसन्धानों से लाभ उठाने का मौका दे । 


भ्रध्याय २५ 
पुछीस और जेल 
( १) पृछीस 


लोगों की यद्द धारणा ग़लत हे कि पुलीस का काम जनता को डरवाना 
ओऔर परीशान करना है | गाँवों में मातायें श्रपने बच्चों 
पुजनीस को. को 'सिपाहदी! कह कर डरवाती हैं। “लाल पगड़ी” देखकर 
उपयोगिता अ्रब भी श्रशिक्षित ग्रामीण भय खाते हैं। इधर पिछली 
शताब्दी में पुलीस का व्यवहार इतना बुरा था कि 
लोग इन्हें मनुष्य कोटि से बाहर गिनने लगे थे | घूसख़ोरी की बीमारी जितनी 
इस विभाग में चलती रही है उतनी सरकार के किसी भी मुद्दकर्मे में नहीं। 
श्राज भी” जब कि लोगों में राष्ट्रीय भावना काफ़ी जागृत द्वो गई है, पुलीस 
निर्दोष और सेवक की दृष्टि से नहीं देखी जाती | जब किसी गाँव में थाने के 
दारेग़ा या कोई सिपादहदी पहुँच जाते हैं तो लोगों को यइ शक द्टो जाता है 
कि देखें किसकी तलाशी द्ोती है और कोन चोरों भ्थवा बदमाशों की सूची 
में शरीक कर लिया जाता है। पुलीस का किसी गाँव में जाना अशुभ 
समझा जाता है। पढ़े-लिखे लोगों की यद्द दलील है कि इस विभाग में देश 
के नवयुवक तो भर्ती किये जाते हैं, परन्तु वे इतने जाहिल औ्रोर संकुचित 
विचार वाले द्वोते हैं कि इनसे लाभ के बदले द्वानि होती हे। श्रधिकतर 
व्यक्ति रुपये कमाने की गरज़ से इसमें भर्ती होते हैं। चंकि इनका सम्पक 
सीधे जनता से होता है इसलिये वे अपने श्रघिकारों का बेजा फ़ायदा 
उठाते हैं । 
वास्तव में पुलौस का काम रक्षा करना हे । सरकार लोगों के घन-जन 
की रचा इसी विभाग द्वारा करती है। राज्य में अच्छे और बुर सभी प्रकार 
के लोग होते हूँ | पुलीस का यद फ़ज़ है कि वह गंडे-बदमाशों पर कढ़ी 
नज़र रकल्ले । उसकी थोड़ी सी लापरवाही से श्रशाम्ति बढ़ सकती दहै। यदि 
यह विभाग इतना तत्पर और सझत न हो तो श्रच्छे ओर मक्षेमानुष लोग 
सुख की नींद नहीं सो सकते। चोरी, व्यभिचार, ढाका, फ़ोजदारी श्रथवा 
किसी भी प्रकार का गुनाह सबसे पहले पुशीस के सामने आता है। इसी 
की जाँय पर ग्यायालयों में बहुत और फ्रीतशे किये जाते है | यदि इस विभाग 
के इमंचारी भ्रपती हिम्मेबारी को महू कर तो राज्य में दुष्ट मनुष्यों की 
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बेजा हरकतें जाती रहें। पुनीत हमारे गाँवों ओर शहरों की रखवाली के 
लिये बनाई गई है | कम-से-कम वेतन लेकर ८ और १० घंटे तक एक 
ख़ास पोशाक में इन्हें अपने कतंव्यों का पालन करना पड़ता है। इनकी 
नियमबद्धता बड़ी ही सझुत होती है। छिपी-से.छिपी कारवाइयों का इन्हें 
पता लगाना पड़ता है। बड़ी-बढ़ी गिरोहों का सामना करने के लिये इन्हें 
अपनी जान पर खेल जाना पड़ता है! राज्य के सभी व्यक्ति अपने प्रति 
किये गये अपराधों की रिपोट पहले थानों में करते हैं । पुलीतस इत बात की 
अधिक-से-अधिक कोशिश करती है कि उसके हल्के में किसी प्रकार के 
लड़ाई-मगड़े न हों, कोई किसी को तकलीफ़ न पहुँचाये श्रौर सब लोग 
सरकारी नियमों का पालन कर | जब्र कभी हम ब्रने पड़ोसी द्वारा ज़ेर किये 
जाते हैं तो पुलीख इमारी रक्षा करती है। यदि देश के पढ़े-लिखे लोग 
सेवा का थोड़ा भी भाव लेकर इस मुद्कर्म में शामिल हों तो उनसे दीन- 
दुखियों की अधिक सेवा हो सकती है | 
अंगरेज़ों के नये प्रबन्ध के पहले मुसलमानी ज़माने में पुलीस और ज़मींदार 
का काम एक में शामिल था। श्रथांत्‌ जो ज़र्मोदार 
अंगरेजी राज होते थे उन्हें अपनी सीमा के अन्दर घन-जन को रक्षा 
से पत्ते करनी पड़ती थी । छोटे और बड़े सभी प्रकार के 
जमींदारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे श्रपने 
मातहत काश्तकारों की सभी प्रकार रक्ष। कर । जब कहीं चोरी, डाका, अथवा 
किसी तरह की घटना होती तो जमींदार को इसका पता लगाना पड़ता था। 
परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि जमोंदार स्वयं रखवाली करते थये। गाँवों 
में पंचायतों द्वारा सारा प्रबन्ध द्ोता था | इर गाँव का एक चोकोदार द्वोता 
था, जो रात में इतकी रखवाली करता था | गाँव के रहने वालों की चाल- 
चलन से यह वाक़िफ़ रहता था | जब कभी काई अजनबी आदमी आता 
तो उसे इसकी जाँच करनी पड़ती थी | गाँव के मुखिये के पास वह छोटी- 
छोटी बातों की ख़बर पहुँचाता रहता था | यदि इतनी चोकसी करने पर भी 
किसी का सामान चेरी चला जाता तो चौकीदार और मुखिया को इसका 
पता लगाना पढ़ता था औ्रौर चे।री वाले की दह्वानि पूरी करनी पढ़ती थी। 
गाँवों को देख-रेख के लिये उपरोक्त तरीके के अलावे कोई अलग थाने श्रोर 
चोकियाँ न थीं। शहरों की रखवाली के लिये केतवाल रक्‍्खे गये थे। हर 
शहर में एक कोतवाल होता था | उसकी सहायता के लिये चन्द पुलीस भी 
रक्‍खे गये थे । इन्हें सरकारी ख़नाने से वेतन मिलता था। ज़ित प्रकार 
शाप्षन की मशीन सीधी-सादी थी उसी तरह पुलीस का मुहकमा भी श्रानकल 
० भा० शा००“इ८ 
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की तरह जटिल न था। अधिकतर भगढ़े पंचायतों द्वारा फ़ेतल किये जाते थे 
और लोगों के पुलीत से मदद लेने को केाई जहूरत ही न थी। छोटे-छोटे 
किसानों को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुक़दमेबरानी में ख़्च 
नहीं करना पड़ता था| लोगों के अन्दर सहन करने का भाव अ्रधिक था। 
पंचायत, चौकीदार, जर्मीदार, केतवाल इन्हीं के। देश में पुलीस के सारे 
काम सुपुद किये गये थे | इससे सरकार का ख़् भी कम पड़ता था और 
सब को रक्षा भी होती थी । 

लाड कानब्रालित पहला गवर्नर-जनरल था जिसने पुन्नीस विभाग की 

नींव डाली | इसने ज़मींदारों के रक्षा श्रोर रखवाली 
भारतीय पुल्नीस के भार से मुक्त कर दिया। लेकिन उनके साथ जो 
का विकास दइृष्तमरारी बन्दोबस्त किया गया उसमे इस विभाग 
का खच जोड़ दिया गया | इर ज़र्मींदार से मालगुज़ारी 
के साथ कुछ रक़म वसूत्त कर पुलीस विभाग को दी जाती थी। कानंबालित 
ने १०६३ ३० में बंगाल प्रान्त के ज्िला-न्यायाधीशों वे। हुक्म दिया कि वे 
अपने-अयने जिले में हर ४०० मोल की दूरी पर एक थाना बनावे। इससे 
जो अधिकार अब तक जमंदारों के मिले हुये थे वे सब जिले के कलेक्टर के 
दे दिये गये | प्रत्येक थाने में थानेदार और कुछ सिपाही रकखे गये। मुखिया 
ओर चोकीदार भी श्रपना काम करते रहे, परन्तु धीरे-धीरे इनके अधिकार 
कम होने लगे | कहने के लिये तो श्राज भी ये दोनों कमंचारी बने हुये है 
ओर जब कभी थानेदार के किसी गाँव में आराना पडता है तो इन दोनों से 
उसे मदद मिलती है | लेकिन इनकी बातों का वह मूल्य नहीं रहा जो पहले 
था | विभिन्न प्रान्तों में इसका संगठन एक ही साथ नहीं हुआ । मदरास में 
यामस मनरो ने १८१६ ई७ में इसे संगठित क्रिया। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों 
कम्पनी का राज्य बढ़ता गया, यह विभाग नये छिरे से संगठित होता गया। 
१८०१ से १८६० ई० तक सभी प्रान्तों में यह मुहकमा अ्रच्छी तरह संगठित 
कर दिया गया। १८४७ ई० के ग्रदर ने श्रंगरेजों के चौकन्ना कर दिया। 
उन्हें फिर इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इसका नये सिरे से 
घंगठन किया जाय । 

१८६० ३० के अगस्त के मद्दीने में भारत-सरकार ने एक कमीशन 
नियुक्त किया। इसका काम सारे हिन्दोस्‍्तान के पुलीस संगठन का श्रध्ययन 
करना था ओर इस पर श्रपनी राय जाहिर करनी थी। १८६१ ई० में इसकी 
रिपोर्ट तैयार हुईं श्रोर उसी श्राघार पर एक ऐक्ट बनाया गया जो अ्रप्री 
तक काम में लाया जा रहा है । पुलीस विभाग के संगठन का जो सिद्धान्त 
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निश्वित किया गया वद ग्राज भी प्रचलित है। कमीशन की रिपोट में 
सबसे बड़ी मार्के की बात यद्द थी कि पुलीस का मुदकमा प्रान्तीय बना दिया 
जाय । इसी के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में एक इन्पपेक्टर-जनरल नियुक्त क्रिया 
गया | पुलीस विभाग का यह सबसे बड़ा अफ़तर था। इसके नीचे हर 
जिले में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस और सहायक सुपरिन्‍्टेन्डन्ट पुलीस होते 
थे। ये तीनों पद केवल श्रगरेज़ों को ढिये जाते थे । थाने पर एक थानेदार 
ओर एक सहायक थानेदार रक्‍खे गये | कुछु पुलीस के सिपाद्दी भी रहते 
ये | १८०६ के कमीशन ने इस बात की धिफ़ारिश की थी क्रिहर एक मील 
के घेरे में एक थाना बनाया जाय | अ्रथवा एक हकज्ञार जनसंख्या के ऊपर 
एक थाना द्वो । सरकार ने इतने थानों की जरूरत न समझी और श्राज २५४ 
या १० मील तक के घेरे में इसकी संख्या एक रकखी गई है। 

१६०२ ई० में पुलीस विभाग के पुनसंगढन के लिये एक दूसरा कमीशन 
नियुक्त किया गया । इसकी रिपोर्ट में बहुत-सी नई बातों की सलाहें दी गई 
थों। इनमें से चन्द बातें निम्नलिखित थीं;--- 

१-छ& खुफ़िया पुलीस को व्यवस्था की जाय । 

२--हिन्दोस्तानी थानेदार बनाये जाये। 

२३-हर जिले में सिपाहियों छी भर्ती हो श्रीर उन्हें उचित ट्रेनिंग 
दी जाय । 

रिपोट की अधिकतर सलाहें मान ली गहं | लगभग सभी प्रान्तों ने 
इससे लाभ उठाया। वतमान पुलीस संगठन इसी के श्रनुसार काम कर 
रहता है । 

पुलीस का मुहकमा अखिल भारतीय नहीं है। यद्द विभाग प्रान्तीय 
सरकारों के सांप दिया गया है। प्रान्तों में पुलीस श्रौर जेल विभाग की 

देख-रेख के लिये एक मन्त्री होता है। अपने कामों 

घतंपान पुलीस के लिये वह ग्रान्तीय घारा-सभा के प्रति ज़िम्मेवार है । 

संगठन. शान्ति भर रक्षा ( ],4ए४ ७70 0(/प८/ ) विभाग के 

भमनन्‍्त्री को इसकी ज़िम्मेबारी दी जाती है। प्रान्त का सबसे 

बड़ा पुलीस अफ़सर इम्सपेक्टर-जनरल (, (४. ) कहलाता है। इसी को 

मातहती में इस विभाग के कमचारी काम करते हैं। प्रत्येक्न प्रान्त कई हिस्सों 

में बाँट दिया जाता है। हर एक दिस्ता रंज ( [0७72० ) कहलाता है । 

रंज का प्रधान डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल होता है। इन्तपेक्टर जनरल की 
मातहती में यह काय करता हे। 


एक रंज में आ्रमतोर से ८ या १० जिले होते हैं । जिले में पुलीस विभाग 
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का प्रधान सुपरिन्टेन्डन्ट पुलीस ( 0), 8. 70, ) कहलाता है । इसकी सद्दायता 
के लिये एक डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस रहता है | इन दोनों कम चारियों की 
जिम्मेबारी दोहरी होती है एक श्रोर तो ये इन्सपेक्टर-जनरल और डिप्टी 
इन्तपेक्टर-जनरल के प्रति जिम्मेवार होते हैं और दूसरी श्रोर जिले के कलेक्टर 
की मातहती में काम करते हैं | सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस का यह कतंव्य है कि 
वह जिले भर की शान्ति सम्बन्धी सूचना कलेक्दर के देता रहे । जहाँ कहीं 
कलेक्टर के। आवश्यकता महसूस दो वह पुलीस की मदद ले सकता है। 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलीस उसकी भ्राज्ञाओ्रों के टाल नहीं सकता । 

प्रत्येक जिला पाँच या सात हिस्सों में विभाजित किया गया है। इन्हें 
सरकिल कद्दते हैं | हर सरकिल का प्रधान इन्सपेक्टर कहलाता है। एक 
सकिल में ८ या १० थाने होते हैं । थाने का प्रधान सब-इन्सपेक्टर कहलाता 
हे। हर थाने पर एक मुंशी और मुदर्रिर होते हैं। इनका काम श्रपने हलके 
की रिपोट लिखना और काग्रज़ों के। रखना है। इनके श्रलावे वहाँ १० या 
१५४ पुलीस के सिपाही रहते हैं । चोकीदारों के यह हिदायत रहती है कि वे 
अपने गाँवों की हफ़्तावारी रिपोट थाने में दर्ज करवाते रहें | लग भग,१ ०० वर्ग 
मील घेरे के लिये एक थाने की व्यवस्था की गई है | जिले पर कुछ सुरक्षित 
पुलीस भी रक्‍्खी जाती है जिनकी संख्या २०० के श्रास-पांस द्योती है। इनमें 
से कुछ सिपाद्दी दर समय हथियार बन्द तेयार रक्‍्खे जाते हैं । जब कहीं कोई 
आवश्यकता पड़ती है, ओर थाने की पुलीस काफ़ी नहीं होती, तो यद्द वहाँ 
भेजी जाती है | दर जिले पर सरकारी खजाना द्वोता है। जिपकी रक्षा का 
भार इसी सुरक्षित फोज पर रहता है| पुलीस की भर्ती जिले पर सुपरिन्टेन्डेन्ट 
पुलीस द्वारा की जाती है | १६३१ ई«७ में द्िन्दोस्तान में पुलीस की कुल- 
संख्या २२६५१२ थी | इन पर १३ करोड़ रुपया खच पड़ा था। 

शहरों में केतवाल होते हैं | इनकी मातहती में कुछ पुलीत औश्रौर दस- 
बीस छोटे-छोटे थाने द्ोते हैँ । कलकत्ता, बम्बई और मदरास शहर में पुलीतत 
का प्रधान पुलीस कमिश्नर कहलाता है | यह इन्सपेक्टर-जनरल की मातइती 
में नहीं होता । इसका सम्बन्ध सौधे सरकार से होता दे | रेलवे विभाग अपनी 
अलग पुलीस रखता है | इनका प्रबन्ध जिले की पुलीस से भिन्न होता है। 
यद्यवि इन दोनों का सहयोग रहता है, परन्तु इनके अ्रफ़ुर अलग-श्रलग 
दोते हैं। खुफिया पुलीस (0. [. 0.) का मुदकमा इन दोनों से भलग होता 
है। लाड कज़ैन,के समय में १६०३ ई० में इसकी व्यवस्था की गई थी। 
इसके कर्मचारी डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल की मातद्दती में काम करते हैं। 
इनका काम छिपी हुई बातों का पता लगाना और गुप्त संगठनों तथा 
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अपराधों की सूचना देना दे | सरकार इस विभाग में काफ़ी विश्वास करतो 
है, इसी लिये इतके कम चारी किसी भी व्यक्ति पर मुक़ुदमें चला सकते हैं। 
सरकार के इनके द्वारा छोटी-छोटी बातों की खबर मालूम होती रहती हें। 
बहुत से अपराध इतनी पोशीदगी से किये जाते हैं कि वर्षों अपराधी का 
पता नहीं चलता | फिर भी इस विभाग के कमचारी तरह-तरह की दृविकमतों 
से इन्हें खोज निकालने में समथ होते हैं । 


जनता की रक्षा और भलाई के लिये सरकार ने पुलीस का जाल-सा 
फैला रक्वा है | बीहड़ से बीहड़ जगहों में बसे हुये 
पुलीस की कुछ गाँव इससे बाइर नहीं रखे गये हैं। लेकिन पत्र- 
बेजा दरकते पत्रिकाओं तथा कचहरियों में कुछ ऐसी बातें देखने 
में आती हैं जो मनुध्यत्व से बाइर द्ोती हैं। कभी-कभी 
ते भूठे मुकदमे चलाकर लोगों को पुलीस परेशान करती है। शारीरिक 
यातनाये श्रभी तक लोगों के दी जाती हैं । इमारे देशवासियों की श्रशिक्षा 
और सादगी का बेजा फ़ायदा इस विभाग के कमंचारी भली भाँति उठाते 
हैं। जब कहीं केई मामला हुआ ते। उतकी जाँच श्रारम्भ द्वोती है। पुलीस 
अपनी सफ़ाई के लिये तथा अपनी जिम्मेबारी से बचने के लिये कितने दी 
बेगुनाइ श्रादमियों को फेसा देती है | इसके सेकड़ीं उदाहरण मोजूद हैं। में 
यह मानता हूँ कि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ओर 
लोग आसानी से सच्ची बातों को खोल नहीं सकते, लेकिन इस स्वतन्त्रता 
और समानता के युग में सच्चे ओर भलेमानुष व्यक्तियों के श्रपराधी ठहराना 
स्वंथा अन्याय है। पुलीस के कमंचारियों को इसे रोकना चाहिये। शिक्षा 
की बृद्धे से कालेजों और यूनिवर्सि टियों के उत्तीण विद्यार्थी अब इस विभागों 
में जाने लगे हैं । आशा है वे इन कमज्ञोरियों को काफ़ी अंश तक दूर 
कर सकेगे। 


(२) णेह़ 


जैलों का इतिहास केई पुराना नहीं हैं। बृटिश काल में इसको नींव 
अ्राज से १०० वर्ष पहले डाली गई थी। उससे पहले भी जेल थे, परभ्तु 
ज्ञेत््रका उनका वणन करना हमारे विषय से बाहर की चीज हे। 
पेतिहासिक इतना जरूर ध्यान रखना चाहिये कि ऐतिहासिक युग 
विकास में केाई भी ऐसा राजनीतिक प्रबन्ध नहीं मिलता जिधमें 
जेल की व्यवस्था न की गई हो। श्रपराषियों के दंड को 
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व्यवस्था भिन्न-भिन्न द्वोते हुये भी जेलों का जिक्र हर समय मिल्ञता है। 
१८२६ ई० में एक कमीटी जेत-सुधार के लिये बनाई गई। लाड मेकाले 
इसके एक सदस्य थे। १८६४ और श्यू८८ ई० में दो और कमीटियाँ 
नियुक्त की गई | १८६२ ई० में एक चोथी कमीटी फिर नियुक्त को गई। 
इन सबकी रिपोट के आधार पर १८६४ ई० में एक जेल कानून ( ?िंडणा 
2८ ) पाप्त किया गया | इसी के अनुसार श्राजकल भारतीय जेलों का 
संगठन किया गया है। पुलीस को तरह यद्द विभाग भी प्रान्तीयः सरकार को 
मातह॒ती में रक्खा गया है | 


घतंमान जेल ३ प्रकार के होते हैं :-- 
संगठन 


१--सेन्ट्रल जेल -इनमें लम्बी-लम्पी सजाओों के अपराधी रक्खे जाते 
हैं । एक साल से कम के अपराधी इसमें नहीं रक्से जाते। इस प्रकार के 
जेलों की मौजूदा संख्या ५१ है। 


२--डिस्ट्रिक्ट जेल - प्रत्येक जिले पर एक जेल द्वोता है। इनकी संख्या 
इस समय १८२ हे | हर तरह के अपराधी इसमें रक्खे जाते हूँ । 


३-दृबालात--इन जेलों में अधिकतर वे क़रेंदी रक्ले जाते हैं। जिनका 
मुक़दरमा कचहरियों मे चलता रहता हैं | जिन्हें (० या २० दिन की सत्रा 
होती है वे भी इनमें रक्खे जाते हैं | इनकी संख्या ६७० है | 


इनके अलावे जब कभी क़ेदियों की संख्या बढ़ जाती है तो सरकार 
कैम्य जेल बना लेती है | प्रान्त में जेल विभाग का सबसे बड़ा अफ़सर इन्त- 
पेक्टर-जनरल कहलाता है। यह आमतौर से इन्डियन मेडिकल सर्विस का 
सदस्य होता है | सेन्ट्रल जेल सुपरिन्टेन्डन्ट की देखरेख में रहते हैं। इसके 
नीचे वार्डर श्र[दि अनेक कमंचारी होते हैं | डिस्ट्रक्ट जेल का प्रधान सिविल 
सजन द्ोता है। वह लगभग रोज इसका निरीक्षण करता दे । जो कमंचारी 
२४ घटे क्रेदियों की देख रेख करते हैं उनमें जेलर सवंप्रधान होता है। 
उसके नीचे सहायक जेलर, बाडर तथा अ्रन्य छोटे-छेटे कमचारी दोते हैं । 
ह्िपाँ पुरुषों से अलग रक्खी जाती हैं। एक ही जेल में इनका बैरेक पुरुषों 
से श्रलग होता है| इसकी देख-रेख के लिये जस्तरियाँ वाडर नियुक्त की जाती 
हैं। जिन क़ेदियों को लम्बी सजायें दी गई द्ोती है उन्हें अ्रकतर वार्डर 
वगेरह बना दिया जाता है ओर ३ या ४ रुपया मासिक वेतन भी दिया 
जाता है | 


पुलीस श्रौर जेल ३६३ 


लोगों की यह आम शिकायत है कि भारतीय जेल दुनियाँ के और 
मुल्क़ों के जेलों से बुरे हैं। इमारे यहाँ क़ेदियों के 
जेजां का पशु से भी वदतर समक्का जाता है। जेल के कमंचारो 
सुधार इन्हें सुधारने के बदले और बिगाड़ देते हैं। क्लेदी 
सुविधाश्रों की कमी के कारण चोरी, व्यभिचार तथा 
मूठ बोलने की श्रादते सीख जाते हैं | जेल का तातये यह नहीं है कि वहाँ 
केदियों को जानवरों की तरह कुछ दिन तक बाँध रक्खा जाय श्रौर अ्रवधि 
पूरी द्ोने पर उन्हें छोड़ दिया जाय । हमारे देश में इसका यही तालय॑ 
समका जाता है | यहो वजह है कि अधिकतर व्यक्ति आर-बार गुनाह करते 
हैं और जेल उनका घर हो जाता है। लेकिन सरकार का यह उद्देश्य 
कदापि नहीं है कि कुछु लोग इसे धमशाला या बैठक समझ लें। जेल केवल 
सुधार की दृष्टे से बनाये जाते हैं। कुछ लोग अपने कतंव्यों का पालन 
करना नहीं जानते | वे अ्रयने जीवन में कुछ ऐवी गलतियाँ करते रहते हैं 
जिनसे उन्हें और दूसरों को हानि होती है । इसी से बचने के लिये उन्हें 
जेज की सजा दी जाती है । सुधार के श्रतिरिक्त यहाँ पर एक प्रकार की 
चेतावनी भी दी जादी है। जेलों का जीवन बहुत ही नियमित होता है। हर 
काम ठीक प्मय पर किया जाता है। खाना, सोना, नित्य कम, काम करना 
इत्यादि इत्यादि कार्मो के लिये ठीक समय निर्धारित होते हैं। उद्योग-धषों के 
तरद-तरह के कार्य वहाँ किये जाते हैं | कैदियों को इस बात का मौक़ा दिया 
जाता दे कि वे तरह-तरह के हुनर सोख कर जेतों से बाहर निकलें और 
यदि चाहें ते उनसे अपनी जीविका कमरा सके | भारतोय जेलों को अ्रभी 
इतनी सफलता प्राप्त नहीं है । 
राष्ट्रीय आन्दोलन की वृद्धि के कारण सरकार को विवश होकर जेलों के 
सुधार के ऊर ध्यान देना पढ़ा | जब राजजीतिक केश जेज्ञों में गये और 
उन्हें वहाँ की सारी दिक्कत्तें उठानी पड़ीं ते उन्होंने सरकार का ध्यान इस 
औ्ोर आकर्षित किया | १६१६ ई० में एक जेल कमीटो भारत सरकार की 
और से बनाई गई । इसे यद्द कार्य सोया गया कि वह भारतीय जेलों का 
निरीक्षण करके इस बात की रिपोट दे कि इनमें किस-किस प्रकार के सुधार 
की आवश्यकता है। वास्तव में जेल-सुधार की यह पहली कमीटी थी। इसने 
बड़ी गहराई के साथ जेलों का अ्रध्ययन किया और सरकार को इस बात 
की सलाद दी कि भारतीय जेल की दशा बड़ी ही शोचनीय है। रिपो्& में 
कैदियों के सुधार के लिये कुछ नई-नई योजनाये' रक्‍्खी गई थीं। इनमें 
से एक सलाह यद्द मी थी कि फ़ौजदारी भोर दीवानी दोनों प्रकार के क़्ेंदी 
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अला-श्रलग रखे जायें | तनहाई और शारीरिक दण्ड देने की व्यवस्था 
के दूषित ठददराथा गया था। कितने ही प्रान्तों ने इन सलाहों को स्वीकार 
किया और तदनुसार जेलों में अनेक सुधार किये गये । लेकिन इसका तात्पय॑ 
यह नहीं है कि भारतीय जेज्ञों की समध्यायं इल हो गई । 

हमारे देश के जेल केदियों का सुधार नहीं करते। उनके अ्रन्दर उन्हें 
ऐसी शिक्षाय नहीं दी जातीं जिनसे वे अ्रपने जीवन को सुधार सके। जिस 
बेरदमी के साथ श्राँखें बन्द करके उनके ताथ व्यवह्वार किये जाते हैं उन्हें 
सामने रखते हुये जीवन को सुधारने की श्रमिलाषा उनके हृदय से जाती 
रहती है | कमंचारियों को घोंध इतनी कड़ी होती है कि उनसे कुछ सीखने 
की बात बिलकुल बेठुक्ी हो जाती है | छोटी-छोटी भूलों के लिये तनद्वाई ओर 
चक्को का दण्ड दिया जाता है। इसमें केई सन्देह नहीं कि सरकार ने जेलों 
में कुछु व्यवसाय सिखलाने का प्रबन्ध किया है, परन्तु जेल से निकल कर 
लोगों के पास हतने पैसे नहीं होते कि वे उन्हें अ्रपना पेशा बना सके । 
अपराधी द्ोने के नाते कैदियों को दम मनुष्य की केाटि से बाहर नहीं कर 
सकते | जिस प्रकार हमें मनोरंजन और विश्राम की श्रावश्यकता है उसी 
प्रकार कैदियों को भी वे मिलने चाहिये। इतनी सुविधाये तो दुर रहीं, गुड़ 
शोर मिर्च के लिये भी भारतीय कैदी तरसते रहते हैं । जो तुला हुआ भोजन 
उन्हें दिया जाता है उसके ग्रन्दर न तो कोई स्वाद है और न पौश्किता। 

१६३७ ई० में जब काँग्रेठ ने मत्रिपद ग्रदूण किया तो उसका ध्यान जेलों 
की और विशेष रूप से आकर्षित हुआ । उनकी कठिनाइयों का उन्हें पूरा 
पूरा अनुभव था | संयुक्त प्रान्त को काँग्रेत सरकार ने एक ऐती सोसाइटी 
( 9टागा'2०१ ए50ा००8 थैंते 5008४ ) प्रत्येक ज़िले में ध्थापित की 
जो छूटे हुये क़ेदियों की दर तरह से मदद करे | सोसाइटी का प्रधान कार्यालय 
लखनऊ रकक्‍खा गया | इसकी श्रोर से प्रतिमात एक पत्रिका जेल-सुधारों पर 
निकाली जाती थी। कुछ विशेषज्ञों की एक कमीटी इस बात के लिये नियुक्त 
की गई जो कुछ ऐसे तरीकू खोज निक्राल्े जिनसे जेलों का जीवन एकदम 
बदल दिया जाय | इसकी कुछ सलाहें ते तुरन्त मान ली गई, परन्तु बड़ी- 
बड़ी बातों के लिए एक पंचवर्षोष योजना बनाई गई । कमीटी ने इस बात 
पर ज़ोर दिया कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जेल खोले जायें जिनमें बार- 
बार अपराध करने वालों का सुधार किया जाय| जेल के कमवारियों की 
ट्रेनिंग के लिये विशेष प्रबन्ध किया जाय | जेलों में पश्चायतें कायम की जायें 
और श्रपढ़ सयानों को शिक्षा दी जाय | इस प्रकार की रायें इसी बुनियाद पर 
दी गई कि जेल एक श्राध्यात्मिक संध्या होनी चाहिये और उसके चलानेवाले 


सहायक ग्रंथों की सूची ६ ( 


आध्यात्मिक पुरुष होने चादिये। श्रमेरिका, इंगल्लेंड तथा अ्रन्य देशों में 
जेलों का उपयोग इसी दृष्टि से किया जाता है। जेलों के सुधारने के लिये 
तथा कम चारियों को ट्रेनिंग देने के लिये संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार ने एक 
बहुत बड़ा कालेज स्थापित करने का विचार किया था। इसके लिये एक 
जगह चुन ली गई थी । रुपया भी मंजूर कर दिया गया था और यहाँ तक 
कि उप्त कालेज के प्रिन्मपल की भी नियुक्ति दो गई थी। परन्तु इसी बीच 
में सरकार को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा था।। कॉँग्रेससरकार फिर इस पर 
विचार कर रही है | 

बच्चों के लिये जेल की अलग व्यवस्था की गई हे। मिर्जापुर जिले में 
बच्चों का एक जेन स्थापित किया गया है | नाबालिग व्यक्ति इन्हीं जेज्नों में 
रक्‍्खे जाते हैं श्रोर उन्हें उचित शिक्षा दी जाती है। राजनीतिक कैदी साधारण 
कैदियों से अलग रक्‍खे जाते हैं | इन्हें श्र, ब श्रौर स तीन श्रेणियों में रक्खा 
जाता है। पहिली दो श्रेणियों में जो सुविधायं इन्हें दी गई हैं वे काफ़ो श्रच्छी 
हैं, परन्तु तीसरी श्रेणी के कैदियों को किसो भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई 
है। हमारे देश में कुछ लोगों को आजनन्‍्म अपराधी करार दिया गया है। यहाँ 
तक कि इनके लड़के बच्चे जन्म से द्वी अपराधी गिने जाते हैं । ये लोग एक 
विशेष प्रकार के जेलों में रक्‍्खे जाते हैं। इन्हें ग्रपराधी जाति ( ()/। 
7१068 ) कहते हैं | दिन में ये साधारण लोगों की तरद्द स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य 
करते हैं, परन्तु रात में जेल के अन्दर इन्हें आ जाना पड़ता है। इन्हें सुधारने 
के लिये भारत सरकार प्रतिवष एक लम्बी रकृप खच करती है। श्रब तक 
यद्द काये इसाई मिशनरियों के द्वाथ में रहा है । उन्होंने न तो इनका सुधार 
किया है ओर न कोई ऐसी योजना ही तैयार की है, जिनसे भविष्य में इनका 
सुधार हो सके | संयुक्त प्रान्त की सरकार ने मिशनरियों से यह काय छीन 
कर दरिजन-सेवक-संघ को सुपुद कऋर दिया । देखें संघ कद्ों तक इस अ्रपराधी 
वर्ग को सुधारने में समथ होता है । 


अनाज ५५++ ५ वकलनन-नसप्तापनकाननफक रत. 
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